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अताराकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 ceccsecccsressssessssssssssesssssccsssececssecessecsesvccssuscssusssssuscssssecssasecssuesssvecsssecessersases 61-576 

सभा | 7 प T We ट ह | पर र् रखे गए पि पत्र 1 11111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 कक 5 7 7 5 92 

a सरकारी A सदस्यों के विधेयकं 5 ५ संकल्पो ध संब॑धी + 7 afta ति 

24वा प्रतिवेदन | 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 १ 592 

खाद्य, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण संब॑धी स्थायी समिति 

16वां प्रतिवदेनि asc cssescssnesccsnsessssssecnssvscsssssccssvsscassusscssssscscssscescssvoseussscerssecesauecessussessssessssusessassseesssuscssssesasssecessevees 592 
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1574 से 16041 प्रतिवेदन, 593 

वे . 
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(एक) हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल भारत के मध्य ओर दक्षिणी भागों मै ले जाए जाने की 

व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किए जाने की आवश्यकता 

श्री एन.एस.बी. चित्तन oc ecscsessesssssssssssssccsscuscsscstccsssucsocssecsvcnucarearesnvcnucsvensessessesaeenuceueensens 594-595 

*किसी सदस्य के नाम पर aid + चिहन इस बात का द्योतक है कि aT में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पृछा था। 
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राजस्थान के TER ओर जैसलमेर जिलों मे. अतिरिक्त मोडल स्कूलों कौ स्थापना किए जाने कौ 
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श्री हरीश री T चौ | धरी री [क११११71१११११११११११११११११११111111111111 11111 111111111111111111111111111 11111111 1111 
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श्री मानिक गोर् cc ccecssssssscsecssssessssssssuscssssesssssessnsccsssssessecsansecssasessssecsssscennccgnnscessuseesseces 
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५ fada wat 
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कुमारी 7 प || री सरोज | रो ज पाण्डेय डे | १11111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111.11111111111111111 11 
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करोलम 

595 

595-596 

596 

596-597 

597-598 

598 

598-399 

599-600 

600



(iii) 

विषय कलम 

(ग्यारह) आगरा तथा देश के महानगरों के बीच विमान सेवा आरभ किए जाने की आवश्यकता 

प्रो. रामशंकर cc cccccccsesscssscessecsesssecsesscsssusscsucssessssscsesesssssessessussssscavensucsssresvencecersusaseneseaes 600-601 

(बारह) विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगोँं का नाम बदलकर भारतीय दूतावास" तथा उनके प्रमुखों का नाम 

' भारत के राजदूत" किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल... 601 

(तेरह) उत्तर प्रदेश मे वाराणसी-सिंगरोली इटरसिटी एक्सप्रेस को शक्तिनिगर तक तथा बापूधाम एक्सप्रेस को 

बरास्ता चुनार ओर चोपण होते हुए शक्तिनिगर तक sem जाने की आवश्यकता 

श्री पकी लाल oe esescessseseersssvssesasesressassessesssonessessesssssseevessesseessscsessessoeeeseeseatecsseeseensnecs 601 र 

(चौदह) शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौ भावना के अनुरूप बालकों कौ शिक्षण संबधी आवश्यकताओं 

कौ पूर्तिं के लिए संस्थानों कौ स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने कौ आवश्यकता 

श्रीमती सीमा उपाध्याय cece cccccscesseescssessessesssessessessessessesscsssessesssssessusssussessvsausscesneneeers 602 

(458) विहार मे पूर्व-मध्य रेलवे के अतिर्गत सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर रोड ओर महेशखुंट को आदर्श 

स्टेशनों के रूप मेँ उन्नयन किए जाने की आवश्यकता 

श्री दिनेश चन्द्र यादव... 602 

(सोलह) एन्रीबायोरिक के अवांछनीय प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्यं पर उनकै नकारात्मक प्रभावों के बारे में 

जागसुकता thaw जाने की आवश्यकता 
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श्री | 3. जी . सुगावनम TT त | I | 1111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 603 604 

(sere) पश्चिम बगाल के Beam संसदीय निर्वाचन aa मेँ एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने कौ 
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{‡ frie 
डो. कि लालं मीणा... 604-605 २
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लोक सभा Yale ग्यारह बजे समवेत हट 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई] 

पूर्वाह्न 11.00 बजे 

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख 

महाराष्ट के गढचिरोली जिले मे पुशटोला के निकट आतंकी 

हमले में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त शोकं संवेदना 

(अनुकाद) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, 27 मार्च, 2012 को 
महाराष्ट के गदचिरौली जिले में पुशयोला के निकट बारूदी सुरंग 

के विस्फोर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रह अर्धसैनिक बल 
मारे गए हैँ ओर कई अन्य जख्मी हो गए है। 

सभा इस जघन्य आतंकी हमले की घोर निंदा करती है जिसका 
उदूदेश्य देश मे अशाति फैलाना है। सभा इस हमले के पीडित 
परिवारों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती है। 

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान मे थोडी देर मौन 
खड el 

पूर्वाह्न 11.01 बजे 

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड रहे। 

... (व्यवधान) 

पूर्वान 11.02 बजे 

इस समय श्री चन्द्रशेखर राव, श्री योन्म प्रभाकर, श्रीमती 

अश्वमेध देवी ओर ope अन्य माननीय सदस्य आगे आकर 

सभा ved के निकट we पर aS हो गए। 

... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.021८, बजे 

Wat के मौखिक उत्तर 

{ अनुकाद्] 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल। WA सख्या 201, श्री पी, 

विश्वनाथन। 

..-(व्यवधान) 

कोयले की उपलब्धता ओर उसका मूल्य frau 

*201 श्री पी. विश्वनाथनः क्या कोयला मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड ओर इसकी सहायक कम्पनियों 

के पास उपलब्ध कोवले कौ अधिशेष मात्रा का सहायक-कम्पनी- वार 

aia क्या है; 

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनरीपीसी) ओर निजी aa 

के विद्युत संयं॑त्रो को कोयले कौ आपूर्ति के लिए कोल इंडिया 

लिमिरेड द्वारा की गई वचनबद्धताओं का aia क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने नई मूल्य निर्धारण नीति वापिस a ली 

eat लेने का विचार है; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण दहै? 

कोयला मत्री ( श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (कः) से (घ) 

विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। 

विवरण 

(क) कोल इंडिया लि. (Stender) की सहायक कंपनियों 

मे कोई अतिरिक्त कोयला उपलब्ध नहीं है। वास्तव मे, कोयले कौ 

आपूर्ति के लिए ईधन आपूर्ति करारो (एफएसए )८आश्वासन पत्रो 

(एलओए) के माध्यम से कोयले की उपलब्धता ओर सीआईएल 

द्वारा कौ गयी प्रतिबद्धताओं के बीच काफी अतर है। 

(ख) सीआईएल ने एफएसए के माध्यम से विद्युत संयत्रों को 

318.74 fac कोयले कौ आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता कौ है। इसमें 
से 114.70 faz. एनटीपीसी के लिए ओर 10.92 fe निजी क्षेत्र
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के विद्युत संयंत्रो के लिए है। सीआईएल ने कुल 423.48 fa ` 
मात्रा के लिए विद्युत यूनिरों को 172 एलओए जारी किए ei इसमें 

से 20 एलओए के विरुद्ध एनरीपीसी को 72.151 fe. कोयला 

प्रतिवर्ष की प्रतिबद्धता तथा 1.11 एलओए के विरुद्ध निजी क्षेत्र 

के विद्युत संयंत्र को 240.684 fe कोयला प्रतिवर्ष को प्रतिबद्धता 

हे। 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए 

प्रशन नहीं उठता। 

श्री पी. विश्वनाथनः प्रधान मत्री कार्यालय के परामर्श से 

कोल इंडिया लिमिरेड ओर एनरीपीसी एक ईधन आपूर्ति arta 

करेगे जिसके तहत 20 asl के लिए एनरीपीसी के 50 तापीय 

एककं को कोयले की आपूर्ति कौ जाएगी...( व्यवधान) इस समय 

कोल इंडिया लिमिटेड का 120 तापीय विद्युत संयंत्र के साथ ईधन 

आपूर्ति asic है। वर्ष 2011-12 हेतु अनुमानित उत्पादन 486 
मिलियन टन के लक्ष्य कौ तुलना मेँ लगभग 447 मिलियन टन 

होने का अनुमान है... (व्यवधान) कोल इंडिया चालू ओर अगले 
वित्तीय ad मेँ उत्पादन लक्ष्य घटा रहा है। कम उत्पादन लक्ष्य का 
कारण प्रदूषण संबंधी मानदंड है जो कोल इंडिया लिमिटेड को 
मौजूदा खानों का विस्तार करने ओर खनन क्षेत्रो मे नई परियोजनाओं 

को शुरू करने से रोकेगी... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना प्रश्न yeu 

श्री पी. विष्वनाथनः मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोल इंडिया 

लिमिटेड कोयले का आयात करेगी यदि उत्पादन लक्ष्य से कम है 
ओर aye कोयला खानों का विस्तार करने तथा नई खनन 

परियोजनाओं को शुरू करने के लिए क्या कदम To जा रहे 

है... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अध्यक्ष महोदया, इसमे कोई शक 

नहीं है कि जो टारगेट है, ...(व्यवधान) उस टारगेट को एचीव 

करने मे कोल इंडिया को प्रोबलम हो रही है। ... (व्यवधान) जो 

fads दिए गए हे, उन लिंकेज को फुलफिल करना कोल इंडिया 

का दायित्व है। ... (व्यवधान) कोल इंडिया के पास कोल कौ शंटिज 

है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि प्रोडक्शन बदा कर सारे फयूल 
सप्लाई एग्रीमेट्स कोल इंडिया द्वारा साइन किए जाएं ओर कोयले 
कौ आपूर्ति कौ जाए। (व्यवधान) 
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(अनुकाद] 

AT म्रहोदयाः कृपया अपनी सीट पर जाइए। मै आपको ` 
बोलने का समय दुगी। 

... (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आपको बोलने के लिए समय देगे। 

( अनुवाद] 

अध्यकश्च महोदयाः कार्यवाही वृत्तान्त A कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

... (व्यवधान, * 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध बकाया देय राशि 

+202. श्री प्रबोध पांडाः 

श्री पी.आर. नटराजनः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौधोगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करगे किः - 

(क) क्या हाल ही मेँ दूरसंचार कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क 
के भुगतान ओर राजस्व कौ भागीदारी में कतिपय खामियों का पता 
चला है; ` 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी कपनी-वार ब्योरा क्या हे; 

(ग) क्या कुछ दूरसंचार कपनियों ga gaa विभाग को 
कथित रूप से कम राजस्व बताने ओर कम शेयर अदा करने के 

कारण बडी धनरशि देनी बकाया हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर वर्ष 2006 से 
दूरसंचार कम्पनियों कौ ओर प्रचालक ओर वर्ष-वार कुल कितनी 
धनराशि बकाया थी उन्होंने वास्तव मेँ कितनी धनराशि का भुगतान 
किया; ओर 

(ङ) चूक कर्ता प्रचालकों के विरुद्ध बकाया देयराशि कौ वसूली 

हेतु प्रचालक-वार कारवाई कौ गर्ह है तथा इस मामले में अभी 

तक क्या प्रगति की गई है? 

श्कार्यवाही - वृत्तांतं में सम्मिलित नहीं किया गया।
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मानव संसाधन विकास मंत्री तथा aan ait 

सूचना प्रौद्योगिकी मत्री (श्री कपिल fart): (क) ओर 
(ख) जी, at विसंगतियों का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया 

Zl 

(ग) ओर (घ) वर्षं 2006 से दूरसंचार कंपनियों द्वारा वास्तव 
म॑ भुगतान की गई राशि ओर कुल बकाया लाइसेंस शुल्क का व्यौरा 
संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ङ) ded आइडिया ओर ted एमटीएनएल ने मागो के 

विरुद्ध अभ्यावेदन दिए है। संलग्न विवरण-]] में उल्लिखित, अन्य 

प्रचालकों के विरुद्ध मागें न्यायाधीन है। 

विवरण I 

विसगतियो का व्यौरा 

क) दूरसंचार विभाग द्वारा पाच अग्रणी दूरसंचार कंपनियों 
नामतः रिलायंस, भारती, वोडाफोन, टा एवं आइडिया की वर्षं 

2006-07 ओर 2007-08 के दौरान कराई गई विशेष लेखा परीक्षा 
के अनुसार, भुगतान किए गए कम लाइसेंस शुल्क को नीचे तालिक 
मे दिया गया 2: 
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(करोड रुपए मे) 

लाइसेंस समूह कंपनी का नाम लाइसेंस शुल्क मेँ कमी 

रिलायंस 256.76 

भारती 187.18 

टाटा 241.61 

वोडाफोन 120.84 

आइडिया 46.55 

कुल 852.94 

(ख) इसके अलावा, यह नोरिस में आया है किः 

(क) tad रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. ने अंतरराष्ट्रीय निजी 
Wend (आईपीएलसी) सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए 
गए विदेशी आधा सकट से संबंधित राजस्व अंश के लिए लाइसेंस 
शुल्क का भुगतान नहीं किया है। 

(ख) ded भारती एयरटेल, ted वोडाफोन एवं tad 
आइडिया ने, ग्राहकों से एजे द्वारा एकत्र की गई राशि ओर wal 

द्वारा उनको अंतरित राशि के बीच के अंतर कौ गणना किए बिना, 

एनय को बडी संख्या मेँ किराए पर सिम are दिए हैँ जिससे 
खातों मँ कम राजस्वं परिलक्षितं हुआ zi 

विवरण I] 

वे, दूरसचार wae fre cede शुल्क का भुगतान करने मे चूक कै है मौर at 2006-07, 2007-08, 2008-09, 
2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 (तीसरी तिमाही तकः) के दौरान भुगतान किया गया oda शुल्क 

(Hug रु. मे) 

क्र.सं. प्रचालकं सेवा बकाया वर्ष-वार भुगतान किया गया लाइसेस शुल्क 
का नाम लाइसेंस 2006-07 = 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

शुल्क (तीसरी 

तिमाही तक) 
1 ferme वायरलैस लि.  यृएएसएल 1891 = 42.70 ` 51.19 ` 5614 ` 16.36 ` 35.19 ` 12074 ` यूएएसएले 18.91 42.70 51.19 5614 103.36 135.19 120.74 

2. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. यूएएसएल 48.54 713.70 888.54 69152 807.08 765.30 534.11 

3. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. एनएलडी 2.58 

4. आइडिया सेलुलर लि, सीएमटीएस 13.74 274.79 408.91 70832 879.16 948.50 9897.0 

5. रिलायंस रेलीकोम लि. सीएमरीएस 0.50 44.12 59.52 81.06 115.72 102.06 102.8 

6. भारती एयरटेल लिपिरेड युएएसएल 17.67 = 1171.22 = 1781.04 = 2263.19 = 2543.99 2644.52 2153.8 

7. महानगर टेलीफोन निगम लिमिरेड वबुनियादी।सीएमटी 8.72 440.88 41072 = 396.33 = 351.10 = 343.82 168.05 

नोरः 1 मैससं एमरीएनएल ओर tad आइडिया सेलुलर लिमिटेड को छोडकर सभी प्रचालकों ने विशिष्ट मुदो पर पुनर्विचार के लिए माननीय टीडीएसएटी के समक्ष 
नई याचिका दायर की है। मैससं एमरीएनएल ओर ded आइडिया सेलुलर लि. ने मागो के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए है।



शुल्क योजनाएं 

*203. श्री रामकिशुनः 
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ae निजी मोबाइल टेलीफोन कपनियों द्वारा 

शुल्क योजनाओं मे बार-बार परिवर्तन किए जाने के कारण उपभोक्ताओंं 

के समक्ष आ रही aera कौ ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वषं ओर चालू वर्षं के दौरान 
विभिन निजी कंपनियों द्वारा शुल्क योजनाओं मेँ किए गए परिवर्तनां 
का व्योरा क्या है ओर सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या कुछ निजी मोबाइल कंपनियों ने कथित रूप से 
मोबाइल पोरटेबिलिरी नियमों का उल्लंघन किया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी eto क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए 
गए esa जा रहे दै? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री (sit कपिल सिब्बल ): (क) भारतीय दूरसंचार 
विनियामक प्राधिकरण (टाई) अधिनियम, 1997 के द्वारा ag को 

शुल्क को विनियमन का अधिदेश दिया गया है। मौजूदा शुल्क दीचि 
कं अनुसार, मोबाइल सेवाओं हेतु शुल्क कां Pek, नेशनल 
रोमिंग को छोडकर जिसमे शुल्क कौ अधिकतम सीमा निर्धारित कौ 

गई है, इसके अधिकार aa मे आता है। टाई ने मोबाइल प्रचालकों 

द्वारा शुल्क योजनाओं मे अक्सर किए जाने वाले परिवर्तनां ओर 
एेसे परिवर्तनां कं कारण शुल्क मेँ बढ़ोत्तरी वाले मामलों से ग्राहकों 
को होने वाली कठिनाइयों को नोट किया है। 

शुल्क योजनाओं मे अक्सर किए जाने वाले परिवर्तनां से 
ग्राहकों के हितों कौ सुरक्षा को देखते हुए यह अधिदेश दिया गया 
है किः 

(क) निम्नलिखित के बारे मेँ शुल्क योजना मेँ कोई शुल्क 
मदे नहीं बाई जाएगीः 

@ शुल्क योजना मेँ विनिर्दिष्ट den कौ समग्र अवधि के 
दौरान आजीवने या असीमित वैधता वाली शुल्क योजनाओं 
सहित छः माह से अधिक वैधता की निर्धारित अवधि 

यों वाली शुल्क योजनाओ के बारे मे; 
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Gi) उपभोक्ताओं के नामांकन कौ तारीख से छः माह के ,. 
अन्दर अन्य शुल्क योजनाओं के बारे मे; 

Gi) एसे रिचार्ज कूपन कौ वैधता कौ समग्र अवधि के दौरान ` 
किसी शुल्क योजना के तहत छः माह से अधिक कौ 
वैधता वाले रिचार्ज कूपनों के बारे 4; 

(ख) किसी समय पर किसी विशेष सेवा के लिए सेवा प्रदाता 

को 25 से अधिक शुल्क योजनाओं कौ पेशकश करने कौ अनुमति 
नहीं 2 

(ख) विगत तीन वषो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान मोबाइल 
Waren द्वार किए गए संशोधनों में, अन्य बातों कं साथ-साथ, लोकल 

काल, एसरीडी, आरईएसडी, ओंन Ae काल, रत्रि(ओंफ पीक काले, 

मित्रौ एवं परिजनों की काले, प्रोसेसिंग शुल्क, दैनिक किराया, शुल्कं 
मं fara वाले विभिन tea, एसएमएस, निःशुल्क मिनट, मासिक 
प्रभार, मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) हेतु war, रोमिंग शुल्क आदि 
जैसी मदे शामिल की गई है। ये परिवर्तन उपरोक्त acl मे से किसी 
एक या अधिक मदोंके बरे मेहो सकते हैँ ओर ये भिन सेवा क्षेत्र 
के बारे मे भिन-भिन हो सकते Zi 

मोबाइल प्रचालकों के पास बाजार परिस्थितियों ओर अन्य 

वाणिज्यिक बातों के seer भिन्न शुल्क योजनाएं प्रस्तावित करने 

कौ सुविधा है। तथापि, इन शुल्कों को लागू करने कं सात fet 
के अन्द्र-अन्दर a को इनके बारे मै सूचना दी जाती है। इन 
शुल्क सूचनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कौ जाती 
है कि ये विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप ai साथ ही जब भी 
शुल्को मे बढोत्तरी कौ जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है 
कि इन्दं उन उपभोक्ताओं पर नहीं किया जाए जो ae द्वारा जारी 
शुल्क आदेशो के Wawel कं तहत शुल्क सरक्षण की सुविधा का 
लाभ प्राप्त किए हुए zi 

(ग) जी, atl 

(घ) ओर (ङ) मोबाइल acral द्वारा मोबाइल नम्बर 
पोरबिलिरी (एमएनपी) अनुरोधों को अस्वीकार करने कं Gay मं 
शिकायतें प्राप्त हुई है। एमएनपी शिकायतों कौ सत्यता की जांच 
करने के लिए, टाई समय-समय पर एमएनपी अस्वीकार किए जाने 

के संबंध में सेवा प्रदाताओं से सूचना मांग रहा है ओर जहां पर 
भी एमएनपी विनियमो/निर्देशों के अनुपालन के बारे मेँ उल्लंघन देखे 
गए है वहां संबधित सेवा प्रदाताओं को * कारण बताओ नोरिस' जारी 

किए गए है। उपरोक्त aad के परिणामस्वरूप, शिकायतों का 

प्रतिशत कम हो रहा Zl 

दिनांक 19 मार्च, 2012 कौ स्थिति कं अनुसार, 300 लाख 

मोबाइल ग्राहकों ने सेवा प्रदाताओं से सफलतापूर्वक अपनी पसंद 
को Haga नम्बर पोर्ट कराए है। afer संबंधी मोबाइल नम्बर 

पोटेबिलिटी आंकड़ों का व्यौरा विवरण के रूप में संलग्न ZI
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विवरण 

पीर्टिग सक्धी alae नबर पोरबिलिटी ata 

को सप्ताह माह मासिक अनुरोध अस्वीकार किए गए अस्वीकार किए गए 

मासिक मामले मामलों का प्रतिशत 

मार्च, 2011 2589540 1020092 39.39 

अप्रैल, 2011 2118243 625105 29.51 

मई, 2011 2029546 617617 30.43 

जून, 2011 2415151 677100 28.04 

जुलाई, 2011 2562425 633776 24.73 

अगस्त, 2011 2511516 486449 19.37 

सितम्बर, 2011 2569148 447640 17.42 

अक्तूबर, 2011 2537704 409949 16.15 

नवम्बर, 2011 2671063 425880 15.94 

दिसम्बर, 2011 3403541 514467 15.12 

जनवरी, 2012 3547880 581076 16.38 

फरवरी, 2012 4322509 701914 16.24 

(अनुवाद् ] (ड) उक्त प्राधिकरण की कब तक स्थापना किए जाने कौ 

नागर विमानन के लिए विनियामक प्राधिकरण 

+204. श्री के.पी. धनपालनः 
श्री ई.जी. सुगावनमः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सुरक्षा संबधी चूक, पर्याबरणीय उपभोक्ता संरक्षण आदि 
जैसे मुद्दे सुनिश्चित करने के लिए सरकार में इस समय क्या 
संस्थागत तंत्र उपलब्ध है; 

(ख) क्या सरकार का इस aay मं नागर विमानन क्षेत्र के 

लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार हे; 

(ग) यदि हा, तो इस प्राधिकरण के लिए क्या भूमिका ओर 

कार्य संकल्पिति किए गए रँ तथा इसकी प्रस्तावित संरचना ओर 

वर्तमान स्थिति क्या 2; 

(घ) नए प्राधिकरण कौ स्थापना कौ स्थिति में नागर विपानन 

महानिदेशक कौ भूमिका क्या होगी; ओर 

संभावना है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह); (क) इस समय, 

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमान aa में 

विमानन aan विनियामक है जिसे वायुयान अधिनियम 1934 तथा 

वायुयान नियम 1937 के तहत विमान प्रचालनों कौ संरक्षा को 
सुनिश्चित करने कौ शक्तियां प्राप्त है ओर यह पर्यावरणीय संरक्षण 
तथा उपभोक्ता संरक्षण dae मामले का भी डील करता है) 

(ख) से (ङ) जी, a नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) 

के गठन ओर विधेयक अभी anise स्तर पर है। प्रस्तावित सीएए 
मेँ, प्रभावशाली संरक्षा निगरानी प्रणाली कौ संचालनात्मक जरूरतों 

के पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक लचीलापन 

होगा। इसके अतिरिक्त, dice को कतिपय आर्थिक विनियमो, 

उपभोक्ता सरक्षण तथा पयविरण विनियम से संबधित अतिरिक्त 

कार्यो के भी सौपे जाने का प्रस्ताव है। सीएए को एक पृथक 
अधिनियम के माध्यम से ata संगठन के रूप में स्थापित किए 

जाने का प्रस्ताव 21 प्रस्तावित सीएए का कार्यान्वयन मौजूदा कानूनी 
ढांचा यथा वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत विमानन सेक्टर को 

शासित करने के लिए किया जाएगा। 
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प्रस्तावित सीएए के तहत, नागर विमानन महानिदेशालय 

(डीजीसीए) के कायो एवं दायित्वं का निर्वहन प्रस्तावित सीएए के 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के माध्यम से कासया जाना 

प्रस्तावित है। 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम हेतु धनराशि 

*205. श्री अधलराव पारील शिवाजीः 

श्री बलीराम जाधवः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश मे सभी 

स्कूलों पर लागू होता है; 

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या कु राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को लागू करने 

हेतु उन्हे आबंरित धनराशि से अतिरिक्त धनराशि कौ मांग कौ दैः 

(घ) यदि हां, तो एसे राज्यों के नाम क्या दँ तथा इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या कुक राज्य इस अधिनियम को लागू करने में 

asa का सामना कर रहे है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या है eh इस सबंध में 

क्या कारवाई कौ जा रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रोद्योगिकी मत्री (श्री कपिल fuer): (क) ओर (ख) 
निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 
जम्मू ओर कश्मीर राज्य के स्कूलों को छोडकर उन सभी स्कूलों 
पर लागू है जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे है। इनमें सरकारी/स्थानीय 
निकायो के सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त निजी 

स्कूल शामिल zi 

(ग) ओर (घ) कई राज्य सरकारों, जिनमें अन्य के साथ-साथ 
आध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, विहार, waiters, दिल्ली, गुजरात, 

हिमाचले प्रदेश, कर्नारक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, 

ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ओर पश्चिम बंगाल 
शामिल है, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के कार्यान्वयन के 
लिए अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया em शिक्षा का अधिकार- 

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संवर्धित 

वित्तीय आवश्यकताओं के मद्देनजर, निधि भागीदारी det, जो पहले 

ta स्लाइडिग स्केल में था कि 11 वीं योजना के अंतिम ad मेँ 
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केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित शेयरों का अनुपात 50:50 हो 

जाए, को संशोधित करके वर्श 2010-11 से 2014-15 तक पांच 

वषो के लिए 65:35 के नियत अनुपात मे कर दिया गया दै। पूर्वोत्तर 
asta राज्यों के मामले मेँ निधि भागीदारी ted 90:10 के अनुपात 

मे ही जारी है। इसके अतिरिक्त, 13वें वित्त आयोग ने प्रारंभिक 

शिक्षा के लिए वर्षं 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षं कौ 

अवधि के लिए 24.068 करोड रुपए उदिदष्ट किए है। 

(डः) ओर (च) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के कार्यान्वयन 
में राज्यों को पेश आ रही मुख्य चुनौतियों मे अन्य बातों के 
साथ-साथ अवसंरचना के निर्धारित मानदं ओर स्तरों को पूरा 
करना, सभी स्कूलों के लिए निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा 

करने के लिए शिक्षकों की पुनः तैनाती तथा भर्ती, अप्रशिक्षित 

शिक्षकों का प्रशिक्षण, धारा 29 मे विनिर्दिष्ट पाद्ूयचर्या तथा 

मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, ओर 

शिक्षा का अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बचों के अधिकारों का 
अनुवीक्षण करना शामिल 21 सरकार ने सर्वं शिक्षा अभियान के 

संशोधित मानदंडों के अनुसार निधियां प्रदान की है ओर अन्य बातों 
के साथ-साथ शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित 
करने, पाट्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से YS गुणवत्ता संबधी 

मुद्दों का कार्यान्वयन करने, शिकायत निवारण कार्यतत्र विकसित 
करने आदि के लिए राज्यों को परामर्श तथा दिशानिर्देश भी जारी 

किए हे। 

अल्पसंख्यकों के लिए उच्च ^ तकनीकी संस्थान 

*206. श्री बदरूद्दीन अजमलः 

श्री जगदीश ठाकोरः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) देश मे अल्पसंख्यक के लिए स्थापित उच्च ओर/अथवा 

तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों का ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने असम ओर गुजरात सहित देश में 

अल्पसंख्यकों के लिए कोई उच्च अथवा तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय 

हेतु मंजूरी दी है अथवा मंजूरी देने का विचार है; 

(ग) यदि a, तो उनके स्थान सहित तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा 

क्या है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण 2? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सुचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री कपिल सिव्बल): (क) से (घ) केन्द्रीय
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विश्वविद्यालयों मँ अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे इसके 

अधिनियम, में “ भारत के मुसलमानों द्वार स्थापित उनकौ पसंद कौ 

शैक्षिक संस्था" के रूप में परिभाषित किया गया है तथा जामिया 
मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जिसे usta अल्पसंख्यक शैक्षणिक 

संस्था आयोग (एनसीएमरई भाई) द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान 

किया गया है, अल्पसंख्यक संस्थाए है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 

के दौ कैम्पस मालापुर (केरल) तथा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) 
में स्थापित feu गए zi 

सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों मरे उच्चतर/तकनीकौ शिक्षा 

संस्थाओं को भी संस्वीकृत किया 21 उन जिलों, जिनमें उच्चतर 
शिक्षा का सकल नापांकन अनुपत्त राष्ट्रीय ओसत से कमर, में 
374 मोडल डिग्री कालेजौँं कौ स्थापना की योजना के तहत 

अल्यसंख्यक बहुल जिलों अर्थात अरुणाचल प्रदेश मं पूर्वी कामेग, 

असम में कछार, हैलाकांडी, करीमगंज, मोरीगांव, दरांग, नागांव, 
बोगार्ईगांव, धुबरी तथा गोलपाडा, उत्तर प्रदेश मेँ बिजनोर, केरल मेँ 

वायानाड तथा महाराष्ट मे बुलडाना a हिगोली में 14 मोडल डिग्री 

कालेज अनुमोदित किए गए ei 
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पालिटेकिनिक उप-मिशन योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 

fact मे 48 au पालिटेकिनिक अनुमोदित किए गए है तथा अब 

तक 254.66 करोड र. की राशि जारी कौ गई हे। राज्यवार व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया 21 

उपर्युक्त के अलावा, संविधान का अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक 

अथवा भाषायी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद कौ शिक्षा संस्थापं 

स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकारों कौ Ae देता 

है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को भी किसी 
शैक्षिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्ज से संधित सभी प्रश्नों पर निर्णय 
लेने ओर इस प्रकार से इसके दर्ज की घोषणां करने के लिए राष्ट्रीय 

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियमः, 2004 (2005 का 

2) की धारा il (च) के तहत अधिकार प्राप्त हे। 20.3.2012 

की स्थित्ति के अनुसर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग 
ने 5830 शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान 

किए है। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा भी किसी 

शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया जा सकता है। 

विवरण 

अल्पसंख्यक aga fact म सस्वीकृत फलीटेक्निको का न्यौरा 

क्र.सं राज्य शामिल किए गए जिलों का नाम 

जिलों कौ संख्या 

1. अरुणाचल प्रदेश 04 जिले पूर्वी arn, लोर सुबानसिरी, चंगलांग ओर तिरप 

2. असम 09 जिले धुबरी, गोलपाडा, बारेटूटा, दरंग, मोरीगांव, उत्तरी कछार हिल्स, करीमगंज, 
हैलीकांडी ओर aria 

3. बिहार 06 जिले पश्चिम चम्पारण, सीतामद्धी, अर्या, कटिहार, किशनगंज ओर दरांगा 

4, स्ञारखण्ड 03 जिले साहिबगंज, पाकुर, ओर गुमला 

5. महाराष्ट 01 जिला हिगोली 

6. मणिपुर 01 जिला सेनापति 

7. मिजोरम 02 जिले मामित ओर लोगतलाई 

8. ओडिशा 01 जिला गजपति 

9. सिक्किम 01 जिला उत्तरी जिला 

10. उत्तर प्रदेश 13 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, जे.पी. नगर, बिजनोर, मुरादाबाद, रामपुर, 
बदायूं, पीलीभीत, शहजहापुर, खीरी, बारावंकौ ओर बहराइच 

11. पश्चिम बंगाल 07 जिले दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, वीभूम, नदिया, उत्तरी 24 परगना 

ओर दक्षिण 24 परगना 

कुल 48 जिले 
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विमान कपनियों को राजसहायता 

*207. श्री भास्करराव aga पाटील खतगांवकरः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार लाने 

& लिए अलाभकारी मागं, विशेषकर सुदूरवर्ती स्थलों पर संचालित 

राष्टीय ओर निजी प्रचालकँ, दोनों प्रकार कौ विमान कम्पनियों को 

राजेसहायता देने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑ंधी aia क्या 2; 

(ग) क्या इस Warnes धनराशि आबंरित कौ गई है यदि 

हां, तो तत्संबधी oir क्या है; 

(घ) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है; 
ओर 

(ङ) इस कार्रवाई से क्षेत्रीय सम्पर्क में कितना सुधार आने 
की संभावना है तथा क्षेत्रीय सम्पर्क मेँ सुधार लाने के लिए अन्य 

क्या कदम उठाए गए eee जा रहे हे? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

जी, al फिलहाल सरकार क्षेत्रीय सम्पर्कता का बदावा देने के लिए 

छोटे विमानों को निमलिखित सन्सिडी प्रदान कर रही 2: 

(1) निम्नलिखित के aaa मेँ कोई लैडिग प्रभार देय नहीं 

हैः 

(क) घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे 
ओर 80 से कम सीरं की अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमानः 

ओर 

(ख) सभी प्रकार के हेलीकोप्टर। 

(2) अनुसूचित एयरलाइयों द्वारा प्रचालितं चालीस हजार 

किलोग्राम से कम अधिकतम टेक-ओंफ मास वाले विमान को बेचे 
गए एटीएफ को "घोषित वस्तु का दर्जा प्रदान किया गया है। 

इसके अतिरिक्त get वाले ओर अगम्य क्षेत्रो मे हवाई 
सम्पर्कता में सुधार हेतु मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के 
अंतर्गत अनिवार्य हवाई सेवा निधि (ईएएसएफ) जेसी नई पहल 
प्रस्तावित कौ गई है ओर 12 वीं योजना के लिए 100 करोड रुपये 

के परिव्यय का ओर वार्षिक योजना 2012-13 में 0.10 करोड रुपये 
का सांकेतिक प्रावधान का प्रस्ताव दिया 21 
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(ङ) इस पहल से दूरस्थ ओर क्षेत्रीय सम्पर्कता को बढावा 
मिलने ओर अव्यवहार्य माने जाने वाले मागो परर हवाई Garr 

को प्रोत्साहन मिलने की आशा Zz 

क्षेत्रीय संपर्कता में उपरोक्त के अतिरिक्त ओर सुधार लाने के 
उदृदेश्य से सरकार ने क्षेत्रीय अनुसूचित एयरलाइनों कौ एक श्रेणी 

शुरू की है। सरकार ने आठ क्षेत्रीय एयरलाइनों को देशं के विभिन 

aat मे अनुसूचित हवाई परिवहन क्षेत्रीय सेवाएं प्रचलित करने के 

लिए प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। 

(हिन्दी) 

प्राथमिक शिक्षा हेतु धनराशि 

*208, श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्रीमती ऊषा aat: 

क्या मानव संसाधन विकास पत्री यह बताने कौ कृपा करगे 

किः 

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं के दौरान 
स्कूल शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्य-वार कितनी 

धनराशि आबंटित कौ गई है; 

(ख) क्या strafed धनराशि को शिक्षा के लिए परी तरह 

खर्च नहीं किया जा रहा 2; 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ तथा इस स्थिति में 
सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए team जाने 

का विचार है; 

(घ) देश में इस समय बुनियादी ae, अध्यापकों के वेतन 
ओर छात्रो को मुक्ति पादूयपुस्तके/वर्दियां देने हेतु पृथक-पृथक 
कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; ओर 

(ङ) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा उपकार के माध्यम से 

राज्य-वार कितनी धनराशि एकत्रित कौ गई ओर कितनी धनराशि 

खर्च कौ गर्ह? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिव्बल): (क) से (ग) पिछले 
तीन वर्षं तथा वर्तमान वषं के दौरान, प्रारभिक शिक्षा के लिए सर्वं 
शिक्षा अभियान तथा मध्याह भोजन ओर माध्यमिक शिक्षा के लिए 

राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यो/संघ राज्य क्षत्र 
को जारी निधियां ओर केन्द्रीय aed की तुलना में जारी कुल 
राशि का AT क्रमशः संलग्न विवरण LO ओर ा A दिए गया 

है।
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(घ) सर्व शिक्षा अभियान कौ कार्यान्वयन संरचना में निम्नलिखित 

मानदंडों का प्रावधान हैः 

. सिविल कार्यः सिविल कायां के लिए निधियां संपूर्ण 

परियोजना लागत के 33 प्रतिशत कौ सीमा से अधिक 

नहीं हौगी। 33 प्रतिशत की उस सीमा में भवनों के 

रखरखाव तथा मरम्मत पर होने वाला व्यय शामिल नहीं 

हे। तथापि किसी ad विशेष की वार्षिक योजना मे जिला 

वार्षिक योजनागत परिव्यय के 50 प्रतिशत तक सिविल 

कार्यो के प्रावधान करने के लिए् इस age परियोजना 
अवधि के दौरान सिविल कार्य का परिव्यय परियोजना 

के 33 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। 

शिक्षक वेतनः ad शिक्षा अभियान में शिक्षा का 

अधिकार मानदडों के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों का 

प्राचधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 

शिक्षकों को प्रदत्त पारिश्रमिक संबंधित राज्य सरकारों के 
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3. पाट्यपुस्तकेः 6-14 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों को 
प्राथमिक स्तर के लिए 150 रु. प्रति सैर तथा उच्च 

प्राथमिक स्तर के लिए 250 रु. प्रति सैर की इकाई 

लागत पर पाट्यपुस्तके प्रदान करते wil 

4, वर्दियांः सरकारी स्कूलों मे अध्ययनरत सभी बालिकाओं, 

अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति बीपीएल बच्चों को 

400 रु. प्रति बालक प्रतिवर्ष की सीमा मेँ वर्दियोंके दो 
सैर प्रदान feu जाते हँ। तथापि यह वर्दियां पूर्व मँ राज्य 

बजय से प्रदान कौ जा रही हँ तो राज्य वर्दिया प्रदान 

करते रहेगे। 

(ड) सभी ae केन्द्रीय wd पर लगाए गए 2 प्रतिशत शिक्षा 

उपकर से सर्व शिक्षा अभियान ओर मध्याह भोजन कार्यक्रमों के 

लिए सकल बजटीय सहायता कौ अनुपूर्तिं कौ जाती है जिससे एक 

अव्यपगत निधि, प्रारभिक शिक्षा कोष, बनाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा 
कोष बनाई गई है। प्रारभिकं शिक्षा कोष से उपलब्ध निधि का व्यौरा 

वेतन भत्तो तथा विचारार्थं शर्त के अनुसार है। इस प्रकार हैः 

(करोड रुपये मे) 

क्र.सं, वर्ष सर्व शिक्षा अभियानं मध्याह्न भोजन 

प्रारंभिक शिक्षा कोष सकल बजरीय प्रारभिक शिक्षा सकल बजरीय 

सहायता कोष सहायता 

1 2008-09 7280.33 5819.67 4854.00 3146.00 

2 2009-10 8416.02 4683.98 5612.65 1746.50 

3 2010-11 9433.00 10405.23 6372.00 2779.88 

4 2011-12 11992.33 9007.67 6341.67 3907.08 

सकल बजरीय सहायता ओर प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंतर्गत जारी रशि को we कार्यान्वयन सोस्ायरियो के एक ही खाते मे जमा 

कराया जाता है। ओर सकल बजरीय सहायता तथा प्रारंभिक शिक्षा कोष के अतिर्गत हुए व्यय का पृथक रखरखाव नहीं किया जाता। 

विवरण 1 

विगत तीन वर्षं ओर वर्तमान वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान-शिक्षा का अधिकार के arta 

waver यन्य क्षत्र को जारी ata विधियां 

(रुपए लख मे) 

क्र.सं, राज्य जारी जारी (23.03.2012 

कौ स्थिति के अनुसार) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध प्रदेश 71031.78 38569.90 81000.00 183551.72 
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1 2 3 4 5 6 

2. अरुणाचल प्रदेश 13683.64 11427.95 20401.77 8880.10 

3. असम 42740.91 47480.00 76854.35 106921.15 

4, बिहार 186158.47 121739.06 204789.63 165908.20 

5. छत्तीसगद 51853.86 55592.82 87863.00 58940.22 

6. गोवा 804.41 550.58 671.27 1079.14 

1. गुजरात 25432.47 20031.73 44065.01 74350.79 

8. हरियाणा 20546.87 27600.00 32786.11 40461.41 

9. हिमाचल प्रदेश 8552.99 8608.00 13786.66 14192.78 

10. जम्मू ओर कश्मीर 20532.59 37363.27 40348.79 30070.50 

11. ्ारखंड 69041.09 70940.22 89562.26 57903.46 

12. कर्नाटक 51578.19 44220.60 66903.00 62788.35 

13. केरल 10854.04 11989.50 19660.73 17021.85 

14. मध्य प्रदेश 85569.35 113249.00 176783.00 190427.12 

15. महाराष्ट 67386.02 56432.00 85537.00 117962.58 

16. मणिपुर 321.21 1500.00 13253.77 2940.55 

17. मेघालय 9440.36 9353.00 18540.90 14410.60 

18. मिजोरम 5112.59 6617.75 10115.31 9314.05 

19. ares 2867.87 4913.00 18540.90 4798.33 

20. ओडिशा 49080.90 63061.60 73177.85 92719.98 

21. पंजाब 13808.10 20044.00 39612.74 48112.44 

22. राजस्थान 108326.80 127124.00 146182.29 139838.43 

23. सिक्किम 1075.31 1736.00 4469.19 3022.84 

24. तमिलनाडु 45414.47 48366.00 69068.57 66937.15 

25. त्रिपुरा 6464.12 7473.00 17121.48 17309.23 

26. उत्तर प्रदेश 212884.89 196011.90 310462.88 245268.64 

27. उत्तराखंड 11444.45 16006.29 25793.94 20092.94 

28. पश्चिम बंगाल 65169.37 104142.00 174703.17 167952.74 

29. अंडमान ओर निकोबार graye —- 780.54 412.44 357.78 907.36 
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1 2 3 4 5 6 

30. चंडीगढ़ 820.52 1100.72 2155.89 1311.21 

31. aaa ओर नगर हवेली 104.63 350.18 413.78 907.36 

32. दमन ओर दीव 0.00 169.00 162.99 230.36 

33. दिल्ली 1529.01 3088.62 3552.71 2135.08 

34, maga 70.00 143.80 127.39 127.86 

35. पुडुचेरी 638.59 669.96 485.38 557.62 

कूल जारी 1261120.41 1278107.89 1959407.42 1969010.38 

कुल परिव्यय 1310000.00 1310000.00 1983823.0 2100000.00 

परिव्यय कौ तुलना में जारी 96.26 97.56 98.76 93.76 
रशि को प्रतिशतता 

विकरण IT 

मध्याहून भोजन यौजना कं तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य^सघ राज्य क्षेत्र 

(लाख रुपए मे) 

क्र.सं. रानज्य/संघ क्षत्र 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12(23.3.2012 तक) 

॥ 2 3 4 5 6 

गर-पृ्वोत्तर क्षेत्र के राज्य 

1. आध्र प्रदेश 10504.62 32714.33 48302.38 54378.70 

2. बिहार 50505.17 31763.62 80506.41 78837.30 

3. छत्तीसगढ़ 34777.30 18289.34 36187.74 40448.84 

4. गोवा 628.32 644.46 1168.28 825.41 

5. गुजरात 22674.39 29532.80 28851.62 35301.58 

6. हरियाणा 7934.60 18516.23 15325.13 16713.43 

7. हिमाचल प्रदेश 11453.59 5352.15 6487.67 7351.60 

8. जम्मू ओर कश्मीर 5860.59 3834.54 7990.60 8047.48 

9 ज्ञारखंड 20298.22 25456.61 32595.49 269127.22 

10. कर्नाटक 30204.49 33538.61 45368.30 46331.26 

11. केरल 16012.90 14349.88 18511.34 14277.09 

12. मध्य प्रदेश 60920.33 61040.69 65781.84 76704.43 

13. महाराष्ट 78364.21 73281.22 107492.09 69255.77 
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1 2 3 4 5 6 

14. ओडिशा 33103.28 38715.63 38959.13 37124.38 

15. पंजाब ` 18322.92 10824.15 16605.10 17561.54 

16. राजस्थान 42060.74 39405.50 46225.76 52901.22 

17. तमिलनादु 29467.64 45757.19 44250.57 40333.68 

18. उत्तराखड 7384.05 5753.22 10963.29 14255.51 

19. उत्तर प्रदेश 82725.28 98506.31 102715.36 107638.85 

20. पश्चिम बंगाल 43434.40 67197.73 79480.40 73983.83 

कूल 606637.04 654473.78 833764.14 819189.12 

विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र 

21. दिल्ली 6588.23 3066.09 9072.32 6562.19 

22. पुडुचेरी 548.07 561.03 693.24 635.99 

कूल 7136.29 3627.13 9765.57 7198.18 

विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र 

23. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह॒ —-404.66 272.71 247.07 509.14 

24. चंडीगद् 378.49 397.67 525.54 520.59 

25. दादरा ओर नगर हवेली 180.89 195.55 290.45 342.71 

2. दमन ओर दीव 88.05 112.90 147.79 136.58 

27. mera 19.59 58.72 80.54 76.32 

कूल 1071.68 1037.55 1291.39 1585.34 

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य 

28. अरूणाचल प्रदेश 1339.72 1787.79 2043.18 2091.75 

29. असम 26655.97 19274.46 34408.21 53220.90 

30. मणिपुर 1607.99 1131.26 5658.11 1894.19 

31. मेघालय 2553.30 6045.14 13831.77 3528.12 

32. मिजोरम 1568.20 1078.43 1902.29 3282.70 

33. नागालैंड 1181.57 1236.18 4026.97 2464.37 

34. सिक्किम 496.75 553.40 899.60 1035.65 

35. 3506.38 3480.89 4856.76 8408.41 त्रिपुरा 
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1 2 3 4 5 6 

कुल 38909.88 34587.53 67626.90 75926.09 

कूल योग 653754.89 693725.98 912452.00 903898.73 

कुल परिव्यय 800000.00 735915.00 944000.00 1038000.00 

परिव्यय कौ तुलना में 81.71% 94.26% 96.65% 87.08% 

जारी राशि की प्रतिशतता 

विवरण Il 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्षं 2009-10 से 2011-12 तक राज्यवार जारी अनुदान 

(करोड रुपए मेँ) 

क्र.सं, राज्य रष्टय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जारी अनुदान 

2009-10 2010-11 2011-12 (23.03.2012 तक) 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 0 0.64 1.05 

2. आश्र प्रदेश 15.05 311.57 284.90 

3. अरूणाचल प्रदेश 1.89 26.98 20.24 

4. असम 8.70 19.35 83.46 

5. बिहार 19.64 77.27 23.50 

6. चंडीगद्् 0.10 0.45 2.35 

7. छत्तीसगदं 58.12 15.25 338.12 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0.00 0.20 1.25 

9. दमम ओर दीव 0.00 0.31 1.10 

10. दिल्ली 0.00 0.71 3.97 

11. गोवा 0.51 0.54 3.12 

12. गुजरात 2.94 10.69 15.25 

13. हरियाणा 5.33 23.00 175.56 

14. हिमाचल प्रदेश 3.74 69.43 17.94 

15. जम्मू ओर कश्मीर 11.02 26.40 96.36 

16. anaes 9.41 69.43 17.94 

17. कर्नारक 74.43 19.47 25.46 
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1 2 3 4 5 

18. केरल 10.33 15.13 19.10 

19. लक्षद्वीप 1.10 0.05 0.74 

20. मध्य प्रदेश 97.58 196.19 220.06 

21. महाराष्ट 3.50 13.47 73.99 

22. मणिपुर 18.54 25.26 36.85 

23; मेघालय 1.86 0.00 12.39 

24. मिजोरम 17.21 19.08 36.23 

25. नागालैंड 11.87 5.24 25.02 

26. ओडिशा 8.04 89.83 128.86 

27. पुदुचेरी 1.82 1.87 1.96 

28. पजाब 25.25 188.25 89.40 

29. राजस्थान 19.38 52.96 146.90 

30. सिक्किम 2.70 4.26 7.23 

31. तमिलनाडु 55.18 77.05 173.28 

32. त्रिपुरा 9.98 25.26 7.23 

33. उत्तर प्रदेश 36.10 49.43 204.46 

34. उत्तराखड 3.52 76.01 34.07 

35. पश्चिम बंगाल 3.52 76.01 34.07 

कूल जारी 547.83 1480.10 2371.49 

कुल परिव्यय 550.00 1500.00 2423.90 

परिव्यय की तुलना मे जारी राशि कौ प्रतिशतता 99.60% 98.67% 97.83% 

स्पैक्टूम प्रबंधन 

*209, श्री प्रतापराव गणपतराव जाघवः 

श्री नरहरि महतोः 

(ख) यदि a तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या खरकार का देश में स्पैक्टूम संबंधी मुद्दों पर विचार 
करने के लिए एक स्वतंत्र स्पैक्टूम विनियामक स्थापित करने का 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ विचार है; ओर 
कृपा करेगे किः 

(घ) यदि हां तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (eg) ने 
way के आंवटन ओर इसके मूल्य निर्धारण के संबंध मे अपनी मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 

सिफारिश दे दी 2; प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल facet): (क) जी al
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(ख) दूरसंचार विभाग ने ae की स्पेक्टूम प्रब्धन एवं लाइसंस 
ढाचा संबधी दिनांक 11 मई, 2010 कौ सिफारिशों तथा बाद में 

1800 Heat बैंड A स्यैक्टूम कौ कौीमत'' विषय पर दिनांक 

8 फरवरी 2011 को दी गहु सिफारिशों पर विचार करने के ae 

निर्णय लिए है जिसकी प्रति विवरण के रुप में सलग्न है। साथ 

ही वर्षं 2010 कौ रिट याचिका (सिविल) सं. 423 के मामलों मं 

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी 2012 के निर्णय 

के AR सरकार ने नीलामी के माध्यम से 22 Va sal मे 

2 जी ast मे cede की प्रदायगी एवं स्पैक्ट्म के आवंटन के 

aay में ag कौ सिफारिश मांगी है तथा इसके टाई ने दिनांक 

7 मार्च 2012 को ““स्पैक्ट कौ नीलामी'' के संबंध मे परामर्श-पत्र 
जारी किया है। 

(ग) ओर (घ) जी नहीं। तथापि dan आयोजना एवं समन्वय 

स्कध कौ स्थापना इस मत्रालय में वर्षं 1952 में कौ गई जो राष्ट्रीय 

रेडियो विनियामक प्राधिकरण है तथा संबद्ध उपग्रह कक्षाओं भूस्थेतिक 
उपग्रह कक्षाओं, सहित teal आवृत्ति aca के सीमित संसाधनों 

की आयोजना बनाने विनियमन करने एवं प्रबधन करने ओर भारतीय 

तार अधिनियम 1885 एवं भारतीय aan टेलीग्राफौ अधिनियम 1933 

के तहत देश में aan asl को साविधिक अपेक्षा के रूपमे 

लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी 21 

विवरण 

ze की “Maen प्रधन तथा लाइसेसिग afar” विष्य 
पर दिनाक 11 मइ, 2010 की सिफारिश त्था काद में इसके 

द्वारा दिनक 08 फरवरी, 2011 को दी गई सिफारिश, 03 
म्ह 2011 के स्यष्टीकरण ओर 03 नवम्बर, 2011 के WTR 

पर दूरसचार आयोग द्वारा किया गया। दूरसचार आयोग की 
सिफारिश पर विचार करने के बाद दुर्वार विभाग ने 

निम्नलिखित निर्णय लिए हेः 

1. स्पैक्ट्म से संबद्ध कोई यूएएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया 
जाएगा। 

2. सभी भावी cede एकीकृत creda होगे ओर स्पेक्टूम 
के आवेटन को asda से अलग कर दिया जाएगा। 

wan, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना 
erm) एकीकृत लादसंस में सभी मौजूदा लाइसेसों हेतु 
अंतरण व्यवस्था सहित एकीकृत लाइसेंस के संदर्भ मेँ टाई 

से विस्तृत दिशा- निर्देशों तथा निबंधन ओर शतो के प्राप्त 
होने के बाद ही एकीकृत asda के व्यवस्था के 

क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

3. एकीकृत लाईसंसिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने 

तक Wan की किसी प्रकार कौ नीलामी होने at 
स्थिति में, बिना Cees के यूएएस लाइसेंस जारी किया 
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जाएगा, जो इस व्यवस्था के लागू होने कौ स्थिति a 

एकीकृत लाइसेंस मेँ अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन 

होगा। बिना aes के एसे यूएएस लाइसेंस हेतु विस्तृत 
दिशा-निर्दशों को इस संबध मं ट्राई की सिफारिश प्राप्त 

होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। 

. सभी दूरसंचार लाइसेसों ओर सेवा dat के लिए एक 
समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तयोत्तर रूप 

से वर्षं 2012-13 से आस्म होने वाली दो वर्षीय 
समयावधि में समायोजित सकल राजस्व के &% के बराबर 

किया जाएगा। 

. एसे प्रत्येक लाईइसेसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क ओर 

स्पेक्ट्रम उपयोग WIR वास्वविक समायोजित सकल राजस्व 

के आधार पर होंगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित 

सकलं राजस्व के अध्यधीन होगा। टाई इस न्यूनतम राशि 
कौ समीक्षा प्रत्येक वर्षं करेगा। 

. आईपी- सेवा प्रदाताओं, जो वर्तमान मे fan ada 

के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता हैँ को लाइसेसिंग व्यवस्था 

के अतर्गत लाने कौ सिफारिश पर निर्णय को भावी ara 

हेतु आस्थगित कर दिया गया है 

. दूरसंचार विभाग द्रुत व्यापक तकनीकौ-आर्थिक अध्ययन 

करेगा ताकि ग्रामीण क्षत्रं में कवरेज एवं टरेलीघनत्व में 

वृद्धि करने संबधी Yel कौ जांच को जा सके तथा इसके 

साथ ही सेवा की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया 
जा सके ओर इन लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु fae 

quasar प्रक्रियातंत्र कौ पर्याप्तता तथा ग्रामीण विस्तार 

हेतु दूरसंचार से प्रदाताओं को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन 
देने Gael युएसओएफ कौ carat को संवर्धित करने की 
आवश्यकता की जांच कौ जां सके। 

. समुचित frat एवं wal सहित, wade लाइसंसिग 
प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार, मौजुदा यृएएस (एवं 
सीएमटीएस तथा बुनियादी सेवाओं) लाहससो की dea 
का एक बार मे ओर 10 वर्षं तक विस्तार किया जा 
सकता है ताकि मौजूदा लादृसेस एवं किसी आवंरित 
स्पैक्टूम कौ मात्रा ओर मूल्य सहित संबंधित wd स्वतः 
ही जारी न रह सके। 

. विस्तार होने पर, यूएएस लाइसंसधारक को शुल्क का 

भुगतान करना होगा जोकि महानगरों ओर ‘a’ स्किल 
के लिए 2 करोड र. Sa’ सर्किलों के लिए एक करोड 

रु. ओर 'ग' सकलो के लिए 0.50 लाख र. होगा। इस 
शुल्क मे Maen का मूल्य शामिल नहीं है जिसका 
भुगतान अलग से किया जाएगा asda का विस्तार करते
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

प्रश्नो के 

हए लाइसेसधारक को निर्धारित सीमा या विस्तार से पहले 

सौपे गए aan कौ मात्राजो भी कमहो, तक ही 
aay का आबंटन किया जाएगा] सरकार द्वार 

लाइसेसधारक को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटित 

स्पैक्टूम को वापस ले लिया जाएगा। 

aan को for करने कौ आवश्यकता को सिद्धांत 

रूप से स्वीकार किया गया है। इस बारे मे टाई की 

सिफारिश मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएगे। 

किसी सेवा प्रदाता को ad गए Geen कौ निर्धारित 
सीमा दिल्ली एवं मुम्बई को छोडकर सभी सेवा क्षेत्र मं 

सभी जीएसएम/सीडीएमए प्रोद्योगिकियों हेतु क्रमशः 2x8 
मेगाहय्ज/2>९5 मेगाहटु्जं होगी। जबकि दिल्ली ओर मुम्बई 
मे यह 2x10 मेगाहट्ज/2>.6.25 मेगाहरुर्ज होगी। तथापि, 
लाइसेसों के विलय हेतु निर्धारित सीमा के मदेनजर, 
स्पैक्ट्म की नीलामी होने कौ स्थिति में, लाइसंसधारक 
खुले बाजार मे निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त 

स्पैक्टूम प्राप्त कर सकता है। 

एम एंड ए तथा Bas शेयरिंग के मामलों मेँ aa 

के मूल्य निर्धारण सहित एककालिक स्पैक्टूम प्रभार के 

बरे मे सभी मामलों में निर्णय अलग से लिया जाएगा। 

सरकार द्वारा 2010 में Maen प्रयोग प्रभार संशोधित 

किए गए ओर अब मामला न्यायाधीन है। इस संबध में 

न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही दूरसंचार् 

विभाग अगे कारवाई की जाएगी। 

सीएमरीएस/युएएस लाइसेसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय 
के daa में व्यापक दिशा-निर्देशों मे अन्य ad के 

साथ-साथ निम्नलिखित ad शामिल et: 

संगत बाजार में उपभोक्ता आधार ओर लाइसेंसधारक के 

समायोजित सकल राजस्व, दोनों कौ बाजार शक्ति बाजार 

अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। बाजार 
अंश का निर्धारण करने के लिए समस्त अभिगम बाजार 

संगत बाजार होगा ओर इसे ' वायरलाइन' ओर वायरलैस 
के रूप मेँ अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा। 

एक साधारण, da प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय 

के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जाएगा 

तथापि, किसी सेवा क्षेत्र मे सीडीएमए Gaga होल्डिग 

हेतु 10 मेगाहट्ज/जीएसएम Bae पर 25% कौ ऊपरी 

8 चैत्र, 1934 (शाक) 

IV. 

Vi. 

VIL 

VILL. 
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सीमा का उल्लंघन किए गए बिना कुछ परिस्थितियों में 

बाजार अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी 

मामलों पर विचार करने कौ आवश्यकता हो सकती 21 
टाई की इस सिफारिश, कि एेसे मामलों A 60% तक 

बाजार अंश पर विचार किया जाए, को नोट कर लिया 

गया है। परिस्थितियों में स्पष्टता ओर वह सीमा जिस तक 

35% से ऊपर बाजार अंश के विलय कौ अनुमति होगी, 

सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्शं 
करने ओर टाई की इस सिफारिशों को प्राप्त करने के 
बाद विस्तृत पारदर्शी दुष्टिकोण निर्धारितं किया जाएगा^अपनाया 

जाएगा! 

सेवा aa मे लादसेंसो के विलय क परिणामस्वरुप 900 

ओर 1800 Wieest sel के मामलों में संबंधित सेवा 
aa मे, परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा 

की मार्फत धारित कुल ean, dit गए स्पैक्टूम के 
25% से अधिक नहीं होगा । 800 मेगाहय्र्ज as के 
aay मेँ ऊपरी सीमा 10 मेगा हट्र्ज होगी। अन्य बैंडाँ 
मे dan के day में, उस Caen कौ नीलामी से 
संबंधित संगत शतं लागू होगी। 

यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणमात्मक निकाय द्वारा 

धारित कुल Maen निर्धारित सीमा से अधिक है तो 
अधिशेष स्पैक्टूम को अनुमति दिए जाने के एक वर्षं 
के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। सरकार उस 

बैड को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित 
की जाने वाली स्यैक्ट्म रिफार्मिग नीति के अनुरूप 
अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होगी। 

परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी ओर क्रास 
होल्डिग यूएएस लाइसेंस के प्रावधान के अनुरूप होगी। 

संबंधित सेवा aa मेँ परिणामात्मक निकाय के लाइसेंस 

की अवधि विलय कौ तारीख पर दो अवधियों में से 

अधिक वाली के समान होगी। तथापि इससे परिणामात्मक 

निकाय का asda की अवधि के बीतने एक समग्र 

Bay को रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। 

विलय किए गए निकायो में से किसी निकाय at 
प्रारम्भिक वैधता से अधिक नवीकृत वैधता कौ स्थिति 
में &00/900 Hees बेड में deen कौ slicer 
ween रिफार्मिग दिशानिर्देशों कौ तारीख या विस्तार कौ 
संभावित तारीख से भविष्य में घोषित होने वाले लागू 
way रिफार्मिंग दिशानिर्देशों के मदेजनर होगी। 

परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले 
स्पैक्टूम मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धरिण 
किया जाएगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस 

के नवीनकरण के माले मे भी यही लागू erm
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IX. दो लाइसेंस के विलय होने पर दोनों निकायो के एजीआर 
का भी विलय किया जाएगा ओरं परिणामस्वरूप कूल 
Wn पर उस सेवा क्षेत्र विनिर्दिष्ट द्वारा पर लाइसेंस 

शुल्क लगाया जाएगा। इसी WER, Bay प्रभार के 

भुगतान हेतु दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित Geen at 
जोडा/विलय किया जाएगा ओर वार्षिक Stacy प्रभार इस 

कुल Maen पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि 

विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन प्रौद्योगिकियों हेतु 
स्पैक्ट्म कौ होल्डिगि की स्थति मे किसी अन्य 

यूएएस/सीएमरीएस लाइसेसधारक के ही समान aes 
प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाइसेंस प्रदाता द्वारा 

अपनाया जानै वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा। 

>. इक्विरी के विक्रय/विलियन के लिए लोकि-इन अवधि से 

सबधित यूएएस लाइसेंस A मौजूदा प्रावधान जारी रहेगे। 

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2 vt Baer (800/900/1800 
मेगा हर्ज बेड) कौ साक्चेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्दशों में 
निम्नलिखित शामिल हैः 

(1) Maer कौ ae करने कौ अनुमति होगी परन्तु 
प्रत्येक मामले मे जारी उसी asda सेवा क्षेत्र में होगी 
तथा लाइसंसदाता कौ पूर्वं अनुमति से होगी। इस उदेदूयार्थ 

साधारण स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया कौ व्यस्था की 

जाएगी। 

(1) प्रारभ मँ पांच वर्षं कौ अवधि के लिए स्पेक्ट्म सा्चेदारी 

को अनुमति प्रदान कौ जाएगी। सरकार निर्धारित की जाने 

वाली wal पर, आगे पांच वर्षं के लिए एक बार ओर 
अनुमति प्रदान कर सकती है। 

(ii) MA कौ साञ्ञेदारी केवल wa दो स्पैक्ट्म धारकों 
जिनके पास या तो 900/1800 मेगा gest बैड अथवा 

800 मेगा हर्टज ds Men है के बीच दही की जा 
सकती है! | 

(iv) Sa weet के परिणामस्वरुप dae की कुल 

मात्रा लाइसंसों के विलयन के मामले में यथा- निर्धारित 

सीमा से अधिक नहीं होगी। 

(vy) नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पैक्ट्म के संबध मे, 

स्पैक्ट्म agent कौ अनुमति केवल aa ही होगी जब 

इसके लिए नीलामी संबंधी weal में व्यवस्था की गई हो। 

(vi) Baza को सान्या करने वाले पक्षकार इससे संबंधित 
प्रभार के उदेदूश्य स अपने पूर्ण स्पैक्टम को oa करने 
वाले पक्षकर मानै जाएमे। 
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(vii) दोनों पक्षकार weds के तहत यथा-निर्धारित रल आउर 

दायित्वं के साथ-साथ सेवा कौ गुणवत्ता संबंधी दायित्वों 
को अपने-अपने स्तर पर पूरा करेगे। 

(viii) Baga प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग 

परन्तु दोनों प्रवालकं द्वारा धारित act Saeed पर एक 

साथ वसूला जाएगा। अन्य शब्दां मं यदि 44 मेगाहर्टज 

स्पैक्टूम रखने वाला “+” प्रचालक अन्य “x” प्रचालक 

के 4.4 मेगार्टज wae को ae करता है तो “x” 
ओर “x” दोन प्रचालक 8.8 मेगाहर्दूज स्पेक्टूम के लिए 
लागू aes प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करने के लिए 
उत्तरदायी होंगे। 

(ix) स्पेक्ट्रम agent मे स्पेक्टम का उपयोग करने वाले दोनों 

सेवा प्रदाता शामिल ett Wace कौ veda की 
अनुमति नहीं दी गर्ह 21 

(x) Fae Te करने के बाद स्थैक्टूम का मूल्य निर्धारित 

करने वाले मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। 

(xi) 3जी Ween रखने वाले लाइसंसधारकों के बीच clan 

साज्ञेदारी कौ अनुमति नहीं होगी। 

16. इस स्तर पर भारत मं aes के व्यापार की अनुमति 

नही होगी। इसकौ बाद में पुनः जांच कौ जाएगी। 

17. उपलब्ध स्पेक्ट्म के कुशल प्रब॑धन के लिए og 
नियमित Ban जाच कर सकता हे ट्राई उपलब्ध teen के 
वर्तमान उपयोग कौ समीक्षा कर सकता है। दोनों मामलों में टाई 

सरकार को सिफारिश दे सकता है। 

18. दूरसंचार आयोग कौ He सिफारशो के संबध में 122 
लाईसंसों को रद्द करने संबंधी 2 फरवरी 2012 के माननीय 
उच्चतम न्यायलय के निर्णय & निहितार्थं है। कानूनी ओर अन्य 
पहलुओं के संदर्भ मँ आगे एसी सिफारिशों कौ जांच की जा रही 
है तथा aay मे ae में निर्णय घोषित किया जाएगा। 

अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय 

*210. श्री माणिकराव grec गावितः क्या प्रधानपत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/अखिल भारतीय सेवाओं 

के कतिपय प्रशिक्षित अधिकारी बीच मेँ ही अपनी नौकरी छोड 
देते है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन ast ओर चालू वर्षं के दौरान 
ta मामलों का व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा ओर अन्य अखिल भारतीय 

सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ बांड भरना अनिवार्य है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ङ) क्या बीच मे ही नौकरी छोडने की स्थिति मेँ संबंधित 
अधिकारियों से सरकार द्वार उनके प्रशिक्षण पर किए गए खर्च का 

भुगतान करना अपेक्षित होता है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है? 

कार्मिक लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. नारायणसामी ): 
(क) से (च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए 

प्रशिक्षण जो उनके सेवा में नियुक्त होने पर ओर उसके बाद दिया 

जाता है, एक सतत प्रक्रिया है। वेतन ओर भत्तो८प्रशिक्षण wal की 

वसूली परिवीक्षा ओर दीर्घकालीन विदेश/घरेलू प्रशिक्षण के मामले 

मे की जाती है जिसके लिए करार/बांड पर हस्ताक्षर किए जाने 

अपेक्षित है। 

2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के मामले में, नियमावली में प्रावधान 

है कि परिवीक्षा्थीं को एक बांड भरना होगा कि केन्द्र सरकार कौ 
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संतुष्टि के अनुरूप परिवीक्षा अवधि पूरी नही करने कौ स्थिति में 

परिवीक्षार्थी हेतु नियुक्ति के परिणामस्वरुप नियुक्ति का कार्यभार 

संभालने के समय वेतन तथा यात्रा aa यदि कोई भी धन उसे 

दिया गया है तो उसे वापिस atm 

3. जिन अधिकारियों को दीर्घकालीन विदेशी/घरेल प्रशिक्षण या 

आशिकी वित्तपोषण घटक के अंतर्गत उच्च अध्ययन हेतु नामित 

किया जाता है, उनके वारा भरे गए बांड मे व्यवस्था है कि प्रशिक्षण 
अवधि के समाप्त होने अथवा पूर्णं होने के बाद या कार्यभार 

पुनर्ग्रहण करने की पांच वर्षं के भीतर कभी भी कार्यभार ग्रहण 
नहीं करने या त्याग पत्र देने या सेवावृत्ति लेने या सेवा छोड्ने कौ 

स्थिति मे यदि प्रशिक्षण को ड्यूटी माना जाता है तो उस भागीदार 
अधिकारी को उसके प्रशिक्षण को eget माना जाता है तो उस 
भागीदार अधिकारी को उसके प्रशिक्षण के नाम पर हुए प्रशिक्षण 

खर्च की पूरी राशि जिसमे वेतन ओर भन्ते भी शामिल है, सरकार 

को लौटानी अपेक्षित है। 

4. परिवीक्षा,दीर्घकालीन प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा किए 
गए करार/ब॑धक के संदर्भ मे पिछले तीन ade वर्षं के दौरान 
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कौ गई वसूली का विवरण 

निम्नलिखित 2:- 

सेवा का नाम उन अधिकारियों कौ वसूली कौ स्थिति उन अधिकारियों कौ वसूली कौ स्थिति 

संख्या जो परिवीक्षा संख्या जो दीर्धकालीन 

प्रशिक्षण पर गए प्रशिक्षण पर गए ओर 
ओर नौकरी छोड दी नोकरी छोड दी । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1 38 मामलों मे वसूली शेष 2 बकाया राशि की 

नहीं है क्योकि त्याग पत्र अन्य वसूली कर ली गई। 

भारतीय पुलिस सेवा 34 अखिल भारतीय सेवा/केनद्रीय | 

सेवा aT करने के लिए दिया शून्य 

भारतीय वन सेवा 4 गया। एक मामले A बसूली शून्य 

प्रक्रियाधीन है। 

दूरसंचार सेवाओं मे सुधार 

*211, श्रीमती सुमित्रा महाजनः 
राजकुमारी रत्ना सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्यौगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा pit किः 

(क) क्या निजी कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही टेलीफोन 
ओर मोबाइल सेवाओं कौ तुलना में भारत संचार निगम लिमिटेड 

ओर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वार प्रदान की जा रही tat 

सेवाओं को अधिकांश प्रयोक्ताओं द्वारा पसन्द नहीं किया जाता 2; 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ओर 

इसके राज्य-वार क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश विभिन राज्यों से दूरसंचार 
सेवाओं में सुधार लाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; ओर 

(घ) यदि a, तो इस daa में सरकार द्वारा क्या कारवाई 

की गई है?



37 Weal के 

पानव संसाधन चिकास wat तथा संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मत्री (श्री कपिल fae): (क) ओर (ख) 

प्राहवेर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वर्षं 1994 में सेल्यूलर मोबाइल 
टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए asda जारी किए गए थे 

जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड ओर महानगर टेलीफोन निगम 

लिमिटेड को देश के विभिन भागों मे तीसरे प्रचालक के रूपमे 

Seger मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए क्रमशः वर्ष 

1997 में लाद्सेस जारी किए गए थे। 
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दिनांक 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल ओर 
एमटीएनएल का संयुक्त बाजार शेयर वायरलाईन भाग A 80.91 

प्रतिशत तथा वायरलैस भाग में 11.44 प्रतिशत हे। बीएसएनएल 
ओर एमरीएनएल सहित प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का 
वायरलाईन वायरलैस ओर disds कनेक्शन का बाजार शेयर इस 

प्रकार हैः 

क्र.सं कंपनी का नाम प्रतिशत शेयर (31.01.2012 कौ स्थिति के अनुसार ) 

वायरलाईन वायरलैस व्रोडवैड 

1. बीएसएनएल 70.24 10.80 64.60 

2. एमरीएनएल 10.67 0.64 7.60 

बीएसएनएल ओर 80.91 11.44 72.20 

एमरीएनएल का जोड 

3. भारती एयरटेल 10.06 19.58 10.10 

4. रिलायंस रेलीर्कोमि लि. 3.92 16.71 

5. वोडाफोन 16.44 

6. आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन 11.97 

7. रारा रेलीसर्विसेज लि. 4.35 9.26 

8. एयरसेल 6.91 

अन्य 0.76 7.69 17.70 

कुल प्राइवेट 19.09 88.56 27.80 

(ग) ओर (घ) दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवाओं मे सुधार 
करने के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त 

नहीं हुए है। 

(अनुकाद्]} 

AAMT उपकरण का आयात 

*212, श्री अर्जुन रायः 
श्री पी. कुमारः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौधोगिकी मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मोबाइल हैंडसे्यो सहित दूरसंचार 
उपकरणों की बढती मांग को देखते हुए इनके अनुसंधान ओर 

विकास तथा स्वदेश र्मे इनके विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई 

योजना शुरू की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबंध 

मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; 

(ग) क्या बडे पैमाने पर इन उपकरणों के आयात से देश 

के नीतिपरक ओर सुरक्षा हित प्रभावित हुए है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या दै?



39 प्रश्नों के 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मत्री (श्री कपिल fret): (क) जी at 

(ख) (0 देश मे दूरसंचार उपस्कर ओर मोबाइल फोनों 

सहित इलेक्टनिकी उत्पादों के क्षेत्र मै अनुसंधान तथा विकास 

मानकीकरण, इलेक्टोनिक प्रणाली अभिकल्प हेतु उपयुक्त परिस्थितिं 

विकसित करने ओर वर्धित मूल्य योजन सहित विनिर्माण को बढावा 

देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्रालय ने इलेक्टोनिकौ 
से संबंधित राष्ट्रीय नीति का प्रारूप-2011 जो इसकी वेबसाइट 

http://mit.gov.in/sites/upload files/dit/files/draft national 

police on electronic 2011 412011 (2). Pdf पर उपलब्ध हे 

तथा राष्टरीय दूरसंचार नीतिं का प्रारूप जो इसकौ वेबसाइट 2011 

http://www.dot.gov.in/ntp-201 1/final-10.10.2011. (वा पर् 

उपलब्ध है, को पहले ही आम जनता के समक्ष रखा दै। राष्ट्रीय 

दूरसंचार नीति के संशोधित प्रारूप मे अन्य बातों के साथ-साथ देश 
मे अनुसंधान तथा विकास, विनिर्माण ओर मानकौकरण को बदावा 

देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैः 

@ घरेलू ओर विदेशी बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु कौशल 
तथा सक्षमता मे वृद्धि करके नवाचार, स्वदेशी अनुसंधान 
एवं विकास ओर विनिर्माण को बद्ावा देना। 

Gi) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान 
ओर विकास, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, 

अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरणं 

एवं विकास हेतु समग्र निधि सृजित करना। 

(ii) दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए अभिकल्प, 

अनुसंधान ओर विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण 
मानकौकरण ओर विनिर्माण अर्थात् सपूर्ण मूल्य श्रंखला 
की बढावा देना ताकि वर्षं 2017 तक न्यूनतम 45% तथा 

वर्षं 2020 तक न्यूनतम 65% तमल्य संवर्धन के साथ 
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र कौ क्रमशः 60% ओर 80% मांग 

को पूरा किया जा सके। 

(iv) देश के लिए सुरक्षा हित को प्रभावित करने वाले दूरसंचार 

उत्पादों के अधिप्रापण में ओर सरकार द्वारा अपने प्रयोग 

हेतु अधिप्रापण में विश्व व्यापार संगठन कौ प्रतिबद्धताओं 
के अनुरूप स्वदेश विनिर्मित दूरसंचार सत्पादों को अधिमान 

प्रदान करना। 

(५) Tala अपेक्षाओं को पुरा करने के लिए मानक विकसित 

करना ओर स्थापित करना, आईपीआर सृजन ओर 

वैश्विक मानक तय करने में योगदान करने के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायो मे भागीदारी करके ओर 

दुस प्रकार अंतररष्टरीय दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में 
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भारत को एक अग्रणी We बनाकर इसे उद्योग, अनुसंधान 

तथा विकास संस्थाओं, शिक्षा जगत, दूरसंचार सेवा 

प्रदाताओं ओर प्रयोक्ताओं के साथ उपयुक्त संब॑ध स्थापित 
करके समर्थन प्रदान किया जाएगा। 

(vi) दूरसंचार उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माताओं ओर अनुसंधान 
तथा विकास संस्थाओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त राजकोषीय 

ओर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। 

(vii) अनुसंधान ओर विकास को बद़ावा देने के लिए इलेकटनिक 
उपकरण, SIT ओर दूरसंचार उपकरण के व्यवसाय 
मे कार्य कर रही कपनी द्वारा घरेलू अनुसंधान एवं 

विकास पर व्यय पर 200% कौ एक भारी करती 

आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध है। 

(viii) इलेक्टरनिक्स ओर सूचना प्रद्योगिकौ विभाग इलेक्टनिक्स 

ओर आईटी में अंतर्रष्टरीय Wel के लिए सहायता, 
इलेक्टोनिक्स सूचना एवं प्रोद्योगिकी ओर प्रबंधन के क्षेत्र 
में बहुअनुदान स्कीम तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन ओर उद्यम 
विकासं (टीआईडीई) की स्कोम सहित अनुसंधान एवं 

विकास के संवर्धन के लिए विभिन स्कौमों के अतर्गत 

वित्तपोषण करता है। 

Gx) देश मेँ मोबाइल फोन विनिर्माण को बढावा देने के लिए 
मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु आवश्यक ysl ओर अवयवो 
तथा बैटरी चार्ज, पीसी कनेक्टिविरी केवलो, मेमोरी काड 

ओर tee wt sari जैसे विशिष्ट उपकरणों के आयात 
को पूर्णतः शुल्कं मुक्त कर दिया गया 2 

(x) Haga हैडसेट सहित दूरसंचार उपकरणों के स्वदेश मेँ 
विनिर्माण को बढावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 10. 

02.2012 कौ अधिसूचना संख्या 8 (78)/2010-आईपीएच 
उब्लयू के द्वारा देश के लिए सुरक्षा स्थितियों के दृष्टिगत 

इलेक्टोनिक उत्पादों (दूरसंचार उपकरणों सहित) के 
अधिप्रापण तथा सरकार द्वारा अपने उपयोग हेतु किए 
जाने वाले अधि्पण में देश में विनिर्मित इलेक्टोनिक 

उत्पादों को अधिप्रापण तथा सरकार अपने उपयोग हेतु 
किए जाने वाले अधिप्रापण मे देश मे विनिर्मित इलेक्टनिक 
उत्पादों को अधिमान प्रदान करने के संबंध में नीति 

निर्धारित कौ है जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा इन्हं स्वयं 
प्रयोगं में लाना है न कि इन उत्पादों कौ वाणिन्यिक 
आधार पर पुनः बिक्रौ या वाणिज्यिक विक्री हेतु वस्तुओं 

के उत्पादन में इनका प्रयोग करना। 

(ग) ओर (घ) सुरक्षा weet मामलों के कारण, विभिन 

दूरसंचार लाइसेसों मं मई/जून, 2011 A संशोधन जारी किए गए
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हे। देश के विभिन val में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सुरक्षा 
संबंधी चिंताओं पर जारी विभिन दूरसंचार सेवा लाईइसेस करार में 

दिनांक 31.05.2011 को जारी संशोधन कौ मुख्य मुख्य ad निम्नवत 
él 

0) लाइसरंसधारक अपने seat कौ सुरक्षा के लिए पूर्णतः 
ओर समग्रतः उत्तरदायी eth वे अपने नेटवर्को की सुरक्षा 
ओर सुरक्षा प्रबंधन के संबंध मे अपनी संगठनात्मक नीति 
तैयार करेगे। 

Gi) सुरक्षा कौ दृष्टि से asda वर्षं मं एक बार आने 

नेटवर्क की जांच करेगे या किसी नेटवर्क जांच ओर 

प्रमाणन एजेंसी से जांच कराएगे। 

(iii) लाइसंसधारक अपने दूरसंचार नेटवर्क केवल उन्हीं नेटवर्क 

अवयवो को शामिल करेगा जो समसामयिकं सगत भारतीय 

या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकं के अनुसार जांच गए हो 
1 अप्रैल, 2013 से प्रमाणन केवल भारत स्थित प्राधिकृत 

ओर प्रमाणित एजेसि्यो^प्रयोगशालाओं से ही कराए जाएगे। 

(iv) लाइसंसधारकं प्रमुख पदों पर केवल निवासी, प्रशिक्षित 

भारतीय नागरिको को ही नियुक्त करेगा। 

(४) लाईइसंसधारकं 

(क) प्रचालन ओर अनुरक्षण प्रक्रिया का एक मैन्युमल 

के रूप मेँ रिकाईड रखेगा। 

(ख) अद्यतन किए गए सभी सपरवेयरों ओर परिवर्तनां 

करा रिका vam 

(ग) उत्पादों ( हाईवेयर/सौफ्टवेयर) की आपूर्ति sen 
का रिकाईड रखेगा। 

(घ) सुदूर अभिगम (आरए) की wal का अनुपालन 
करेगा। 

(vi) लाइसंसधारक विक्रेता से उपयुक्त करार wel के माध्यम 

से यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता^पूर्तिकर्ता दूरसंचार 
सेवा प्रदाता, लाइसेंस प्रदाता/दूरसंचार विभाग aa 

इसके द्वारा नामोदिष्ट एजेंसियों को eae, सोँफ्टवेयर, 
डिजाइन, विकास विनिर्माण सुविधा ओर आपूर्ति gaa 
के निरीक्षण कौ अनुमति देगा तथा उपकरण कौ आपूर्ति 

के दौरान किसी भी समय सभी cede की सुरक्षा^जोखिम 
जांच कराएगा। इस प्रकार के निरीक्षणों कौ संख्या किसी 

एक अदेश मेदो तक सीमित होगी। 50 करोड रु. से 
अधिक मूल्य के आर के लिए we निरीक्षणं at संख्या 
किसी एक आदेश मेदो तक सीमित होगी। so करोड 
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रु. सं अधिक मूल्य के आरे के लिए ta निरीक्षां 
पर होने वाले व्यय का 40 मानवं दिवस प्रति निरीक्षण 

तक का वहन लादृसेसधारक द्वारा सीधे या विक्रेता के 

माध्यम से किया जाएगा। 

(vii) किसी भी सुरक्षा पहलू उल्लंघन के लिए 50 करोड रु. 
तक जुर्माना वसूला जाएगा। 

(viii) लादसेंसधारक सेवा क्षेत्र A मोबाइल फोन के ग्राहकों की 

अवस्थिति से संबंधित AR उपलब्ध कराएगा 

उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी पानदड 

"213. श्री अनंत कुमारः 

श्री प्रदीप कुमार सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौधोगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार प्रचालकों को रेलीफोन उपभोक्ताओं 

कौ पहचान के सत्यापन के Gay मेँ जारी दिशा-निर्देशों का व्यौरा 

क्या 2; 

(ख) क्या जम्मू ओर कश्मीर में कार्यरत दूरसंचार प्रचालकों 
नै उपभोक्ताओं कौ पहचान के सत्यापन संबंधी दिशा- निर्देशों का 

अनुपालन किया है ओर यदि ai, तो aad व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या कुछ wi मं कुछ wean wae! द्वारा 

दिशा-निर्दशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा 
को खतरा उत्पन हो रहा 2; 

(घ) यदि हा, तो इस aaa में सरकार en क्या कार्रवाई 

क्री गई है? 

(ड) क्या सरकार पहचान के Ga संबधी मानदडो(दिशानिर्दशों 

मे संशोधन करने पर विचार कर रही है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी पत्री ( श्री कपिल सिब्बल ): (क) एकीकृत अभिगम 

सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) ओर सी.एम.टी.एस. asda के 
उपभोक्ता सत्यापन से संबंधित खंड मे अन्य बातों के साथ-साथ 
निम्नलिखित कहा गया हैः 

“ लाइसंसधारक प्रत्येक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप मं 
नामांकित करने से पूर्वं उसका पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेगाः
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दस Way A लाइसेस WIM दवार समय-समय पर जारी लाइसेसों 

का ईमानदारी से अनुपालन किया जाएगा।" 

तदनुसार, सरकार द्वारा भावी उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित 

करने के लिए अर्थात् उन्हं सेवा प्रदान करने के लिए नामांकित 

करते समय फोटो, पहचान प्रमाणपत्र ओर पता प्रमाण-पत्र सहित 

विधिवत भरे हुए ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र“ग्राहके आवेदन प्रपत्र (सी, 

ए-एफ.) उपभोक्ता अधिग्रहण पत्र (एस.ए.-एफ.) सभी दूरसंचार सेवा 

प्रदाताओं को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए zl सरकार 

द्वारा ग्राहक पहचान सत्यापन के aaa में जारी किए गए विस्तृत 

दिशा-निरदेश निम्नलिखित हे | 

(i) संख्या 800-4/2002-वीएएसं/101 दिनांक 26.04.04 

(ii) संख्या 842-488/2004-वीएएस/2 दिनाक 30.11.04 

(iii) संख्या 800-4/2003-वीएएस/112 दिनांक 10.05.05 

(iv) संख्या 800-4/2003-वीएएस (खंड-प्) 104 दिनांक 22. 

11.06 

(४) संख्या 842-725/2005/157 दिनांक 23.03.09 
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उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सेवा 

aa के उपभोक्ताओं के सत्यापन हेतु दिनांक 20.01.2010 के पत्र 

संख्या 842/1070/2009-ए.एस. 1V/63 द्वारा पृथक दिशा-निरदेश जारी 

किए गए Zl बाद मेँ इन दिशा निर्देशों को दिनांक 20.07.2010 के 
पत्र संख्या 800-14/2010-वी.ए.-एस.-ा खंड द्वास पूर्वोत्तर तथा 

असम सेवा क्षत्रं के लिए लागू कर दिया गवा। 

(ख) दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा अनुश्रवण (रीईआरएम) 

प्रकोष्ठ, जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर मे दूरसंचार विभाग 

का फौल्ड यूनिट) द्वारा ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) करौ 
आवधिक. नमूना जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ 
उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा पहचान के aay मं 

उपयुक्त सत्यापन किए बिना नामाकित कर लिया गया है। कलैण्डर 

वषो 2009, 10, 11 ओर 12 के संबंध मे जम्मू एवं कश्मीर सेवा 
aa मे आवधिक नमूना जांच के दौरान लगभग 1.33 लाख ग्राहक 
आवेदन wat कौ जांच की गई है। जम्मू ओर कश्मीर A अपना 
प्रचालन कर रहे दूरसंचार प्रचालकों के संबध में फोटो, पहचान 
पत्र, पता (पी.आई.ए.) आधार पर पास हुए नमूनों का दुरसंचार 
सेवा प्रदातावार प्रतिशत तथा अनुपालन नहीं किए जाने के आधार 

पर उन लगाए गए कुल दंड से संबंधित व्योरा नीचे दिया गया हैः 

क्र.सं. दूरसंचार सेवा 
प्रदाता का नाम 

निम्नलिखित वर्षं के संबंध में मासिक 

आधार पर अब तक जांचे गए नमूना 

इन वर्षो के संबंध 

मे लगाए गए आर्थिक 

ग्राहक आवेदन प्रपत्रं के आधार दंड कौ राशि 

पर अनुपालन प्रतिशत (लाख रुपये मे) 

1. एयरसेल 86.92 70.37 81.61 प्रगति में है 4617.86 

2. भारती एयरटेल 71.19 63.20 77.76 प्रगति में है 6511.49 

3. बीएसएनएल 80.54 72.55 83.19 प्रगति में है 1569.5 

4. - आइडिया 88.57 66.17 80.94 प्रगति में है 409.7 

5. रिलायंस कम्युनिकेशन 83.28 72.10 84.15 प्रगति में हे 815.97 

6. सिस्टेमा श्याम एनओपी एनओपी 97.06 प्रगति मेहे 0.04 

7. राय 85.11 78.49 79.46 प्रगति मेँ है 186.15 

8. वोडाफोन 82.07 75.22 83.55 प्रगति मेँ है 654.2 

कुल 78.42 68.47 80.73 14764.91 
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आवधिक रूप से नमूना जांच के अतिरिक्त शिकायत आधार 

पर विश्लेषण, याद्च्छिक जांच आदि भी किए गए रै तथा दूरसंचार 

सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन न किए जाने की स्थिति के wae 

में जानकारी हासिल कौ गई हे। एसे मामलों में दांडिक उपबंध 
के अनुसार दंड आरोपित feu गए zi 

(ग) जी, हां। दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा अनुश्रवण 

(री.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ, जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर मं 

दूरसंचार विभाग का ties यूनिट) द्वारा ग्राहक आवेदन प्रपत्र 

(सी.ए.एफ.) की आवधिक नमूना जांच, शिकायत आधार पर 

विश्लेषण यादृच्छिक जांच आदि के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि 
कुक उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा पहचान के संबध 

मे उपयुक्त सत्यापन किए बिना नामाकित कर लिया गया है। 

पहचान का सत्यापन feu बिना रलीफोन कनेक्शन जारी किए 

जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा sas हो सकता है। 

(घ) अनुदेशो का अनुपालन नहीं किए जाने कै मामलों मे 

दंड आरोपित किए जाते ei देशभर में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं 
की कलैण्डर वर्षो 2009, 10, 11 ओर 12 के संबंध मे आवधिकः 
नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुए अनुदेशो का अनुपालन न किए 

जाने के संबंध मे दंड के रूप में लगभग 1733 करोड रुपए 

आरोपित किए गए है। दांडिक उपबंधों के अनुसार आवधिक रूप 
से नमूना जांच के अतिरिक्त शिकायत आधार पर विश्लेषण, 

यादृच्छिक जांच से संबंधित मामलों मे भी दंड आरोपित किए गए 

है। यदि दस्तावेजो में किसी धोखाधड़ी का मामला पाया जाता है 
तो एसे मामलों मेँ शिकायत,प्राथमिकी भी of कराई जाती 2 

(ङ) ओर (च) श्री अभिषेक गोयनका द्वारा भारत के माननीय 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 285/2010-भारत 
संघ के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित 
याचिका द्वारा मोबाइल कनेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए 

उपभोक्ता सत्यापन दिशा-निर्देशो को गंभीरता से लागू करने तथा 

वास्तविक सत्यापन को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया ZI 

इस जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान सरकार ने ग्राहक 
पहचान के सत्यापन हेतु मौजुदा दिशा-निर्देशो मे संशोधन करने का 

निर्णय लिया। तथापि, जब इन अनुदेशों को जारी किया जाना था 

तभी माननीय उच्चतम न्यायालय नै दिनांक 14.03.2011 को हुई 
सुनवाई के दौरान सरकार से इन दिशा-निर्देशों को न्यायालय के 
समक्ष रखने ओर उसे माननीय उच्चतम न्यायालय से क्लीयरेस के 
पश्चात ही जारी करने के लिए कहा। 

वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 

न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है तथा अभी तक दिशा- निर्देशों का जारी 

करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीयरेस नहीं दिया 
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TH माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीयरेस लंबित होने के 

कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता अधिग्रहण तथा 
रीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा नमूना सत्यापन मौजूदा मानदंडों के अनुसार 
fra a tet ZI 

केद्रीय जांच ब्यूरो को सौपे गए मामले 

+214. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः 

श्री wet. नाना पाटीलः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भ्रष्टाचार संबंधी अनेक मामले सी.बी.आरई न्यायालयों 

मे लंबित है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) विगत तीन ast के दौरान विशेषकर कर्नारक से dea 

जांच ब्यूरो को जांच हेतु कितने मामले ao गण; 

(घ) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली me है ओर कितने 
मामले लंबित है; ओर 

(ङ) लवित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या 
कदम उठाए जा रहे हैः? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा wart कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 
भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अतर्गत 7157 सीबीआई मामले 

है जिन पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विभिन न्यायालय 
(29.02.2012) की स्थिति के अनुसार) मेँ सुनवाई लंबित है। 
राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) विभिन राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण के लिए 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को aid गए मामर्लो कौ संख्या निम्नलिखित हैः- 

वर्ष राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मामलों की संख्या 

2009 36 

2010 33 

2011 79 

2012 (29.02.2012 तक) 29 

कुल 177 
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कर्नाटक सरकार द्वार केन्द्रीय अन्वेषण SRI को 177 मामलों में 

से 5 मामले सौपे गए रै! राज्य सरकार en भेजे गए मामलों के 
अन्वेषण के निपरान के बरे में Sel केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता 

है। फिर भी, जहां तक कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए 5 मामलों का 

संबंध है, 4 मामले अन्वेषण कर निपटा दिए गए है) 

(ङ) लंबित मामलों के निपरान में शीघ्रता लाने के लिए केन्द्र 

सरकार ने विभिन्न राज्यों मे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों कौ 
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सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयां 

की संस्वीकृति दे दी है। इनमें से 54 न्यायालयं ने कार्यं करना 

शुरू कर दिया है ओर शेष कौ स्थापना किए जाने कौ प्रक्रिया 
चल रही है। सरकार ने नव सृजित अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के 
लिए संविदात्मक आधार पर विधि अधिकारी ओर पैरवी अधिकारियों 

को शामिल करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रस्ताव को 

स्वीकृति दे दी हे। 

विवरण 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य <2 af 2-5 वर्ष 5-10 वर्षं 10-15 वर्षं 15-20 वर्ष >20 वर्ष FT 

aa मूल आंकड़े (क) (ख) -(ग) (घ) (ङ) (च) (कमभख+ 
WAR Hens ग+घ+ 

से मिलने चाहिए ङ+च) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. अंडमान ओर निकोबार grag 9 10 6 1 0 0 26 

2. आध्र प्रदेश 70 151 166 28 0 0 415 

3. अरुणाचल प्रदेश 0 9 0 0 0 0 9 

4. असम 41 49 58 30 13 4 195 

5. बिहार 35 76 136 19 38 22 326 

6. - चंडीगढ 24 15 5 3 1 0 48 

7. छत्तीसगद 14 14 13 7 1 1 50 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 

9, दमन ओर दीव 1 0 0 0 0 0 1 

10. गोवा 13 13 16 2 0 0 44 

11. गुजरात 38 114 127 88 39 15 421 

12. हरियाणा 9 26 26 3 0 0 64 

13. हिमाचल प्रदेश 0 14 0 0 0 0 14 

14. जम्मू ओर कश्मीर 33 44 39 16 3 0 135 

15. was 62 1 08 146 69 4l 37 463 

16. कर्नाटक 42 53 86 52 9 1 243 

17. केरल 27 72 79 3 4 0 185 

18. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. मध्य प्रदेश 66 95 36 3 2 0 202 

20. महाराष्ट 251 150 218 82 55 20 776 

21. मणिपुर 7 0 3 3 0 0 13 

22. मेघालय 2 3 2 1 1 0 9 

23. मिजोरम 0 2 2 1 2 1 8 

24. नागालैंड 1 1 0 0 0 0 2 

25. wea राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 129 358 319 160 66 17 1049 

26. ओडिशा 51 100 54 30 3 0 238 

27. Feat 17 11 30 0 0 0 58 

28. पंजाब 7 30 19 2 0 0 58 

29. राजस्थान 63 129 84 25 11 4 316 

30. सिक्किम 1 1 2 2 0 0 6 

31. तमिलनाडु 137 153 124 43 10 2 469 

32. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 0 

33. उत्तर प्रदेश 109 139 161 99 74 7 589 

34, उत्तराखंड 27 16 9 4 4 0 60 

35. पश्चिम बंगाल 94 167 173 100 80 51 665 

कुल 1380 2123 2139 876 457 182 7157 

( हिन्दी) 

शैक्षणिक उत्कृष्टता ओर अंतरष्टीय स्तर के केन्द्र 

*215. श्रीमती मीना सिंहः क्या fader मंत्री यह बताने की 

कूपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे कतिपय संस्थानों को शिक्षा उत्कृष्टता ओर 
अतराष्टरीय स्तर के केन्द्र के रुप में घोषित किया गया 2; 

(ख) यदि हां तो तत्संब॑धी ahr क्या है; 

(ग) बिहार स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक 

शिक्षण केन्द्र के रूप मे पुनःस्थापित करने हेतु शुरू कौ गई काय॑ 
योजना कौ वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) अभी तक ‘area मैटर गुप" कौ कितनी बेठके हुई है 
ओर उनके क्या परिणाम रहे है; ओर 

(ङ) उक्त विश्वविद्यालय की पूर्ववतीं ख्याति लाने हेतु सरकार 
की भावी योजनाएं क्या है? 

विदेश wait (श्री एसएम. कृष्णा ): (क) जी ae मानव 

संसाधन विकास मत्रालय ने देश के किसी भी संसाधन को 
अंतर्राष्ट्रीय Gag तथा शैक्षिक उत्कृष्टता be घोषित नहीं किया 
Zl 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) 25 अक्टूबर 2009 को हुआ-हिन, थाइलैण्ड 
में आयोजित चौथे पूर्वं एशिया शिखर सम्मेलन मे संयुक्त प्रेस 
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वक्तव्य मे महाद्वीप पर ald एक गैर-सरकारी, गैर-लाभ अर्जनकारी 
धर्मनिरपेक्ष तथा स्वशासी siete संस्थान के रूप में नालंदा 

विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करने कौ सहमति हुई भी 
जो एशिया के सभी देशों के सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक समर्पित 

विद्यार्थियों को मंच पर लगाया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 

2010 की धारा 2 4 यह घोषणा की गर्ह है कि नालंदा 
विश्वविद्यालय wea महत्व का एक एक संसाधन है नालंदा 

समर्थक समूह तथा उसके बाद शासी ate ने प्रोफसर अमर्त्यं सेन 
की अध्यक्षता में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनस्थापन के लिए 
निर्देश प्रदान किए ti कुलपति श्री गोपा सभ्रवाल की अध्यक्षता 

मे विश्वविद्यालय प्रशासन स्थापित किया जा चुका है तथा इसने 
कार्य प्रारभ कर दिया है। विश्वविद्यालय कौ वेबसाइट तथा लोगो 
भी जारी किए जा चुके fi चाहदीवारी के निर्माण का कार्य भी 
शुरु हो चुका है। fate ने विश्वविद्यालय कौ संविधियों को 
अनुमोदित कर दिया 21 विश्वविद्यालय ने विश्व स्तरीय अभिकल्पन 
प्रतिस्पर्ा पर नजर रखने के लिए एक संचालन समिति नियुक्त कौ 
21 अक्तूबर 2011 4 बीजिंग मे आयोजित शासी ae कौ बैठक 
A यह निर्णय लिया गया था कि इतिहास तथा पारिस्थितिको एवं 

पर्यावरण अध्ययन विद्यालय होगे। भारत ने इस विश्वविद्यालय के 
लिए महत्वपूर्णं अंशदान किया रै। चीन तथा भाइलैण्ड से भी 
अंशदान प्राप्त हुए रहै। सिंगापुर आस्टरूलिया तथा लास ने भी 
अंशदान करने का वचन दिया है। 

नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्देश प्रदान करने के 

लिए इसके समर्थक स्टाफ का मार्गदर्शन करने के लिए नालंदा 

समर्थक समूह ने जुलाई 2007 से अगस्त 2010 के बीच छह sod 
की है। इसमे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों शैक्षिक संरचना तथा 
प्रशासनिक तत्र पर चर्चा कौ गई थी। 

(ङ) भावी योजना में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 

के अंतर्गत प्रस्तावित सात faecal कौ स्थापना शोध समिति द्वारा 

इतिहास तथा पारिस्थिकी एवं पर्यावरण विद्यालयों के लिए संकाय 

का चयन तथा नए विश्वविद्यालय की योजना तैयार करने तथा 

उसके बाद उसका निर्माण करने के लिए विश्वस्तरीय अभिकल्यना 

प्रतिस्पर्धा आयोजित करना शामिल है। 

(अनुवाद 

जीएसएलबी कार्यक्रम की परीक्षा 

*216. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः क्या प्रधानमत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या *जियो-सिंक्रोनस सेरलाइट लांच fend 

(जीएसएलवी) कार्यक्रम' को हाल ही में इसके प्रक्षेपण में विफल 

रहने के दुष्टिगत समीक्षा कौ गई है; 
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(ख) यदि a, तो इसके क्या परिणाम रहे; 

(ग) क्या जीएसएलवी विकास कार्यक्रम निर्धारित समय-सीमा 

के अनुसार चल रहा है; 

(घ) यदि हां, तो इस dau में निर्धारित समय-सीमा का ब्योरा 

क्या है; 

(डः) यदि नहीं, तो क्या जीएसएलवी कार्यक्रम का चद्रयान-2 

मिशन पर प्रभाव WA की संभावना है; ओर 

(च) af a, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए geen जा रहे है? 

कीर्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन dara में राज्य 

ast तथा प्रधानमन्नी का्यांलय मे राज्य मत्री 

(श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां, महोदया अप्रैल 15, 

2010 को जीसैर-4 अन्तरिक्षयान का वहन करने वाले जीएसएलवी-डीः 

का VARA असफल रहा। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण कौ उड़ान 

अर्हता प्राप्त करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भा! 

दिसम्बर 25, 2010 को जीसैट-5ऽपी अन्तरिक्षयान का वहन 

करने वाले जीएसएलवी-एफ06 का प्रमोचन असफल रहा। 

जीएसएलवी-एफ06 मेँ रूस से आयात किये गये क्रायोजेनिक चरण 

का नियोजन था। 

उड़ान आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने, विफलता के कारणों 

का पता लगाने ओर सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के 
लिए दो स्वतत्र विफलता विश्लेषण समितियो का गठन किया गया 

al 

(ख) जीएसएलवी-एफ03 की विफलता विश्लेषण समिति ने 

निर्णय दिया कि क्रायोजेनिक इंजन के ज्वालन के थोडी देर बाद 

स्वदेशी क्रायोजेनिक के ईधन बूस्टर cal पंप का अचानक ae हो 

जाना मिशन कौ विफलता का कारण था। 

जीएसएलवी-एफ06 की विफलता विश्लेषण समिति ने निर्णय 

दिया कि रूसी क्रायोजेनिक चरण के निचले भाग मेँ स्थित दस 

संयोजकों के असामयिक एवं असावधानीपूर्वक बंद हो जाना, इसको 

विफलता का मुख्य कारण था। 

विफलता विश्लेषण समिति की सिफारिशों के आधार पर, ईधन 

Get zal पंप तथा स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के निचले aise 
का पुनः feos किया गया हे ओर saat अर्हता जांच कौ जा 
रही है।
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(ग) जी नहीं, महोदया जीएसएलवी कार्यक्रम के समय ये, 

जुलाई 2006 मे जीएसएलवी-एफ02 (रूसी क्रायोजेनिक चरण); 
अप्रेल 2010 मे जीएसएलवी-डी3 (स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण) ओर 
दिसम्बर 2010 मे जीएसएलबी-एफ06 (रूसी उन्नत क्रायोजेनिक 
चरण) कौ अप्रत्याशित विफलता के कारण तथा सितम्बर 2007 
में जीएसएलवी-एफ04 (रूसी क्रायोजेनिक चरण) की आंशिक 

सफलता के कारण संशोधन किया गया है। दो विफलता विश्लेषण 

समितियों कौ सिफारिशों को शामिल करते हुए नीएसएलवी-डी-5 
कौ अगली विकासात्मक उड़ान 2012 कौ तीसरी तिमाही में करने 
का लक्ष्य zl 

(घ) प्रश्न ही नहीं sea 

(ङ) जी हां, महोदया। 

(च) इसरो वर्ष 2014-15 के समयढांचे मेँ चनद्रयान-2 के 

सफल प्रमोचन को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक 

चरण के साथ जीएसएलवी कौ दो विकासात्मक उडानों का 
आयोजन करने की योजना बना रहा है। 

यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार के अंतर्गत विमान 

*217, श्री असादूबदीन ओवेसीः 

श्री नामा नागेश्वर रावः 

क्या नागर विमानन dat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या 27 यूरोपीय देशों में उड़ान भर रहे विमान जनवरी, 
2012 से यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत आ गए 
है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसका देश 
मेँ विमान किरायो ओर विमान कंपनियों पर क्या प्रभाव wea की 

संभावना हैः; 

(ग) क्या अनेक देशो/विमान कंपनियों ने उक्त योजना के 

aay मे अपनी आपत्तियां व्यक्त की हे; 

(घ) afe at, तो क्या सरकारने भी इस योजना का विरोध 

किया है ओर यदि a, तो तत्संबधी oto क्या है; ओर 

(ङ) इस संबध मे सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन dat (श्री अजित सिंह): (क) जी, at 

(ख) जनवरी 2012 सै ईयू के किसी भी हवाई अड्डे पर 
आगमन या प्रस्थान करने वाली सभी घरेलू ओर अंतर्राष्ट्रीय seri 
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से होने बाला उत्सर्जन ईयू-ईटीएस के दायरे A आएगा। हालांकि 

इससे हवाई किराए पर पडने बाला संभावित प्रभाव उल्लेखनीय होने 

की आशा हे किन्तु इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा है चूकि 
सरकार के इस योजना का विरोध करने के wa को देखते हुए 

कोई भी भारतीय विमान वाहक इस वर्षं उत्सर्जनों के संबंध में 

अपेक्षित परीक्षण आंकड प्रस्तुत नहीं कर रहा है अतः होने वाले 
प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। 

(ग) जी al भारत सहित करई देशों नै विभिन मंचों पर 

उपरोक्त योजना अपनी आपत्ति जताई है। इन देशों A चीन, 

अमेरिका, ब्राजील, सिंगापुर, दक्षिण ameter, थाईलैंड, जापान, 

रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया आदि सम्मिलित ZI 

(घ) ओर (ङ) 1 जनवरी 2012 से ईयू के किसी हवाई 

अड्डे के लिए भारतीय antes उड़ान का एकपक्षीय तरीके से 

शामिल किए जाने कौ वजह से नागर विमानन मंत्रालय ने नई 

दिल्ली में 20-30 सितंबर 2011 को आईसीएओ काउंसिल के 

गैर-ईयू सदस्यो तथा अन्य गैर-ईयू सदस्य देशो की एक अंतरराष्ट्रीय 

बैठक की मेजबानी कौ ot जिसमे ईयू-ईटीएस का विरोध करने 
वाला एक संयुक्त घोषणापत्र अंगीकृत किया गया। तत्पश्चात भारत 

नै अपने नेतृत्व A एक कार्यपत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया, जिसे 

इकाओ काउंसिल द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। 

अतररष्टरीय विरोध ओर आईसीएभो के संकल्प के बावजूद, 
वार्ता के लम्बित रहते इसं स्कीम को वापस लेने या निलबित करने 

के प्रति ईयू की निरंतर अनिच्छा के कारण 21-22 फरवरी 2012 

को मास्को में एकं अन्य फालो-अप बैठक आयोजित हूर, जिसमे 

32 देशों ने भाग लिया। उपस्थित देशों ने ईयू-ईरीएस पर मास्को 
घोषणापत्र अंगीकृत किया जिसमे इस बार सभी सरकारों के पास 
प्रति aaa के रूप मेँ विभिन जवाबी उपाय उपलब्ध है। मास्कों 

धोषणापत्र पर ईयू कौ प्रतिक्रिया के आधार पर भारत सहित इस 
घोषणापत्र के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ओर उन अन्य देशों द्वारा 
भी जो मास्को घोषणापत्र से asd के gegen है, समुचित उपाय 
किए जाएगे। 

कार्यं की आउटसोर्सिंग 

*218. श्री aa गोपाल चौधरीः 

श्री पी, करूुणाकरनः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकारी क्षेत्र कौ कोयला कम्पनियों मे अनेक 

क्रियाकलापो/कायों की आउरसोर्सिंग की गई है;
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(ख) यदि हां, तौ कोल इंडिया लिपिरेड कौ विभिन सहायक 

कम्पनियों द्वारा आउटसोर्सं कराए गए कार्य के प्रतिशत सहित 

तत्संब॑धी सहायक कंपनी-वार व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया 2; 

(ग) आउटसोर्सिंग के कारण कितने कामगारों का रोजगार नहीं 

Tel; 

(घ) क्या सरकार आउरसोर्सिंग को समाप्त करने अथवा wa 

कम करने तथा आउटसोर्सिंग के कारण नौकरी से हाथ धो ad 

कामगारों के पुनर्वास हेतु उपाय कर रही है; ओर 
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(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? 

कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) ओर (ख) 

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वार आउटरसोर्स किए गए कार्यकलापों 

मे मुख्य रूप से इसकी सहायक कंपनियों की कु खानों मे कोयला 
उत्पादन ओर ओवरबडन (ओबी) रिमूवल ओर परिवहन शामिल 2 
वर्ष 2010-11 के दौरान विभागीय साधनों की तुलना मेँ मशीनरी ओर 
उपकरणों को किराए पर लेकर dence में ओपनकास्ट (ओसी) 

कोयला उत्पादन ओर sist रिमूवल का सहायक-कपनी-वार SAT ओर 
तत्संबंधी प्रतिशतता नीचे दी me हैः- 

कंपनी उपकरण द्वारा ae कोयला ओनीआर प्रतिशत 

वास्तविक प्रतिशत वास्तविक 

(मिट. मे) (मिलियन घन मी.) 

1 2 3 4 5 6 

ईसीएल विभागीय | 17.737 75.7 31.912 56.7 

किराए पर 5.695 24.3 24.337 43.3 

कुल 23.432 1.0 56.249 100 

बीसीसीएल विभागीय 13.983 55.3 29.137 35.0 

किराये पर 11.325 44.7 54.092 65.0 

कुल 25.308 100 83.229 100 

सीसीएल विभागीय 30.598 66.2 39.800 63.7 

किराए पर 15.652 33.8 22.723 36.3 

कुल 46.250 100 62.523 100 

एनसीएल विभागीय 66.253 100.0 100.048 54.9 

किराए पर 0.000 0.0 82.171 45.1 

कुल 66.253 100 182.219 100 

डन्लयूसीएल विभागीय 30.400 87.0 62.407 53.9 

किराए पर 4.544 13.0 53.418 46.1 

कुल 34.944 100 115.825 100 
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1 2 3 4 5 6 

एसईसीएल विभागीय 9,258 9.7 70.456 51.2 

किराए पर 86.644 90.3 67.111 48.8 

कुल 95.902 100 137.567 100 

एमसीएल विभागीय 12.805 13.1 47.205 53.2 

किरार पर 85.308 86.9 41.499 46.8 

कुलं 98.113 100 88.704 100 

wget विभागीय 0.000 0.0 0.000 0.0 

fram पर 1.098 100.0 5.809 100.6 

कुल 1.098 100 5,809 100 

सीआईएल विभागीय 181.034 46.3 380.965 52.0 

किराए पर 210.266 53.7 351.160 48.0 

कुल 391.300 100 732.125 100 

इन उपकरणों को चलाने के लिए जनशक्ति को किराये पर 
लिया जाता है ताकि इन उपकरणों को सुचारू ढंग से चलाया जा 

सके। 

(ग) आरउटसोर्सिंग के कारण किसी कामगार ने जीविका नहीं 

खोयी 21 

(घ) ओर (ङ) प्रश्न के भाग (ग) मे दिए गए उत्तर को 

देखते हए प्रश्न नहीं उठता। 

कर्मचारी विमान अनुपात 

+219. श्री हरिन पाठकः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

sa कौ कृपा करेगे किः 

(क) एअर इंडिया मे मौजूदा कर्मचारी-विमान अनुपात क्या 
हे; 

(ख) क्या यह अनुपात विमान कम्पनियों के प्रचालन नैटवर्क 

ओर अतराष्टीय मानकों के संबंध मे संताषजनक माना जाता है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या पूरे देश मेँ विमान कम्पनियों at कमी है; 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या दै ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(च) कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम 
उठाए जाने का विचार है? 

नागरं विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) एयर इंडिया 

मे विमान-कर्मचारी का अनुपात 258 21 

(ख) ओर (ग) एक आदर्शं विमान ओर कर्मचारी के अनुपात 
का कोई अंतर्राष्ट्रीय बेचमार्क नहीं है। कार्यं प्रवृत्ति तथा व्यापकता 

के आधार पर एयरलाइन दर एयरलाइन विमान ओर कर्मचारी 

अनुपात भिन-भिन होते है। अधिकतर wre ने अपने कुछ 
क्रियाकलापं को आरउटसोर्सं कर दिया है, जबकि एयर इंडिया अपने 

अधिकतर कार्य इन-हाउस ही करती है। जेट wea मं 
कर्मचारी-विमान का अनुपात 150, किंगफिशर मेँ 111, स्पाइसेजेर 

में 118, गो एयर मेँ 185 तथा इंडिगो में 102 है। अतर्रष्टीय seri 
मे यह अनुपात ओर अधिक fir होता है जैसा कि ania में 
यह 202, ब्रिटिश wards मे 169, कैथी पेलिकिम wards मेँ 138, 

एयर tia मे 408 ZI
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(घ) से (च) नही, देश मे एयरलाइन स्टाफ के बारे मे किसी 

भी प्रकार की कमी की रिपोर नहीं की गई है। तथापि, कमांडर 

वर्ग में पायल की कमी है। कमांडर केटेगरी मे पायलयं कौ इस 

कमी को दूर करने के लिए डीजीसीए नै 2013 तक विदेशी wae 

को नियुक्त करने की इजाजत दी है। इस बीच एयरलाइनों को 

सह-पायलयों को प्रशिक्षित करने कौ उचित व्यवस्था करने को कहा 

है, जिससे वे कमांडर बनने के लिए न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। 

दूरसंचार लाइसेसों का रद्द किया जाना 

*220. श्री अब्दुल TAM: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौधोगिक्ी wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उन दूरसंचार कंपनियों के निवेश का 

अनुमान लगाया है, जिनके लाइसंसों को उच्चतम न्यायालय द्वारा 

रद्द किए जाने के आदेश दिए गए है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या कुछ दूरसंचार कम्पनियों ने केन्द्र सरकार को अपनी 

धनराशि/निवेश वापिस करने के लिए कहा 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मत्री ( श्री कपिल fast): (क) ओर (ख) कुछ 

ta दूरसंचार लाइसेसधारकों, जिनके लाइसेंस रद्द किए जाने के 

बारे में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए है, उनके पास अन्य 

सर्किलो^सेवा क्षत्र अथवा अन्य लाइसेंसशुदा गतिविधियों के लिए वैध 

लाइसेस 3) उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन दूरसंचार कंपनियों के 

लाइसेंस we किए जाने के आदेश दिए ae हैँ उनके हारा किए 

गए निवेश का कोई विस्तृत अनुमान नहीं लगाया गया है। हालांकि 

उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने 

के आदेश fea गए है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक सूचना 

की लेखा-परीक्षा के आधार पर इन कम्पनियों द्वारा कपनी स्तर 

पर निवेश संबंधी सूचना (सकल wie) निम्नानुसार हैः- 

(करोद् रु. मं) 

क्र.सं कंपनी का नाम दिनांक 31.03.2011 दिनांक 31.03.2010 

| की स्थिति के कौ स्थिति के 

अनुसार अनुसार 

1 Wert sere (प्रा.) ` कतस ज्र त ह्लग -  - - - 

2. एटिसलार डीबी रेलीकोम प्रालि.# 3303.12 2362.61 

3. आइडिया सेलयूलर लि. (स्पाइस कम्युनिकेशन्स सहित) 28938.75 22834.4 

4 लुप टेलीकोँम लि. 1572.62 1460.03 

5 एस रेल प्रा. fa. 779.09 188.37 

6. सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि. 5255 9635 

7. टाटा टेलीसर्विसेज लि, 28427.98 20883.93 

8. यूनिटेक वायरलैस (सभी waft) 6061.3 4354.33 

>, विडियीर्कोँन रेलीकम्यूनिकेशन्स लि. 4462.39 3246.88 

* od के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। 

# लेखा-परीक्षा नहीं हई (वर्षं 2010-11) 

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन कंपनियों के लाइसंस रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैँ, उनमें मार्च, 2007 से 

जनवरी 2012 के दौरान वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अंतः प्रवाह निम्नानुसार ठैः
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क्र.सं कंपनी का नाम एफडी आई (करोड रुपए मे) 

1. आइडिया सेलुलर लि. 8288 रु. 

2. श्याम रेलीलिंक लि, 1902 र. 

3. टाटा टेलीसर्विसेज लि. 1136 रु. 

4.  एटिसलार Sat. रेलीकम प्रा.लि. 3545 र. 

5. यूनिक वायरलैस (सभी कपनियां ) 6136 र. 

(ग) ओर (घ) रूस सरकार ओर नार्वे सरकार ने मामले को 

इस सरकार के समक्ष रखा है। रूस सरकार नै यह सूचित किया 
है कि सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि. (एसएसटीएल) जिसमे वै 
एक विदेशी निवेशक हैँ, ने gegen क्षेत्र मेः 3 बिलियन अमरीकी 
डालर से अधिक निवेश किया है। एसएसरीएल मे एक अन्य विदेशी 
निवेशक सिस्टेमा जेएसएफसी «a ने भी सिस्टेमा रूस ओर भारत 
के नीच निवेश के विवाद को दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 के 

“निवेशो का संवर्धन ओर पारस्परिक सरक्षण" (एक करार) जो 
कि भैत्रीपूर्ण en से दिनांक 05 अगस्त, 1996 को लागू हुआ, के 
लिए रूसी परिसंघ की सरकार तथा भारत गणराज्य कौ सरकार 
के बीच हुए करार के अनुसार समाधान करने का ओपचारिक 
अनुरोध किया है। नावं सरकार ने 2जी लाइसेंस रद्द किए जान 
के उच्चतम न्यायालय के निर्णय जिसमे, नार्वे कौ एक कंपनी, 
टेलीरनोर शामिल है, पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक संपर्क का 

अनुरोध किया हैँ 

इसके अतिरिक्त, Fad एस.टेल.प्र.लि. ओर Aad लुप टेलीकोम 
लि. ने भी उनके निवेश को लौराने के लिए सरकार के समक्ष 
अभ्यावेदन किया 2 

(ङ) सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय, प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश कौ नीति ओर सरकार कौ अन्य नीतियों ओर संबंधित 
लाइसेसों के निबंधन ओर wal के अनुसार कारवाई करने का है। 

एन्टिक्स कारपोरेशन को एस-बैन्ड 

2301. श्री पी.-सी. चाकोः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सच है कि एन्टिक्स कारपोरेशन को एस-बेन्ड 
मे आरबिर tale व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए प्रदान नहीं किया 
जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबधी व्योय क्या है तथा इसके क्या 
कारण है; 

(ख) क्या सरकार ने wees Gan के वांछित 
सार्वजनिक/व्यावसाविक उपयोग पर कोई निर्णय लिया है तथा यदि 

हां, तो, तत्संबधी =o क्या है; 
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(ग) क्या सरकार नै इस-बैंड स्पेक्ट्म के आवंटन पर कोई 

नीति बनाई हे; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय A राज्य 

मत्री तथा wart कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) जी हां, राष्ट्रीय आवश्यकताओं, जैसे रक्षा, 

अर्धं Oe बल, रेलवे तथा देश की सामरिक आवश्यकताओं 
के लिए एस-बेैण्ड een के आवंटन की बहती मांग के कारण 
केन्द्र सरकार ने एन्टिक्सि कारपोरेशन को काणिन्यिक क्रियाकलाप 

के लिए एस-बेण्ड मे कक्षीय स्लोर प्रदान न करने का निर्णय लिया 

है। 

(ख) जी हां, उपग्रह सेवाएं एस-बैण्ड 2500-2535 मे, ह, 
2555-2635 मे.ह. तथा 2655-2690 मे.ह. तका उपयोग करेगे ओर 

भौमिकं सेवाएं एस-बेण्ड खण्ड 2535-2555 मेह. तथा 2635-2655 
He. का उपयोग ptt 

(ग) ओर (घ) wear विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय आवृत्ति 

आबंटन योजना (एनएफएपी) -2011 के अनुसारं उपग्रह आधारित 

संचार के लिए विनिर्दिष्ट एस-बैण्ड का आवंटन निम्नानुसार है; 

2500-2535 मे.ह., मोबाइल उपग्रह (अंतरिक्ष से पृथ्वी तक) 

2535-2555 मे.ह., | प्रसारण उपग्रह सेवा। प्रत्येक मामले के 

आधार पर समन्वय के लिए आइएमरी 

उपयोग सहित ais बेण्ड aa की सेवाओं 

` पर॒ विचार किया जाएगा। 

2555-2635 मे.ह. , 

2635-2655 मे.ह., 

2655-2690 मे.ह., मोबाइल उपग्रह (पृथ्वी से अंतरिक्ष तक) 

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 मे संशोधन का प्रस्ताव 

2302. श्री हमदुल्लाह aga: 

श्री एस. पक्कीरप्पाः 

क्या Wart यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन 

करने को कोड प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 

है; 

(ख) क्या प्रस्तावित आर.टी.आई. अधिनियम, में व्यवस्था है 
कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही प्रश्न WS सकता हे तथा 
प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द-सीमा 250 निर्धारित की गई 2;
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधन के aria फौस में वृद्धि करने 

का प्रस्ताव 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) आर्.री.आरई. जो कि जनता को दिया गया अधिकार है, 

इसे शक्तिहीन बनाने के क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन dare में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 
(क) से (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन 
का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। 

सी.वी.सी. ओर आर.टी.आई. अधिनियम, 
2005 के अधिकार क्षेत्र मे केद्रीय भंडार 

2303. श्री सुशील कुमार सिंहः 
श्री पूर्णमासी रामः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की स्थापना केन्द्र सरकार के 

कर्मचारियों ओर जनता के लिए कल्याणकारी परियोजना के रूप 
मे केद्रीय मत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार में 1963 मेँ की गयी 
थी तथा सरकार का इस पर व्यापक faa है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या केद्रीय भंडार केद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) 

ओर आर.टी.आरई अधिनियम, 2005 के अधिकार क्षेत्र में है; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या सरकार के पास केद्रीय भंडार की 70 प्रतिशत से 

अधिक शेयर पूजी है; 

(च) यदि a, तो aah aia क्या है; 

(छ) क्या eta भंडार सरकार का जरिया है तथा भारत के 

संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘we’ है एवं अनुच्छेद 14 के 
अंतर्गत संविधान के अध्यधीन 2; 

(ज) यदि हां, तो क्या संविधान के अनुच्छेद् 16 ओर भरतीं 
संबधी नियमों के उल्लंघन A at गई भर्ती ओर सेवाओं के 
नियमितीकरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय asta भंडार 

पर भी लागू है; ओर 
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(a) यदि हां, तो इसके क्या कारण हे? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा Wart कार्यालय में राज्य पत्री (शरी वी. नारायणसामी ) 

(क) ओर (ख) जी हां, केद्रीय भंडार केद्रीय सरकार के 

कर्मचारियों ओर सामान्य रूप से जनता के लाभ हेतु एक 
कल्याणकारी परियोजना के रूप में संघीय मत्रिमंडलीय निर्णय के 

अनुसरण मेँ 1963 मे गचछित किया गया भा! यह एम.एस.सी.एस, 

अधिनियम, 2002 के प्रावधानों ओर केद्रीय भंडार के उपनियमों मे 

समाविष्ट प्रावधान द्वारा शासित एक बहु-राज्ययीय सहकारी समिति 

है। केद्रीय भंडार के कार्यो का प्रबंधन एक ale द्वार किया जाता 

है जिसमे एक अध्यक्ष, प्रतिनिधियों मे से चुने गए 9 निदेशक तथा 
सरकार द्वारा नामित 3 निदेशक होते fi केद्रीय भंडार के दैनंदिन 
के कायो मे सरकार का कोई गहरा ओर व्यापके नियंत्रण नहीं है। 

(ग) ओर (घ) जी, at 

(ड) ओर (च) जी, हां सरकार केद्रीय भंडार मे 75 प्रतिशत 

से अधिक अर्थात् 68.18 लाख रुपए की शेयर पंजी कौ धारक 

है। 

(छ) से (ञ्ञ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा। 

(हिन्दी) 

आरक्षण के लाभ 

2304. श्री agra लागुरीः 
श्री लक्ष्मण SE: 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लाभ 
जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है क्योकि यह कुछ लोगों तक 
सीमित हो गया है; : 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान कौ एक अनुसूचित 
जनजाति होने का लाभ ले रही है ओर भारत कौ शेष जनजातियों 

ta लाभों से वंचित हैँ; ओर 

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण 

का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों को दिया जाए इस बारे मे सरकार 

द्वारा क्या कारवाई की गई है एवं उक्त कारवाई का परिणाम क्या 

रहा?
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 
तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसाभी ): 

(क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के पदों ओर सेवाओं मे 7.5% की 

द्र से आरक्षण समय-समय पर॒ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 
vena के आदेशो मेँ शामिल सभी अनुसूचित जनजातियों को 
उपलब्ध कराना जारी 2 

केन्द्रीय सरकार कौ सेवाओं मे अनुसूचित जनजातियों के 

प्रतिनिधित्व के बारे मेँ जनजाति-वार sins केन्द्रीकृत रूप से नहीं 
रखे जाते Zi 

राष्ट्रपति के आदेशो मे सम्मिलित सभी जनजातियों आरक्षण 

का लाभ प्राप्त करने के लिए समान रूप से पात्र है। 

(अनुकाद। 

प्रतिनियुकति पर अधिकारी 

2305. श्री सी.आर,. पारिलः क्या प्रधानमत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षं के दौरान कद्र सरकार के उन 
अधिकारियों कौ संख्या क्या है जो अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति 

पर गए है८नियुक्त हुए है; 

(ख) क्या कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्तिनियुक्ति पर होते हुए 

अपने सामान्य पद् पर अपनी मूल सेवा से कार्यमुक्त होने के बजाय 
उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए हैँ इसलिए वे उच्च पेंशन लाभ के 

हकदार है; 

(ग) यदि हां, तो क्या tat सेवानिवृत्तियों से राजकोष को 

वित्तीय हानि हुई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो हानि की भरपाई करने ओर भविष्य में एेसी 

हानि को ded के लिए क्या कदम उठाए जां रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. नारायणसामी ) 
(क) चूंकि केन्द्र सरकार के अधिकारी जपने मूल संवर्ग से 

प्रतिनियुक्ति पर जाते हैँ, इस तरह कौ कोई सूचना data रूप 
से नहीं रखी जाती 21 

(ख) केद्रीय सिविल सेवा (पशन) नियमावली, 1972 के 

नियम 33 के अनुसार सरकारी सेवको की पेंशन कौ गणना उनकी 

अंतिम परिलब्धियों के आधार पर की जाती 2 

(ग) ओर (घ) प्रशन ही नहीं उठता। 
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सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 

2306. श्री एस.एस. WHS: क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश मे प्रत्येक राज्य के एक जिले 

मे सावभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यृएचसी) शुरू करने का कोई 
प्रस्ताव है; । 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा प्रति परिवार 

इसकी अनुमानित लागत क्या है एवं केन्द्र ओर राज्य के बीच लागत 

हिस्सेदारी का sah क्या है; 

(ग) क्या इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव 

है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(डः) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हे? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) 12वीं योजना हेतु 
स्वास्थ्य संबधी संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट मे सिफारिश कौ 

है कि “12 वीं योजना के प्रथम वर्ष में प्रत्येक राज्य वे संघ राज्य 

aa के एक जिले मे" कैशलेस व पोटेबल सार्वभौमिक स्वास्थ्य 

कवरेज (एएचसी) शुरू कौ जानी चाहिए ओर तत्पश्चात् धीरे-धीरे 
इसका विस्तार करना चाहिए्। सार्वभोमिक स्वास्थ्य, अस्पतालों व 

ओषधालयों के संचालन के प्रावधान हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी होने के 
कारण राज्यं सरकार को 12वीं यीजना की समाप्ति तक देश के 

सभी लोगों तक (यूएचसी) का विस्तार करने मे केन्द्र सरकार के 
सहयोग कौ आवश्यकता होगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कषरेन (यूएससी) 

का वित्तपोषण केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 85:15 के आधार पर 

शेयर किया जाना चाहिए। राज्यों को Gusti ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
होने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के 

समानं स्कौम सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माधयम से 

केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए्। चूंकि एनआरएचएम मे कुल 

लाभार्थी उन्मुख घटक पहले से शामिल है जिसकी quad के साथ 
अतिव्याप्ति है अतः यूएचसी के लिए एनआरएचएम परिव्यय के 
पुनः आवंटन का कुछ भाग बजट स्तर पर ही निर्धारित कंर दी 
जानी afew यूएचसी हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने 

के लिए पात्र राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके 

योजना व गैर-योजना बजट मेँ मेडिकल व सार्वजनिक स्वास्थ्य का 

शेयर कम से कम fad तीन asi के लिए ओसत रूप से बरकरार 

रखा जाए"
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निधियों का अन्यत्र उपयोग 

2307. श्री एप. श्रीनिवासुलु test: क्या प्रधानमंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनन्य कार्यक्रमों ओर नीतियों के लिप 

विशिष्ट रूप से निर्धारित निधियों के अतिरिक्त व्यय ओर इनके 

अन्यत्र उपयोग के प्रभाव का व्योरा मांगा है; 

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 

तत्संब॑धी वर्ष-वार, राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम ओर नीति के अंतर्गत उल्लंघन ओर 

fifa के अन्यत्र उपयोग के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई 

की गई 2? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय मे राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) किसी भी कार्यक्रम को निधि 
के अन्यत्र उपयोग संबंधी सूचना प्राप्त होते ही, संबधित मंत्रालय 

राज्य सरकार की संबंधित एजंसी/विभाग से उसका व्यौरा मंगाता 21 
साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर 

ft निधियों के उपयोग पर नजर रखते है तथा इन्दं प्रमाण पत्रों 

के आधार पर बाद में निधियो जारी की जाती 21 इससे निधियों 

के विचलन पर अतिरिक्त नजर रखी जाती है। इसके अलावा, 

केन्द्रीय मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के लिए टेजरी अथवा प्रत्यक्ष 

अंतरण के माध्यम से राज्यों को योजनां निधि जारी करते है। राज्यों 
को प्रत्येक कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों मेँ उल्लिखित अनुसार अपना 

हिस्सा भी देना होता है। कार्यक्रमों पर हुए कुल व्यय (राज्यों की 
हिस्सेदारी सहित) की नियंत्रण ओर महालेखा परीक्षक कौ लेखा 

परीक्षा रिपोर संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैँ 
ओर यदि परीक्षा रिपो्यो में निधियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने 
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का उल्लेख हो, तो राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति उसकी 

जांच करती है। 

(हिन्दी) 

कर्मचारियों के विरूद्र शिकायतें 

2308. श्री मकनसिंह सोलंकीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) मध्य प्रदेश के विभिन विभागों के उन अधिकारियो। 

कर्मचारियों का व्यौरा है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 
आज तक शिकायतें प्राप्त हूर है; ओर 

(ख) उन अधिकारियों (कर्मचारियों का व्यौ क्या है जिनके 

कार्यालयों /घरों पर उक्त शिकायतों के आधार पर छापे मारे गये 

है तथा एेसे अधिकारियों /कर्मचारियों कौ संख्या क्या है जिनके विरुद्ध 
जांच शुरु की गई है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tert मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा ग्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री.वी. नारायणसामी ): 

(क) ओर (ख) शिकायतों के बारे में aes केद्रीकृत रूप से 

नहीं रखे जाते है! राज्य सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें 

आवश्यक कारवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित कौ 

जाती ZI 

जहा तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध हे, केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो में प्राप्त शिकायतों के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के 

विभिन विभागों के अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्षं 2009 

से (29.2.2012 तक) 3 मामले दर्ज किए गए हैँ oat से संबंधित 

sree केद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते है। इन मामलों के oR 

संलग्न विवरण में दिए गए है। 

विवरण 

मध्य yes सरकार के विभिन्न विभागो के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामले 

करसं मामला संख्या सदेहास्पद अधिकारियों मामले का स्वरूप मामले की वर्तमान स्थिति 

ओर दर्ज करने के नाम पदनाम सहित 

को तारीख 

1 2 3 4 5 

2009 

1. आर.सी देवेन्द्र, वर्मा, लिपिक दैप मामला चूकि यह मामला राज्य पुलिस के अधिकार 
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1 2 3 4 5 

0082009 0013 कर्मचारी राज्य aa मे आता है। अतः इसे केन्द्रीय अन्वेषणं 

दिनांक वैक सेवाएं ब्यूरो द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को अंतरिक्ष 

28.07.2009 अस्पताल जिला उज्जैन कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने 
नए सिरे से दिनांक 18.08.2009 का प्रथम 

सूचना रिपो संख्या 339/2009 ali ईस मामलं 

में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर, मामला 

बंद करने की रिपोर्ट को विशेष न्यायाधीश इंदौर 

द्वारा दिनांक 12.10.2009 को स्वीकार कर लिया 

गया। 

2. आर.सी श्री सूरज शाखा टेप मामला सुनवाई चल रही हे। 

0092009ए0010 प्रबधक सैटल बैक (केन्द्र सरकार 

दिनांक aie इण्डिया सार्वजनिक क्षेत्र 

29.07.2009 बारकोडा शाखा के कर्मचारी के 

जिला शहडोल विरूद्ध मामला, 

मध्य प्रदेश तथापि राज्य 

श्री हनुमान प्रसाद् सरकार के 

तिवारी संविदा कर्मचारी भी 

शिक्षक प्राईमरी स्कूल लिप्त थे। 

धाररायला, जिला 

शहडोल मध्य Wau 

3. आर.सी श्री एस.के दैप मामला सुनवाई चल रही 21 

009200920016 बधेल शाखा (केन्द्र सरकार, 

दिनांक Water इलाहाबाद सार्वजनिक क्षत्र 

15.12.2009 बैक सिंगोदी शाखा के कर्मचारी के 

किंदवाडा मध्य प्रदेश। विरुद्ध मामला 

तथापि राज्य 

श्री एस.के. पारिल, सरकार के 

अधिकारी इलाहाबाद कर्मचारी भी 

वैक, सिगोदढी शाखा लिप्त थे) 

छिदवाडा, 

मध्य प्रदेश 

श्री निर्भय चद्रवंशी 

अध्यापक ग्रेड -।। 

(तिदर्थ) निवासी गांव 

भजीया तहसील अमरवाडा 

जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 
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(अनुवाद) ` 

इलेक्टोनिक aga संबधी नीति 

2309. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या संचार ओर सूचना 
प्रोधेगिकी मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार सूचना ओर संचार weit एवं इलेक्टरौनिक्स 

के क्षत्र में बाधाओं को हटाने के उद्देश्य से ओर विक्लांग ori 
को उत्पादों ओर सेवाओं की समान ua सुनिश्चित करने के लिए 

इलेक्टोनिक पहुंच संबंधी कोई usta नीति बना रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) राज्यों ओर विशेषन्ञों का इस संबध में क्या विचार है; 

ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई कौ गई 

है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य विकास 
मत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, ai 

(ख) से (घ) सरकार नै सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी तथा 

इलेक्टोनिकी के aa मे उत्पादों ओर सेवाओं के लिए wai 

अभिगम्यता पर मसौदा नीति तैयार की है जिसमें शिक्षण, मानदण्ड, 

अनुसंधान ओर विकास शामिल हे। यह नीति ओद्योगिक संघों ओर 

क्षेत्रों के विशेषज्ञो के परामर्शं से तैयार कौ गई 21 मसौदा नीति 

सार्वजनिक टिप्पणी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर जुलाई, 2010 

से जनवरी, 2011 कौ अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई। केन्द्रीय 

मंत्रालयों को भी जानकारी देने के लिए कहा गया। Halal नीति 

में प्राप्त रिप्पणियों ओर जानकारी के आधार पर ओर आगे संशोधन 

किया जा रहा 21 

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ` 

2310. Sf. क्रुपारानी feet: क्या मानव संसाधन विकास 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में कितने कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) 
चल रहे हैँ तथा इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी oa 
अध्ययन कर रही है; 

(ख) देश मे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को खोलने 
के क्या मानदंड है; 
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(ग) पिले तीन वष के दौरान प्रत्येक at ओर चालू वर्ष में 
केजीबीवी खोलने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्तस्वीकृत हुए हँ तथा निकट 
भविष्य मे एेसे कितने विद्यालय खोले जाने की संभावना है; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित 
निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार wh क्या है; 

(ङ) क्या इन विद्यालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन 
किया गया है; ओर 

(च) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ध) नए कस्तूरबा गांधी बालिका 
विद्यालय खोलने के लिए प्राप्त/संस्वीकृत प्रस्तावों कौ संख्या, देश 
में कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों कौ संख्या ओर उनमें 
पढ रहे छात्रों की संख्या तथा fied तीन वर्षं ओर चालू वर्ष के 
दौरान इस योजना के लिए आबंटित निधियों के राज्य/संघ शासित 
प्रदेश-वार व्यौरे संलग्न विवरण में fea गए zi 

2001 कौ जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय ओसत से कम ग्रामीण 
महिला साक्षरता वाले शैक्षिक रूप से fred ्लोँकोँ मेँ कस्तूरवा 
मांधी बालिका विद्यालय खोले जा सकते है! 

(ङ) ओर (च) जी, ot महोदया कस्तूरबा गांधी बालिका 
विद्यालय योजना के संबध मे राष्ट्रीय स्तर पर दो अध्ययन किए 
गए @| कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 

गुजरात, ज्ञारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल 
प्रदेश तथा उड़ीसा इन 12 राज्यों मे 29 जनवरी से 20 फरवरी, 
2007 के नीच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का एक 
रष्टय मूल्यांकन किया गया था जिसमे बालिका शिक्षा के 12 स्वतत्र 
विशेषज्ञ शामिल है। असम, मणिपुर, छत्तीसगद, महाराष्ट, हरियाणा, 

पंजाब, जम्मू ओर कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 

मिजोरम, त्रिपुरा तथा दादरा ओर नगर हवेली राज्यों मेँ 19 नवंबर 
से 14 दिसंबर, 2007 के बीच कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय 
योजना का एक अन्य राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया धा। मूल्याकन 

में पता चला कि योजना को उच्च बरीयता दी गर्ह है तथा समुदाय 
द्वारा इसका स्वागतं किया गया है। सभी राज्य सरकारों ने छात्रों 
कौ सुरक्षा ओर रक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। अधिकांश कस्तूरबा 
गाधी बालिका विद्यालयों में स्थानीय समुदाय सक्रिया सकारात्मक 
भूमिका निभाता हुआ प्रतीत होता है। अध्यापकों तथा कस्तूरबा गाधी 
बालिका विद्यालयों के प्रबंधन मेँ शामिल सभी व्यक्तियों ने उच्च 
स्तर की वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। तथापि, सभी राज्यो में 
लैगिक मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को संवेदी बनाने के लिए प्रशिक्षण 
दिए जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदायो तथा अन्य 
अत्यंत वंचित सामाजिक समूहो से संबंधित बालिकाओं तक पहुंच 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास कौ आवश्यकता है।
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प्राप्ते प्रस्ताव संस्वीकृत कस्तूरबा 

माधी बालिका विद्यालय 

संचालित, बालिकाएं 

आबंटित निधियां 

नामांकित 
करस. राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 स्वीकृत क.मा. बालिका 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

क.गा. बा.वि. नामाकित 

बा.वि. संचालिते 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. आप्र प्रदेश 53 0 348 0 743 743 94244 20380.1 12021.8 14964.2 835577 

2. अरुणाचल प्रदेश 11 0 12 0 48 48 4800 2081.32 10219 1201.83 1522.11 

3. असम 11 0 11 20 57 3 2000 1228.73 1062.60 848.71 1604.86 

4. बिहार् 39 0 146 0 535 458 42360 224342 12785.2 14811.5 24518.6 

5. छत्तीसगद 9 0 0 0 93 93 9277 2841.03 2359.05 2785.21 2652.52 

6. qa ओरं नगर हवेली 0 0 0 0 1 1 50 7627 ता 37.56 35.22 

7. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 487; 0.00 0.00 0.00 

8. गुजराते 11 0 23 . 0 86 86 6232 3131.98 2755.39 2666.36 6036.30 

9. हरियाणा 0 0 27 0 36 9 1466 380.84 32412 450.88 4187.29 

10. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 10 10 430 15860 14260 147.20 — 139.50 

11. जम्मू ओर कश्मीर 28 0 20 0 99 95 5228 5644.53 4001.35 4360.48 4927.33 

12, इारखंड 11 0 5 0 203 203 20526 7205.35 6712.66 6464.48 5933.89 

13. कर्नाटक 3 0 7 0 71 64 6866 1218.86 2332.00 1928.69 2418.82 

14. मध्य प्रदेश 15 0 6 1 207 207 2689 8669.78 81629 6892.25 15083.1 

15. महाराष्ट 0 0 7 0 43 43 4159 2609.72 2455.92 1497.05 2072.65 

16. मणिपुर 0 0 4 0 5 5 280 = 34.32, 25.47 = 83.24 (162.55 

17. मेघालेय 1 0 0 8 10 2 102 77.48 77.48 80.55 278.60 

18. मिजोरम 0 0 0 0 | 1 100 25.47 = 25.47 26.02 27.27 

19, नगालैड 2 0 9 0 11 11 1100 97.45 96.94 172.18 1914.86 

20. ओडिशा 43 0 25 0 182 182 16819 5140.89 4454.66 6256.26 7191.06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21. Tas ] 0 19 0 22 1] 546 70.03 31.94 406.79 2089.89 

22. राजस्थान 14 0 0 0 200 200 17402 6297.81 5985.69 5894.03 6284.55 

23. सिक्किम 0 0 0 1 1 1 202 0.00 0.00 0.00 479.001 

24. तमिलनाडु 1 0 7 0 61 61 4474 1292.72 1189.71 1793.68 = 1969.25 

25. त्रिपुरा 0 0 1 1 9 9 800 91.35 91.32 249.15 373.92 

26. उत्तर प्रदेश 131 0 292 0 746 746 61087 29090.13 23343.61 19929.88 43864. 

27. उत्तराखंड 1 0 2 0 28 28 1231 975.08 585.91 435.91 716.57 

28. पश्चिम बंगाल $ 0 28 0 92 85 6446 1377.07 1559 80 2838.96  3624.56 

कुल 390 0 999 3 3600 3429 335225 «:122679.9  93726.88 97225.18 223666.5 

[हिन्दी] (ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सरकार 

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 

2311. St. किरोडी लाल मीणाः क्या मानवं संसाधन 

विकास मत्री यह बताने की कूपा करेगे किः 

(क) देश मँ स्थान-वार/राज्य-वार कितने भारतीय सूचना 

प्रोद्योगिकौ संस्थान कार्य कर रहे है; 

(ख) वर्तमान में इन संस्थानों मे संस्थान-वार कुल कितनी 

ae है 

निजी भागीदारी के आधार पर एेसे ओर अधिक संस्थान खोलने का 

है; ओर 

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी alo क्या है तथा सरकार द्वार 

इस प्रयोजनार्थं स्थान-वार/^राज्य-वारं कितना आवंरन किया गया है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश में केन्द्र द्वारा वित्तपोषितं 

चार (4) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आईटी) कार्य 
कर रहे है। इन संस्थानों का अवस्थितिवार, राज्यवार व्यौरा तथा 

वर्तमान 4 diel की कुल संख्या इस प्रकार 2: 

क्र.सं संस्थान का नाम स्थान राज्य वर्तमान में सीय को 

कुल संख्या 

1. भारतीय सूचना प्रदयौगिकी संस्थान इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 751 

2. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा-भारतीय सूचना जबलपुर मध्य प्रदेश 381 

Welt डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान 
जबलपुर 

3. अरल विहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना ग्वालियर मध्य प्रदेश 274 

प्रोद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान ग्वालियर 

4. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं काचीपुरम तमिलनादु 302 

विनिर्माण संस्थान, काचीपुरम 



77 प्रश्नों के 

(ग) ओर (घ) सरकार द्वारा प्रत्येक आईआई आईटी के लिए 

12800 करोड रूपए कौ पूंजीगत लागत से सार्बजनिक निजी 

भागीदारी मोडल A 20 नए आईआरईरीआईरी स्थापित करने कौ एक 

योजना अनुमोदित कौ गरं है जिसकौ लागत का अंशदान केन्द्र 
सरकार राज्य सरकार तथा उद्योग जगत द्वारा क्रमशः 50:35:15 के 

अनुपात में (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले मेँ 57.5:35:7.5) किया जाना 

है। संबधित राज्य सरकार 50-100 was भूमि निःशुलक प्रदान 

करेगी ओर आस्म में ये नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकौ संस्थान 
सोसायरी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसायटियों के रूप 
मे पंजीकृत et फिलहाल इस योजना के अतगत कोई नया 

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित नही किया गया अतः 
इस प्रयोजनार्थं कोई स्थानवार/राज्यवार विशिष्ट आवंटन नही किया 

Zl 

काटेक्ट गेस्ट शिक्षकों की सेवा 

2312. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में काट्रेक्ट/गेस्ट 

शिक्षकों कौ सेवाएं समाप्त कर दी गर्ह है; 

(ख) यदि a, तो कत्संबधी ato क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय में क्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों की 

सेवाओं को समाप्त करने के विरूद्ध रोष है; 

(घ) यदि हां तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) केया उक्त का्रैक्ट/गेस्ट शिक्षकों, जिनकौ सेवा समाप्त 

कर दी गई है की paid के लिए कोटं ज्ञापन प्राप्त हुए है; 

(च) यदि a तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(छ) इस Gay मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) डा. हरिसिंह गौर 
विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के काटक्ट/गेस्ट 
शिक्षकों कर सेवाएं दिनाक 01.04.2010 कौ समाप्त होनी थी। 

उपर्युक्त अवधि के सामाप्त हीने से पहले ही शिक्षकों ने माननीय 
उच्च न्यायालय जबलपुर पे रिट याचिकाएं दायर कर ch रिट 

याचिकाए अन्ततः सुनी गई थीं ओर दिनांक 09.09.2010 के एक 
सामान्य आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा रद् कर दी Tei रिट 

याचिकाओं के te होने पर कान्दटरेक्ट शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा 
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हरा दिया गया Ml 

(ग) से (छ) इस निर्णय से असंतुष्ट शिक्षकों ने उच्च 

न्यायालय जबलपुर कौ डिवीजन da के सम्मुख रिट दायर कौ 21 
उन्होने अपने को सेवा मे बनाए रखने के लिए सरकार को भी 

प्रतिवेदन दिया जिसे उचित कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय को भेजा गया 
था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के अतर्गतं स्थापितं 

स्वायत्त निकाय है जो उसके तहत बनाए गए संबंधित अधिनियमों 

ओर सविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा शासित होते है। चूकि यहे 
मामला न्यायालय में है अन्य कार्रवाई यदि कोई हो तो वह उच्च 

न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के नाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कौ जा 

सकती है। ta मामलों मे खरकार की कोई भूमिका नहीं होती 21 

(अनृकाद। 

परिवार की परिभाषा 

2313. श्री Wanda रायः क्या प्रधानमत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र में चिकित्सा ओर एल. 
री.सी. सुविधा प्रदान करने के लिए ' परिवार ' शब्द कौ परिभाषा क्या 

है; 

(ख) क्या एेसा एयर इंडिया ओर अन्य सरकारी उपक्रमो के 

कर्मचारियों पर लागू ठै; 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(घ) gedt यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी ओर 

सरकारी उपक्रमो के कर्मचारियों के बीच एकरूपता लाने के लिए 

क्या कदम उठाए जामे का प्रस्ताव 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय ये राज्य पत्री 
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा एवं एलरीसी प्रदान करने 

के लिए परिवार की परिभाषा संलग्न विवरण मेदी गई है। 

(ख) जी, नहीं, 

(ग) केन्द्रीय सरकार के नियम केवल केन्द्रीय सरकार के 
सेवको के लिए ही लागू होते 21 सार्वजनिक aa की इकाइयों के 

कर्मचारी केन्द्रीय सर्कार के सेवक नहीं होते हैँ तथा सार्वजनिक 

aa की sad द्वारा स्वयं के अधिकारों के तहत निर्मित 

नियमावली एवं विनियमो से शासित होते है। 

(घ) WA नहीं soa
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विवरण 

परिवार की परिभाषा 

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( सीजीएचएस ): 

परिवार मे सरकारी सेवक की पत्नी या पति, जैसा भी मामला 

हो, acd एवं सौतेले बच्चे तथा माता-पिता, जौ संबंधित 

सेवक पर पूर्णतः आश्रित हों एवं उनके साथ रह रहे हां, सम्मिलित 

होगे। 

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण मे, 

माता-पिता aed, विधवा बहनें, विधवा बेरियां, अवयस्क भाई एवं 

बच्चों को सरकारी सेवकं पर आशित तभी सम्या जाएगा यदि वे 

उनके साथ रह रहे हों तथा पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान 

(डीसीआरजी) अनुलाभ के समकक्ष पेंशन सहित स्रोतों से उनकौ 

आय 3500/- रु+महगाई भत्ता प्रतिमाह से कम ZI 

19 जनवरी, 2012 से परिवार की परिभाषा को विधवापृथक ` 

हुई बेटियों, जो सीजीएचएस लाभभोगी पर आश्रित है, के अवयस्क 

बच्चों को शामिल करने के लिए बढाया गया है। सीजीएचएस 

चिकित्सा सुविधाओं के लिए wa होने के प्रयोजनार्थं आश्रितो at 

ऊपरी-आयु सीमा, उनकी वयस्क होने की आयु, 18 वर्ष होगी। 

बे सामान्यतया सरकारी सेवक/पशनभोगी के साथ रह रहे होने 

चाहिए। 

2. अवकाश्च यात्रा रियायत (एलटीसी) के fer: 

(i) सरकारी सेवक की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, 

तथा दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, जो 

पूर्णतः सरकारी सेवक पर आश्रित हों इस पर विचार 

किए बिना कि चाहे वे सरकारी सेवक के साथ रह रहे 

है या नहीं 

(i) विवाहित बेटियां जिनका तलाक हो चुका है, उनके 

पत्तियों ने त्याग दिया है या पृथ्क हैँ तथा विधवा बेटियां 
तथा सरकारी सेवक के साथ रह रही है तथा पूर्णतः 
सरकारी सेवक पर आशित है; 

(1) अविवाहित अवयस्क weal के साथ-साथ अविवाहित, 

तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने oral से पृथक ee विधवा 

aed जो सरकारी सेवक के साथ रह रही हैँ तथा पूर्णतः 
उन पर अश्रित है, aed कि उनके माता-पिता जो 
जीवित नहीं हों यावे स्वयं भी सरकारी सेवक पर पूर्णतः 

आश्रित हों 
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छठे केन्द्रीय वेतन आयोग कौ सिफारिशों के अनुसारण मेँ, 

माता-पिता तथा।या सौतेले माता-पिता को (सौतेले माता एवं सौतेले 

पिता) पूर्णतः सरकारी कर्मचारियों पर आश्रित हैँ इस पर विचार 

किए बिना कि चाहे वे सरकारी कर्मचारी के साथ we et 7 
नहीं, परिवार की परिभाषा मे सम्मिलित किया गया zi 

आश्रिता की परिभाषा को केन्द्रीय सरकार मं निर्धारित न्यूनतम 

पारिवारिक पेंशन एवं उस पर॒ मंहगाई wed से जोडा जाएगा। 

विवाहित,तलाकशुदा/अलग हूरई/विधवा बेटियों सहित परिवार मे सम्मिलित 

अन्य रिश्तों के संबंध मे वर्तमान शतं बिना किसी परिवर्तन के जारी 

रहेगे। 

[fest] 

पदोन्नति के लिए प्रक्रिया 

2314. श्री प्रेमदासः 
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकारी सेवाओं मेँ पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया पारदर्शी 

ओर निष्पक्ष 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यो क्या है; 

(ग) क्या महिलाओं को विभिन प्रकार के अपमानं ओर 

शोषणो से बचाने के लिए अधिक प्रभावी नीतिं जाने की आवश्यकता 

है; 

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त नीति की कोई रूपरेखा तैयार 

की गई है या तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी व्यौ क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) ओर (ख) पदोन्नति संबधित vel के भर्ती नियमों के प्रावधान 

जो पारदर्शी ओर निष्पक्ष है द्वार कौ जाती है। usta के लिए 
कर्मचारियों को उपयुक्तता के बरे मेँ सिफारिश करने के लिए गदित 

विभागीय पदोन्नति समिति, इस विषय पर मौजूद अनुदेशो जो कि 
पारदर्शी ओर निष्पक्ष रहै, द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करती है। 

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय मेँ विशाखा ओर अन्य बनाम 

राजस्थान सरकार के मामले मेँ कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन
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उत्पीडन रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए ओर इन 
दिशा-निदेशों को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 

ओर केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण ओर अपील) 

नियमावली, 1965 A समाविष्ट कर लिया गया है। कार्मिक ak 

प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए 

गए हे। सरकारी संगठनों मे कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की 

शिकायत कौ जांच पडताल के लिए मत्रालयों/विभागों ओर संबद्ध, 
अधीनस्थ कार्यालयों मेँ शिकायत समितियां गठित कौ गई है। महिला 
ओर बाल विकास मंत्रालय ने भी गैर-सरकारी कषेत्रं ओर असंगठित 

dal सहित सभी कार्य स्थलों पर इस तरह के उत्पीडन को रोकने 

के लिए संसद मै इस मुद्दे पर एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित 

कियादहै। 

( अनुवाद] 

विद्यालय न जाने वाले बच्ये 

2315. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या यूनीसेफ कौ रिपोर्ट में यह इगित किया गया 2 
कि आधे भारतीय बच्चे प्राथमिक विद्यालयों मे नहीं जाते; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार at क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या इस day में fad के निष्कर्षं सरकार के दावे 

के विपरीत है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबेधी ato क्या है; ओर 

(ङ) देश मे लड़कों ओर लदकियों के शतप्रतिशत नामांकन 

के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए am है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री 

( श्रीमती डी. पुरग्देष्वरी ): (क) ओर (ख) जी, adh यूनिसेफ 
का ta कोई आधिकारिक प्रकाशन अथवा रिपोर्ट नहीं है जो यह 

बताता हो कि आधे भारतीय वच्चे प्राथमिक स्कूलों मे नहीं जाते। 

(ग) से (ङ) मानव संसाधान विकास मत्रालय की ओर से 

2009 मे आईएमआरबी इंटरनेशनल कौ एक इकाई सामाजिक एवं 

ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक स्वत॑त्र नमूना 

सर्वेक्षण के अनुसार 6-13 आयुवर्ग मे बच्चों की अनुमानित संख्या 
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19.5 करोड Bt इसमे से देश में स्कूल बाह्य बच्चों कौ संख्या 

81.5 लाख et निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009 मेँ यह प्रावधान है कि 6-14 आयुवर्ग मेँ प्रत्येक 

बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मे प्रवेश लेने, उपस्थित रहने ओर उसे 

पूरा करने का अधिकार है। सर्वं शिक्षा अभियान के मानदं को 

शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के 

लिए संशोधित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 

प्रावधानौं का कार्यान्वयन करने के लिए सर्वं शिक्षा अभियान में अन्य 

बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, अतिरिक्त शिक्षण कक्षो, 

अध्यापका, निःशुल्क पादूयपुस्तकों तथा वर्दियों, स्कूल बाह्य बच्चों 

के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का प्रावधान है। 

कोयले की उपलब्धता 

2316. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

श्री नरहरि महतोः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कोल than fuerte aie ae’ की 

उपलब्धता को आधार मानते हुए कोर अध्ययन कराया ठै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) मोटाइ-वार ओर राज्य-वार देश मे कोयला wed का 

ब्योरा क्या है? 

कोयला पत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) भारतीय yaa सर्वेक्षण (जीएसओई) द्वारा 

अपनाए गए भण्डार अनुमान की पद्धति के अनुसार न्यूनतम 

0.90 मी. कौ मोटाई वाली कोयला सीमो/जोनों के अन्वेषण परा 

हो जाने के पश्चात् संसाधन मूल्यांकन पर विचार किया जाता है। 
कोकिग ओर उच्च te के नान-कोकिग कोयला के मामले में 

संसाधन आकलन के लिए 0.90 मी. से कम मोराई वाली कोयला 

सीमों/जोनों पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार निग्न ग्रेड के 

नोन-कोकिग कोयला के मामले मे 1.20 मी. से कम मोटाई वाल 

कोयला dail पर विचार किया जाता है। 

(ग) जीएसञई द्वारा तैयार कौ गयी माल सूची के अनुसार 

सतह से 1200 मी. गहराई में उपलब्ध 0.9 मी. रौर इससे अधिक 

मोरी कोयला सीमों के लिए 01.04.2011 कौ स्थिति के अनुसार 

राज्य-वार yaa कोयला भण्डार नीचे दिया गया हैः-
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( 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार ) ( संसाधन भिर. में) 

राज्य प्रमाणित निर्दिष्ट अनुमानित अनुमानित कुल 

(अन्वेषण) (मानचित्र) 

गोदवाना कोयला 

पश्चिम बंगाल 11752.54 13131.69 5070.69 0.00 29954.92 

आरखंड 39760.73 32591.56 6583.69 0.00 78935.98 

बिहार 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 

मध्य प्रदेश 8871.31 12191.72 2062.70 0.00 23125.73 

छत्तीसगदं 12878.99 32390.38 4010.88 0.00 49280.25 

उत्तर प्रदेश 866.05 195.75 0.00 0.00 1061.80 

महाराष्ट 5489.61 3094.29 1949.51 0.00 10533.41 

ओडिशा 24491.71 33986.96 10680.21 0.00 69158.88 

आध्र प्रदेश 9296.85 9728.37 3029.36 0.00 22054.58 

असम 0.00 2.79 0.00 0.00 2.79 

सिक्किम 0.00 58.25 42.98 0.00 101.23 

टर्शियरी कोयला 

असम 464.78 42.72 0.50 2.52 510.52 

अरुणाचल प्रदेश 31.23 40.11 12.89 6.00 90.23 

मेघालय 89.04 16.51 27.58 443.35 576.48 

नागालैण्ड 8.76 0.00 8.60 298.05 315.41 

सकल जोड 114001.60 137471.10 33639.59 749.92 285862.21 

नोरः इस तालिका मे खनित sent को शामिल महीं किया गया है। 

खाली भू-भाग का उपयोग 

2317. श्री जोसेफ टोप्पोः क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के विभिन भागों में डाक विभाग का काफी 
भू-भाग खाली पडा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने इस खाली भू-भाग के व्यावसायिक 

उपयोग के लिए कारवाई शुरू कर दी है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में 

अब तक क्या प्रगति हुई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी dara में राज्य मंत्री 
( श्री सचिन पायलट): (क) जी, a 

(ख) उपलब्ध खाली भू-भागों का राज्य-वार व्यौरा संलग्न 

विवरण मे दिया गया eI 

(ग) जी, हां।
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(घ) सचिवों कौ समिति की 20.05.2009 को आयोजित बैठक 

मँ लिए गए निर्णय के अनुसार, मंडल ge wast पर मत्रिमंडल 

का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल रिप्पणी के प्रारूप 
को विभिन मंत्रालयों एवं विभागों में परिचालितं किया गया om 

WIR प्राप्त हो गए el प्राप्त रिप्पणियों की अनुवर्ती के रूप मे, 
सचिव (डाक) की अध्यक्षता में एक अतरमंत्रालयी दल का गठन 

किया गया है जो इस मामले पर आगे विचार कर रहा है। 

विवरण 

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार te मे उपलब्ध 
खाली भू-भागों की राज्य-वार सख्या 

करसं सकल का नाम उपलब्ध भू-भागों 

की संख्या 

1 2 3 

1. आंध्र प्रदेश 218 

2. असम 30 

3. बिहार ` 92 

4. छत्तीसगद् 5 

5. दिल्ली 18 

6 गुजरात 109 

7. हरियाणा 15 

8. हिमाचले प्रदेश 23 

9 जम्मू ओर कश्मीर 8 

10. आरखंड 63 

11. कर्नाटक 332 

12. केरल 143 

13. गोवा राज्य सहित महाराष्ट 92 

14. मध्य प्रदेश 36 

15. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 25 

मेघालय, मिजोरम 

नागालैंड ओर त्रिपुरा 

ओर त्रिपुरा ual सहित 

पूर्वोत्तर सकल 
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1 2 3 

16. ओडिशा 46 

17. Osa 19 

18. राजस्थान 196 

19. gat राज्य सहित तमिलनाडु 155 

20. उत्तराखंड 19 

21. उत्तर प्रदेश 67 

22. सिक्किम राज्य सहिते 91 

पश्चिम बगाल 

सकल योग 1802 

उच्च मूल्य पर वस्तुभों कौ बिक्री 

2318. श्री पूर्णमासी रापः 

श्री सुशील कुमार सिंहः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने यह पता लगाने के लिए कोई 

अध्ययन कराया है कि इसके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं कौ कीमतें 

खुले बाजार में उपलब्ध वस्तुओं कौ कीमतों से अधिक 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या खरीद नीति, 2003 के अनुसार नई वस्तुओं कौ 

शुरूआत से पूर्वं बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है; 

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार के मूल्य अभी भी अधिक 

होने के क्या कारण है तथा खरीद समितियों के विरुद्ध क्या कारवाई 

कौ गई है; 

(ङ) क्या संसद सदस्यों से इस day मे शिकायतें मिली है; 

ओर 

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों की प्रकृति क्या है तथा इन 

पर अभी तक क्या कारवाई at गई है? 

कार्मिक, लोके शिकायत ओर te मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) ओर (ख) जी हां, केन्द्रीय भण्डार, दरो कौ युक्तिसंगतता 

को सुनिश्चित करने ओर मूल्यों को बाजार भाव से सामान्यतः निम्न
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स्तर पर रखने के लिए आवधिक रूप से बाजार का सर्वेक्षण करता 

रहता zl 

(ग) जी हां, केन्द्रीय भण्डार में नई मदं को लाने से पूर्व 

दरों कौ युक्तिसंगतता को सुनिश्चित करने के लिए. सामान्यतः 

बाजार सर्वेक्षण किए जाते हे। 

(घ) केद्रीय भंडार के बिक्री ममूल्य सामान्यतः बाजार मूल्य 

से fer या इसके समान होते है। कभी-कभार wi ge मदं 
हो सकती हँ जिसमें केद्रीय भंडार के मूल्य, बाजार म उतार-चदाव 
के कारण ओर उतार-चदाव के दौरान चिक्रो किए गए मदों के 
नैच के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण, खुले बाजार भाव से 

अधिक हो सकते है! 

(ङ) ओर (च) केन्द्रीय wer द्वारा अधिक मूल्य वसूलने 

के day मे, संसद सदस्यों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए Zi एेसे सभी 
संदर्भ को समुचित ठंग से देखा जाता है। 

कोयला लिंकेज 

2319. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः 
श्री शिवराम गौडाः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कर्नारक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य A गुलर्गा 

मे नई कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना के लिये दीर्घकालीन 

कोयला लिंकेज के आवंटन का कोई प्रस्ताव भेजा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसे कब तक 

अवाईड किये जाने की संभावना है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? 

कोयला मत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) से (ग) पावर कंपनी ओंफ कर्नाटक लिमिरेड (पीसीकेएल) 

ने शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जेवारगी, कर्नाटक 
के Tort जिले कौ उनकी प्रस्तावित 100-1320 Wa. विद्युत 

परियोजना के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) 

की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था! विद्युत मंत्रालय को 
उनकी रिप्पणियांसिफारिशों के लिए आवेदन अग्रेषित करिया गया था 

तथा उक्तं मंत्रालय को उनको बातों के साथ-साथ, पीसीकेएल के 

गुलबर्ग टीपीषी के प्रयोग कौ सिफारिश की है। प्रक्रिया के अनुसार, 
tat सिफारिशों को विद्युत स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) 

(एसएलसी (एलरी)) के समक्ष इसकौ बैठक में जब कभी 
आयोजित हो, विद्युत परियोजनाओं के लिए एलओए के प्राधिकरण 
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पर विचार करने के लिए रखा जाता है। तथापि, चूंकि 80.000 

Aa. से अधिक लिंकेज/एलओए पहले से मौजूद है जिसके विरुद्ध 
विद्युत परियोजनाएं 12 वीं योजना के दौरान संभवतः शुरू होगी, प्रथम 
दुष्टया लिंकेज/एलअओए देने के लिए किसी ओर विद्युत परियोजनाओं 

पर विचार करने के संभावना प्रतीत नहीं होती 21 इसलिए, 
उल्लिखित विद्युत पयिजना को दीर्घावधि कोयला लिंकेज प्रदान करने 

के लिए किसी समय-सीमा कौ कल्पना इस स्तर पर नहीं की जा 

सकती। 

was अड्डों पर अग्नि शमन प्रणाली का अभाव 

2320. St, पी. वेणुगोपालः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आग लगाने कौ घरनाओं से निपरने के लिए देश 

मे अनके हवाई अड्डों पर पर्याप्त अग्नि शमन प्रणाली का अभाव 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या ag दिल्ली में आईजी आई हवाई अड्डे पर बार-बार 

आग लगने की घटनाएं हो रही हैँ; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ ओर सरकार ने इस 

संबध मे क्या कदम उठाए है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह ): (क) ओर (ख) 
हवाई अड्डों पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन प्रणाली, यथा 
आटोभैरिक फायर डिटेक्टर, स्प्रिकलर सिस्टम, ages सिस्टम, वेर 

TE, फायर WY, वातानुकूलन प्रणाली में फायर डेम्पर तथा 
प्रथम उपचार अग्निशिमन उपकरण एवं अग्निशामक उपलब्ध कराए 
गए है। 

(ग) वर्ष 2006 में आईजी आई हवाई अड्डे का निजीकरण 

होने के पश्चात, आग लगने कौ केवल एक घटना दिनांक 04/05 

जनवरी, 2012 को Be ओर यह आग आयात कार्गो परिसर 

के प्रथम तल पर स्थित एयरलाइंस के एक कार्यालय मे लगी 

थी। 

(घ) एयरलाइन कार्यालय मे wd सर्किंट कौ बजह से आग 

लगी थी। भविष्य में एेसी घटना कौ पुनरावृत्ति से बचने के लिप, 

पूर्णतः संचालनात्मक we फायर अलार्म सिस्टम पहले से ही 
लगा दिवा गया है। इसके अतिरिक्त प्रणालियों की नियमित रूप 

से जांच तथा आवधिक आधार पर फायर् fea आयोजित करके 

फायर डिरेक्शन तथा पोटेक्शन प्रणालियों कौ 100% संचालनात्मकता 

को सुनिश्चित किया जाता है।
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प्रशासनिक सेवाओं का स्तर 

2321. श्री अशोक dat: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करगे किः 

(क) सरकार ने सेवा प्रदायगी ओर कार्य निष्पादन के संबंध 

मे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आई एएस.) के मानक के स्तर 

मे वृद्धि करने के लिए क्या कदम gam है; 

(ख) क्या सरकार ने नए आई.ए.एस. अधिकारियों को बेहतर 

तरीके से शासन प्रणाली कौ wet ओर उन्हें वैश्विकं परिदृश्य 

से परिचित करने हेतु विदेशों म भेजने के लिए कोई कदम उठाए 
हे; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय भें राज्य मत्री 
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियमित तैनाती 

दिए जाने से पूर्वं 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण करना होता है जिसमें 
15 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम, 26 सप्ताह का चरण-{ 52 

सप्ताह का जिला प्रशिक्षण ओर 10 सप्ताह का चरणा शामिल 

हे। भारतीय प्रशासनिक एेवा के अधिकारियों की, उनकी करिअर 
के तीन स्तर अर्थात् ties स्तर (7-9 वर्ष) चरण- नीति-निर्माण 

स्तर (14-16 वर्ष) चरणा ओर अन्तर-क्ेत्रीय नीति-निर्माण ओर 
कार्यान्वयन स्तर (28-28 वर्ष) VOI, पर "अगले स्तर की 

दक्षता' में उन्नयन fas जाने के उद्देश्य से afer से yer 
अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वितं किया जा 

रहा हे। 

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 

उनके कार्यकरण से संबद्ध विभिन विषयों पर प्रत्येक ay एक 

सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हे। 

(ख) ओर (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 
भारत एवं विदेश में ख्याति-प्राप्तं विश्वविद्यालयो/संस्थानों मे दीर्घावधि 

प्रशिक्षण (एक वर्षं तक) ओर लघु अवधि प्रशिक्षण (छह माह 
तक) के लिए विदेश भेजा जाता है! उन्हे लोक प्रशासन, लोक 
नीति ओर प्रबंध तथा उनके मौजूदा ओर भावी दायित्वों से संगत 

अन्य विशेषीकृत विषयों के लिए विदेश मेँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए आंशिक वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाती हैँ इसके 
अलावां पथ्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप 

मे अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय waters पद्धतियों को समञ्चन 

ओर अन्तरराष्ट्रीय नीति परिदुश्यों को जानने के लिए विदेशं भेजा 

जाता है। 
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भारतीय श्रमिकों का शोषण 

2322. श्री ater aint: 
श्री अजन कुमार एम. यादवः 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को खादी देशों मे भारतीय श्रमिक 
महिलाओं के यौन शोषण ओर अन्य प्रकार के शोषण की जानकारी 

है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन at के दौरान तत्संबधी व्यौरा 
क्या है; 

(ग) सरकार ने इस संबंध मे आज कौ तिथि तक क्या 

कार्यवाही की ओर इसके क्या परिणाम रहे है; ओर 

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

भारतीय fal को भारतीय कामगारों, जिसमे महिला कामगार, 

विशेषतः नौकरानियां भी शामिल है, से वेतन का भुगतान न करने, 
कार्य की लम्बी अवधि, रहने की प्रतिकूलं परिस्थितियां, शारीरिक 
शोषण, छुट्टी देने या “निकास/पुनः प्रवेश whe, अन्तिम निवास 

वीजा" आदि देने से मना करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती है। 

(ख) व्यौरे संलग्न विवरण मेँ दिए गए FZ 

(ग) ओर (घ) जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, जो 
मत्रालय द्वारा संबधित भारतीय मिशन को मामले कौ जांच करने 

को कहते हुए, कारवाई शुरू की जाती है। यदि, आवश्यक हो 
तो भरतीं एजेट का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित अथवा रद्द करने 
के लिए कदम उठाए जाते है। यदि आवश्यक होता हे, तो संबंधित 

भरतीं एर्जेट के विरुद्ध अपेक्षित कानूनी कारवाई भी शुरू कौ जाती 
है। अवैध wel के विरुद्ध दायर की गई शिकायतों को राज्य 
सरकार को भेजा जाता है। जब कभी किसी विदेशी नियोक्त के 

विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो te नियोक्ता कौ काली सूची 

में डालने के लिए कारवाई प्रारम्भ की जाती है। कामगार के 

सरक्षण ओर कल्याण के लिए, भारतीय मिशम भी, इन मामलों 
को विदेशी नियोक्ताओं/स्थानीय सरकारों के साथ उठते zi 

सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण कौ सुरक्षा 

के लिए अनेक पहल कौ हैँ, जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ 

शामिल रैः



प्रश्नों के 

i) मंत्रालय ने भती एजे (आरएज) के पात्रता मानदण्डीं 
मे संशोधन ओर सुरक्षा राशि एवं सेवा wae में वृद्धि 
करते हुए, 9 जुलाई, 2009 को उत्प्रवास (संशोधन) 

नियम, 2009 अधिसूचित किए है। | 

संभावित उत््रवासियों को, वैध उत््रवास प्रक्रिया, अवैध 

उत्प्रवास के जोखिमों ओर उत्प्रवास के दौरान बरती जाने 
वाली सावधानियों के बारे में, शिक्षित करने के लिए, 

मीडिया के माध्यम से एक राष्टरव्यापी जागरूकता-यह-प्रचार 

अभियान चलाया जाता है। 

मंत्रालय ने, कठिनाई में भारतीय कमगारों को मौके पर 
मदद ओर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सभी 
भारतीय मिशन मे भारतीय समुदाय कल्याण कोषं 

(आईसीडनल्ल्यएफ) कौ स्थापना की हे! 

सरकार ने एक प्रवासी कामगार स्रोतं केन्र (ओडन्ल्यूआरसी) 
की स्थापना की है, जो संभावित उतपमवासियों के साथ-साथ 
sofa को उत्प्रवास के सभी रूपों पर प्रमाणिक 
सूचना प्रदान करने के लिए 8 भाषाओं A एक 24 घंटे 

की टेलीफोन हैल्पलाईन है। 

भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आर्ईदडव्लयूञआरसी) भारतीय 

कामगारों की आपातकालीन आवश्यकताओं का ध्यान 

रखने के लिए दुबई में भी संचालित है। 

(vi) भारत ने भारतीय कामगारों & हितों के सरक्षण के fay 

1980 के दशक में जोन ओर कतर के साथ श्रम 
करार पर हस्ताक्षर feu दिसम्बर, 2006 मेँ संयुक्त 

अरब अमीरात के साथ, अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ, 
नवम्बर, 2008 मेँ ओमना के साथ, जनवरी, 2009 मं 
मलेशिया के साथ ओर जून, 2009 में बहरीन के साथ 

Beata ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नवम्बर, 2007 
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मे भारत ओर कतर के बीच मौजुदा श्रमिक करार पर 
एक अतिरिक्त प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किया गया। 

(vii) ये समज्ञौता ज्ञापन उत्प्वास के प्रबधन ओर श्रमिकों के 

कल्याण का संरक्षण करने मेँ द्विपक्षीय सहयोग को sara 

है। इन wala ज्ञापनं के अंतर्गत, संयुक्त कार्यकारी 
दलों (जेडब्लयूजी) का गठन किया गया है, जो द्विपक्षीय 
श्रमिक विवादों को हल करने के उदृदेश्य के नियमित 

रूप से doh करते 7 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, 17 ईसीआर अधिसूचित देशों मे 
उत्प्रवास करने & लिए, ईसीआर (उत्परवास जांच अपक्षित) श्रेणी 

वाली महिला कामगार, की सुरक्षा ओर कल्याण कौ रक्षा करने 

के लिए निम्नलिखित उपाय feu हैः 

() सभी इच्छुक महिला उत्प्रवासिर्यो के सम्बन्ध मेँ 30 वर्ष 

की न्यूनतम आयु सीमा को अनिवार्य बना दिया गया हे। 

Gi) इस प्रकार की सभी महिलाओं के सम्बन्ध मे भारतीय मिशनों 

द्वारा रोजगार संविदा को विधिवत सत्यापित कराना चाहिपए्। 

Git) महिला घरेलू कामगारों को, विदेशी नियोक्ता कौ पहचान 
ओर संविदा के निबन्धन ओर wal को भारतीय मिशन 
से सत्यापित करा लेने के बाद ही, saa करने कौ 

अनुमति है। 

(iv) नियोक्ता द्वारा, प्रत्येक पहिला घरेलू कामगार को, प्री-पेड 

मोबाइल सुविधा प्रदान करती होती है। यदि विदेशी 
नियोक्ता सीधे ही कामगार की भरतीं करता है तो, उसे 

भारतीय मिशन के पासं 2500 डालर कौ सुरक्षा रशि 

जमा कराने की आवश्यकता होती है। 

उपरोक्त अनुबंध से यह देखा जा सकता है तो शिकायतों कौ 

संख्या कम होने के TM पर हे। 

विवरण 

भारतीय मिशन द्वारा खाड़ी देशो मे भारतीय कामगारोौ^महिलाओं सहित, प्राप्त शिकायतों की सख्या 

क्र.सं देश 2009 2010 | 2011 | कुल 

1 2 3 4 5 6 

1 बहरीन 1427 1384 1163 3974 

2. कुवैत 3560 4363 2851 10774 

3 ओमान 5221 2225 2889 10335 
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1 2 3 4 5 6 

5. दक्षिण अरब 

fare 3826 3139 2330 9295 

जेद्दाह 1480 2111 1326 4917 

6. यु-ए.ई - - - 9402 

कुल 17679 16256 13745 47680 

हिन्दी] ब्रोडवैड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण 

सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि 

2323. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या संचार ओर 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजना के 

अंतर्गत किए गए कार्यो का व्यौरा क्या है; 

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दूरसंचार wera 

से एकत्रित ओर उन्हे facta निधियों का व्यौरा क्या है ओर इन 

प्रचालकों द्वारा गत तीन वौं ओर चालु वर्षं के दौरानं किए गए 
कार्यो का वर्ष-वार ओर कपनी-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यूएसओएफ से दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए गए गांव 
का राज्य-वार ओर प्रचालक-वार व्यौरा क्या हे? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 
fafa देवरा ): (क) से (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि 
(यूएसओएफ) स्कीम के तहत ans किए गए कायं तथा 
यूएसअएफ निधि के माध्यम से दूरसंचार सुविधा प्राप्त गांवों का 
ब्योरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 मेँ तथा [में दिया गया है। fara 
तीन ast तथा चालू वर्ष & दौरान दूरसंचार प्रचालकों से संग्रहित 
राशि तथा यृएसओएफ प्रशासक द्वारा इनको संवितरित राज-सहायता 
का व्यौरा विवरण गा एवं Iv के रूप में संलग्न है। 

विवरण I 

सार्वभौपिक सेवा दायित्व निधि (यृएसमओएफः) के स्कीम के 
तहत ary किए गए कार्य 

1. गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रोडवैड संयोजकता के प्रावधान 

के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रोडवैड स्कीम 

ape ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना ओर कोपर वायरलाइन 
नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्रों म वायर लाहुन 

वायरलाईन ब्राडवैड स्कीम के अन्तर्गत 20 जनवरी, 2009 को 

नीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए है। प्रत्येक aisas 

कनेक्शन कौ गति कम से कम 512 कै बीपीएस रहेगी। 

बीएसनलएल द्वारा इस स्कीम के अतिर्गत 5 वर्ष कौ अवधि 

के अदर अर्थात वर्षं 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी 

संस्थानों को 888332 वायरलाइन sess कनेक्शन तथा 28 672 
कियोस्क उपलब्ध कराए जाएगे। इस राजसहायता का संविधान (1) 

Gtede कनेवशन ग्राहक परिसर उपस्कर ( सीपीई) कम्प्यूटर/कम्प्यूटिग 
उपकरण ओर (2) stsds सेवा की सार्वजनिक अभिगभ्यता के 

लिए कियोस्कों कौ स्थापना करने के लिए है। 5 ad की अवधि 

मे अनुमानित राज-सहायता 1500 करोड़ रु, की है जिसमे 9 लाख 

ब्रोडवैड कनेक्शनों ग्राहक परिसर उपस्क कम्प्यूटर उपकरणों ओर 
कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है। 

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण ओर दूरस्थ 
क्षेत्रो मे कुल 352,595 seas कनेक्शन प्रदान करिए गए है तथा 
7534 क्योस्क स्थापित किए गए है। 

2. सामान्य ओंँष्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना का सुजन 

(क ) असम सेवा क्षेत्र मे अंतर-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला 
मुख्यालय-ओएफसी नेटवकं को ओष्टिकल wer नेटवर्क 

संवर्धन, सजन ओर प्रधन 

यूएसओएफ ने वायस ओर डाटा परियात को अभिगम नेटवकां 

से ग्रामीण क्षेत्रं में अपने मुख्य नेटवक पर समाकलित करने के 
लिए पर्याप्त बैक-रहल क्षमता प्रदान करने के मदृदेनजर ग्रामीण ओर 
दूरस्थ क्षेत्रों मे ओएफसी नैटवर्क के yea के लिए यह स्कीम 

शुरू की है। इस स्कीम के तहत any मे जिला मुख्यालय ओर 
ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवकं विदाने पर विचार किया 
जाता है। इस स्कौम के माध्यम से यूएसभोएफ सब्सिडी सहायता 
जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी 
नेटवर्क के संवर्धन सर्जन ओर प्रबंधन के लिए इस शर्तं पर प्रदान
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की जाएगी कि करार मेँ निर्धारित दरो पर इस dean को अन्य 

प्रचालकों के साथ een किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए 

सर्वप्रथम असम राज्य को लिया गया है। असम के लिए निविदा 

दिनांक 30.10.2009 को प्रारंभ की गईं थी ओर बीएसएनएल को 
98.89 करोड रू. की सन्सिडी दर परं सफल घोषित किया गया 

है ओर तत्पश्चात असम मेँ इस योजना को कार्यान्विति करने के 

लिए दिनांक 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर 

हस्ताक्षर किए गए है। 

इस स्कीम के तेहत प्राप्तं की गई राज-सहायता से तैयार की 
गर्ह बेंडविदड्थ क्षमता को कम से कम 70% तक असम के क्षेत्रो 

में लाइसंसधारक सेवा प्रदाताओं हारा टाई के चालू उच्चतम प्रशुल्कं 

के 26.22% से कम कौ दों पर ae किया जाएगा। अब तक 
354 मे से लगभग 177 Aen स्थापित कर दिए गए दहै। 

(ख) पूर्वोत्तर सक्छिलि के सेवा क्षेत्र मे अंतरा लिला 

एसडीएचक्यू-डीएचक्यु ओएफसी नेटवर्क का ओष्टिकल फाइबर 
Wah संवर्धन सृजन एवं waar 

असम मै अंतरा जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएसफसी 
नैटवक HIST सुजन एवं प्रबंधन स्कीम कौ शुरूआत के बाद 

पूर्वात्तर सकलो (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल 
प्रदेश एवं amas राज्य शामिल हैँ मे क्रियान्वयन हेतु बातचीत 

को जा रही है। इस संबंध मे रेलटेल के साथ 388 करोड रु. कौ 
सहायता आधार पर पूर्वोत्तर-1 (मेघालय कं मिजोरम एवं त्रिपुरा) 

के लिए 89.50 करोड रु. कौ सहायता के आधार पर करार किए 
गए है। 

इस स्कीम के तहत सृजित राजसहायता प्राप्त बेंडविड्थ क्षमता 
के कम 70% कौ Use Fal aa मे ag के विद्यमान 
अधिकतम निर्धारित प्रशुलकों के अधिकतम 12% कौ at पर तथा 
पूर्वोत्तर 17 क्षेत्र में टाई के विद्यमान अधिकतम निर्धारित प्रशुल्कं 

के अधिक से अधिक 27% परं कौ जाएगी। इस ओएफसी स्कौम 
से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 19 जिलों मे 188 नोड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रा 

के 30 fact में 407 नोड स्थापित किए जाएगे। 

(ग) राष्टीय ओष्टिकल wget नेटवर्क (एनओएफएन ): 

आप्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यतः राज्य कौ राजधानियों 

जिला ओर ब्लाक मुख्यालयों तक होगा है तथा देश देश के सभी 
2,50.000 ग्राम Varad को सार्वजनिक क्षत्र के उपक्रमं अर्थात 
बीएसएनएल रेलरेल तथा पावर fre के मौजूदा फाइबरो का उपयोग 

करते हुए ओप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोडने तथा Wagar 
फाइबर fren जहां आवश्यक हो की योजना है। संवर्दधनात्मक 

नैटवकं का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि.मी. है इस तरह सजित 
डाक फाइबर Azan को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकाशित 
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किया जाएगा तथा इस तरह ग्राम पंचायतों के स्तर पर पर्याप्त 

asaya का सुजन किया जा सकेगा। इसे राष्ट्रीय ओष्टिकल 
फाइबर नेटवर्क कहा जाएगा। इस तरह ग्राम Varad ओर प्रखण्डों 
के बीच मौजूदा संपर्कता अंतराल को पूरा कर लिया जाएगा। सभी 
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को Azam के लिए गैर भेदभाव आधार 
पर॒ अभिगस्यता प्रदान की जाएगी। इस पहरयोजना के लिए 

यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस परियौजना कौ 
आरभिक अनुमोदित लागत 2 at में 20000 करोड र. Zz यह 
परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्धारा पूरा किया जाएगा 
जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कपनी होगी तथा 
प्रार॑भतः सरकार तथा इच्छुक केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूनि 
(बीएसएनएल tea पावरग्रिड tea इत्यादि) से ईक्विरी भागीदारी 
सहित HE सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन होगी। 

3. साञ्चाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम 

एसे विशिष्ट ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजुदा फिक्सड 
वायरलैस ओर मोबाइल कवरेज नहीं था मे मोबादल सेवाएं प्रदान 

करने के प्रयोजन से 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना 

स्थलों ८रावरों को संथापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए 

WHEAT प्रदाने करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू 
कौ गई है इस स्कौम के अतर्गत एसे गांवों के समूह जिनकी 
जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथां जहां मोबाइल कवरेज 
की सुविधा उपलब्ध नहीं है में टावर संस्थापित करने के लिए विचार 
किया गया था। करार कौ शर्तों के अनुसार वास्तविक फौल्ड सर्वेक्षण - 
ओर प्राप्त सुविधा के आधार पर dad कौ संख्या मे परिवर्तन हो 
सकता था। दिनाक 01.06.2007 से प्रभावी इन Heal पर मर 2007 

मे सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किए ma दिनांक 
29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 7300 

रवर अर्थात लगभग 99.28% स्थापित किए गए है। 

31.01.2012 की स्थिति के अनुसार 15879 बेस टरंससीवर सेवा 
प्रदाताओं द्वारा आरंभ किए गए है तथा मोबाइल सेवाएं कराई जा 

रही है। 

4. सार्वजनिक अभिगप 

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन 

दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार 5.93 601 आबादी 

ad राजस्व गांवों मँ से वर्षं 2001 कौ जनगणना के अनुसार 
5,80.191 गांवों (अर्थात 97.74%) मेँ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन 

कौ सुविधा प्रदान की गई है। सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि 
(यूएस.ओ-एफ) कौ अनवरत स्कीम के अतर्गत नीचे ad) ओर CM) 

पर दिए गए विवरण के अनुसार शेष आबादी वाले राजस्व गांवों 

में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीरी) प्रदान किए जारएुगे।
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0) भारत निर्माण के तहत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन 
( वीपीरी ) 

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने जंगलों मे स्थित 
गांवां ओर उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोडकर diet से कवर 
न किए गए 62.302 (66,822 से संशोधित) mat मे बीपीरी के 
प्रावधान के लिए राज-सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2004 
मे ded बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए्। इन 
Tat में वीपीरी के प्रावधान को भारत निर्माण कार्यक्रम के एक 
का्यकिलाप के रूप में शामिल किया गया है! दिनांक 29.02.2012 
कौ स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अतिर्गत 62063 अर्थात 
99.62 प्रतिशत mal मे वीपीरी का प्रावधान किया गया है। 

Gi) नए अभिनिर्धारित वीपीरी 

ay 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी ae गावं 

मे संचालित वीपीरी का मिलान मौजूदा वीपीरी तथा भारत निर्माण 
के तहत प्रदान किए गए वीपीरी की संख्या के आधार पर किया 
गया। इस स्कौम के अतिर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर 

दिनाक 1.10.2007 कौ स्थिति के अनुसार शेष सभी 62,443 आबादी 
वाले गांवों को जनसंख्या दूरस्थ al, पहुंच ओर कानून व्यस्था 
Wrest से परे रखते हुए Buea. निधि की रज-सहायता से 
तीरीपी का प्रावधान करने के लिर् शामिल किया गया है। इस संबध 
मे दिनांक 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर 
किए गए्। करार कौ शतां के अनुसार दिनांके 1.10.2007 a 
26.02.2009 कौ अवधि के दौरान स्थापित किए गए वीपीरी भी 
राज-सहायता के लिए पात्र gi दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के 
अनुसार इस स्कोम के अतिर्गत 62,443 वीपीरी मेँ से 52474 वीपीरी 
अर्थात 84.04 प्रतिशत बीपीटी प्रदान fee गए है। 

5. वैयक्तिक अधिगम 

दिनांक 1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाईन रेल् 
सीधी एक्सर्चेज लाइनों कौ प्रचालन निरंतरता के लिए सहायता 

बीएसएनएल कै साथ 12.03.2009 को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर 

किए गए है जिसमें अभिगम घारा yar (एडीसी) को समाप्त किए 
जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण 
वायरलाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए quasi निधि 
से बीएसएनएल को 18.07.2008 से तीन ad कौ अवधि के लिए 
प्रति वर्षं 2000 करोड रुपए कौ राज-सहायता प्रदान कौ जा रही 
है। इस Gaga ज्ञापन के तहत बीएसएनएल को यूएसओएफ द्वारा 
6000 करोड रुपए कौ वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा 
चुकी हे। 
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दिनाक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार प्रदतः 
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राज्य का नाम 2001 कौ प्रदान किप 

जनसख्या के गए वीपीरी 

अनुसार आबादी कौ संख्या 

वाले राजस्व 

गांवों कौ 

सख्या 

1 2 3 

अंडमान ओर निकोबार टद्रीपसमूह 501 350 

आध्र प्रदेश 26613 24846 

असम 25124 24353 

बिहार 39032 389354 

aRvaS 29354 28807 

गुजरात 18159 18062 

हरियाणा 6764 6678 

हिमाचल प्रदेश 174951 17406 

जम्मू ओर कश्मीर 6417 6363 

कर्नाटक 27481 27449 

केरल 1372 1372 

मध्य प्रदेश 521175 51986 

छत्तीसगद् 19744 18172 

महाराष्ट 41442 40622 

मेघालय (पूर्वोत्तर) 5782 4969 

मिजोरम (पूर्वोत्तर) 707 704 

त्रिपुरा (पूर्वत्तर-1) 858 858 

अरूणाचल प्रदेश 3863 2746 

(पूर्वोत्तर 1) 

मणिपुर (पूर्वोत्तर-1ा) 2315 2143 
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1 2 3 1 2 3 

नागालैंड (पूर्वोत्तरा) 1278 1263 Sa = an 7“ 
दिशा 429 ५५१०४ उत्तराखंड 15761 15365 

| पश्चिम बंगाल 37062 36174 
पंजाब 12301 12065 (पश्चिम बंगाल सर्किल) 

एजस्थान 39783 39410 कोलकाता महानगर 893 567 
तमिलनाडु 13837 13837 सिविकम 450 499 

(तमिलनाड BEST) (परिचम बंगाल सर्कल) 
चेन्नै महानगर ` 1655 1655 रल जं 593601 580919 

विवरण HI 

frst तीन क्षों ओर 2011-12 क्म तीसरी तिमाही तक का प्रचालक-वार यृएसओ संग्रहण का व्यौरा 

) (ate रु. मे) 

लाइसेंसधारक का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
तीसरी तिमाही तक 

1 2 3 4 5 

आदित्य बिड्ला टेलीर्कोम लि. 2.07 11.55 17.85 - 

एलायंज इनफ़राटेक (प्रा) लि. - - 0.01 0.02 

एयरसेल लि, 83.63 93.40 124.58 98.71 

भारती एयरटेल लि, 1 479.22 1 511.30 1 594,12 1300.34 

भारती हैक्साकोम लि. - 90.40 99.51 83.68 

बीपीएल मोबाइल कोम लि. 24.55 23.85 26.76 22.08 

डिशनेट वायरलेस लि, 47.74 80.71 103.34 92.55 

एटीस्लार डीबी टेलीकोमि प्रा.) लि. ~ 6.44 0.32 13 

एचएफसीएल इनफोटेल लि, 7.18 6.87 7.08 4.03 

आइडिया सेल्यूलर लि. 469.37 523.62 544.86 534.84 

लुप रेलीकाम लि. - - 0.38 0.09 

रिलायबल इंटरनेट एसवीईएस लि, 1.78 6.87 7.40 4.72 

रिलायंस. टेलीकाम लि, 69.16 76.52 65.00 67.60 

रिलायबल कम्यूनिकेशंस लि 546.71 493.44 466.31 325.32 

एस टेल प्रा.) लि. - 0.13 2.68 2.47 
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1 2 3 4 5 

सिस्टेमा श्याम टरेलीसर्विसेज 5.36 9.24 22.33 36.55 

स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. 57.89 52.17 57.47 45.93 

cer कम्यूनिकेशंस लि. 69.77 60.09 56.52 49.98 

टाटा टेलिसर्विस लि. 344.68 427.27 488.08 381.27 

यूनिटेक वायरलेस दिल्ली - 0.20 0.20 - 

aren वायरलेस पूर्व - 1.01 10.86 24.81 

Often वायरलेस कोलकाता - 0.17 1.08 2.54 

यूनिटेक वायरलेस मुंबई - 0.18 1.45 2.99 

यूनिटेक वायरलेस उत्तर - 0.70 3.57 7.56 

Oren वायरलेस दक्षिण - 1.10 4.73 8.83 

यूनिटेक वायरलेस तमिलनादु - 0.37 1.41 2.58 

aren वायरलेस पश्चिम - 0.38 4.16 12.00 

विडियोकोनि रेलीकम्यूनिकेशन - - 5.00 9.79 

वोडाफोन एस्सार लि. 700.41 81.85 86.92 66.85 

वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि, - 111.15 116.61 105.27 

वोडाफोन wean डिजिलिंक लि. - 154.27 195.84 158,96 

वोडाफोन एस्सार ya लि, - 33.53 33.77 27.55 

वोडाफोन एस्सार गुजरात लि. - 98.23 105.57 89.86 

वोडाफोन एस्सार मोबाहल सर्विस ~ 64.01 73.88 66.21 

वोडाफोन एस्सार दक्षिण लि, 134.88 356.66 441.60 374.50 

वोडाफोन एस्सार स्पेशटेल - 24.19 48.74 53.52 

कमर्शियल seat 7.75 11.91 10.67 9.20 

आईएलडी 71.94 93.14 83.78 72.15 

आईपी-। - 1.89 0.45 0.31 

एनएलडी 59.92 84.97 48.53 32.39 

एनटीएनएल 213.16 177.99 172.02 84.14 

बीएसएनएल 1 491.88 1384.91 1 069.53 890.14 

पीएमआरटीएस 7.45 0.94 1.39 1.23 

आईएसपी 15.27 19.23 7.75 8.37 
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पिछले तीन वषो भौर चालू at के दौरान दूरखचार val को वितरत कौ गई राज-सहायता का वर्फ-वार ओर कथनी-वार व्यौरा 

(करोड रु. मे) 

दूरसंचार 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कुल WS 

प्रचालक (29.02.2012 तक ) 

बीएसएनएल 1221.62 2009.06 3001.70 1550.21 7782.60 

डीडन्लृएल 0.99 1.23 2.32 4.55 

जीटीएलं 3.74 6.01 8.93 6.04 24.71 

केसी 6.61 9.20 7.61 23.42 

क्यूटीआईएल 0.54 0.66 0.00 1.20 

आरसीआई एलं 3.29 4.38 8.55 16.22 

आरसीएल 0.08 0.03 0.11 

आरआईएल 179.66 83.20 17.30 15.26 295.43 

आररीएल 0.35 0.35 

रीरीएसएल 154.67 184.57 31.25 2.51 373.30 

रीटीआरआई 0.43 0.43 

टीरीएमएल 39.41 98.98 19.17 2.21 159.77 

वीईसीएल 1.56 2.29 0.46 4.31 

वीरईएसएल 0.06 5,05 4.47 1.94 11.52 

कुल जोड 1600 00 2400 00 3100.00 1597.92 8697.9292 

प्रयोग at गह संक्षिप्तियां ओर waar: वीईसीएल वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि. 

बीएसएनएल भारत संचार निगम लि, वीईएसएल वोडाफोन WAR साउथ लि. 

डीडल्लूएल डिशनेर वायरलेस लि. RATT रिलायंस इनफोकोम लि. 

जीरीएल जीरीएल FRR लि, आरटीएल रिलांयस टेलिक्यूनिकंशंस लि. 

केसी केसी इटरेदशनल लि, SEAR द एनर्जी Rada sie इंडिया 

आरसीओआरईएल रिलांयस कम्यूनिकेशन इन्फ़रास्टृक्वर लि. STAT यरा रलीसर्विसेज (महाराष्ट) लिः 

आरसीएल रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि. यीरीएसएल यरा टेलीसरविसंज लि 

क्यूमटीआईएल क्यूमियो cetera sere लि.
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पशु चिकित्सा विज्ञान की नई शब्दावली 

2324. श्री दसराज गं. Ste: क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वैज्ञानिक ओर तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसरीटी) 

पशु चिकित्सा faa को विभिन्न भारतीय भाषाओं में नवीन 
शब्दावली तैयार कर रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हे; 

(ग) मराठी सहित उक्त शब्दावली का संकलन करने हेतु 
चयनित भाषाओं के नाम क्या हे; 

(घ) क्या उक्त कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा 
निर्धारित की गई रै; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 
( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी नही। वैज्ञानिक तथा तकनीकौ 
शब्दावली आयोग ने पशु चिकित्सा विज्ञान पर एक अग्रेजी-हिन्दी 
शब्दावली प्रकाशित कौ है जो अब अप्राप्य है। 

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न 
नहीं उठते। 

[ अनुवाद] 

योजनागत निधियों का उपयोग न fear जाना 

2325. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारे योजना आयोग द्वारा 

आवंटित योजनागत निधियों का पूर्णतः उपयोग नही कर रही हैँ; 

(ख) यदि a, तो गत तीन at के दौरान, योजना-वारं 

तत्संब॑धी oi क्या है; 

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए गए 

व्यय का ah क्या है; 

(घ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अल्प-उपयोग हेतु बताए 

गए कारणों का व्यौरा क्या है; 

(S) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को अपने उपयोग 

स्तर मेँ सुधार लाने मँ सक्षम बनाने के लिए् क्या कदम उठाए 

जा रहे है; ओर 

(च) उन राज्यों का व्यौरा क्या है जो कि उपरोक्त अवधि 

के दौरान योजना आयोग द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग के 

प्रतिशत मेँ नियमित आधार पर कमी दर्शा रहे है? 

योजना मत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञानं ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) पिछले तीन वर्षो 

(2008-09, 2009-10 तथा 2010-11) में राज्य-वार अनुमोदित 

परिव्यय, व्यय तथा उपयोगिता को दरशन वाला व्यौरा संलग्न विवरण 

में दिया गया ti चालू वर्षं के संबध मे सदुपयोग संबधी समीक्षा 
वित्त वर्षं समाप्त होने के बाद ही कौ जाती है। योजना अयोग राज्यां 
से अनुरोध करता है कि वार्षिक योजना चर्चाओं ओर अन्य deat 
के दौरान, अपने सदुपयोगिता संबंधी स्तर को बढाए 

विवरण 

राज्यवार स्वीकृत परिव्यय, व्यय ओर उपयोग 

(करोड रु 4) 

2008-09 2009-10 2010-11 

wa. राज्य अनुमोदित व्यय ema अनुमोदित व्यय परिव्यय अनुमोदित व्यय परिव्यय 

परिव्यय कौ तुलना परिव्यय कौ तुलना परिव्यय कौ तुलना 
मे व्यय का मे व्यय का पे व्यय का 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

], आध्र प्रदेश 44000.0 30617.68 69.59 33496.7; 29390.97 87.74 368060.00 31576.36 85.81 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. अरुणाचल प्रदेश 2264.60 1739.28 76.80 2100.00 2016.01 96.00 2500.00 25609 10244 

3, असमं 5011.51 3893.76 71.71 600000 5023.09 83.72 7645.00 7199.68 = 102.02 

4, बिहार 1350000 1251078 = 92.67 1600000 14183.51 88.65 2000000 1835147 91.76 

5. छत्तीसगद् 9600.00 8137.37 84.76 1094776 1028143 93.91 1323000 13230.00 = 100.00. 

6. गोवा 1737.65 1574.50 90.61 22400 1965.57 8775 2171000 27100 = 100.00 

॥ गुजरात 2100000 21763.68 103.64 2350000 22633.83 96.31 3000000 3009705 = 100.32 

8, हरियाणा 6650.00 7108.28 106.89 1000000 9624.44 96.24 1826000 1826000 = 100.00 

9, हिमाचल प्रदेश 2400.00 2285.95 95.25 = 2100.00 = 2807.67 10399 3000.00 3104.90 10.40 

10, जम्मू ओर कश्मीर 551297 4826.70 87.55 $500.00 $279.14 95.98 = 6000.00 = 6000.00 {00.00 

11. wavs 8015.00 6866.17 85.67 8200.00 6528.88 79.62 9240.00 = 9240.00 = 100.00 

12. नारक 26188.83 2211821 84.46 2950000 2596700 88.02 31050.03 3105000 10000 

13. केरल 7700.47 6236.81 80.99 8920.00 7774.08 87.15 1002500 8700.98 86.79 

14. मध्य प्रदेश 1418261 13081.02 92.23 1617417 1461000 = 90.33 19006000 1900000 == {00.00 

15. महाराष्ट 2500000 22870.28 91.48 3595894 27730.59 72.12 3191602 3791602 = 100.00 

16. मणिपुर 1660.00 1521.50 91.66 2000.00 178६441 89.22 2600.00 2581,88 99.30 

17. मेधालय 1500.00 1386.96 92.46 2100.00 1417.86 67.52 2230.00 2220.00 00.00 

18, मिजोएम 1000.00 82253 = 82.25 = 1250.00 = 1067.22 85.38 = 1500.00 1110.69 = 74.05 

19, नागालैंड 1200.00 1097.42 91.45 1500.00 1428.50 95.23 1500.00 1356.11 90.41 

20. ओडिशा 7500.00 7572.20 10096 9500.00 7727.74 81.34 1100000 1000000 90.91 

21. पंजाब 6210.00 6925.10 11152 8600.00 4973.78 57.83 9150.00 8930.52 97.60 

22. राजस्थाने 14000.00 14923.35 10660 1732200 1802269 = 104.05 2400000 21540.28 89.75 

23. सिक्किम 852.00 1140.25 133.83 1045.00 1019.26 97.54 1175.00 725.85 617 

24, तमिलनाडु 1600000 1624605 = 101.54 1750000 17833.50 = 101.91 20068.00 2006800 = 100.00 

25. त्रिपुर 1450.00 1431.16 98.70 :1680.00 = 1735.57 = 10.31 16000 1441.04 77.48 

26. उत्तर प्रदेश 3500000 3428762 97.96 3900000 3721151 95.41] 4200000 38432.13 91.51 

27. उत्तराखण्ड 4775.00 3653.57 7651 = 5800.81  3514.09 60.58 = 6800.00 6800.00 10000 

28, पश्चिम बेगाल 11602.38 1039690 89.61 1415000 12121.54 85.66 1798500 1187448 66.02 
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(हिन्दी 

विमान सुरक्षा के पुनर्गठन हेतु आईसीएओ 

2326. श्री fara सिंह बुन्देलाः 
श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कह कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन सुरक्षा ee के पुनर्गठन 

ओर विमानन सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रचालनात्मक अवसंरचना के लिए 

अन्तररष्टरीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) को Gara देने हेतु 
सेवा में wea किया है; 

(ख) यदि हां, तो क्या आईसीएओ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
कर दिया है; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है उसके क्या निष्कर्षं 

रहे है तथा इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिह): (क) ओर (ख) 

जी Bt 

(ग) इकाओ अध्ययन रिपोर्ट 26 अगस्त 2011 को प्रस्तुत कौ 
गई थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हे। अध्ययन रिपोर्ट 

मे कौ गई मुख्य सिफारिश निम्नानुसार 2: 

(1) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो कौ पुनर्सरचना; 

Gi) समर्पित विमानन सुरक्षा बल (एएसएफ) का सृजन। 

(17) विमानन सुरक्षा के मुख्य तथा Awe कायो at 
पहचान। 

(iv) सुदृढ विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं का विकास। 

कोयला ल्लोको हेतु पीएल.^एमएल मामले 

2327 श्री कैलाश जोशीः क्या कोयला मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश मेँ कोयला व्लोकां 

के पीएले/^एमएल के मामले अनुमोदित हेतु लंबित 2; 

(ख) यदि a, तो ta मामलों कौ संख्या कितनी है ओर 

इन मामलों के लंबित रहने का व्योरा क्या है; 

(ग) एसे मामलों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की 

संभावना है; ओर 

28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 110 

(घ) एसे मामलों को अनुमोदन न देने के क्या कारण है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) मध्य प्रदेश स्थित डोगरी ताल-।॥। शाहपुर ईस्ट 

रावनवारा (नोरथ) मंडला नार्थं ओर छत्रेसाल कोयला wil के 

खनन पट्टा आवेदन कोयला sara मेँ प्राप्त हुए है ये आवेदन 

दस्तावेजों की जांच कोयलाधारी क्षेत्र कौ गणना आवंटन पत्रों के 

नियमों एवं wat कोयला ्लोकों के दशान्तरं ओर अक्षान्तरों तथा 

समन्वय आदि के विभिन स्तरों पर हैँ मध्य प्रदेश में कोयला ल्लोकां 

के पूर्वक्षण लाइसेंस को कोई आवेदन कोयला मंत्रालय में लंबित 

नहीं 2 

(ग) खान ओर खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 

1957 के प्रावेधानों के अतिर्गत खनन ve आवेदनं पर ana 

करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गयी है) 

(घ) सरकार द्वारा कोई आवेदन रद्द नहीं किया गया। 

तकनीकी “व्यावसायिक संस्थान 

2328. श्री कीर्तिं आजादः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश म कार्यरत तकनीकौ८व्यावसायिक संस्थानों की 

राज्य-वार संख्या क्या है; 

(ख) गत तीन वषो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद (एआईसीरीई) द्वारा स्वीकृत 

नए सरकारी/निजी तकनीकी व्यावसायिक sik wae संस्थानों का 

राज्य-वार क्या है; ओर ` 

(ग) इन संस्थानों मे विभिन विषयों हेतु अतिरिक्त सीटों की 

राज्य-वार संख्या कितनी है? 

मानवे संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य wat 

(श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी); (क) देश मे कार्यरत 
तकनीकौ८व्यावसायिक संस्थानों कौ राज्यवार कुल संख्या- मे दी गई 

है। 

(ख) पिछले तीन ad के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी 

शिक्षा परिषद द्वारा संस्वीकृत सरकारी/निजी तकनीकी, व्यावसायिक 

ओर प्रबध संस्थाओं का व्यौरा संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। 

(ग) इन संस्थाओं मे विभिन विषयों के लिए संस्कृत अतिरिक्त 

del कौ राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-ा मे दी गर्ह हे।
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विवरण I 1 2 3 

. राज्य तकनीकौी८व्यावसायिक सस्थान 16. ज्ञारखड 45 

राज्य कुल तकनीकी कालेज 17. कर्नाटक 666 
18. केरल 297 

2 3 
| 19. मध्य प्रदेश 535 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 
| 20. महाराष्ट 1455 

आंध्र प्रदेश 1881 
21. मणिपुर 3 

अरूणाचल प्रदेश 3 
22. मेघालय 5 

असम 30 
23. मिजोरम 1 

बिहार 61 
24. ओडिशा 252 

चंडीगदं 12 
25. पुड्चेरी 27 

छत्तीसगढ़ 113 , 
26. पंजाब 389 

दादरा ओर नगर हवेली 3 
27. राजस्थान 512 

दमन ओर दीव । 
# दी 1 28. सिक्किम 4 

दिल्ली p 29. तमिलनाडु : 1301 

गोवा 

वा 6 30. त्रिपुरा 2 

गुजरात 413 31. उत्तर प्रदेश 1033 

हरियाणा 476 32. उत्तराखंड 156 

हिमाचल प्रदेश 16 33. पश्चिम बंगाल 219 

जम्मू ओर कश्मीर 40 कल 16135 

विवरण 7 

पिछले तीन वर्षो के दौरान महिला भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा सस्वीकूत सस्थान 

पिले ठीन वर्ष के दौरन 

रज्यसि Sarat wale पीजीदी एमबीए एसीए् फार्मसी TH वास्तुकला 
ay ए महित aa 

पीजीदीएम 

2008- 2009- 2010- 2008- 2009- 2010- 2008-2009- 2010-2008- 200 200- 2008- 2009- 2010- 2008- 2009- 2010- 2008- 2009- 2010- 
% 0 H 0 10 H ® 0 1 0 10 1 0 0 1 0 0 H 0 WM 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 2 B 4 Sb 6 7 B 9 2 2 2 2 

मध्य प्रदेश 161 203 214 52 78 108 7 14 08 47 4 49 91 99 104 4 4 4 4 4 6 

छत्तीसगद 4] 53 53 6 8 9 2 4 19 8 8 10 9 13 13 0 0 0 1 1 1 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 B 14 15 6 17 18 19 20 2 22 2 

गुजरात 55 8 8 5 76 109 1 11 109 26 31 34 75 89 92 1 1 2 6 6 6 

पूर्वी मिजोरम 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

सिक्किम 1 { 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

ओडिशा 68 8 101 32 35 64 I5 18 64 3 ॐ 2 17 16 1B 2 2 1 2 2 2 

पश्चिम कगाल 71 79 8 2 30 3 2 3 3 2 27 7 ॥ 10 1 4 4 3 2 2 2 

त्रिपुरा 3 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 0 0 0 0 

मेघालय 1 2 2 0 0 0 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अरूणाचल प्रदेश 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अंडमान ओर निकोबार 0 । 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

्रीपसमूह 

असम 1 14 14 5 8 8 1 1 8 3 4 4 22 2 1 0 1 0 0 

मणिपुर { ~ { 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 

ares 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ands 13 13 12 3 5 9 3 4 9 2 2 4 1 «+ 6 0 90 1 1 6 0 

उत्तरी बिहार् 15 17 1 11 2 0 1 1 0 6 7 0 3 6 0 0 0 1 1 0 0 

उत्तर प्रदेश 19 27 4 23 29 5 2 4 5 4 14 0 16 14 0 7 7 0 1 1 0 

उत्तराखंड 19 2 4 2 19 5 2 4 5 14 14 0 16 14 0 7 7 0 1 1 0 

उत्तर पश्चिम चंडीगढ 5 5 6 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

हरियाणा 116 140 163 56 78 108 10 12 1088 30 ॐ 33 34 3 37 3 4 5 0 0 3 

जम्मू ओर् कश्मीर 7 8 9 9 9 0 0 9 3 4 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

नई दिल्ली 19 24 22 13 14 39 24 24 ॐ 18 18 9 6 6 5 1 1 1 4 4 4 

पंजाब 70 83 107 56 6 & 4 5 & 2 26 30 ॐ 4 ॐ 8 9 9 7 7 7 

राजस्थान 81 9 17 52 71 126 15 24 126 19 19 16 5 56 5 8 8 6 0 0 2 

हिमाचल प्रदेश 9 14 2 8 10 9 0 0 9 1 2 2 1 2 13 1 1 1 1 1 1 

दक्षिण-मध्य TY प्रदेश 527 593 705 56 68 8 4 5 8 28 26 ॐ ॐ 4 ॐ 8 £ 6 0 0 2 

दक्षिण पुटुचेरी 9 11 B 1 1 2 1 1 2 «4 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

तमिलनाडु 352 433 487 152 178 216 4 6 216 206 211 225 42 44 45 2 1 1 9 9 1 

दक्षिण पश्चिम कर्नाटक 157 170 181 112 120 154 15 21 154 23 7 7 8 8 4 20 2 20 14 144 2 
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1 2 3 4 g 9 12 13 6 7 1 9 2 2 2 2 

केरल 94 114 130 38 42 52 7 7 5 ॐ 38 ॐ 33 35 32 4 4 5 5 5 0 

पश्चिम महाराष्ट 239 270 306 152 199 236 48 57 326 53 57 66 130 139 145 10 1 1 32 32 32 

गोवा 3 3 2 1 1 1 2 2 0 0 0 9 0 1 

दमन ओर दीव, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

दादगु ओर नगरं हवेली 

कूल योग 28 2872 2802 1238 1565 1927 285 375 1927 1005 16 1026 10 080 982 श 9 FH 0 10 9 

विकरण 77 

राज्यवार ओर av वार अतिरिक्त diel की सख्या 

क्र.सं राज्य 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 

1 2 3 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 180 0 

2. आंध्र प्रदेश 4962 113805 115609 98231 

3. अरूणाचल प्रदेशं 10 -45 30 10 

4. असमं 146 1072 1723 495 

5. बिहार -1111 3279 1030 2483 

6. were 0 107 127 246 

7. छत्तीसगद 821 8413 5526 7773 

8. दादरा ओर नगर हवेली 18 60 0 60 

9. aA ओर दीव 0 240 0 0 

10. दिल्ली 863 2569 1768 2730 

11. गोवा 336 196 24 21 

12. गुजरात 9276 24451 30641 16762 

13. हरियाणा 10409 26872 16741 42212 

14. हिमाचल प्रदेश 634 5960 5716 2156 ` 

15. जम्मू ओर कश्मीर 482 908 460 325 

16. ज्ारखंड 1552 2560 930 1455 

17. कर्नारक 15453 28176 31450 19793 

18. केरल 7134 13081 9399 2870 
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1 2 3 4 5 6 

19. मध्य प्रदेश 6860 27159 27022 21189 

20. महाराष्ट 32055 90209 55195 48951 

21. मणिपुर 20 120 30 0 

22. मेघालय 60 120 240 0 

23. मिजोरम 0 0 0 0 

24. ओडिशा 370 17726 22218 12883 

25. पुदुचेरी 942 1840 1340 816 

26. qs 5253 24623 23549 20332 

27. राजस्थान 1980 5801 17239 13655 

28. सिक्किम 78 136 75 10 

29. तमिलनाडु 29245 63784 72271 57276 

30. त्रिपुरा 0 90 0 0 

31. उत्तर प्रदेश 17348 80735 53612 41691 

32. उत्तराखंड 2726 8482 6224 3763 

33. पश्चिम बंगाल 4670 9799 8600 6386 

[ अनुकाद] 

भारत A एनआरआई निवेश 

2329. श्री एस. अलागिरीः 

श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डीः 
डो. निलेश नारायण राणेः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(कै) क्या यह सत्य है कि भारत में वर्ष दर-वर्षं एनआरआई 

निवेश के प्रतिशत मे कमी आ रही दै; 

(ख) यदि a, तो इसके क्या कारण है 

(ग) इस Gay में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) सरकार ने देश में सदक ओर राजमार्ग जैसे अवसंरचना 

aa मेँ अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवेश को सुकर बनाने/बदावा 

देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री बायालार रवि): (क) 

से (ग) भारत नै व्यक्तिगत अनिवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश (एफडीओआई) अन्तर्वाह मे पूर्वं के दो वषं मेँ कमी के 
पश्चात्, अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में ऊपरी सुज्ञान देखा गया ZI 
तथापि, इन वषो में कैकोँ मे निजी हस्तांतरण प्राप्तियां ओर प्रवासी 

भारतीयों के डिपाजिर बद रहे Zi 

(घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 4, भारत में निवेश करने 

के इच्छुक संभावित अनिवासी भारतीय निवेशकों की सुविधा के लिए 

प्रववासी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओआईएफसी) नामक एक संस्थान 
स्थापित किया है। जओआरईएफसी ने विभिन देशों मे, विभिन निवेश 
एवं ईंटरएक्टिवि बवैठको/रोड शोज ओर भारत मे प्रवासी भारतीय 

दिवस (पीनीडी) के दौरान "मार्केट प्लेसिस" का भी आयोजन किया। 
प्रवासी भारतीयें द्वारा आर्थिक सम्बन्धो का संवर्धन करने ओर सुगम 
बनाने के लिए. ओआईएफसी ओर इसके am भागीदारों द्वारा 

संभावित प्रवासी निवेशकों के प्रश्नों का उत्तर देने & लिए मंत्रालय 

दारा एक इलेक्टरोनिक पोर्टल कौ भी शुरुआत की गईं है। वार्षिक 
पीबीदीजी ओर क्षेत्रीय पीनीडीजज भी, प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश 
को सुगम बनाने के लिए मंच प्रदान करते ZI



119 प्रश्नों के 

कृषि aa में श्रमिकों के संबंध में 

एनएसएसओ प्रतिवेदन 

2330, श्री एम. वेणुगोपाल test: क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्टीय प्रतिदर्थं सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 

प्रतिवेदन मेँ कृषि क्षत्र मेँ कार्यरत श्रमिकों की संख्या ओर प्रतिशत 

मे कमी दर्शायी गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या कृषि क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन के दृष्टिगतं 

योजना आयोग नै उक्त क्षत्र मँ रोजगार के अवसरों मे वृद्धि के 

अनुरूप इस क्षेत्र मेँ वृद्धि को तेज करने के लिए कोई रणनीति 

wag है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री ( श्री अश्वनी कुमार): (क) ओर (ख) भारत मेँ रोजगार 
ओर बेराजगारी के संबंध में, सांखियिकौ ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित 2009-10 

के मुख्य संकेतकोँं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र मे लगभग 63 प्रतिशत 

पुरुष कामगार ओर लगभग 79 प्रतिशत महिला कामगार कृषि 

aan में कार्यरत थे। af 2004-05 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शं 

सर्वेक्षण की रिपोर संख्या 515 में कहा गया है कि कृषि क्षेत्रक 

में लगभग 67 प्रतिशत पुरुष ओर 83 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत 

etl दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रं मे, 2009-10 मे, लगभग 6 प्रतिशत 

पुरुष ओर 14 प्रतिशत महिलाएं कृषि मे कार्यरत eff 2004-05 

में यह पुरुषों के लिए 6 प्रतिशत ओर महिलाओं के लिए 18 

प्रतिशत भा 

(ग) ओर (घ) ग्यारहवीं योजना में कृषि का वार्षिक विकास 

द्र ओसतन 3.3 प्रतिशत रहने कौ संभावना है जो दसवीं योजना 
2.2 प्रतिशत at नारहवीं योजनावधि के लिए ओसत विकास दर 

4.0 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। 2003-04 में, कृषि ओर संबद्ध 

षेत्रकों मे सकल पूजी निर्माण कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 

10.2 प्रतिशत था, जो 2009-10 में बदकर 20.3 प्रतिशत हो गया। 

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 2007 में कृषि पर एक विशेष बैठक 
आयोजित कौ थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् के 2007 के संकल्प 
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के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य 

सुरक्षा मिशन नामक दो बदी card शुरू कौ गई tl अतिरिक्त 

केन्द्रीय सहायता आधारित uta कृषि विकास योजना मेँ इन erat 

का ध्यान रखा गया है। कृषि विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य बागवनी, 

फूलों कौ खेती जैसी ऊंची कौमत वाली wae के साथ पशुपालन, 
मुर्गीपालन आदि जेसी गैर-फसली कायं से किसानों की आय के 
स्रोतों को विस्तार देना, नई प्रौद्योगिकियों के अंतरण के माध्यम से 

उत्पादकता में वृद्धि करना, आगमं को सब्सिडी प्रदान करना, 

मशीनीकरण को बढावा देना, कृषि योजनाकरण निर्णयो में 

किसानों को शामिल करना तथा प्राकृतिक संसाधमों का सरक्षण 

करना है। 

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्पादन पक्ष मेँ हस्तक्षेप 
के महत्वपूर्ण बिंदुओं कौ पहचान कौ गई है, जिनमें रष्टरीय कृषि 
विकास योजना को जारी रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का 

संवर्धन, लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन का 

संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन तथा खजूर तेल मिशन का dasa, कृषि 

विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन का dada ओर रष्टय बागवानी 

मिशन आदि को जारी रखना शामिल दै जिनसे कृषि ओर गेर-कृषि 
स्तरीय लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे। 

कृषि एक प्राथमिकता वाला aac बना हुआ है। 2012-13 

के लिए. कृषि मंत्रालय का कुल योजना परिव्यय (राष्ट्रीय कृषि 

विकास योजना को छोडकर) 2011-12 के 12860.7 करोड रुपए 

से 25 प्रतिशत बढाकर 16.121 करोड रुपए कर् दिया गया ZI 

इसके अलावा, राज्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

2011-12 के 7810 करोड रुपए से बढ़ाकर 2012-13 के लिए 

9217 करोड रुपए की जा रही है। 

विश्व वैक की सहायता से, राष्ट्रीय दुग्ध योजना शुरू कर, 
कल 2242 करोड रुपए कौ लागत से, दुग्ध उत्पादन विकासं को 

ओर अधिक सुदृढ किया जा रहा है। साथ ही, तरीय जल-कृषि 

मे मछली उत्पादन कौ संभावना बदाने के लिए, 2012-13 हेतु 

परिव्यय बदढाकर् 500 करोड रुपये किया जा रहा ZI 

फिलीस्तीन हेतु समर्थन 

2331. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या विदेश मत्री यह 

बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या भारत ने फिलीस्तीन का समर्थन करने का वचनं 

दिया हैः
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(ख) यदि हां, तो ama व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) इस aaa मे वर्तमान स्थिति क्या है? 

विदेश मत्रालय में राज्य मत्री तथा मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ई. अहमद): (क) फिलीस्तीनी 

आंदौलन को भारत द्वारा समर्थन दिए जाने का एक इतिहास रहा 

et फिलीस्तीनी लोगो के प्रति हमारा समर्थन न केवल आर्थिक एवं 
मानवीय सहायता तक सीमित है, अपितु फिलीस्तीनी आदोलन के 

प्रति हमारे समर्थन का एक लंबा इतिहस भी है। यहां तक कि 

भारत ने फिलीस्तीन का समर्थन वर्षं 1947 मेँ भारत की आजादी 

से पहले से ही किया है। वर्षं 1975 में भारत ही वह सर्वप्रथम 

ame राष्ट था, जिसने फिलीस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) 

को फिलीस्तीनी लोगों को एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि संगठन के रूप 

H मान्यता प्रदान की धी। वर्षं 1980 में, हमने ag दिल्ली स्थित 

पीएलमो कार्यालय को पूर्णं राजनयिक मान्यता प्रदान की! दिनांक 

15 नवंबर, 1988 को कौ फिलीस्तीन we संबधी एल्जिसर्य उद्धोषणा 

के अनुसरण A हमने 16 नर्वेबर, 1988 को मान्यता दी। माननीय 

प्रधान मत्री ने दिनांक 24 सितप्बर, 2011 को संयुक्त We महासभा 

मे अपने भाषण मेँ कहा था कि भारत फिलीस्तीनी लोगों के उस 

संग्राम का कट्टर समर्थक रहा है, जिसमे उन्होने संयुक्त we के 
प्रासंगिक संकल्पो, अरब शांति पहल तथा क्यारटेट रोडमैप के 

अनुसार इजराइल के साथ-साथ शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित एवं 

मान्यताप्राप्त सीमां के भीतर एक Baye संपन्न, स्वतंत्र, व्यवहार्य 

एवं संयुक्त फिलीस्तीनी we कौ मांग कौ है, जिसकी राजधानी 

पूर्वी येरुसलेम होगी। प्रधानमंत्री नै यह भी कहा कि भारत 

फिलीस्तीन का संयुक्त Ue के एक समकक्ष सदस्य के रूपम 

स्वागत करना चाहेगा। हाल ही मे, फिलीस्तीन को यूनेस्को के एक 

सदस्य के रूप मेँ शामिल करिए जाने की भारत ने समर्थन किया 

हे। 

अल्पसंख्यक समुवाय के उप्मीववारों at विमान 

परिचारिक प्रशिक्षण 

2332. श्री अधीर चौधरीः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदाय 

के उम्मीदवासें, विशेष रूप से लड़कियों को विमान परिचारिका 

प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना आस्म करने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ak यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है; 
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(ग) आज ot तिथि के अनुसार प्रशिक्षित की गईं लदकियों 

की जाति-वार संख्या कितनी है; ओर 

(घ) इन लड़कियों को कब तक रोजगार दिए जाने कौ 

संभावना है? 

नागर विमानन wat (श्री अजित सिंह): (क) जी, नही 

(ख) एअर इंडिया ओपन माकैट से विमान परिचारिकाओं कौ 

भर्ती करते समय राष्ट्रपति के उन निदेशो को ध्यान मे रखती है, 
जिनमे स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति तथा अन्य free ant के कितने प्रतिशत उम्मीदवारों को 

सेवा a लिया जाना जरूरी है। 

(ग) एअर इंडिया द्वारा ta कोई डाटा नहीं रखा जाता। 

(घ) Wa नहीं sea 

एई द्वारा विपानों का पट्टा 

2333. श्री राजस्या सिरिसिल्लाः 

श्री रायापति स्रांबासिवा रावः 

क्या नागर विपानन पत्री यह aad कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एअर इंडिया (एआई) को योजना अपने नेटवर्क का 

विस्तार करने हेतु अपने “नो फ़ल कैरियर", ए आई एक्सपेस हेतु ओर 

पायलट तथा चालक दल सहित अपने चार ae विमान पट्टे पर 

देने ओर 10 एयर बस विमान डई-लीज KH CA की है; 

(ख) यदि a, तो अब तकं इस संबंध पे क्या व्यौरा तैयार 

किया गया है; ओर 

(ग) इस संबंध में अब तक कितना भुगतान किया गया हे? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, et 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

भारत मे निर्माण के अंतर्गत गावो का विकास 

2334. डा. किरीर प्रेमजीभाई सोलंक्छीः क्या प्रधानमंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सहित देश A गांवों के 

योजनाबद्ध विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया 2;
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी aia क्या है; 

(ग) क्या एक समयबद्ध॒ योजना भारत निर्माण, जिसका 

उद्देश्य आवश्यकता ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना था, का 

निष्पादन अपेक्षा से कम रहा है; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ ओर अभिप्रेत उद्देश्यों 

कौ प्राप्ति हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए हैँ; ओर 

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सहित अब तक 

विद्युतीकृत किए गए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों कौ 

राज्य-वार संख्या कितनी है ओर विद्युतीकृत किए जाने हेतु शेष 

बीपीएल vat की राज्य-वार संख्या कितनी है ओर उन्हें कब 

तक विदयुतीकृत किए जाने कौ संभावना है? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) केन्द्र सरकार 

गुजरात राज्य सहित देश के गांवों के विभिन कार्यक्रमों का 

कार्यान्वयन कर रही हैँ भारत निर्माण एक बिजनेस योजना है जो 

निश्चित समय सीमा मे weal (प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना), 

विद्युत (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) ओर टेलीफोन, 

आवास (इदिरा आवास योजना) तथा जलपूर्तिं (राजीव गाधी राष्ट्रीय 

पेयजल प्रभाग) के माध्यम से मूलभूत सेवाओं ओर सिंचाई (त्वरित 

सिंचाई लाभ कार्यक्रम) में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता 

ओर आय मे सुधार करं ग्रामीण भारत को अवसरो -भोतिक सम्पर्कता 

से जोडता 21 इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो 

रोजगार ओर क्षमता निर्माण के लिए अनेक स्कीम भी शुरू कौ 

है। ग्रामीण aa मे केन्द्र सरकार आजीविका [स्वर्णं जयंती 
स्वरोजगार (एसजीएसवाई/राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन 

(एनआरएलएम)] के तहत स्वरोजगार के सृजन, महात्मा गाधी 

रष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआर्ईदजीए) के 

तहत ॒दिहाडी रेजगार, एककृत जलसीर war कार्यक्रम 

(आईडन्लयुएमपी) के तहत जलसंभर विकास, समग्र स्वच्छता 

अभियान (टीएससी) के तहत उन्नत स्वच्छता, राष्ट्रीय ग्रामीण 

स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) & तहत स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वशिक्षा 

अभियान (एसएसए) के तहत शिक्षा, मध्याह्न भोजन स्कौम के 

के तहत मध्याह्न भोजन का प्रावधानीकरण, एकीकृत बाल विकास 

सेवा स्वीम (आईसीडीएस) के तहत अनुपूरक पोषण ओर राष्ट्रीय 

सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत सामाजिक 

सुरक्षा सकीमों का कार्यान्वयन कर रही है। 
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(ग) भारत निर्माण एक संयुक्त बिजनेस योजना है जो सडको, 

विद्युत ओर टेलीफोन के माध्यम से ग्रामीण भारत को sted है, 

आवास तथा जलापूर्ति जैसी मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करती 

है ओर सिंचाई में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता ओर आय 

में सुधार करती है। लक्ष्यो की उपलब्धि में रज्य विशिष्ट ओर धटक 

विशिष्ट भिननताएं है। तथापि, समग्र राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमी 

stra हुई हे। 

(घ) भारत निर्माण के तहत कार्यान्वितं की जा रही स्कीमों 

के प्राप्य लक्ष्यो मे कमी के कारण कषेत्रक विशिष्ट है तथा अन्य 

बातों के साथ-साथ इनमें राज्यों मे संविदा क्षमता का अभाव, वन 

तथा पर्यावरणीय निकासी में विलंब, कानून ओर व्यवस्था संबंधी 

समस्याओं कौ व्याप्ति तथा निजी भूमि कौ अनुपलब्धता, राज्यो में 

पर्याप्त उप-परेषण da को अनुपलब्धता, निर्माण लागत 4 वृद्धि 

तथा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, इंदिरा आवास योजना के 

मामले में ative परिवारों के लिए आवास बनाने वाली जगहां 

की अनुपलब्धता, न्यून गुणवत्ता आवास ओर आवास की अपर्याप्त 

इकाई लागत, पूर्णं की गई जलापूर्ति स्कीमों के अनुरक्षण ओर 

रख-रखाव में पंचायती राज संस्थानों कौ क्षमता का अभाव तथा 

समुदाय जल प्रयोक्ताओं के क्षमता प्रतिबध शामिल रहै! 

भारत निर्माण के विभिन घटकं की कार्यान्वयन गति मेँ सुधार 

करने हेतु किए गए समाधान उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ 

(1) अतिरिक्त बजटीय सहायता का आवंटन (ii) संस्थागत क्षमता 

का सुदृदीकरण (iii) संविदा क्षमता में वृद्धि (iv) वन तथा पर्यावरण 

निकासी लेने के लिए अग्रसक्रिया कारवाई तथा (५) नोडल केन्द्रीय 

dart द्वारा विभिन स्कीमों के atta भौतिक ओर वित्तीय 

उपलब्धियों का निरंतर मानीटरण शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय 

मंत्रालयों (विभागों के व्यय कौ प्रवृति ओर teh कौ समीक्षा वित्त 

मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों पर कौ जाती है। योजना आयोग 

सभी क्षेत्रकों की छमाही समीक्षा करता है ओर निधियों के उपयोग 

को तेज करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुञ्ाव देता है। यह 

मानीटरण प्रक्रिया इच्छित परिणामों के लिए संसाधनों के प्रभावी तथा 

कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। 

(ङः) अब तक विद्युतीकरण गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 

के परिवारों कौ संख्या तथा उन बीपीएल परिवारों कौ संख्या, fre 

अभी विद्युतीकृत किया जाना है, के राज्य-वार Sh संलग्न विवरण 

मै दिए गए zl
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विवरण 

भारत निमणि-ग्रामीण विद्मुतीकरण 

a बीपीएल घरों का विद्युतीकरण (31.12.2011 के अनुसार) 

क्र.सं, राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 आरजीजीवीवाई 

के तहत संचयी 

उपलब्धि 

लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य* उपलब्धि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आध्र प्रदेश 592200 566518 85000 258751 96855 65106 2669025 2669147 

2. अरुणाचल प्रदेश 2820 967 5000 9205 10638 9841 40810 20013 

3. असम 206800 189316 265000 352237 315819 185368 ००4५9] 760139 

4. विहार 310200 560985 660000 641016 717358 17708 2725632 1923806 

5. छत्तीसगढ़ 103400 145990 175000 196552 334460 63625 851203 += 497061 

6. गुजरात 160740 85931 95000 420126 1389807 83319 782210 784003 

7. हरियाणा 80355 69453 40000 90535 33139 20596 = 252555 20442] 

8. हिमाचल प्रदेश 564 148 1000 3637 4364 5150 13196 9327 

9. जम्मू ओर कश्मीर 8460 14163 20000 8452 19793 11532 81309 42133 

10. ्ारखंड 578100 555289 = 415000 = 359213 466502 68934 1815848 1230092 

11. कर्नाटक 236880 134949 35000 48861 72281 45217 954673 829809 

12. केरल 5740 6131 0 1117 18517 0 55755 17238 

13. मध्य प्रदेश 238001 75477 245000 21116 = 658498 = 233369 1311511 = 597787 

14. महाराष्ट 329000 429026 = 250000 = 403387 = 150000 = 111924 1202575 1146339 

15. मणिपुर 3760 1640 20000 4397 37976 3089 =: 107369 12482 

16. मेघालय 4230 17832 20000 12880 27502 16779 10५9696 48755 

17. मिजोरम 6580 378 5000 8129 8910 4412 27417 12919 

18. नागालैंड 3760 4368 10000 13434 18097 7966 69899 25768 

19. ओडिशा 761400 650678 1290000 1435007 1060424 329371 3204803 2559184 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. पंजाब 37600 19507 20000 28890 0 0 148860 43397 

21. राजस्थान 258500 208695 133000 255939  133399 59643 1181621 1017382 

22. सिक्किम 940 66 1000 7121 3271 1924 11458 9111 

23. त्रिपुरा 6110 22085 55000 36886 49066 14895 = 123037 73366 

24. तमिलनाडु 141000  383533 75000 115044 0 4083 502865 502956 

25, उत्तर प्रदेश 37600 = 157263 0 15818 0 28698 900662 900618 

26. उत्तराखंड 37600 72382 0 19596 0 3967 233509 229237 

27. पश्चिम बंगाल 547660  345198 = 780000 = 925309824144 = 402898 = 2641101 1769805 

कुल 4700000 4718468 4700000 5883355 5200000 1961414 23013590 17941795 

* संशोधित कवरेज (अनंतिम) 

( हिन्दी] 

कोयला वब्लोकों के आवंटन में भ्रष्टाचार 

2335. श्री अंजनकुमार एम. यादवः 
श्रीमती रमा देवीः 

क्या. कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कोयला ait के आवंटन में भ्रष्टाचार पर रोक 

लगाने हेतु विभिन सरकारी समितियों ओर अन्य समितिं ने वर्ष 
1998 से अब तक अनेक सुञ्ञाव/सिफारिशे कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समिति-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों कौ सिफारिश पर कोई 

ठोस कदम उठाए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा ओर इसके परिणाम क्या 

रहे है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके कारण क्या है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील) 

(क) जी नही। 

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते 

हुए प्रश्न नहीं उठता। 

{अनुवाद 

अवसंरचना क्षेत्र की समीक्षा 

2336. श्री जी.बी. et कुमारः प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृषा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के अतिम wa 

वर्षो के दौरान अवसंरचना क्षेत्र द्वारा की गर्ह प्रगति की समीक्षा 

की है; 

(ख) यदि a, तो ama alo क्या है; ओर 

(ग) यदि ad, तो इसके. क्या कारण 2? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी fear मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ने ग्यारहवीं 

पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप मे, 

योजना अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र मेँ हुई प्रगति कौ समीक्षा 

की है। तब यह अनुमान किया गया था कि ग्यारहवीं योजना अवधि 

के दौरान अवसंरचना क्षेत्र मे निवेश 20.54.205 करोड रुपये होगा 

जबकि मूल अनुमान 20.56.150 करोड रु. का था! 

(ख) ग्यारहवीं योजना हेतु केत्रकवार निवेश प्राक्कलन ओर 

संशोधित मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान नीचे तालिका मे है 
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तालिका 

लिखित उत्तर 

अवसरचना म निके के aay मै ग्यारहवीं योजना के प्राक्कल ओर संशोधित मध्यावधि मृल्याकन अनुमान 
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(2006-07 के मूल्य पर wis रुपये F) 

aaa ग्यारहवीं योजना 

योजना प्राक्कलन मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान 

1 2 3 

बिजली (एनसीई सहित) 6 66 525 6 58 630 

ase ओर पुल 3,14.152 2.78 658 

दूरसंचार 2 58 439 3 45.134 

रेलवे (मेट्रो रेल सहित) 2,61.808 2,00 802 

सिंचाई (जलसंभर सहित) 2.53 301 2 A6 234 

जलापूर्ति ओर स्वच्छता 1 43.730 1.11 689 

पत्तन (अतर्दशीय जलमार्ग सहित) 87.995 40 647 

विमानपत्तन 30 968 36.138 

भडारण 22 378 8 966 

तेल ओर easy लाइन 16.855 * 1 27 306 

कुल 20.56.150 20.54.205 

नोरः* योजना लक्ष्य केवल गैस usa ced से संबंधित रै) 

उक्त तालिका से यह द्रष्टव्य है कि ग्यारहवीं योजना के लिए सडक 
समग्र निवेश लक्ष्य काफौ हद तक पूरे कर लिए जाएगे, किन्तु 

कु क्षेत्रकों मे निवेश में festa रहेगी जिसका विवरण नीचे 2: 

विजली 

1. बिजली aa में, 658,630 करोड रुपये का संशोधित 
प्राक्कलित निवेश 666525 करोड रुपये के मूल प्राक्कलन से 

थोडा कम है। बिजली क्षेत्रिक में निजी dae आंकड़े दशति है 
कि मूल प्राक्कलनं कौ तुलना में 55% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक 
aac निवेश का योगदान घटने की संभावना है- खासकर ग्यारहवीं 

योजना के पहले दो वर्षो में केन्द्रीय ada मे निवेश अनुमान से 
कम होने के कारण। ग्यारहवीं योजना के दौरान, 78,700 मेगावार 
के लक्ष्य कौ तुलना मे, 62.374 मेगावाट कौ क्षमता वृद्धि होने 
कौ संभावना है। 

2. सडक aaa मे भी संशोधित प्राक्कलित निवेश 2,78 658 
करोड रुपये है जौ 3.14.152 करोड रुपये के मूल प्राक्कलन कौ 
तुलना मेँ काफौ कम है। योजना के ved तीन at के दौरान, 
भारतीय रष्टरीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमान से कम सडक 

परियोजनाएं आवंटित करने के कारण, केन्द्र का निवेश घटने कौ 

संभावना है। यह देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 

योजना के तहत उच्च निवेशो कं कारण, सदक ्षेत्रक में राज्यों 

का निवेश aed कौ संभावना है। 

3. ग्यारहवीं योजना के पहले तीन asl मेँ बीओटी परियोजना 

कम संख्या मेँ आवेरित किए जाने के कारण, निजी क्षेत्र का निवेश 

भी कम रहने का अनुमान है। तथापि, सडक परिवहन ओर राजमागं 
मत्रालय ने राष्ट्रीय राजजमार्ग विकास परियोजना का कार्य आवंटित
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करने ओर उसके कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लिया है 
ताकि प्रतिदिन 20 किलोमीटर कौ दर से राजमार्गो का निर्माण कार्य 

पूरा किया जा सके। इससे ग्यारहवीं योजना के पिछले दो ast के 

दौरान निवेश मे तीव्रता आने की संभावना है। किन्तु इस तीव्रता 
के कारण व्यय मेँ वृद्धि 12वीं योजना मेँ होगी। 

दूरसंचार 

4. दूरसंचार aap मे विकास कौ गति बहुत तेज रही है ओर 
निवेश 3,45.134 करोड रुपये रहने कौ संभावना है जो ग्यारहवीं 

योजना के निर्माण के समय मूल रूप से अनुमानित 258,439 

करोड रुपये की राशि से 1.3 गुना ज्यादा है। यह ग्यारहवीं योजना 

के निर्माण के समय अभिकल्पित कौ तुलना में, निजी aa का 

निवेश 1.59 गुना अधिक रहने के कारण हुआ है। इसके विपरीत, 

दूरसंचार में केन्द्र का निवेश wat योजना तैयार करते समय 
प्राक्कलित राशि से 23.84% अधिक रहने का अनुमान Zl 

रेलवे 

5. ग्यारहवीं योजना में रेलवे में (मेटो ta सहित) संशोधित 

निवेश अनुमान अब लगभग 200802 करोड रुपये रहनै कौ 

संभावना है जो 2,61.808 करोड रुपये के पूर्वं प्राक्कलन से 23. 

3% कम है। केन्द्रीय ase निवेश ओर निजी निवेश-दोनों मूल 
प्राक्कलनं से कम हैँ! नवीनतम अनुमानं के अनुसार, निजी निवेश 

8316 करोड रुपये रहने कौ संभावना है जो मूल प्राक्कलनों का 

महज 16.5% zl 

पत्तन 

6. इस क्ेत्रक मेँ प्रगति अनुमान से बहुत कम रदी है। ग्यारहवीं 

योजना के दौरान निवेश अब 40647 करोड रुपये ही रहने का 

अनुमान है जो 87.995 करोड रुपये के मूल अनुमान के आधे 

से भी कम है। पत्तन ae में भी निजी निवेश, योजना की 
शुरुआत मे किए गए प्राक्कलनों कौ तुलना में लगभग 40.31% 

कम रहने की संभावना है। ter इस कारण हुआ है कि ग्यारहवीं 

योजना के पहले दो वषौ a, संबंधित पत्तन न्यासं द्वारा सार्वजनिक-निजी 
सहभागिता वाली बहुत कम परियोजनाएं आवंटित की गई el 

wera के लिए 545 एमएमटी कौ अतिरिक्त क्षमता के मूल 

लक्ष्य को संशोधित कर कम कर दिया है ओर अब इसका प्रस्ताव, 
ग्यारहवीं योजना अवधि में 29.905 करोड़ रुपये की लागत से 393. ` 

27 एमएमरी क्षमता वाली केवल 48 परियोजनाएं विकसित करम 

का zl 

7. महापत्तनों A क्षमता संवर्धन मेँ धीमी प्रगति कौ तुलना मे, 
राज्य क्षेत्रक में निजी aa के पत्तनों ने सापेक्षिक रूप से अच्छा 
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किया 2) ग्यारहवीं योजना के लिए प्राक्कलित कुल 32.517 करोड 
रुपये के निजी निवेश में से, राज्य dae मेँ निजी क्षेत्र की निवेश 

हिस्सेदारी 26370 करोड़ रुपये ZI 

विमानपत्तन 

8. ग्यारहवीं योजना A निवेश अब 36,138 करोड रुपये रहने 

का अनुमान है अबकि मूल अनुमान 30.968 करोड CIA का AM 

विमानपत्तनों मे सार्वजनिक ओर निजी-दोनों निवेश, ग्यारहवीं योजना 

कौ शुरुआत में किए गए अनुमान की तुलना में acd कौ संभावना 

है। निजी निवेश 23,155 करोड रुपये रहने कौ संभावना है जो 
विमानपत्तन अवसंरचना A कुल निवेश का 64.07% Vl रज्य IaH 

विमानपत्तनं मे निवेश 2009-10 से लगातार घटा @ क्योकि 

हैदराबाद ओर ane कौ परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 

तेल ओर गैस aga लाइन 

9. ग्यारहवीं योजना मेँ तेल ओर गैस पाइप लाइनों में 

निवेश FSR 127306 करोड रुपये रहने का अनुमान है जबकि 

मूल अनुमान 16.855 करोड् रुपये कौ ही am निवेश मे यह 
उल्लेखनीय वृद्धि इसलिए eg है कि इस आंकडे मे, तेल पाइपलाइनों 

मे निवेश की राशि भी शामिल है कि जबकि पूर्वं के आंकड़ों में 
केवल गैस पाइपलाइन मेँ निवेश को राशि को शामिल किया गया 

था। ग्यारहवीं योजना के दौरान तेल पाइप oe में निवेश 

108,190 करोड रुपये रहने का अनुमान है। इस श्रेणी मेँ केन्द्र 
के बडे निवेश भी शामिल Zi 

जलापृर्तिं ओर स्वच्छता 

10. योजना में जलापूर्ति ओर स्वच्छता मेँ कुल निवेश 

1,11.689 HES रुपये रहने का अनुमान है जो 143,730 करोड़ 
रुपये के मूल अनुमान से 22% कम हैँ शहरी विकास के लिए 
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति मे, शहरी अवसंरचना में 

सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को त्याग दिया गया है जिसके कारण 

इस क्षेत्र में निवेश की संभावना पैदा GZ 

सिंचाई 

11. सिंचाई ओर जलसंभर प्रबंधन में निवेश ग्रामीण अवसंरचना 
का अत्यंत महत्वपूर्णं अंग 21 ग्यारहवीं योजना मे, wa tap मे 

कुल निवेश लगभग 2,46.234 करोड रुपये रहने का अनुमान है 
जो पूर्वं के अनुमान से 7.52% अधिक है ओर यह दसवीं योजना 

में हुए 1,19.894 करोड रुपये के निवेश के दोगुने से भी ज्यादा 

हे। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता।
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दूरसंचार कंपनियों का विलय ओर अधिग्रहण 

2337. श्री के. wer: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौधोगिकी मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु विलय ओर 
अधिग्रहण नियमों को अंतिम रूप दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oa क्या है; 

(ग) क्या नए नियमो से सरकार कौ अधिक रजस्व की प्राप्ति 

होने की संभावना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी यत्रालय में राज्य मत्री 
( श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) सरकार ने aes प्रब॑धन 

ओर लाइसेसिंग पफरेमवर्क पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 
(ag) कौ सिफारिशों पर अभी तक लिए गए अपने निर्णय को 

दिनांक 15 फरवरी, 2012 को घोषित किया है जिसमे, अन्य बातों 
के साथ-साथ, सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमरीएस)/एकीकृत 

अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के 
बारे में व्यापक दिशानिर्दश संलग्न विवरण में दिए गए zi 

Baan के मूल्य निर्धारण पर निर्णय अलग से लिया जाएगा। 

विवरण 

सीएमरीएस“गृएएस लाइसंसों के अतरा-सेवा विलय के सकध मै 

व्यापक दिशा- निदो ये अन्य बाती के साथ-साथ, 

निम्नलिखित ad शामिल होगी; 

1. संगत बाजार में उपभोक्ता आधार ओर लादसेसधारक के 

समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार शक्ति, 

बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। 
बाजार अंश का निर्धरण करने के लिए समस्त अभिगम 

बाजार संगत बाजार होगा ओर इसे ' वायरलाईन' ओर 

"वायरलैस' के रूप में अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया 

जाएगा। 

2. एक साधारण, da प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय 

के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जायगा। 

तथापि, किसी सेवा aa में सीडीएमए ween होल्डिग 

हेतु 10 मेगा हर्र्ज/जीएसएम स्थैक्टूम पर 25% कौ ऊपरी 
सीमा का उल्लंघन किर बिना pe परिस्थितियों मे बाजार 

अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी मामलों 

पर विचार करने कौ आवश्यकता हो सकती है। टाई की 
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इस सिफारिश, कि एसे मामलों में 60% तक बाजार अश 
पर विचार किया we, को नोर कर लिया गया है। 
परिस्थितियों में स्पष्टता ओर वह सीमा जिस तके 35% 

से ऊपर बाजार अंश के विलय कौ अनुमति होगी, 
सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्शं 

करने ओर टाई कौ सिफारिशों को प्राप्त करने के नाद् 
विस्तृत पारदर्शी दृष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा८अपनाया 

जाएगा। 

. सेवा क्षेत्र मे लाइसंसों के विलय के परिणापस्वरूप, 900 

ओर 1800 Aneel del के मामले मेँ संबधित सेवा 
क्षेत्र H परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा 
कौ mea धारित कुल स्पैक्टूम, सपे गए aan के 
25% से अधिक नहीं होगा। 800 मेगाहटु्ज de के aay 
मे ऊपरी सीमा 10 मेगा gest होगी। अन्य del में 

स्पैक्ट्म के ude में, उस स्पैक्ट्म की नीलामी से 
संबधित संगते शतं लामू ert 

. यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणात्मक निकाय द्वारा 

धारिते कुल Gas निर्धारित सीमा से अधिक है तो 
अधिशेष स्पैक्टूम को अनुमति दिए जाने के एक ag 

के अन्दर अभ्यर्षत कर दिया जाना चाहिए्। सरकार उस 

ag को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित 

कौ जाने वाली aaa रिफार्मिग नीति के अनुरूप 
अभ्यर्पित करने कौ आवश्यकता होगी। 

. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विरी ओर क्रास 

होल्डिग FUT लाइसेंस के प्रावधान के अनुरूप होगी। 

. संबंधित सेवा क्षेत्र A परिणामात्पक निकाय के लाइसेंस 

की अवधि विलय कौ तारीख पर दो अवधियों मे से 

अधिक वाली अवधि के समान eri तथापि, इससे 

परिणामात्मक निकाय को लाइसेंस की अवधि के बीतने 

तक समग्र स्पैक्टूम को रखने का अधिकर नहीं मिलेगा। 

. विलय किए गए निकायो मे से किसी निकाय की 

प्रारभिक वैधता से अधिक नवीकृत dea कौ स्थिति मे, 

800/900 Wheel बेड में स्येक्टूम कौ होल्डिग, azn 
Rain दिशानिर्देशो कौ तारीख या विलय के समय पर 

लाइसेंस कौ कम वैधता, जो भी बाद में हो, वाले 
विलयशील निकाय के विस्तार की संभावित तारीख a 

भविष्य मेँ घोषित होने वाले लागु स्पैक्टूम रिफार्मिग 

दिशानिर्देशों के मद्देनजर होगी। 

. परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने बाले 

aed मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धारण
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किया जायगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस 

के नवीकरणं के मामले A भी यही लागू होगा। 

9. दो लाइसेंसों के विलय होने पर दोनों निकायो के एजीआर 
का भी विलय किया जाएगा ओर परिणामस्वरूप कुल 

एजीआर पर उस सेवा क्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट दर पर लाइसैस 

शुल्क लगाया जाएगा। इसी wen, Gas प्रभार के 

भुगतान हेतु दौ लाइससधारकों द्वारा धारित स्थैक्टूम को 

जोडा/विलय किया जाएगा ओर वार्षिक aca प्रभार इस 

कुल Maen पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि, 

विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन प्रद्योगिकियों हेतु 
aan की होल्डिग की स्थिति में किसी अन्य 

यूएएस/सीएमटीएस लाइसेसधारक के ही समान, Gan 

प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाईइसेंसप्रदाता द्वारा 

अपनाया जाने वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा। 

10. इक्विटी की विक्रौ^विलय हेतु लोक इन अवधि से संबंधित 
यएएस लाइसंस के मौजूदा प्रावधान जारी रहेगे। 

श्रमिक आदान-प्रदान सहभागिता समड्मौता 

2338. डँ. निलेण नारायण राणेः 

श्री कुलवीप faye: 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने विदेशों में श्रमिकों को भेजने हेतु 
यूरोपियन देशों सहित विभिन देशों के साथ श्रमिक आदान-प्रदान 

सहभागिता wag पर हस्ताक्षर किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर उन देशों के 
नाम क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने भारत के शिक्षित बेरोजगारों को विदेशों में 

नौकरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए है? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

ओर (ख) सरकार ने डेनमार्क के साथ एक श्रमं मोविलिरी 

साञ्ेदारी करार (एलएमपीए) पर हस्ताक्षर किए FI 

इस प्रकार के करारों के लक्ष्य ओर उद्देश्य हैः- 

८) अनुचित अवरोधं को हटाकर ओर श्रम बाजार पहुच को 

सुरक्षित करके, वैध saa को सुगम sar 

Gi) अनियमित उत्रवास के सभी रूपों का सामना करना ओर 

se रोकना। 
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(ii) उ्परवासियों की सुरक्षा ओर कल्याण को ओर सूचना ओर 

सहयोग के आदान-प्रदान को बढाना ओर आपसी लाभां 

के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की शुरुआत करना। 

(ग) श्रम मोबिलिरी को प्रवासी ala केन्द्र (एमआरसीज) ओर 
प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडन्लयूञआरसी) के माध्यम के 

अलावा SHAS महासंरक्षी (पीजीई) के संस्थान के माध्यम से, 
उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों के माध्यम से, सुगम बनाया जाता 

है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर yet राज्यों में एक कौशल 
विकास पहल भी शुरू की है ओर विदेशों मे रोजगार को प्रोत्साहित 
करने के लिए कौशल विकास हेतु एक प्लान योजना डिजाइन करने 

की प्रक्रिया 4 2 

(हिन्दी 

fasta पैकेज 

2339. श्रीमती कमला देवी पटले; क्या प्रधान मत्री यह 

बताने को कृपा करेगे किः 

(क) केन्द्र सरकार से विशेष विकास पैकेज प्राप्त करने वाले 

राज्यों की संख्या कितनी रै; 

(ख) उन राज्यों को एेसे पैकेज देने के क्या कारण है; 

(ग) जिन wal से विशेष पैकेज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए दै 
उनके नाम क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित 

छत्तीसगद राज्य को कोई विशेष पैकेज देने का है; 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हैः ओर 

(च) यदि नहीं तो इसके कारण क्या 2? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान ओर प्रौद्यौगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) राज्य विशिष्ट 

आवश्यकता आधारित विशेष वितरण जब कभी आवश्यक हो 

वार्षिक /पंचवर्घीय योजना के अंतर्गत वर्तमान कार्यक्रमो/स्कीर्मो के 

माध्यम से किया जाता है। हाल ही मेँ भारत सरकार ने बीआरजीएफ 

के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, ओर उड़ीसा के केबीके जिलों 

हेतु विशेष योजना के रूप मे केन्द्रीय सहायता प्रधान मंत्री पुनर्नर्माण 
योजना एवं जम्मू व कश्मीर के लिए जम्मू व लद्दाख पैकेज 
अरूणाचल प्रदेश को प्रधान मंत्री का विशेष आर्थिक पैकेज उत्तर 
प्रदेश व मध्य प्रदेश के चयनित जिलों हेतु बुंदेलखंड सूखा शमन 
पैकेज महाराष्ट के विदर्भं क्षेत्र हेतु पुनर्वास पैकेज तथा गोवा के
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लिए स्वर्ण जयंती पैकेज प्रदान की है तथा वामपंथ उग्रबाद 
(एलडन्ल्यूई) प्रभावी राज्यों मे जनजातिय एवं पिछले जिलों के लिए 
एकौकृत कार्य योजना (आईएपी) बनाई 21 

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू ओर कश्मीर, 

ओडिशा, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट ओर पश्चिम बंगाल राज्यो से 

ही में विभिन प्रयोजन हेतु विशेष पैकेज/विशेष सहायता के लिए 
राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए Zi 

(घ) से (च) जनजातीय एवं free जिलों के लिए एकीकृत 
कार्यं योजना (आईएपी) के sata कवर किए गए नौ राज्यों में 

से छत्तीसगढ़ एक है। आईएपी के अतिर्गत राज्य के दस जिले कवर 
किए गए हैँ नामतः बस्तर बीजापुर दातेवाडा जशपुर His कवर्धा 

कोरिया नारायणपुर राजनंद गांव तेथा सरगुजा। एकीकृत कार्य योजना 

के अतर्गत प्रत्येक जिले को वर्षं 2010-11 ओर 2011-12 के लिए 
क्रमशः 25 करोड रूपए तथा 30 करोड रूपए का लोक अनुदान 
दिया गया है। 

विद्यालय विकास निधि 

2340. श्री मारोतराव Sasi कोवासेः क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों म अंतरिक्ष श्रेणियों के विद्यार्थियों 

को शिक्षण शुल्क देने से we प्राप्त हे; 

(ख) यदि हां तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों से 
सबधित विद्यार्थियों को विद्यालय विकास निधिदेनेसे भी we प्राप्त 

है; 

(घ) यदि हां तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(Ss) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य ast 

( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी at केन्द्रीय 
विद्यालयों मेँ आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देने 

से Be प्राप्त है। शुल्क ठचि कौ एक प्रति के साथ we दी गर्ह 
strat कौ सूची संलग्न विवरण मेदी गई है। 

(ग) ओर (घ) जी aa अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित 
जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को विकास निधि देने से we प्राप्त 

नहीं है। तथापि निम्न श्रेणियो से संबंधित विद्यार्थियों को विद्यालय 
विकास निधि का भुगतान करने से we प्राप्त है; (i) गरीबी रेखा 

से नीचे वाली श्रेणी Gi) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दाखिल किए गए विद्यार्थी (iii) 

एकल बालिका के रूप मेँ दाखिल (sel कक्षा ओर उससे आगे), 

(ङः) विद्यालय विकास निधि के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन 

विद्यालयों के विकास के लिए छात्रों से 240 & ओर 300रु. प्रति 

माह की अल्प राशि ले रहा है। यह राशि विद्यालय के विकास 

ओर छत्रे समुदाय कल्याण के लिए खर्च की जा रही है। 

विवरण 

शुल्क sa (प्रतिमाह) 

1. दाखिला शुल्क रु. 25.00 

2. पुनः दाखिला शुल्क रु. 100.00 

3. शिक्षण शुल्क 

3(क) कक्षा IX एवं X (बालक) रु. 200.00 

३(ख) कक्षा >¢ एवं Xi वाणिज्य एवं मानविकौी (बालक) रु. 300.00 

3(ग) कक्षा > एवं >(॥ विज्ञान (बालक) रु. 400.00 

4. कम्प्यूटर निधि 

4(क) कक्षा 3 से आगे जहां कहीं कम्प्यूटर शिक्षा दी जारही है रु. 50.00 

4(ख) कम्प्यूटर विज्ञान शुल्क (वैकल्पिक विषयों के लिए) +2 स्तर रु. 100.00 

5. विद्यालय विकास निधि 

5(क) कक्षा | से X रु. 240.00 

ऽ(ख) कक्षा 11 एवं 12 (गैर विज्ञान) रु. 240.00 

5(ग) कक्षा 11 एवं 12 (विज्ञान) रु. 300.00 
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शिक्षण yee विद्यालय विकास निधि ओर कम्प्ुटर निधि के भुगतान कौ श्रेणीकार छूट 

श्रेणी । शिक्षण शुल्क PAAR शुल्क वीवीएन योगदान 

कक्षा ।->(॥ बालिका BAIT छूट दी गई Be नहीं दी गई छूट नहीं दी गई 

अ. जा.८अ.ज.जा.छात्र we दी गई we नहीं दी गई छूट नहीं दी गह 

केवीएस के कर्मचारियों के बच्चे we दी गई we नहीं दी गई we नहीं दी गह 

1962; 1965; ओर 1999 के युद्ध के दौरान छूट दी गई we नहीं दी गई we दी गई 
सशस्त्र सेनाओं के उन अधिकारियों ओर 

कर्मचारियों ओर sedate कार्मिकों के बच्चे 

जो मारे गए आ अपंग हो गए ओर इसके साथ 

श्री लंका में भारतीय शाति सेना के रक्षा 

कार्मिकों के बच्चे ओर सियाचीन क्षत्र मे site 

मेघदूत में तथा कारगिल मे “ ओंपिरेशम विजय" 

मे सशस्त्र सेना के आपरेशन में मारे गए या 

अपंग हो गए कार्मिकों के बच्चे इसके अतिर्क्ति 

उन सशस्त्र सेनाओं ओर अर्धसैनिक बलों के 

बच्चे को शिक्षण शुल्क वीवीएन ओर कम्प्यूटर 
निधि के भुगतान से we को विस्तारित किया 

गया है जिनके माता-पिता भारत या विदेश में 

विद्रोह को दबाने वाले अभियान के दौरान मारे 

गए लापता घोषित किए गए या पूर्णतया अपंग 

हो गए थे। यह Be संबद्ध मंत्रालय द्वारा प्रमाणन 

प्राप्त होने के बाद प्रदान कौ जाती ZI 

उन माता-पिता के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे Be दी गई 

रह रहे ह दो बच्चों तक ओर जिनके पास 

बीपीएलं का हँ 

अपंग बच्चे we दी गई we नही दी गई we दी गई 

कक्षाएं Via }(॥ तक कौ सभी बालिका छात्राएं छूट दी गई Be दी गई we दी गईं 

जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान है 

(वीवीएन एवं कम्प्युरर निधि से 01.01.2006 से) 

किसी oa को आपातकालीन सहायता के रूप म केवल चालू अकादमिक af के few we दी जाती है 

एक अकाद्मिक सत्र के लिए वीवीएन कौ ge 

की अनुमति दी जाती है। 

परियोजना क्षेत्र के तहत केवीएस के dae मे वे अपने स्वयं के विशिष्ट शुल्क कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत हे। 
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[ अनुकद। 

विकलांग बच्चे 

2341. डां. रतन सिंह अजनालाः क्या ama संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) fafa विद्यालयों मे पता लगाए गए विकलांग बच्चों 

की संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या विद्यालयों में तैनात मानव संसाधन कार्मिकं राज्य-वार 

इन विकलांग बच्चों कौ देश-रेख करने में पूर्णतया सक्षम 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(घ) पता लगाए गए अथवा पता न लगाए गए, विद्यालय न 

जाने वाले विकलांग बच्चों की संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ङः) क्या सरकार का इन विकलांग बच्चों कौ पहचान करने 

ओर उन्हे विशेष माहौल प्रदान करने की कोई योजना है जिससे 
fe वे भली-भाति प्रगति कर सके ओर राष्ट्-निर्माणं में अपना 
योगदान कर सके; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 
( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) देश में सर्व शिक्षा अभियान 
योजना के तहत वर्ष 2010-11 मँ कक्षा से शााहेतु 30.28 लाख 
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, माध्यमिक स्तर पर विकलांग 

हेतु समावेशी शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2011-12 मेँ कक्षा 1x 
से श्वा हेतु 1.39 लाख विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की 

पहचान कौ गई है। राज्य-वार व्यौरे संलग्न विवरण- 4 दिए 
गए zt 

(ख) ओर (ग) सर्वं शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक 
समावेशी शिक्षा के प्रति सन्मुख होते हैँ ताकि वे विशेष आवश्यकताओं 
वाले बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सक्षम all विभिन पद्धतियाोँ द्वारा 
सर्वं शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के व्यौरे-संलग्न 

विवरण-ा में दिए गए है। माध्यमिक स्तर पर विकलांग हेतु 
समावेशी शिक्षा योजना विशेष शिक्षकों कौ नियुक्ति तथा राष्ट्रीय 
सस्थानो/भारतीय पुनर्वास परिषद के शीर्षं संस्थानों के नियमित 
कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य तथा विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करती है। 

(घ) 2001 कौ जनगणना के अनुसार देश में 40.90 लाख 
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे है। राज्य वर eh संलग्न विवरण 

ना में दिए गए ZI 
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(ङ) ओर (च) माध्यमिक स्तर पर विकलांग स्तर पर 

विकलांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा योजना अप्रैल 2009 में शुरू 

कौ गई थी जिसका उद्देश्य सभी विकलांग oral को आट वषँ 

कौ प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् समावेशी तथा अनुकूल 

माहौल मेँ चार ओर वर्षो कौ माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XI) 
प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना Zi 

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु अनुकूल माहौल में 
समावेशी शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत wis 
राज्य क्षेत्रों तथा/अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय 
सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसमे अन्य के साथ-साथ स्कूलों 
को बाधामुक्त बनाना, विशेष शिक्षकों का नियोजना, उपयेक्त शिक्षण 

अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना तथा साथ ही संसाधन Hal का 
निर्माण तथा सज्जित करना शामिल 2 

विवरण I 

ad शिक्षा अभियान तथा माध्यतिक स्तर पर विकलाग हतु 

समाकवेशी शिक्षा योजना के तहत sified विशेष आवश्यकताओं 

वाले बच्चों का रान्य-वार व्यौ 

संख्या राज्य का नाम स्वं शिक्षा माध्यमिक स्तर 

अभियान पर विकलागों 

के तहत हेतु समावेशी 
अभिस्नात विशेष शिक्षा योजना 

आवश्यकताओं के तहत 

वाले कुल बच्चे अभिज्ञात 

(2010-11 4) विशेष 

आवश्यकताओं 

वाले कुल बच्चे 

(2001-12 मे) 

1 2 3 4 

1. आंध्र प्रदेश 188525 7379 

2. अरुणाचल प्रदेश 17641 * 

3. असम 99003 849 

4. बिहार् 313500 * 

5. छत्तीसगढ़ 55764 * 

6. गोवा 1647 * 

7. गुजरात 107924 10768 

8. हरियाणा 33191 5834 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

9. हिमाचल प्रदेश 19242 4001 24. तमिलनाडु 130109 15265 

10. जम्मू ओर कश्मीर 24781 * 25. त्रिपुरा 3183 491 

ll. unas 80343 * 26. उत्तर प्रदेश 397511 * 

12. कर्नाटक 125251 7606 27. उत्तराखंड 22390 1774 

13. केर्ल 124854 29657 28. पश्चिम बंगाल 239843 11653 

14. मध्य प्रदेश 90931 20764 29. अंडमान ओर निकोबार 466 * 

द्वीपसमूह 
15. महाराष्ट 410377 281 हरीपसमू 

30. dere 3349 202 
16. मणिपुर 7816 334 

. 31. दादरा ओर नगर हवेली 232 * 
17. मेघालय 10246 

32. दमन ओर दीव 1031 * 
18. मिजोरम 6769 717 

नागालैड 33. दिल्ली 13568 7127 
19. ames 5862 3695 

34. लक्षद्वीप 333 ॥ 
20. ओडिशा 123101 3916 

, 35. पुडुचेरी 2996 * 
21. पंजाब 115685 * 48 

कुल 3028060 138586 
22. राजस्थान 249551 6273 

सिक्किम . ष्टुन tai मेँ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पहचान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त 
23. म 1045 नहीं हृषु हे 

विवरण II 

सर्व शिक्षा अभियान के तहत wares शिक्षा मे प्रशिक्षित शिक्षकों का राज्य-वार व्यौरा 

संख्या राज्य का नाम वार्षिक प्रशिक्षण 3-6 दिवस 90 दिवस के 

कार्यक्रम के के प्रशिक्षण प्रशिक्षण 

भाग के रूपमे कार्यक्रम कार्यक्रम 

समावेशी शिक्षा 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 161031 220871 638 

2. अरुणाचल प्रदेश 4069 921 83 

3. असम 167267 91924 5880 

4. विहार 179499 139557 8072 

5. SaaS 87560 | 54399 2476 

6. गोवा 1257 1257 95 
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1 2 3 4 5 

7. गुजरात 202575 67845 4969 

8. हरियाणा 66000 42850 1501 

9. हिमाचल प्रदेश 45319 32716 1412 

10. जम्मू ओर कश्मीर 41797 1067 451 

11. ans 42260 17052 960 

12. leh 89534 69846 45922 

13. केरले 79955 33363 0 

14. मध्य प्रदेश 75204 18264 21810 

15. महाराष्ट 380000 380000 7760 

16. मणिपुर 3062 1210 2642 

17. मेघालय 6829 7292 824 

18. मिजोरम 4416 2600 415 

19. नागालैंड 0 1862 235 

20. ओडिशा 121945 71585 8207 

21. पजाब 75058 358 970 

22. राजस्थान 63901 153686 4736 

23. सिक्किम 0 0 150 

24. तमिलनाडु 203411 0 1140 

25. त्रिपुर 19606 5478 149 

26. उत्तर प्रदेश 179397 141995 830 

27. उत्तराखंड 43629 34795 1257 

28. पश्चिम बंगाल 258533 149116 1357 

29, अंडमान ओर निकोबार ga समूह 40 150 0 

30. dente 297 §23 360 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 

33. दिल्ली 47792 1182 927 

34, लक्षद्रीप 0 220 0 

35. पुडुचेरी 1780 1166 120 

कुल 2653023 1745150 126348 
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जनगणन 20071 को अनुखार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों 

yet के 

विवरण I 

कमै संख्या का राज्यवार न्यौ 

संख्या राज्य का नाम जनगणना 2001 के 
अनुसार विशेष 

आवश्यकताओं वाले 

बच्चों की कुल संख्या 

1 2 3 

1. आध प्रदेश 244560 

2. अरुणाचल प्रदेश 4230 

3. असम 101511 

4. विहार 457952 

5. छत्तीसगद 76428 

6. गोवा 1975 

7. गुजरात 171391 

8. हरियाणा 82691 

9. हिमाचल प्रदेश 21656 

10. जम्मू ओर कश्मीर 61311 

11. anaes 99324 

12. कर्नाटक 176623 

13. केरल 71226 

14. मध्य प्रदेश 262606 

15. महाराष्ट 279138 

16. मणिपुर 3604 

17. मेघालय 5500 

18. मिजोरम 2459 

19. नागालैड 4169 
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1 2 3 

20. ओडिशा 176040 

21. पंजाब 75198 

22. राजस्थान 257607 

23. सिक्किम 2965 

24. तमिलनाडु 201221 

25. त्रिपुरा 9317 

26. उत्तर प्रदेश 814237 

27. उत्तराखंड 35190 

28. पश्चिम बंगाल 337146 

29. अंडमान ओर निकोबार 1158 

द्वीपसमूह 

30. चंडीगढ 2816 

31. दादरा ओर नगर हवेली 676 

32. दमन ओर दीव 458 

33. दिल्ली 44714 

34.  लक्षद्रीप 290 

35. पुदुचेरी 2927 

कुल 4090314 

राष्टीय शिक्षा नीति की समीक्षा 

2342. श्रीमती जे. शान्ताः क्या भानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

तक स्वीकार नहीं किया है; 

(क) क्या सरकार का रष्टय शिक्षा नीति (एनपीर्) कौ 

समीक्षा करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी alo क्या 2; 

(ग) क्या देश के अनेक राज्यों ने 10+2+3 प्रणाली को अभी
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(घ) यदि a, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) देशभर में एक समान शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु 
सरकार द्वारा क्या कदम saw m saan जा रहे है; ओर 

(च) देश के सभी wat मे एक समान शिक्षा नीति को कब 

तक कार्यान्वितं किए जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) 15 अगस्त, 2011 
को प्रधानमंत्री द्वारा कौ गयी घोषणा के अनुसरण मेँ सरकार ने 

शिक्षा के सभी स्तरो में सुधारों के लिए सिफारिशे देने के लिए 
एक शिक्षा आयोग का गठन करने का निर्णय लिया 2) सरकार 

द्वारा व्यापक परामर्शो के पश्चात प्रस्तावित आयोग के संविधान ओर 

विचारार्थं विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

(ग) से (च) सरकार 1992 मेँ यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा 

नीति 1986 का पहले ही अनुपालन कर रही है जिसमें एेसी राष्ट्रीय 

शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है क्रि एक usd स्तर तक जाति, धर्म, 

स्थान अथवा लिंग से निरक्षेप रहते हुए सभी छात्रं को एक समतुल्य 

गुणवत्ता कौ शिक्षा तक पहुंच प्रदान हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणली में 

एक समान शैक्षिक ad पर विचार किया गया है। देश के 

अधिकांश भागों A अब 10+2+3 ata को स्वीकार कर लिया गयां 

हे। 

राष्टीय शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य 

स्तरों पर होने वाले परिवर्तनं को देखते हुए स्कूल पाद्ूयचर्या 

अवसंरचना कौ आवधिक रूप से समीक्षा करना सरकार के लिए 

अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। वर्षं 2005 मे एनसीईआरटी 

ने देश भर में विचार-विमर्शो की व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से 

राष्ट्रीय पादूयक्र चर्या अवसंरचना तैयार कौ है जो एक एसी राष्ट्रीय 

शिक्षा नीति कौ पक्षधर है जिसमं अन्य परिवर्तनशील weal के 

साथ एकं प्रमुख सामान्य पादूयचर्या शामिल zg) इस समान पाट्यचर्या 

मे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक बाध्यताएं तथा wets 

पहचान के लिए आवश्यक अन्य घटक शामिल है। 

ये घटक विषय क्षेत्रों मँ अंतरविषयक होते हैँ तथा भारत की 

सामान्य संस्कृतिक विरासत, aya लोकतत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, 

स्त्रीपुरुष समानता, पर्यावरण, संरक्षण, सामाजिक अवरोध दूर 

करना, छोटे परिवार के मानदंड अपनाना ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण 

का समावेश करने जैसे मूल्यों का संवर्धन करने हेतु तैयार किए 

गए Si एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीईआरटी द्वारा विकसित 
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पादूयक्रम ओर पाठ्यपुस्तक अधिकांश waa राज्य asl द्वार 

अपना ली गयी है ओर शेष राज्य/संघ राज्य asl ने अपने पाठ्यक्रम 

तथा पाठ्यपुस्तक मेँ संशोधन करने कौ कारवाई आरंभ कर दी 

él 

Wat लाटनों द्वारा एएआई को देय राशि 

2343. श्री प्रहलाद weit: क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वषँ मँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

WR द्वार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 

विलंब से भुगतान/देय राशि का एअरलाइन-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एसी लम्बी देरी 

हेतु tise व्याज ager ओर बकाया देय राशि वसूलने का प्रस्ताव 

हैः 

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ota क्या है ओर उपर्युक्त अवधि 

के दौरान aise व्याज के माध्यम से कुल वसूली wage किए 

जाने वाली राशि का एअरलाइन-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) बकाया देय रशि कौ वसूली के लिए सरकार द्वार क्या 

कदम उठाए गए tee जाने का प्रस्ताव है ओर उक्त बकाय 

कौ वसूली के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित कौ गई है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 

जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विभिन एयरलाइनों से 

बकाया देय राशि का व्यौरा विवरण में दिया गया 21 

(घ) Wea नहीं उठता। 

(ङ) एयरलाइनोँं से बकाया देय राशियों कौ वसूली के लिए 

निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः (1) बकाया देय राशियों की 

मानीररिग नियमित आधार पर की जाती है, (2) विलंब के मामले 

मं विमानपत्तन प्राधिकरण eat के निपटान के लिए एयरलाइनों को 

नोटिस जारी करता है, (3) fact के निपटान 4 विलंब पीनल 

व्याज वसूला जा रहा है, तथा (4) जहां फिर भी विलंब हो रहा 

हे, वहां प्रतिभूति जमा के नगदीकरण के अतिरिक्त चूककर्ता 

एयरलाइन को “कैश एण्ड कैरी" पर रखा जाता है।
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विवरण 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

एयरलाइनो द्वारा विलनित भुगतान “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय राशियों का न्यौरा 

(राशि करोड रु. मे) 

क्र.सं एयरलाइन का नाम 2003-09 2009-10 2010-11 2011-12 एकत्र किया 
गया/किया 

जाने वाला 

पीनल (व्याज 

31.12.2011 तक) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 राष्टीय वाहक 

1 एअर इंडिया लिमिरेड 313.94 535.12 736.85 1077.09 173.50 

(पूर्ववतीं इंडियन एयर लाइन 

पूर्ववती एर इंडिया, एअर इंडिया 

एक्सप्रेस तथा AEA एयर) 

2. प्रमुख घरेलू एयरलाइनें 

2 गो एयर 6.83 5.31 4.66 5.08 1.11 

3. इंडिगो (seman एविएशन) 3.53 2.63 2.78 12.66 0.51 

4, we एयरवेज (इंडिया) लिमिरेड 20.24 27.56 24.10 82.94 6.69 

5. we लादृट (इंडिया) लिमिटेड 7.57 9.88 7.85 19.12 1.65 

6. किगफिशर एयरलाइंस 183.51 100.56 196.74 184.69 70.58 

7 re एयरलाइंस 13.71 3.67 2.35 3.04 

8. Ve जेर एयरवेज 4.56 5.04 12.38 34.54 2.04 

9, अन्य 49.99 43.48 53.55 44.10 3.64 

कुल योग 276.23 208.17 305.73 385.48 89.26 

3 waa विदेशी एयरलाडुनें 

10. एयर् अरेबिया 0.8 2.0 1.9 3.8 0.37 

11. एलिटेलिया इरेलियन एयरलाइंस 1.0 1.3 1.4 0.3 0.13 

12. कार्गोलक्स 3.06 5.5 4.9 2.8 0.52 

13. त्रिरिश एयरवेज 0.71 1.39 0.69 1.07 0.39 

14. कथे पैसेफिक एयरवेज लि. 2.53 2.24 1.96 3.07 0.13 
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1 2 3 4 5 

15. एमिरात 5.67 7.42 5.96 13.94 0.99 

16. एथोपिया एयरलाइन 1.34 1.09 2.21 1.74 0.17 

17 इतीहाद एयरलाइन 2.41 2.53 2.95 5.07 0.47 

18. Teh एयरवेज 3.04 4.27 3.87 5.34 0.74 

19. कूबेत एयरवेज 0.51 0.89 0.58 1.22 0.16 

20. लुफथान्जा जर्मन एयरवेज 1.75 3.19 2.60 2.28 0.61 

21. लुफथान्जा जर्मन एयरवेज 0.63 0.95 0.79 0.88 0.13 

arm डिविजन) 

22. मलेशिया एयरवेज 2.56 1.67 0.97 3.39 0.08 

23. ओमान एयर 0.59 1.05 0.68 1.94 0.15 

24. कतर एयरवेज 2.44 3.35 3.26 8.45 0.02 

2. Weel afer एयरकेज 1.29 1.86 1.77 7.16 0.42 

26. सिंगापुर एयरलाइस fa. 4.65 5.05 4.20 6.26 0.34 

27. श्रलकन warns लि, 1.11 5.46 2.52 4.48 0.70 

28. थाई एयरवेज इंटरनेशनल पीसीएल 4.64 5.28 3.78 8.10 1.43 

29. तुकिंश एयरवेज 1.88 1.65 1.80 2.08 0.77 

30. तुर्कमानिशतान एयरलाइंस 1.06 0.80 1.50 1.17 0.02 

31. अन्य (ओवर Geren सहित) 117.57 104.42 118.02 101.23 10.05 

कुल योग 161.36 163.47 168.48 185.89 18.79 

सकल योग 751.53 906.76 1211.06 1648.46 281.55 

हिन्दी) (ग) इस दिशां मे अब तक उठाए गप सकारात्मक पहलकदमियंं 

नेपाल की चीन के साथ निकटता 

2344. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या fade मत्री यह 
बताने कौ कूपा करेगे किः 

(क) क्या नेपाल के कतिपय प्रख्यात व्यक्ति भारत के बजाय 

चीन के साथ निकट संबंध बनाए रखने के पक्ष में है; 

(ख) यदि हां, तो नेपाल के साथ निकट संबंध बनाने के faa 

सरकार द्वारा विचार किए जा रहै पहलकदमियों का व्यौरा क्या 2; 

ओर 

के मद्देनजर ta वक्तव्यो पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 2? 

विदेश data में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 
(क) से (ग) नजदीकी पडोसियों के रूप में भारत नेपाल करे बीच 

गहरे मैत्री एवं सहयोग के अनूठे रिश्ते रहे ti जो मुक्त सीमा-क्षेत्र 
तथा दोनों के लोगों के बीच गहरे संबंधों से परिलक्षित होते हें 
भारत सरकार नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता 

देती है ओर वह इस fied को ओर प्रगाढ बनाने तथा इसका दायरा 
बढाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत ओर नेपाल के बरीच संबंध समय 

कौ कसौटी पर खरे उतरे है ओर इसे चीन सहित अन्य देशों के 
साथ नेपाल के aaa के aac से नहीं देखा जा सकता। साथ
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ही एक मुक्त एवं स्वतन्त्र समाज के तौर पर नेपाल में भिन-भिन्न 
विचारधाराओं वाले लोग है। हो सकता है इनमें से ae लोग दोनों 

देशों के बीच गहरे संबधों को पंसद न करते हों। भारत सरकार 

अवसंरचना मानव संसाधन विकास स्वास्थ्य विद्युत नागरिक उड्ूडयन 

पर्यटन कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्रं मे सामाजिक-आर्थिक 
विकास हेतु नेपाल के साथ सहयोग करती रही है। लघु विकास 
परियोजना स्कीम के तहत स्थानीय आबादी द्वारा अनिर्धारित क्षेत्रो 
में तृणमूल स्तर पर सहायता प्रदान कौ जाती है। नेपाल मे क्षमता 

निर्माण तथा मानव संसाधन विकास हेतु सहयोग के बाबत भारतीय 

प्रयास के रुप मेँ नेपाली विद्यार्थियों को भारत तथा नेपाल मेँ विभिन 

पाट्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए सालाना 1800 से भी 
छात्रवृत्तियां दी जाती है। यह Woe व्यवस्था बढाने के प्रयोजनार्थ 
भारत सीमा अवसंरचना के विकास एवं स्तरोन्नयन में सहयोग कर 

रहा है। जिनमें भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्टौ सडक 

तथा रेल संप्को की व्यवस्था करना शामिल है। दोनों देशों कै बीच 

नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं से भी नेपाल के साथ गहरे संबंधों 
का ओर विस्तार करने के बाबत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास 

परिलक्षित होते है। नेपाल के प्रधान sat डो. बावूराम भट्टाराय ने 
अक्तूबर 2011 में भारत कौ राजकीय यात्रा ati विदेश मंत्री ने 

अप्रेल 2011 मेँ नेपाल कौ यात्रा की। उन्होने पहले जनवरी 2011 

मे नेपाल की यात्रा at थी। वित्त मत्री ने नवंबर 2011 में नेपाल 

की यात्रा कौ atl 

(अनुवाद ] 

समयबद्ध प्र्ासनिक कार्रवाई 

2345. श्री रवनीत सिंहः क्या प्रधानमत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 

अनुशासनात्मक कारवाई ओर अभियोजना हेतु समय-सीमा निर्धारित 
करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर इस पहल के 

क्या कारण रै; 

(ग) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सररक्षणं कवर 

को हटाने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 311 मेँ संशोधन करने का 

निर्णय लिया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो -तत्संब॑धी ah क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य 

मन्नी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री 
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(श्री वी. नारायणसामी); (क) ओर (ख) सरकार ने 
अनुशासनिक,/सतर्कता कार्यवाहियों से जु प्रक्रिया को जाच-पड्ताल 

करने ओर इसे शीघ्र निपटाने के क्रम में उपाय सुञ्चाने के लिए 
एक तीन, सदस्यीय विशेषन्ञ समिति नियुक्ति कौ थी। समिति ने 

अपनी fad मेँ यह सिफारिश कौ थी कि लघु शास्ति अनुशासनिक 

जांच-पडताल के पूरा किया जाने के लिए 2 माह ओर भारी शास्ति 

अनुशासनिक जांच पड़ताल के पूरा किए जाने के लिए 12 माह 

की समय-सीमा निर्धारित की जाए। 

भ्रष्टाचार को रोकने के एक निवारक उपाय के एक हिस्से 

के रूपः मे यह अनिवार्य है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां समय 

पर पूरी हों ओर दोषी अधिकारियों को सजा मिले। ta करना अन्यां 

के लिए निवारक के रूपमे कम करेगा। 

(ग) ओर (घ) भ्रष्टाचार से निपरने के लिए सरकार द्वारा 

किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक 

मत्निमंडल गदित किया हैँ इसके विचारार्थं विषयों मेँ से एक विषय 
था लोकं सेवको द्वारा किए गए गभीर अपराध अथवा A भ्रष्टाचार 

के मामनों मे and प्रोसीडिग्स का प्रातधान करने के लिए संविधान 

के अनुच्छेद 311 मेँ संशोधन करमे पर विचार करना था। मत्रिदल 
ने यह महसूस किया कि अनुच्छेद 311 मेँ संशोधन किए जाने कौ 

आवश्यकता नहीं है ओर घोर भ्रष्टाचार/गंभीर अपराध रोकने का 

उपाय, नए कानून बनाने कौ अपेक्षा मौजुदा कानूनों को प्रभावकारी 
कार्यान्वयन ae में है। सरकार नै मंत्रिमंडल का यह मत स्वीकार 

कर लिया है। 

[हिन्दी] 

उाकघरों मे पतों का रिका 

2346. कुमारी सरोज पाण्डेयः 
श्री जफर अली नकवीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्यौगिकौ मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करगे किः 

(क) क्या डाक विभाग कौ एक उच्चाधिकार समिति ने 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक घर का पता 

seni में पंजीकृत करवाने का gaa दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; 

ओर 

(घ) इसके कब तक पूरा होने कौ संभावना है?
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संचार ओर सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
( श्री सचिन पायलट ): (क) जी नहीं। डाक विभाग द्वारा wit 

किसी समिति का गठन नहीं किया है तथापि डाक विभाग ने पता 

निर्देशिकाओं के विकास के लिए wera पत्ता Sera प्रबंधन 

प्रणाली नामक परियोजना शुरु कौ zl 

(ख) दिल्ली एवं कोलकाता के लिए Ste निर्देशिकाएं तैयार 

की जा चुकी zi 

(ग) पता संबधी डाय एकत्र करना निरंतर चलने वाला कार्य 

ra 

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते EU प्रश्न नहीं उठता। 

[ अनुवाद) 

एन.एल.सी. को नवरत्न का दर्जा 

2347. श्री मानिक ean: क्या कोयला मंत्री यह बताने 

को कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार को नैवली लिग्नाइट कापोरेशन (एन.एल, 

सी.) को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ 

हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ota क्या है ओर प्रस्ताव की 

वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) एन.एल.सी. को कब तक नवरत्न का दर्जा दिए जाने 

की संभावना रै? 

कोयला मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) नेयवेली लिग्नाइट aiken लि. (एनएलसी) 

को 11.04.2011 से नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है नवरत्न 

कंपनी के रूप मे, एनएलसी को व्यापक वित्तीय wien 

तथा इसके कार्यचालन मे ओर अधिक स्वायत्तता प्रदान की 

गई हे। 

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं sod 

( हिन्दी] 

हज तीर्थयात्री 

2348. श्री हरिश्चद्र चब्हाणः क्या fads मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरऊुदी अरब द्वारा हज के लिए अंतरष्टरीय gad 

को अनिवार्यं बनाए जाने के निर्णय के कारण भारत से हज यात्रियों 

की संख्या में तेजी से कमी आई हे; 

(ख) यदि हा, ता तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है; ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा हज यात्रियों को प्रदान कौ जाने वाली 

सुविधाओं का aR क्या है? 

fats मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

{क) जी, नहीं) 

(ख) ओर (ग) प्रश्न उत्पन नहीं होते। 

(घ) भारत सरकार भारतीय हज समिति के समन्वय से 

निम्नलिखित के माध्यम से हज यात्रा मे सहयोग करती हैः 

G) मक्का, मदीना ओर जेद्दा म रहने कौ व्यवस्था ओर 
अन्य संभारतत्रीय सहयोग करके 

Gi) हज के दौरान हाजियों कौ सहायता करने के लिए 
डोक्टरों ओर पारामेडिक्स समन्वयकों सहायक हज 
अधिकारियों हज सहायकों ओर खादिम-उल-हुज्जाज 

कौ प्रतिनियुक्ति करके 

7) मक्का ओर मदीना में हाजियों के लिए अस्पतालों, 
ओौषधालयों ओर weal कौ स्थापना करके ओर 
saat की आपूर्ति करके 

(iv) भारत के 21 उदान स्थलों से aq जाने ओर 
वापसी की हवाई यात्रा को आसान बनाकर 

(vy) वार्षिक हज समीक्षा बैठक मेँ हन व्यवस्थाओं कौ 

समीक्षा की जाती दै ओर प्राप्त फीडबैक के आधार 
पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, 

( अनुकाद 

जेतापुर परमाणु ऊर्जां परियोजना ar पर्यावरणीय प्रभाव 
आकलन 

2349. sit कुलदीप बिष्नोईः क्या प्रधानमत्री यह बताने की 
कृपा करगे किः 

(क) क्या पर्यावरणीय संगठन ग्रीनपीस ओर अमरीकी भू-वेन्लानिकां 
ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के एक ओर पर्यावरणीय प्रभाव 
आकलन (ई.आई.ए.) ओर भूक प्रभाव के आकलन का Yaa 
दिया 2;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) इन वैज्ञानिक ओर पर्यावरणीय आशंकाओं के बावजूद 
परियोजना को आस्थ करने के क्या कारण है; 

(घ) क्या इन आशंकाओं के समाधान हेतु हाल ही में कोई 

उपाय किए गए है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन wares में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 
(क) ओर (ख) ग्रीनपीस संगठन ने दिनांक 23 नवम्बर, 2011 
को एक प्रैस रिलीज में ‘ate age’ जर्नल में दो भूवैज्लानिको, 
रोजगार बिल्हम ओर विनोद गौड द्वारा जैतापुर में भूकम्पनीयता के 
aay में लिखे गए एक लेख का हवाला दिया है, जिसमें पर्यावरण 

प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनों को दोबारा किए जाने का 

सुञ्ञाव दिया गया है 

(ग) ओर (घ) नाभिकौय रिएक्टयँ के डिजाइन के लिए 
भूकम्पनीयता से संबद्ध इनपुटूस प्राप्त करते समय, भूकम्पनीय 

आंकड़ों ओर विशेषज्ञों के मतों को ध्यान में रखा गया है। "करेंट 
साइंस ' जर्नल के लेख में उठाए गए मुद्दों को भी, डिजाइन प्राचलां 
को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया 2 इसी को न्यूक्लियर 
पावर कारपोरेशन sie इंडिया लिमिरेड (एनपीसीआईएल) द्वारा 
एक प्रैस रिलीज के दौरान स्पष्ट किया गया था। सभी संगत तथ्यों 

का ध्यानपूर्वकं अध्ययन करने के बाद, पयविरण तथा वन मंत्रालय 

(एमओईएफ) द्वारा जैतापुर परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति 
दी गई थी। 

ङ) HR (ग) तथा (घ) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं 

उठता! 

छोटे शहरों के लिए छोटी एयरलाइन्स 

2350, श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार छोटे शहरो, विशेषकर हैदराबाद से विजयवाड़ा 
से तिरूपति, तिरूपति से विशाखापटूटनम ओर विजयवाड़ा से 

विशाखापत्तनम से 50 से 60 सीरों कौ क्षमता वाले छोटे विमानं 
को प्रोत्साहित ओर संचालित कर रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा ओर वर्तमान स्थिति क्या 

है? 
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नागर विमानन मंत्री ८ श्री अजित सिंह ): (क) ओर (ख) 
अनुसूचित विमान परिवहन यात्री सेवाओकषेत्रीय सेवाओं के प्रचालन 

कौ अनुमति प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम अपेश्नाओं पर नागर 
विमानन महानिदेशालय द्वारा सीएआर जारी किया गया है। उक्त 

सीएआर में, tel सेवाओं के प्रचालन के लिए waned के बेड 
में न्यूनतम विमानं कौ संख्या निर्धारित कौ गई हे। यह विमान की 
वहन क्षमता को विनिर्दिष्ट नहीं करती। विमान मेँ बेठने की क्षमता 

के साथ विशेष प्रकार के विमान चयन किया जाना एयरलादनों का 

वाणिज्यिक निर्णय होता है ओर एयरलाइनों के वाणिन्यिक मामलों 

पर मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं करता हे। 

इस समय एअर इंडिया, जेर एयरवेज तथा स्पाइस जेट द्वारा 

हेदराबाद-विजयवाडा मार्गं पर अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध 
कराई जा रही 21 तथापि, विजयवाडा-तिरूपति, 

तिरूपति-विशाखापत्तनम तथा विजयवाडा-विशाखापत्तनम मागो पर 

कोई अनुसूचित एयरलाइन प्रचालन नहीं कर रही I 

घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को डी-रेगुलेट किया गया है ओर 
मार्गं सवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक 
व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित Weel द्वारा उडानें प्रचालित 

कौ जा रही Z पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विधिन् sat की विमान 
परिवहन सेवाओं कौ आवश्यकता को ध्यान ममे रखते हुए विमान 

परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत, सरकार द्वारा मार्ग 

संवितरण dae दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है। तथापि, यह 
एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्गं संवितरण संबधी 

दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है। तथापि, यह एयरलाइनों पर 

निर्भर करता है कि वे मार्गं संवितरण संबंधी दिशा-निर्दशों का 

अनुपालन करते हुए यातायातं कौ मांग तथा वाणिन्यिक व्यवहार्यता 

के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराए] 

(हिन्दी) 

विभागीय कारवाई 

2351. sit पशुपति नाथ सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकारी 

कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कारवाई करने के लिए माननीय 

राज्यपाल की अनुमति आवश्यक नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oi क्या है; 

(ग) इस निर्णय से पूर्व विभागीय कारवाई हेतु लंबित मामलों 

की संख्या का रान्य-वार A क्या है; ओर
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(घ) इस आदेश के आलोक में एेसे मामलों की संख्या का 

राज्य-वार व्यौरा क्या है जिनके day मे विभागीय कार्रवाई आसथ 

की जा चुकौ है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 
तथा प्रधान पत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) ओर (ख) जी ei उच्चतम न्यायालय ने शमशेर सिंह एवं 

अन्य बनाम पजाब राज्य (1974 एञआईआर 2192) के मामले में 

दिनांक में अपने दिनांक 23.8.1974 के निर्णय में यह निर्णय दिया 

है कि राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद् की 
सहायता एवं सलाह पर Bawa के तहत se प्रदत्त शक्तियों एवं 

कार्यो का प्रयोग करते हैँ केवल एसे क्षत्रं को छोडकर जहां 

राज्यपाल को संविधान के द्वारा या तहत अपने विवेक से अपने 

कार्यो को करना अपेक्षित होता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी 
निर्णय दिया है कि न तो राष्ट्रपति ओर न ही राज्यपाल वैयक्तिक 

रूप से कार्यापालक कार्यो को कर सकते el उच्चतम न्यायालय 

ने मध्य प्रदेश राज्य एवं संगठन बनाम ड. ayaa त्रिम्बक (1996 

एआईआर 765) के मामले पे दिनांक 4.12.1995 के अपने विवेक 

से कार्य करना अपेक्षित होता है को छोडकर राज्यपाल के निजी 
सन्तोष कौ अपेक्षा नहीं होती है तथा किसी भी कार्य को मंत्रियों 
को आबंटित किया जा सकता है। 

(ग) ओर (घ) एेसे मामलों के oR केद्रीयकृत रूप से नहीं 
रखे जाते Zz! 

[ sae] 

नवोदय विद्यालयों में चिकित्सा सुविधाएं 

2352. श्री जी.एम. सिवदेशुवरः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश मेँ प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय 

(जे.एन.वी.) के छात्रावास मे रहने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी 
चिकित्सा सहायता प्रदान करती है; 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन विद्यालयों के नाम क्या 
जहां छात्रावासों A रहने वाले विद्यार्थियों at देख-रेख के लिए 

चिकित्सा अधिकारी ओर स्यफ ad की तैनाती नहीं की गई है; 
ओर 

(ग) एसे प्रत्येक विद्यालय में नियमित चिकित्सा परिचर की 

नियुक्ति किए जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने हेतु सरकार 
द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री 

( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, हां। प्रत्येक जवाहर नवोदय 
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विद्यालय के लिए नियमित स्टाफ ad कौ संवीकृति दे दी ae 2 
ताकि छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। इसके 

अतिरिक्त, छात्रं कौ चिकित्सा समस्याओं पर ध्यान देने के लिए 

विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करने के ae निकट के 

सरकारी अस्पताल/ओषधालय से एक अंशकालिक डोक्टर कौ तैनाती 

भी की me 21 किसी आवश्यकता के मामले में, छात्रों को चिकित्सा 

उपचार के लिए निकट के जिला अस्पतालों मेँ ले जाया जाता हे। 

(ख) देश मेँ 586 जवाहर नवोदय विद्यालयों मं से केवल 16 

जवाहर नवोदय विद्यालय एसे है जिनमें वर्तमान मे स्यफ ad का भरा 

हुआ पद नहीं है जिसका व्यौर संलग्न विवरण मे दिया गया दै 

(ग) इन जवाहर नवोदय विद्यालयों मेँ अंशकालिक स्टाफ नसो 

at तैनाती की गर्ह है ताकि छात्रों को बुनियादी चिकित्सा सहायता 
प्रदान को जा सके। 

विवरण 

उन विद्यालयों के नामों का sit जिनमे नियमित 

स्टाफ न्ख का पद fad है 

क्र.सं wees शासित a विद्यालय का नाम 

1. मध्य प्रदेश नीमच 

2. जम्मू ओर कश्मीर बुदगाम 

कारगिल 

3. बिहार सुपोल 

4. इ्ञारखंड पाकुर-2 

गुमला 

5. पश्चिम बंगाल पश्चिम-मिदनापुर 

पूर्व-मिदनापुर 

उत्तर-दिनाजपुर 

उत्तर-24 परगना 

जलपाईगुड़ी 

दार्जिलिंग 

6. गुजरात कच्छ 

भावनगर 

नवसारी 

पौरवंदर 
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भारत के साथ हवाई सेवा से जुड़े देश 

2353. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान समय में भारत के साथ हवाई सेवा से FS 

देशों के नाम क्या हे; 

(ख) क्या सरकार का कुछ ओर देशों को सीधे हवाई सेवा 
से sist का प्रस्ताव है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) हालांकि 

भारत के 109 देशों के साथ हवाई सेवा करार हैँ, तथापि आज 

at तारीख में भारत के साथ हवाई सेवाओं से जुटे देश ये हैः 

अफगानिस्तान, आस्प्रूलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, चीन, 
मिश्र, इथोपिया, wre, जर्मनी, हांगकांग, इरान, इस्राइल, इरली, 

जापान, जोन, कौनिया, दक्षिण कारिया, कुवैत, मलेशिया, Aree, 
म्यांमार, नेपाल, हालैड, ओमान, पाकिस्तान, कतर, रूस, फेडरेशन, 
सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, fees, 

तावान, थाइलैंड, तुक , तुर्कमेनिस्तान, यूएई, युके, उक्रैन, अमरीका, 
उजबेकिस्तान, यमन, feats, कजाखस्तान, मालदीव, फिलीपीस, 
तजाकिस्तान, बेल्जियम, कनाडा। 

(ख) से (घ) अन्य देशों के साथ हवाई सेवा करार किया 

जाना एक सतत् प्रक्रिया हे। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा 
वास्तविकं प्रचालन सदेव उसके वाणिज्यिक निर्णय द्वारा निर्दिष्ट होते 

Zl 

[fet] 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक विद्यालय 

` 2354. श्री विष्णु पद रायः क्या मानव संसाधन विकास 
Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह मे प्राथमिक, मिडिल, 
माध्यमिक ओर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है; 

(ख) CQ विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें स्वच्छ 

पेयजल ओर शौचालय की सुविधाएं है; 

(ग) एेसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां शौचालयों की 

सुविधा नहीं है; ओर 
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(घ) उन विद्यालयों, जहां ये सुविधाएं नहीं हैँ, में स्वच्छ 
पेयजल ओर शौचालय सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने कौ 
संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री 

( श्रीमती डी. पुरम्देश्वरी ): (क) अंडमान ओर निकोबार strays 
में कूल 311 स्कूल हैँ जिनमें से 174 प्राथमिक स्कूल, 52 मिडिल 
स्कूल, 41 माध्यमिक स्कूल 44 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल el 

(ख) से (घ) 268 स्कूलों में पेय (पोटेबल) नलिका वाली जल 

आपूर्ति, 24 स्कूलों A पोटेबल Hai से जल आपूर्ति है तथा 19 स्कूल 
जल की आवश्यकता को मौसमी वर्षा तथा नालो के माध्यम से पूर 

कर रहे Ul जहां तक शौचालय सुविधाओं का प्रश्न है, 300 स्कूल 

मे स्थायी शौचालय हे ओर शेष 11 स्कूलों मे अस्थायी शौचालय सुविधाएं 
है। संघ रज्य क्षत्र प्रशासन स्कूलों मे पेयजल कौ उपलब्धता तथा 
शोचालयों A सुधार के लिए कदम उठा रहा है। 

[azar] 

एमटीएनएल ओर बीएसएनएल की सीडीएमरए सेवाएं 

2355. श्री आर. Gaara: क्या संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ओर 

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमरीएनएल) की सीडीएमए 

आधारित सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है ओर इस 
खंड मे इसके अंश में गिरावट आ रही हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ग) इस संबध मे सरकार द्रवाय क्या कारवाई की गई 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी daa यें राज्य पत्री 
( श्री मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) जी, a भारत संचार 

निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ओर महानगर टेलीफोन निगम 

लिमिटेड (एमरीएनएल) द्वारा प्रदत्त सीडीएमए आधारित सेवाओं की 

सेवा कौ गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त es हँ, तथापि, ये 
सेवाएं समामन्यतः सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है। 

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ag) द्वारा तैयार किए 
गए सीडीएमए आधारित सेकओं के आंकड़ों के अनुसर दिनांक 31. 

3.2010, 31.03.2011 ओर 30.9.2011 की स्थिति के अनुसार 
बीएसएनएनं ओर एमरटीएनएल का बाजार शेयर निम्नलिखित प्रकार 

रहा हैः
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31.03.2010 31.03.2011 30.09.3011 

बीएसएनएल 5.82% 4.92% 4.34% 

एमटीएनएल 0.29% 0.25% 0.23% 

इस कमी के मुख्य कारण प्रतिस्पर्धात्मक माहौल ओर ग्लोबल 

सिस्टम फर मोबाइल कम्यूनिकेशंस (जीएसएम) आधारित मोबाइल 
प्रचालकों कौ बढती संख्या तथा जीएसएम कवरेज मेँ वृद्धि है 

(ग) ग्रामीण sik शहरी क्षेत्रों मेँ सीडीएमए आधारित सेवाओं 
को बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल द्वार निम्नलिखितं कदम 

उठाए गए दै; 

* उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा 
(एएमसी) करने कौ व्यवस्था at गई है। 

° एसे ग्रामीण क्षेत्रं जहां एफडन्ल्यूटी के afda बैटरी 
बैकअप कौ रिचार्जिग हेतु विद्युत कौ आपूर्ति कौ स्थ्ति 
खराब है. में फिक्सड वायरलेस टर्मिनलों के साथ fag 

मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस) का उफ्योग किया जा 

रहा है। 

* नवीनतम मोबाइल स्विचिंग केन्द्र (एमएससी) आधारित 

प्रोद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा 

Zl 

° आवश्यक सुधारक कारवाई हेतु नियमित रूप से सेवा 
की गुणवेत्ता संबंधी पैरामीररों कौ निगरानी कौ जा रही 
हे। 

( हिन्दी) 

आई.ए.एस. अधिकारियों के faeg शिकायतें 

2356. श्री ganda नारायण यादवः क्या प्रधानमंत्री 21. 
12.2011 के अतायंकित प्रश्न संख्या 4447 के उत्तर के संबंध मं 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गते तीन at के दौरान कितने आई.ए.एस. अधिकारियों 

के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैँ ओर उनम से एेसे मामलों कौ 
संख्या कितनी है जिनकी जांच की गई है ओर जांच करने वाली 
एजेंसियों के नाम क्या है; 

(ख) उपरोक्त अधिकारियों के नाम क्या है ak अभियोजनं 
आरंभ करने कौ लिए सी.बी.आई. अथवा सी.वी.सी. द्वारा कब 

अनुमति मागी गई थी ओर इस संबंध मे कब अनुपति प्रदान कौ 
गई थी ओर इस संब॑ध में कब अनुमति प्रदान कौ गई थी; ओर 

(ग) उन मामलों का at क्या है जिनके संबंध मे उक्त 
अनुमति प्रदान नहीं कौ गई ओर इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य फ्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय प्रे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसापी) 

(क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 
शिकायतें, केद्रीय Gamat आयोग केद्रीय अन्वेशण am इत्यादि के 
अतिरिक्त केद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो८संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण में 
विभिन प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त होती है। tat शिकायतों at संख्या के 
संबध मे कोई केद्रीयकृत sins नहीं रखे जाते 21 हालाकि ay 
एस अधिकारी जिनके संबंध में पिछले तीन वषौ 2009 से 2011 के 

दौरान केद्रीय सरकार द्वारा अभियोजन कौ मंजूरी प्रदान/मना कौ गई थी, 
के प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि eta करने वाला व्यौरा तथा दिनांक 

जिसको अभियोजन कौ मंजूर प्रदान/मना कौ गर्ह, का व्यौरा संलग्न 
विवरण मेँ दिया गया है। एसे प्रस्तावों का व्यो जिनं पर सक्षम प्राधिकारी 

के निर्णय पर अतिम अदेश जारी किया जाना संलग्न विवरण [ में 

दिया गया 2 ae एक मामलों मे अपराध कौ अभियोज्यता 
सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य होने के कारण प्रस्ताव/विधिक 

दृष्टिकोण की ae के आधार पर अभियोजन कौ मंजूरी नहीं दी गर्ह 
थी। 

विवरण I . 

वर्ष 2009-2012 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम & अधीन प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के way में 

स्वीकृत का अनुमोदन SAT करना 

wa. अधिकारी का नाम संवगं अन्वेषण एजेंसी आरसी./एफ. आई. आर. प्रस्ताव कौ तिथि स्वीकृति कौ 

तथा वैच सख्या तिथि 

1 2 3 4 5 6 

1. श्री. आर. के शर्मा, AWWA, राज्यं आयसी, 0062003 0018 22.2.2007 21.102009 

(उ.प्र 7.6.) स्वीकृत नही दी गई 
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2. श्री विनोद कुमार, WA. राज्य अन्वेषण पी.एस.संख्या. 54 25.6.2008 15.4.2009 

(ओ.आर, 89) अभिकरण भुवनेश्वर दिनांक 25.6.2008 

3 श्री विनोद कुमार भाश्रसे, पी.एस.संख्या 62 29.8.2008 5.6.2009 

(ओ.आर 89) दिनांक 13.11.2003 

4, श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आस्सी.-12 (ए)/2006/ 19.08.2008 5.6.2009 

we एससीयू वी/एससीआ२ Vat 

(एजी.-एमयूटी:&4) बी.आई/नई दिल्ली 

5. श्री आरके. श्रीवास्तव सी.बी.आई आर.सी.-1(ई)/2006/ 22.6.2007 5.6.2009 

भाप्रसे % Sell डी.एल.आई 

(UTA: 84) 
6. श्री आर के.श्रीवास्तव सीबी.आई आरसी-12 (ई) 1.6.2007 5.6.2009 

wa 200SRMS EY, 
(एखनी.एमःयु.टीः 84) ।दी.एल.आई 

7. श्री आरके श्रीवास्तव सी.बी.आई आर.सी. 14(ए) 28.4.2008 17.6.2009 

WA 2006/ 
(एजी.एम.यूरी:84) एससीयू 5/एससीआर.८सी.बी 

8. श्री आसके.श्रीवास्तव सी.बी.आई आरसी.11(ए)/2006/ 28.4.2008 17.6.2009 

wa एस.सी.यूऽ 

(एजी.एमःयूयी:84) 

9 श्री आरके. श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी.4()2006/ 30.5.2008 17.6.2009 

aa | Taste ।सी.बी.आई/ 

(एजी.एमःयुःटी:84) एस सी ais दिल्ली 

10. श्री आरके. श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी./15ए/2006/एस.सी.यू 30.5.2008 19.06.2009 

AAA. 5 

(एजी.एमःयू री 284) 

11. . श्री आर्के.श्रीवास्तव सी.बी.आई St. 4.1.2008 23.6.2009 
WI 8(ए)2006/सी.बी.आई/एस.सी 

(एजी.-एमयू.टी:&4) बी-।दी.एल.आई 

12. श्री आरके.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी-ईओयू-2006-ई0015 16.11.2007 23.6.2009 

भाग्रसे 

(एजी.-एम.यू टी :84) 

13. श्री आसके.श्रीवास्तव सी.बी.आई आरसी.19(ए)2006, 28.7.2008 11.8.2009 

WTA, 

(Tit Hat. 84) 
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14. श्री BIC. MATA सी.बी.आई आरसी.19(य्02006/ 28.4.2008 13.8.2009 

WIA. एससीय् वी/एससीआर ॥ 

(एजी.एमःयू.टी. :84) 

15. श्री विनोद कुमार, WIA पी.एस.संख्या 60 18.1.2008 27,8.2009 

(ओ.आर.:89) दिनाक 22-10-2003 

16. श्री विनोद कूमार.भाप्रसे राज्य अन्वेषण पी.एस.संघ्या 60 दिनाक 18.11.2008 31.8.2009 

(ओ आर. 89) अभिकरण 30-12-2006 

17. श्री विनोद कुमार, WA. पी.एस.संख्या 57 दिनांक 29.11.2008 31.8.2009 

(SLT 89) 30-12-2006 

18. श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर.सी.ई)-1- 29.06.2007 11.9.2009 

भाप्रसे 2006-ए-00 

(एजी.एम.यूःरी. :84) 

19. RL BAL, MATA, सी.बी.आई आरसी.8(ए)/2006- 24.8.2007 6.10.2009 
WHA. एससीआ॥सी.बी.आई। 

(ए.जी.एम.यूरी. :84) नई दिल्ली 

20. श्री विनोद कुमार, WIA. राज्य अन्वेषण पी.एस संख्या.32 26.5.2009 13.10.2009 
(ओआर.:89) अभिकरण दिनांक 30-12-2006 

21. श्री विनोद SAR, भाप्रसे, भुवनेश्वर पी.एस.संख्या.32 27.5.2008 13.10.2009 

(ओ.आर. 89) दिनाक 23.09.2006 

22. श्री आरके.श्रीवास्तव सी.बी.आई aaa 15.7.2008 15.10.2009 
भाप्रसे 2006-ए-0016 

(एजी.एमयूरी.ः) 

23. श्री विनोद कमार WTA राज्य अन्वेशषण पी.एस.संख्या 33 26.5.2009 15.10.2009 

(ओ.आर.:89) अभिकरण दिनाक 23.09.2006 
भूवनेश्वर 

24, श्री मनोज कुमार, WA Aa. ote. आरसी.एसी- 11/2006 16.2.2009 15.12.2009 

(3G. 88) ए.ओ/ए.सी.य्-।॥ स्तीकृति नहीं 
दी गई 

25. श्री प्रफुल्ल चन्द्रा मिश्रा राज्य अन्वेशषण मामला संख्या 35 4,3.2009 17.12.2009 

TAA ( ALAR 82) अभिकरण दिनांक 24-05-2003 
भुवनेश्वर 

26. श्री आरके श्रीवास्तव सी.बी.आई, आर.सी.एस.आई ए. 2006/ 19.11.2007 18.12.2009 

भाप्रसे 004 

(ए.जी.एम.यूटी.:&4) 
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27. श्री.आस के. श्रीवास्तव सी.बी.आई आरसीएस.आई ए2006/ 22.4.2008 18.12.2009 

भाग्रसे एससीयू वी/एससीभर॥ 

(एजी.एम.यू री. 84) 

28. श्री. आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई अ्सी.12(एस)/2006/ 10.1.2008 21.12.2009 

भाप्ये सी. बी.आई/एस.सी.बी 

(एजी.एमःयू.री.:84) ॥दी.एल.आई 

29, श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी./दी.एस./2ी./2006/ 30.4.2008 21.12.2009 

WHA 5/002 

(एजी.-एमःयू.टी.:84) 

30. श्री विनोद् QAR, भाप्रसे रज्य अन्वेषण मामला संख्या 56 25.6.2008 24.12.2009 

(ओ.आर.:&9) अभिकरण दिनाक 30.12.2006 

भुवनेश्वर 

31. श्री आरके. श्रीवास्तव सी.नी.आई आर सी.7 (एस) 2006- 9.7.2009 24.12.2009 

WA. एस.आई.यू/सी.बी.आई/एस. 

(एजी.एमःयू री. 84) ALAR 

32. श्री के.शिव प्रसाद सी.बी.आई आरसी.सी.एच जी 31.3.2008 31.12.2009 

भाप्रसे (पी बी.:82) 2006 

WOO! 

33. श्री के.शिव प्रसाद भा.प्रसे सी.बी.आई आर सी सी. एच.जी.2006 31.3.2008 31.12.2009 

(पी.बी.:&2) ए001 

34. श्री के.शिव प्रसाद् भाप्रसे सी.बी.आई आरसी सी.एच.जी. 31.3.2008 31.12.2009 

(पी. बी.:82) 2006 

35. श्री आर के.श्रीवास्तव, सी.बी.आई. मामला आर सी.7(5)/06, 11.3.2008 11.02.2010 

WI एस.सी.बी.-1/दी.एल.आई 781 ) 

(ए जी.एमःयू टी.:84) 

36. श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.ई आर सी.6 (एस)/2006, 4.1.2008 12.02.2010 

भाप्रसे सी.बी.आई/एस.सी.बी 

(ए.जी.एमःयूटी.:84) ॥टी.एल.आई 

37. श्रीक श्रीवास्तव ` सी.बी.आई आय्सी.16ए/2006/ 4.4.2008 16.02.2010 

WIA एससीयू/एससीआर् I 

(ए.जी.एमयू री. 84) 

38. श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी.17ए/2006/ 28.4.2008 19.02.2010 

WHA. : एससीयू/एससीआर॥सी.नी 

(एजी.एमःयू.ी.:84) ag दिल्ली 
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39, श्री संजीवे कुमारभाप्रसे सी.बी.आई आरसी-2(ए)05/एसीयू 19.9.20008 24.02.2010 
(एच.वाई :84) 

40. श्री संजीव BAR TA सी.बी.आई आरसी.2(ए)05/एसी.य् 19.9.2008 24.02.2011 
(एच वाई 85) 

41. श्री संजीव BAR WA सी.बी.आई आर. सी-(ए) 05/एसी.यू 19.9.2008 24.02.2010 
(एच वाई :85) 

42. श्रीएके.मोनप्पा राज्य सतकर्ता अपराध संख्या 28/2004 12.9.209 24.02.2010 

WHE (FU. 92) are 

43, श्री के.बी.एस. सिद्द, 1.98 सी.बी.आई आर.सी.सी.एच.जी 2006 21.1.2008 28.05.2010 

(tial 84) ए013 स्वीकृत नहीं 

दी गई 

44. श्री आरके श्रीवास्तव सी.बी.आई आस्सी 22.1.2008 01.06.2010 

ATR 8(एस)/2006/एससी.मर 

(ए.जी.एम-युःटी.:84) Vas दिल्ली 

45. श्री.आर के श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी.16 (एस)/2006 31.10.2008 03.06.2010 

भाप्रसे एस.सी.यू-1सी.बी.आई/ 

(एजी.एम.यूरी.:84) Tada ve दिल्ली 

46. श्री.आर के श्रीवास्तव सी.बी.आई आरसी.7) (एु)/2006, 11.7.2008 04.06.2010 

भाप्रसे एस.सी.यू/एस सी.आर.॥ 
(एजी.एमयूः्टी) 

47. श्री कावाद्डी नरसिम्हा सी.आी.आई आसी .26(ए)/2006 26.5.2009 07.06.2010 
WA सी.बी.आई/ए सी.नी। 

(एजी.एम.युरटी.:91) हैदरबाद 

48. श्री जे.एस.एल.वासराबा, सी.बी.आई आर.सी,1(ए)/एसी.यू 9.12.2009 24.06.2010 
भाप्रसे(एएम. 82) 

49. श्री मनदीप सिंह, भाप्रसे. सी.बी.आई आरसी 3.5.2010 06.08.2010 

(पी.बी.:9]) 8(एस)/2003/एस.आई सी 

नई दिल्ली 

50, श्री आरके श्रीवास्तव सी बी.आई आयसी 4.1.2008 16.08.2010 

भाग्रसे 13(एस)/2006सी बी. आई, 

(ए.जीएम.यम.टी. 84) एससी. बी.।॥दिल्ली 

51. श्रीःआर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी.3/11/(एस)/2006/ 4.1.2008 16.08.2010 

MAA (एजी.एम.यु री. 84) एस सी.बी.।॥खी एल.आई/35 
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52. श्री आरके श्रीवास्तव Lal. ss आस्सी.26/3/15(एस)/2006 27.3.2008 16.08.2010 

भाप्रसे, एस सी.आर। 

(एजी.एमःयुटी.:&4) 

53. श्री आर के.श्रीवास्तव सी.बी.आई आर्सी7(एस)/206/ 13.12.2007 18.08.2010 

भाप्रसे ` एस सी. as दिल्ली 

(एजी.एमःयूटी,. 84) 

54. श्री आर के.श्रीवास्तव सी. बी.आई आरसी 2.9.2008 19.08.2010 

भाप्रसे 9(एस)/2006/एस.सी.आर॥॥# 

(ए.जी.एम.यु.री.;84) एमडी. एम ए/नई दिल्ली 

55. श्री संजीव कुमार, WIA सी.बी.आई आग्सी.3(ए), 31.12.20019 15.10.2010 

(एच वाई :85) 2008-एसी.यु- 

56. श्री एल. वी.सुत्रामण्यम सी.बी.आई आर सी.22( )/2005 24.10.2008 03.01.2011 

भा.प्रसे (एषी. 83) सी.बी.आई हैदराबाद स्वीकृत नहीं 
दी गई 

57. श्री रवि ext सिंह TA दिल्ली पुलिस एफ.आई आय्संख्या 13.1.2011 22.01.2011 

(उन्ल्यू बी.94) 51/2010 

58. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव सी.बी.आई एफ.आई आर .264/2004 24.5.2007 21.4.2011 

UE. (आर जे. 85) । 

59. श्री प्रदीप कुमार AA. सी.बी.आई आरसी.11(ए)/2009-ए। 8.12.2010 06.08.2011 

(जेएच 82) 2009-एएच.डी.आर 

60. श्री के सुरेश WTA. सी.बी.आई अआर्सी.42(ए), 16.11.2010 19.08.2011 

(एम पी.82) 2009-एसी.बी- 

एएच.दई एन 

61. श्री प्रदीप कमार भा्रसे सी.बी.आई, आर.सी.14 (ए)/ 4.11.2010 29.08.2011 

(S491) 2009-ए-एच.दीआर, 

62. श्री राकेश मोहन WTA सी बी.आई आरसी, 30.4.2010 29.08.2011 

(एजी.एमःयुटी.78) 1(ए)/2007एसीयू८ 

63. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव सी.बी.आई आर सी.20 (ए)/2000 27,8.2010 29.08.2011 

AHA ALTA. 85) सी.बी.आई- जयपुर स्वीकृति नही 
2003 में सक्षम प्राधिकारी a गई 

के निर्णय की समीक्षा 

कै लिए प्रस्ताव 

64. श्री शिवा शंकर वां राज्य सतकता एफ.आई आर संख्या 2.7.2010 09.09.2011 

भाप्रसे (बी.एच.:81) (बिहार) 02/2007 दिनाक 

03-07-2007 
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65. श्री देबीदीत्वा चक्रवर्ती राज्य सतकर्ता एफ.आईआर मामला संख्या 21.2.2011 30.09.2011 

भा.प्र से.(उन्ल्यू बी.: 76) (पश्चिम बगाल) 174/2007 

66. श्री विनोद कुमार भाप्रसे राज्य सतकंता एफ.आई आर 27.3.2010 17.10.2011 
(ओ.आर. 284) मामला संख्या 

53/2007 

67. श्री विनोद कुमार AA राज्य सतक॑ता एफ.आई आर 27.3.2010 17.10.2011 
9५ओ आर. :84) (हिमाचल प्रदेश) मामला संख्या 

50/2007 

68. श्री विनोद् SAR A एफ.आई.आर 27.3.2010 17.10.2011 
(ओ.आर.:84) मामला संख्या 

51/2007 

69. श्री विनोद् कुमार ATA, राज्य सतक॑ता (ओडिशा) एफ.आई आर 27.3.2010 17.10.2011 
(ओ.आर :84) मामला सख्या 

512007 

70. श्री सुभाष चंद्र आलुवालिया एफ.आई.जर संख्या 22.2.2010 4.11.2011 

(ओ.आर.:84 ) 6/2008 स्वीकृत नहीं 
दी गई 

71. श्री विनोद कुमार WA एफ.आई आर 26.12.2009 14.11.2011 

(FLT 84) मामला Fe 

322007 

72. श्री विनोद् कुमार भाप्रसे राज्य सततक॑ता (ओडिशा) एफ.आई मार 27.3.2010 15.11.2011 

(ओ.आर 84) मामला संख्या 

38/2007 

2. श्री विनोद कुमार aaa एफ.आई आर 27.3.2010 21.11.2010 
(ओ.आर. 840 मामला संख्या 

52/2007 

74. श्री संजय गुप्ता ATLA. Wendl एफ.आई.आर संख्या 23.9.2011 21.2.212 

(TAT, 880) (हिमाचल प्रदेश) 10/2008 स्वीकृत नहीं 

दी गई 

75. श्री ओ रवि भा.प्रसे सी.बी.आई आरसी.-ई ओय्-2010 25.3.2011 25.01.2012 

(जौ जे.:83) $2002 

76. श्री के सुरेश WTA सी.बी.आई आर सी.53(ए). 8.7.2011 26.3.2012 

(एम पी.६2) 2009-एसी.बी 

एच.ईएन 
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विवरण I 

प्रस्तावं जिन परर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अतिम आदेश जारी किया जाना हे 

करस. अधिकारी का नाम, संवर्गं तथा वैच अन्देषण wet आर सी./एफ.आई. संख्या प्रस्तावे की तिधि 

1 2 3° 4 5 

1. श्री प्रफुल्ल चन्द्र मिश्रा, Waa. राज्य अन्वेषण पी.एस.मामला संख्या 9/2003 जनवरी 2010 
ओदिशा (ओडिशा) 09.12.2011 

को प्राप्त 

स्पष्टीकरण।अतिरिक्त 

दर्ज मामले 
a“ 

2, श्री शिव शंकर वर्मा, भाप्रसे राज्य अन्वेषण एफ.आई. भर् संख्या 28/2000 14.06.2010 

(बी.एच.:81) (बिहार्) 

3. श्री अशोक देसवाल, भा्रसे राज्य अन्वेषण लोकायुक्त अपराध 1/2008 06.05.2011 
(एम.पी.2000) (मध्य प्रदेश) 

4. श्री विनोद कुमार ATA राज्य अन्वेषण पौ.एस.मामला संख्या 48/2007 27.03.2010 

( SFA 384) (ओडिशा) 

5. श्री शिव शंकर वर्मा, पाप्रसे एफ.आई आर संख्या 35/2000 23.06.2011 

(बी.एच.:81) 

राज्य अन्वेषण (बिहार्) 

6. श्री शिव शंकर aa TTA. एफआईआर संख्या 30/2000 23.06.2011 

(बी.एच.:81) 

॥ श्री एस.आर.मोहनती, भा्र से राज्यं अन्वेषण अपराध संख्या 25/2004 01.07.2011 

(एप.पी.82) (मध्य प्रदेश) 

8. at विनोद कुमार, भासे रान्य अन्वेषण पौ.एस.मामला संख्या 34/2007 11.10.2011 

(3.311.184) (ओडिशा) 

9. श्री के. Wa कुमार Wa रज्य अन्वेषण पी.एस मामला संख्या 54/2010 19.10.2011 

(बी.एच.:96) (बिहार) 

10. श्री अजिता वाजपेयी पाण्डेय राज्य अन्वेषण पी.एस मापला संख्या 46/2004 23.12.2011 

भाप्रसे.(एम.पी.18) (बिहार) (मध्य प्रदेश) 

11. ड. प्रशान्त कुमार प्रधान, भाप्रसे राज्य अन्वेषण पी.एस.मामला संख्या 12/2009 19.01.2012 

(ओ.ञर् 2000) (ओडिशा) (ओडिशा) 

12. ये श्रीलक्ष्मी, भाप्रसे, Tatar. आर सी.संख्या 17(ए)/2009- 20.01.2012 

(ए.पी.88) सी. बी.आई/हैदपनाद 
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13. श्री एल.वी.सुत्रामण्डयम, भाग्रसे सौ.बी.आई आटसी.संख्या 18(ए)/2011- 09.02.2012 

(ए.पी.83) सी. बी.आई/हैदरबाद 

14. श्री बी.पी.आचार्य, भाप्रसे सी.बी.आरई आर.सी.संख्या 118(ए)/2011- 09.02.2012 

(ए.पी.83) सी.बी.आई/हैदराबाद 

15. श्री राघव FRA रज्य अन्वेषण लोकायुक्त अपराध संख्या 165/2002 23.02.2012 

(एम.पी.&2) (मध्य प्रदेश) 

16. ्री.बी.बी.सेलवाराज ALA सी.बी.आई. आर.सी.2(ए)/2010-के.ई.आर 23.02.2012 

(ए.जी.एम.यम.81) 

17. श्री अ्राहम वारिकामक्कल सी.बी.आई आर.सी,2(ए)/20107के.ई.आर 23.02.2012 

पाप्रसे.(ए.जी.एम.य्.98) 

18. at विनोद् कुमार ATR रज्य अन्वेषण प.एस.पमला WET 19/2009 07.03.2012 

(ओ.आर. :84) (ओडिशा) 

पर्यावरणीय मानकों का कार्यान्तयन 

2357. श्री मुरारी लाल सिंहः क्या कोयला मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एस.ईसी.एल. छनत्तीसगद राज्य के खनन के पश्चात 

भूमि को समतल करने ओर तेत्पश्चात वृक्षारोपण का कार्य करती है; 

(ख) यदि हां, aaa aa का ato क्या है जहां वृक्षरोपण 

का कार्य किया गया है; 

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण नियमों के अनुपालन 

के day मे एस.ईसी.एल. को fees जारी किए है; 

(घ) af a, तो क्या एस.ईसी.एल.प्रबधन इन नियमों का 

पालनं कर रहा है; 

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण रहै; ओर 

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

कोयला मत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) जी, हां। साउथ sed कोलफौल्द्स लि. (एसईंसीएल) 
आओपनकास्ट खाने प्रचालित करती 21 ओर यह सुनिश्चित करती 
है कि Uh खानों मे समुचित तकनीकी ओर जैविकीय पुनरुद्धार 
किया sre) 

(ख) 31.3.2011 कौ स्थिति के अनुसार एस्ईसीएल कौ सभी 

ओपनकास्ट art मे जेविकीय रूप से पुनरूद्धार किया गया कुल 

म्प एरिया 2883.60 हेक्टेयर ZI 

(ग) ओर (घ) जी, at 

(ङ) इस प्रश्न के भाग (घ) मे दिए गए उत्तर को देखते 

हुए प्रश्न नहीं som 

(च) इस प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) म दिए गए उत्तर 

को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

विकास योजनाओं & पुरा होने में बाधाणएं 

2358. श्री राकेश सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र खरकार द्वार निर्धारित शतं के कारण राज्य 

Ran को विकास योजनाओं को पूरा करने मे बाधाएं आ रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 3; 

(ग) क्या राज्यों मेँ विकासं कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित 

करने में राज्यों की कोई भूमिका हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर
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(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं 

के अनुसार अपने-अपने विकास कार्यो कौ प्राधमिकता निर्धारित 

करने कै लिए स्वतन्त्रता देनै पर विचार किए जाने कौ संभावना 

है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी sto क्या 2; 

योजना मत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी qa): (क) से (च) राज्य सरकारों को 
केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शतां के कारण विकास योजनाओं को 

पूरा करने मे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है राज्यो 
की विकास स्कीमों में राज्य सरकारों कौ अपनी योजनाएं केन्द्र 

सरकार से सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों ओर bata प्रायोजित 

स्कीमे शामिल है। राज्यों को अपनी विकास जरूरतों ओर प्राथमिकताओं 

के आधार पर राज्य योजना के अंतर्गत अपनी योजनाएं तैयार करने 

की स्वतंत्रता tl जहां तक केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्तं राज्य 

योजना स्कीमों ओर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का aay a ये 
स्कीमों राज्यों से परामर्शं कर तैयार की जाती है। ओर राज्यों को 

अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यो को चुनने कौ 
स्वतंत्रता है aed वह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। इन 
स्कीमों के दिशानिर्देश को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता 

है ताकि वे राज्यों कौ बदलती जरूरतों को पूरा कर सके ओर 
राज्यों के समक्ष आ wt कठिनाइयों का समाधान हो सके। कुछ 
मामलों मे राज्यों कौ विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन मेँ चुनौतियों 
का सामना करना पडता है-खासकर पर्यावरण ओर वन मंजूरी लेने 
मे। राज्यों ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में अधिक 

लचीलेपन की मांग भी कौ ti बी.के. चतुर्वेदी समिति ने केन्द्रीय 
प्रायोजित स्कीमों के संबंध मे कई सिफारिश कौ है, जिनमें बारहवीं 

योजना तैयार करने के परप्क्ष्य में राज्यों को अधिक लंचीलापन 

देने की आवश्यकता शामिल 2 

{अनुकाद) 

पी.सी.ओ. ओर साइबर कैफे प्रयोक्ताओं का सत्यापन 

2359. श्रीमती aviar wai: क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में पल्लिक कोल आफिस (पी.सी.ओ) ओर 

इंटरनेट कैफे पर इंटरनेट प्रयोक्ताओं का पहचान सत्यापन का 

रिका रखा जाता है ताकि असामाजिक act द्वारा इन सुविधाओं 
के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 
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(ग) क्या गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी 

किए @; 

(घ) इस संबंध मे विभिन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङः) इन सुविधाओं के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु सरकार 

द्वारा क्या अन्य उपाय किए गष है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) ओर (ख) सूचना प्रौद्योगिकौ अधिनियम, 
2000 कौ धारा 79 के seta 11.04.2011 को अधिसूचित सूचना 
प्ोद्योगिकी (agar कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 
के अनुसार पूरे देश के साइबर कैफे से अपेक्षित है कि वो प्रयोक्ता 
के पहचान दस्तावेज का अभिलेख या तो कागजात कौ छाया प्रति 

rs कोपी & रूप में रखें जो कि प्रयोक्ता ओर साइबर कैफे 
के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित हो! te अभिलेखों को कम 

से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखा sm 

(ग) ओर (घ) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए 
दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 को गृह मंत्रालय ओर अन्य पणधारकों 
के साथ उचित परामर्श करने के बाद अधिसूचित किया गया था। 
ये नियम अनुदेश ओर दिशानिर्देश के रूप में हैँ ओर सभी साइबर 

कैफे द्वारा इनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। 

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिदेश) 
नियमावली, 2011 मेँ प्रयोक्ता कौ पहचान, प्रयोक्ता अभिलेख का 

लौग रजिस्टर रखना, भोतिक रूपरेखा ओर कम्प्यूटर संसाधन रखने 
जैसे उपायों का प्रावधान किया गया है। नियमों के अनुपालन के 
लिए एक प्राधिकृत अधिकारी को aga कैफे के जांच ओर 

निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया zt 

ई. गवर्नेन्स शुरू करना 

2360, श्री विक्रमभाई अर्जनभाईं मादमः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद् ने राज्यों 
को नए पोलिटेविनिकं ओर पाठयक्रमों को विस्तार देने संबंधी 

अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने कौ 

शक्तियां वापस ले ली है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विनियामक निकाय अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा 

परिषद् ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने 

के लिए डिप्लोमा ओर स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं हेतु
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अनुमोदन प्रक्रिया मे ई गवनैन्स प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया 
है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी, a अखिल भारतीय 
तकनीकौ शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 (1987 का 52) कौ धारा 
10(ट) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद ने 
24 नवंबर 2010 कौ अपनी बैठक मेँ डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए 
अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य 
सरकार को शक्तियो के प्रत्यायोजना के मुद्दे पर विचार किया ओर 
पोलिरेक्नीक कालेज के लिए आवेदन पर कारवाई करने हेतु राज्य 
सरकार को शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए. अखिल भारतीय 
तकनीक शिक्षा परिषद के पत्र सं. 711-005/जीडीआईपी/ईरी/2002 

दिनाक 2 फरवरी 2002 sm प्रत्योयोजित शक्तियों को प्रत्याहरित 
करने का निर्णय लिया। 

परिषद ने डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं ओर पलिरेक्नीकों 
की संख्या के बीच बडे अंतर को गंभीरता से लिया ओर देश में 
पलीटेक्नीक शिक्षा को बढावा देने कौ आवश्यकता महसूस की। 
यह निर्णय लिया गया कि एआईसीरीई ने जिस प्रकार डिग्री स्तरीय 
तकनीकौ संस्थाओं के लिए निर्णय लेने में पूर्णं पारदर्शिता ओर 
शीघ्रता सुनिश्चित करने में अपनी अनुमोदन प्रक्रिया मेँ ई_गवर्नेस 
कौ प्रणाली शुरू की है, उसी प्रकार, पोलीटेकनीकों को अनुमोदन 
प्रदान करने के लिए भी ta ही प्लेटफार्म का प्रयोग किया जाएगा। 

परिषद ने नए पलिटेक्नीकों को अनुमादन प्रदान करने ओर 
अनुमोदनों का विस्तार करने/दाखिल संख्या मे परिवर्तन करने/मौजूदा 
डिप्लोमा संस्थान में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदनं 
पर कारवाई करने के लिए राज्य सरकार को प्रत्ायोजित शक्तियों 
को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ओर इन पर 
waaay द्वारा डिग्री स्तरीय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने 
के लिए लागू की गई ई-गवर्नेस प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाकर 
आवेदनों के ओंनलाईइन प्रस्तुतीकरण के fad कारवाई कौ जाएगी। 

(ग) ओर (घ) जी, a एआईसीरीई ने वर्ष 2010 से 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं तथा वर्ष 2011 से डिप्लोमा 
स्तरीय संस्थाओं के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया मे ई गवर्नेस 
प्रणाली शुरू कौ eft) एआर्हसीरीई विनियम, दिसम्बर, 2010 के 
अनुसार ई-गवरनंस प्रणाली शुरू कौ ALI 

टावर कंपनियों के लिए एक समान asda योजना 

2361. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या टेलीकोंम रावर aural को एक समान asda 

योजना मे शामिल करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या 3; 

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार F ओर अधिक कंपनियों 
को अनुमति देने का है ताकि मोबाइल टेलीफोन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा 
में वृद्धि हो सके; 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; ओर 

ड) सरकार द्वारं उपर्युक्त दोनों पहलुओं पर क्या कारवाई की 
गई Spl जा रही है? 

संचार ओौर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्दे देवरा): (क) से (ङ) अवसंरचना ver जिन्हे 
फिलहाल निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता के रूप में asda प्राप्त नहीं 
है, को लाइसरसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए “ स्यैक्टूम 
प्रधन एवं लाइसंसिंग ढांचा" के बरे में भारतीय दूरसंचार विनियामक 
प्राधिकरण कौ सिफारिश पर निर्णय को सरकार ने भावी जांच हेतु 
आस्थगित कर दिया है। 

वर्षं 2010 कौ रिट याचिका (सिविल) सं 423 तथा वर्षं 2011 

कौ रिट याचिका (सिविल) सं. 10 के संदर्भ में माननीय उच्चतम 

न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2012 के निर्णय के तहत दिए गए 
निदेशं के अनुसार, ad लाइसेंस प्रदान करने के at मे a 
सिफारिशे प्रस्तुत करेगा। 

डाकघरों करा निजीकरण 

2362. श्री पी.के. fag: क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में डाकघरों के संपूर्णं ad की निजीकरण 
करने का निर्णय लिए विभिन स्तरों पर प्रयास किए जा रहे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारणं है; ओर 

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तके क्या कारवाई 

कीटैः? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ); (क) जी, नहीं 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान मेँ रखते हए प्रश्न 
नहीं उठता।
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छात्रों को अधिक अंक 

2363. श्रीमती प्रिया ad: क्या म्रानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगतं है कि राज्यों के शिक्षा 

बोर्ड छात्रो को असामान्य रूप से अधिक अंक प्रदान कर रहे हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सभी राज्यीय/केन्द्रीय शिक्षा बोडा कौ मार्किंग प्रणाली के 

मानकौकरण हेतु क्या कारवाई की जा रदी है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) राज्य शिक्षा बोई आपनी-अपनी 
राज्य सरकारों द्वार अभिसित 21 तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा 
बोड छात्रों को अंक प्रदान करते समय मूल्यांकन के मानदण्डों को 

बनाए रखता Zz 

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन ta कोई 

प्रस्ताव नहीं 2 

केन्द्रीय विद्यालय 

2364. श्रीमती अश्वमेध देवीः क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने, जो सप्ताह 
मेँ छः दिन कार्य करता है, स्कूलों के कार्य दिवस बढा दिए हैँ 
जबकि केवीएस मुख्यालय ओर इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) 
सप्ताह में केवल पांच दिन कार्य करते है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हे; 

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक संघ ने अध्यापकों के 

समक्ष आ रही समस्याओं जैसे अध्यापकों को मोडिपाइड wad 
कैरियर प्रोग्रेसन (एमएसपी) प्रदान करने, सीजीएचएस सुविधा 
इत्यादि के बरे में केवीएस।/मत्रालय को अभ्यावेदन सोपा है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे मे 

क्या कारवाई की गई है; 

(ङ) इसमे विलंब के क्या कारण हँ ओर ये समस्याएं कब 

तक हल हो जने कौ संभावना है; 

(च) क्या केवीएस में स्कूल, आरओ ओर मुख्यालय स्तर पर 
शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कारगर बनाने कौ तत्काल 

आवश्यकता है; ओर 
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(कछ) यदिह, तो इस बारे मँ सरकार द्वार क्या कदम उठाए 

जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मत्री ( श्री कपिल सिब्बल ): (क) ओर (ख) कार्य 
के घटे ओर स्कूल के दिवस बढाए नहीं गए है ओरये छः Be 
ओर दस मिनट ही हैँ तथापि, निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 
का अधिकार अधिनियम-2009 वे प्रावधान के आधार पर केन्द्रीय 

विद्यालय संगठन में शिक्षकों के कार्य के घंटे 1 घंटा 20 मिनर 

तक बढाए गए हैँ ओर अब ये एक सप्ताह मे 45 घंटे हो गए 

#1 शिक्षकों को अतिरिक्त 1 der ओर 20 मिनट तक रोका जाएगा 
जिसका उपयोग शिक्षा कौ गुणवत्ता मेँ सुधार करने के लिए स्कूल 

समय के पहले ओर बाद मेँ छात्रों कौ सुरक्षित पहुंच ओर निकास 
को सुनिश्चित करने ओर स्कूल समय के पहले ओरं बाद 4 छात्रो 

की सुरक्षित पहुंच ओर निकास को सुनिश्चित करने ओर अनुवतत 

कार्य की योजना तैयार करने ओर जांच करने के feu किया जा 

सकता zl 

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षक संघ नं 

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए है जिनमें संशोधित सुनिश्चित केरियर प्नोति 

स्कीम (एमएसीपीएस) का लाभ प्रदान करना, सीपीएफ को 

जीपीएफ में परिवर्तित करना, सेवानिवृत्ति कौ आयु 60 से 62 वर्षं 
तक बदाने ओर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान 
करने से संबंधित मागे रखी fax सरकार सिविल कर्मचरियां 
के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कोम डीओपीरी के 
दिनांक 19.05.2009 के BLALA. 35034/2008-स्थापना (घ) द्वारा 

शुरू की गई है जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। 
प्रिसिपलों सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण स्टाफ तक इस 
योजना को अब विस्तारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के 

अनुमोदन की आवश्यकता है। सीपीएफ को जीपीएफ मेँ परिवर्तित 
करने, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना कौ सुविधा ओर सेवानिवृत्ति कौ 
आयु 60 से 62 तक बद्धान से संबंधित संघ कौ मांगों को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है। 

(च) ओर (छ) जी, नही। स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालय ओर 
मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन मे शिकायत निवारण 
तत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहाहे। 

डीजीसीए द्वारा जोखिम भरे विमरानपत्तनों का पता लगाना 

2365. श्री चन्दधकांत खैरेः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 

जोखिम भरे विमानपत्तनों का पता लगाने के लिए कोई देशव्यापी 

सर्वेक्षण किया है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ओर 
किन-किन विमानपत्तनो८हवाईं परियों को whan भरे 

विमानपत्तन/हवाईपटिटयों के रूप मे अभिज्ञात किया गया है; 

(ग) इस सर्वेक्षण में क्या सुञ्ाव feu गए है ओर इस बरे 
मे सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा विमानपत्तन/हवाई पर्री-वार क्या कार्रवाई 
कौ गह tec का प्रस्ताव हे? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित fae): (क) से (घ) 
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जोखिम भरे हवाईअद्ढों 

का पता लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, 
मंगलौर दुर्घटना के पश्चात् 11 हवाईअद्डों यथा लेह, कुल्लू, 
शिमला, West, अगरतला, Tyg, कालीकट, AMAR, जम्मू 
पटना तथा लातूर हवाईअड्डों को उड़ान प्रचालन कौ दृष्टि a 

संवेदनशील हवाईअड्डे माना गया था ओर इनका निरीक्षण किया 

गया है। सरक्षा निर्धारण अभियान के रूप में, इन हवाईअड्डो पर 

विमान प्रचालनो को सुरक्षा बहाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय 

द्वारा इन हवाईअडडों में हवारईअड्ढा प्रणालियों, सुविधाओं ओर 
प्रक्रियाओं को व्यापक समीक्षा कौ Tel उदान प्रचालन तथा 

TRS मानक निदेशालय के अधिकारियों के दल द्वारा किए गए। 

निरीक्षणों मे दिए गए सुञ्ावों के आधार पर एयरोद़ंम प्रचालकां 

के साथ एयरोदुंमों पर ae में vaca के लिए निम्नलिखित 

कारवाई कौ गई है तथा (1) रनवे छोर सुरक्षा क्षेत्र का प्रावधान, 
(2) रनवे कौ उचित माकिंग सुनिश्चित करना, (3) मूल पट्टी 
का अनुरक्षण तथा भंगुरता मापदंड को सुनिश्चित करना, (4) 

दिक्यालन सहायक उपकरणों का आवधिक कैलिबरेशन, (5) 

उपयुक्त घर्षण स्तर सहित रनवे सतह का अनुरक्षण, (6) startet 

को हटाना तथा अनुमेय अवरोधों की उचित मार्किंग तथा प्रकाशन 
सहित रनवे सतह का अनुरक्षण, (6) अवरोधों को हटाना तथा 
अनुमेय अवरोधों कौ उचित माकिंग तथा प्रकाशन, (7) अनुपालन 

हीनता के संबंध में सुरक्षा जोखिम आंकलन। 

बारहवीं योजना हेतु आर्थिक विकास का लक्ष्य 

2366. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग का मत है कि बारहवीं पंचवषीय योजना 

मे 9 प्रतिशत आर्थीक विकास दर हासिल करना कठिन होगा; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) अपेक्षित लक्ष्य कौ प्राप्ति के संबध में एेसी आशक के 

क्या कारण है? 
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योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार); (क) सं (ग) बारहवीं पंचवर्षीय 
योजना के दृष्टिकोण-पत्र का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 

मे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो में विकास के 

aa मे अच्छा कार्यनिष्पादन हुआ है। निवेश तथा fet dan 
aad कौ उच्च दरं उच्च विकास के समर्थन के लिए सशक्त 
आर्थिक बुनियादी तत्वों का निर्माण करती है! तथापि, यह वैश्विक 
आर्थक मंदी ओर अल्पकालिक अनिश्चितताओं, उच्च ऊर्जा कीमतों 

तथा घरेलू अर्थव्यवस्था मँ आपूर्ति पक्ष के अवरोधों आदि के रूप 

में बाध्यताओं के बारे में चेतावनी भी देती है। उपर्युक्त परिदृश्य 

के मद्देनजर, दृष्टिकोण-पत्र का मानना है कि बारहवीं पंचवर्षीय 

योजना के लिए 9 प्रतिशत sted वार्षिक विकास द्र का लक्ष्य 
महत्वाकांक्षी हे परंतु असंभव नहीं 

सरकारी विद्यालयों के भवनों की स्थिति 

2367. श्री के.सी. सिंह बाबा” क्या मानव संसाधन 

विकास Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार 4 देश मेँ एसे सरकारी विद्यालयों का पता 
लगाने के लिए ag सर्वेक्षण किया है जो जीर्ण-शीर्ण भवनों 4 
चल रहे हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) इस बारे मे क्या कारवाई की wae का प्रस्ताव 2: 

ओर 

(घ) विगत तीन ast ओर चालू वर्ष में इन विद्यालयों कौ 
मरम्मत हेतु कितनी राशिं आबंटित at ag? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 
2010-11 के अंतर्गत weal द्वारा प्रदत्त steel के अनुसार, 
जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले सरकारी स्कूलों की संख्या संबंधी राज्य-वार 

an संलग्न faa मेँ दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) जीर्ण-शीर्णं स्कूल भवनों के पुनर्निर्माणं का 
कार्य वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के लिए va शिक्षा अभियान 

मानदंडों के अतिर्गत शामिल नहीं किया गया धा। अतः इन वर्षों 

के दौरान को नई संस्वीकृति नहीं दी गई थी। तथापि, जीर्ण-शीर्ण 

स्कूल भवनं के लिए मानदंडों को वर्षं 2010 में सर्वे शिक्षा अभियान 
को संशोधित कार्यसंरचना मेँ शामिल किया गया था। वर्ष 2011-12 

के दौरान, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के लिए 20.04 करोड रु. कौ 
संस्वीकृति दी गई eft
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विवरण 

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अनुसार जीर्ण-शीर्ण 

अवस्था वाले सरकारी स्कूलों की संख्या दशानि वाला SRT 

8 चैत्र, 1934 (शक) 

करसं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जीर्ण-शीर्णं अवस्था 

वाले स्कूलों 

को संख्या 

1 2 3 

1. अंडमान ओर निकोबार gaye 7 

2. आश्र प्रदेश 103 

3. अरुणाचल प्रदेश 97 

4. असम 55 

5. बिहार 105 

6. छत्तीसगद् 1081 

त दिल्ली 3 

8. गुजरात 52 

9. हरियाणा 12 

10. हिमाचल प्रदेश 7 

11. जम्मू ओर कश्मीर 16 

12. was 450 

13. len 13 

14. केरल 27 

15. लक्षद्वीप 2 

16. मध्य प्रदेश 259 

17. महाराष्ट 100 

18. मणिपुर 14 

19. मेघालय 152 

20. मिजोरम 7 

21. नगालैंड 1 

22. ओडिशा 179 

23. पंजाब 19 
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1 2 3 

24. राजस्थान 37 

25. त्रिपुरा 2 

26. उत्तर प्रदेश 642 

27. उत्तराखंड 437 

28. पश्चिम बगाल 163 

कुल 4042 

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना 

2368, डो. अरविंद कुमार wal: क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) हरियाणा में उन केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने के 

संबंध मे क्या प्रगति हुई है जिनके लिए स्थानीय प्रशासन ओर राज्य 
सरकार ने पहले ही सिफारिश कर रखी है; ओर 

(ख) इस बारे मे विलंब के क्या कारण 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) हरियाणा सरकार से रोहतक, 
मातनहेल (जिला Bea), फातुपुर (जिला कुरुक्षेत्र), Je (जिला 

मेवात), रामराई (जिला जीद), एवं फतेहाबाद मेँ नए केन्द्रीय 

विद्यालय (केवी) खोलने हेतु 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए zl हलाकि 
रोहतक, मातनहेल, फातुपुर एवं नृह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने 

संब॑धी प्रस्ताव अधूरे है क्योकि ये निर्धारित प्रत्र मेँ नहीं है तथा 
मानकोँ के अनुरूप भी नहीं है। राराई एवं फतेहाबाद के प्रस्तावों 

को जांच करने तथा अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय 

विद्यालय संगठन के चंडीगद क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है) क्षेत्रीय 

कार्यालय से सिफारिश तथा संभावना रिपोर्द प्राप्त होने & बाद ही 
नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा, परन्तु 

यह सरकार के अनुमोदन तथा निधियोँ कौ उपलब्धता के अध्यधीन 

होगा। 

एदिक्स देवास सौदा 

2369, श्री एमबी. राजेशः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) उपग्रह 

पर देवास मल्टीमीडिया को cause स्पेस vee पर देने के विरुद्ध 
कानूनी आपत्तियां उठाई गई थीं;
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(ख) यदि हां, तो क्या इसरो दवारा देवास को द्रांसपोंडर पट्ट 
पर देने हेतु निर्णय लेने से पहले इन कानूनी आपत्तियों को ध्यान 
में रखा गया था; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण 2; 

(घ) क्या सरकार नै इसरो द्वारा ट्रंसपोंडर देवास को पट्टे 
पर देने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की थी; ` 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(च) क्या देवास ने उपग्रहों के विकास हेतु अग्रिम भुगतान 
किया था; 

(छ) यदि ह्यं, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ज) उपग्रहं के विकास पर कितनी राशि व्यय कौ गई ओर 
देवास ने कितनी राशि का भुगतान किया? 

क्रार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन wae मे राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी 
नारायणसामी ): (क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न ही नहीं sea 

(ग) ओर (घ) इसरो उपग्रह के toned को देवास को 
पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर एन्टिक्स बो द्वारा अपने क्षत्राधिकार 
मेँ रहते हुए अनुमोदित किया गया था ओर किसी वैधिक जांच 
अथवा अनुमोदन के लिए सरकार के समक्ष नहीं रखा गया। 

(ङ) प्रश्न ही नहीं sean 

(च) ओर (छ) जी नही, सन्टिक्स कापरिशन को उपग्रहो 
के लिए अपफ्रन्ट क्षमता आरक्षण शुल्क के रूप में करार की शतँ 
के अनुसार रु. 58.37 करोड का अग्निम भुगतान देवास ने किया 
धा। 

(ज) मार्च 31, 2011 तक उपग्रहों के विकास पर हुए कुल 
खर्च रु. 231.45 करोड है। 

चाइल्ड केयर लीव 

2370. श्री एन. कृष्टप्पः 
श्री रमेश राठौडः 
श्री खगेन दासः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(के) क्या सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मे महिला कर्मचरियों को चाइल्ड 
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केयर लीव संस्वीकृत कराने के लिए अत्यधिक परेशानियों का 
सामना करना पडता है; ओर 

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारवाई की 
गई dat जा रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य ast 
( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान कौ गई सुचना के अनुसार, विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग कौ महिला कर्मचारियों हेतु चाइल्ड केयर लीव 
(सीसीएल) स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के 
way मे भारत सरकार के आदेशं के अनुसार किया जा रहा है। 

नियमों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव कौ मांग अधिकार के 
तौर पर नहीं की जा सकती। विश्विद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित 
किया है कि चाइल्ड केयर लीव, मामले कौ मेरिट तथा कार्य की 
तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए प्रदानं की 
जाती है। 

उपग्रह प्रक्षेपण 

2371. श्री फांसिस्को कोज्मी सरदीनाः 

श्री जयप्रकाण अग्रवालः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान भारतीय अतिरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसरो) को प्रक्षेपित प्रत्येक राकेट/उपग्रह पर कितनी राशि 
व्यय की तथा उनसे कितनी आय हई; 

(ख) क्या इसरो का विचार भविष्य में ओर अधिक उपग्रह 
का प्रक्षेपण करने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या विदेशी संगठनों को भारतीय राके के माध्यम से 
उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ताकि 
देश के लिए आय अर्जित कौ जा सके; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी eto क्या है ओर इस बरे में 
क्या लक्ष्य नियत किए गए है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय ये राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) frst तीन वर्षो में अर्थात 2009, 2010 

एवं 2011 के दौरान कुल 14 राष्ट्रीय उपग्रह तथा विदेशी ग्राहकों 
के लिए 11 उपग्रहों का प्रमोचनं किया गया। इनका विवरण 

निम्नानुसार है;
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राष्टीयं उपग्रह-14 
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क्र.सं उपग्रह ay उड़ान वाहन प्रमोचन को मिलाकर उपचित व्यय 

1 2 3 4 5 

1. रिसेट-2 अप्रैल 2009 पी.एस.एल.वी.-सी12 रिसैट-2 मिशन प्रयोक्ताओं दवारा वित्त पोषित 
है ओर उस पर हुआ व्यय लगभग रं 
588 करोड है 

2 अनुसैर अनुसैट अनना विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित 
एक लघु उपग्रह है ओर इसे इस मिशन 
मे पिग्गीबैक मोड में भेजा गया था। 

ade के लिए इसरो ने रु. 3 करोड का 
अनुदान प्रदान किया है। 

3. ओशनयैट -2 सितम्बर 2009 पी.एस.एल.वी.-सी-14 र. 220 करोड 

4. जीसैर 4 अप्रैल 2010 (मिशन असफल) ₹. 320 करोड् 

जी.एस.एल.बी.-डी3 

5. कोरयोसैर-2बी जुलाई 2010 पी-एस.एल.वी.-सी15 का्ोसैर-2नी मिशन प्रयोक्ताओं दवारा वित्त 
॑ पोषित है। दो उपग्रहौ (कार्योसैट-2ए एवं 

कार्येसैट-2बी) के साथ प्रमोचन लागत 

ओर भू प्रणाली के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा 
किया गया कुल व्यय लगभग र. 958 

करोड 21 

सात इंजीनियरी कोंलेजों के संघ द्वारा 

6 wate निर्मित wede एक नैनो उपग्रह है जिसे 
इस मिशन में पिग्गीबैक मोड मेँ भेजा 

गया था। wea के लिए इसरो ने कोई 

व्यय नहीं किया है। 

7. जीसैट-5पी दिसंबर 2010 जी.एस.एल.वी.-एफ06 र 300 करोड 

8. quae अप्रैल 2011 पी.एस.एल.वी-सी16 

9. रिसोर्ससैट-2 ate 2010 जी.एस.एल.वी.-सी16 रु. 253 करोड् 

10. जीसैट-8 मई 2011 खरीदा गया प्रमोचित्र रु. 605 करोड 

(एरियाने-4) 

11.  जीसैट-12 जुलाई 2011 पी.एस.-एल.वी.-सी17 रु. 170 करोड 



197 प्रश्नो के 28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 198 

4 5 

12. मेघा-रोपिक्स 

13. एस.आर.एम.यैर अक्तूबर 2011 

14. जुगनू 

पी-एसएल.वी-सी18 

मेघा-योपिक्स एक संयुक्त भारत-पंच मिशन 

है। इस पर इसरो द्वारा किया गया व्यय 

रु. 172 करोड है। 

एस.आर.एम. विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित 

एस.आर.एम. सैट एक नैनं उपग्रह है 
जिसे इस मिशन 4 पिग्गीबेक मोड मं 

भेजा गया था। एस.आर.एम. सैट पर इसरो 
ने कोई व्यय नहीं किया 2 

जुगनू आई.आई.टी. कानपुर द्वारा निर्मित 

एक नैनो उपग्रह हे जिसे इस मिशन पर 

पिग्गीगैक मोड मे भेजा गया था। जुगनू 
पर इसरो नै ats व्यय नहीं किया Zi 

ये राष्ट्रीय उपग्रह मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबधन, 

अवसंरचना कौ योजना बनाने, संचार, सामाजिक उपयोग जिसमें 

शिक्षा, स्वास्थ्य ओर ग्रामीण विकास शामिल हें. मौसम पूर्वानुमान, 
जलवायु एवं पर्यावरण मानीटरन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षत्र 

में देश कौ राष्ट्रीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के 

लिए अभिप्रेत हे। ये उपग्रह मुख्य रूप से आय प्राप्ति के लिए 
नहीं हे। 

विदेशी उपग्रह-11 

परन्तु जीसैट-8 एवं जी-सैट-12 संचार उपग्रह कौ प्रेषानुकर 

क्षमता का एक भाग ओर रिसोर्ससैट-2 का आंकड़ा उत्पाद प्रचलित 

मूल्य-निर्धारण नीति के अनुसार प्रयोक्ता को प्रदान किये जा रहे 

है। जीसैट-8 एवं जीसैट-12 उपग्रहौ कौ प्रेषानुकर क्षमता क्रमशः, 
रु. 5 करोड प्रति प्रेषानुकर प्रतिवर्षं तथा रु. 3.6 करोड प्रति 

परेषानुकर प्रति ad पर दी गई 21 रिर्साससैट-2 से प्राप्त आकडा 

र. 6000-रु. 8000 की रेज प्रति प्रतिविंविकौ पर प्रदान किया जा 
रहा zl 

क्र.सं उदान उपग्रह ay उड़ान वाहन 

1. क्यूबसैट -1 सितम्बर 2009 पी.एस.एल.वी.-सी14 

2. क्यूबसैट-2 

3. क्यूबसैर-3 

4, वयूबसैट-4 

5. रूबिन-9.1 

6. रूबिन-9.2 

7. अल्सैट-2ए जुलाई 2010 पी.एस.एल.वी.-सी15 

8. एन.एल.एस. 6.1 (ए.आई.एस.सैर- 1) 

9. एन.एल.एस. 6.2 (री.आई.सैट-1) 

10, एक्स-सैर अप्रैल 2011 पी-एस.एल.वी.-सी16 

11. वेसेलसैट 1 अक्तूबर 2011 पी.एस.एल.वी.-सी18 
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इन विदेशी उपग्रहों के प्रमोचन से प्राप्त आय रु. 30 

करोड है। 

(ख) ओर (ग) set अगले एक ad में निम्नलिखित राष्टरीय 

उपग्रहों का प्रमोचन करने की योजना बना रहा हैः 

संचार के क्षत्र में जीसैट-10, जीसैट-14, सभी मोसम में 
प्रतिबिंबन हेतु प्रतिविंबन उपग्रह (रिसैट-1), सुदूर संवेदन के क्षेत्र 

में समुद्री मौसमविज्ञान एवं समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए 

wie एवं आल्टिका (सरल), मौसमविज्ञान के aa मेँ इन्सेर-उडी 

ओर नौवहन के क्षेत्र मँ भारत्रीय प्रदादेशक नौवहन उपग्रह प्रणाली 

( आई.आर.एन.एस.एस.-1)। : 

(घ) ओर (ड) निम्न देशों के लिए 13 विदेशी उपग्रहों के 

प्रमोचन के प्रस्ताव रहै, अर्थात afte (2), कनाडा (4), 

sare (1), फां (1), जर्मनी (2), इण्डोनेशिया (2) तथा 

जापान (1) 

वर्षं 2012-15 की अवधि के दौरान भारत के श्रुवीय उपग्रह 
प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा इन उपग्रहो के प्रमोचन कां 

लक्षय zl 

नेटवकतिंग वेबसाइटों का अभियोजन 

2372. श्री ताराचंद wit: क्या संचार ओर सुचना 

प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गृगल ओर फेसबुक जैसी नैरवर्किग 

वेबसाइटों के अभियोजन हेतु स्वीकृति कर दी 2; 

(ख) यदि हां, तो acest ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या इन वेबसाइटों ने सरकार कौ इस पहल पर आपत्ति 

दर्ज की है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस बारे मेँ सरकार कौ .क्या प्रक्रिया है? 

संचार ओर सूचना प्रद्योगिकी मत्रालय यें राज्य मत्री (श्री 
- सचिन पायलट ): (क) ओर (ख) वर्ष 2011 के एक आपराधिक 

मामला सं, 136/1- विनय राय बनाम फेसबुक मे माननीय मेग्रोपोलिरन 
मजिस्द्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय ने दिनांक 23.12.2012 के 

आदेश मेँ निदेश दिया है किः 

“प्रथम दुष्ट्या मैने यह पाया है कि अभिमुक्त व्यक्तियों को भारतीय 
ae सहिता (आईपीसी) कौ धारा 153-क, 153-ख ओर 295-क के 
अतर्गत अपराधो के लिए सम्मन जारी किए जाए। परन्तु, आपराधिक 

दण्ड संहिता कौ धारा जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा 

8 चेत्र, 1934 (शक) 

॥ 
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जिला मजिस्टरेट की पूर्वं स्वीकृति को छोडकर उपर्युक्त उपवबंधों के अंतर्गत 
संज्ञान मेँ लेने पर प्रतिबध लगाती है, के तहत प्रतिरोध के कारण 

अभियुक्तं को उपर्युक्त अपराधों के लिए सम्मन जारी नहीं किए जाते 

है। तथापि, सभी अभियुक्तं को 13.01.2012 के लिए पीएफ पर 

आईपीसी कौ धारा 292, 293 ओर 120ख के अंतर्गत मुकदमा चलाए 
जाने के लिए सम्मन जारी किए aM” 

वादी के अनुरोध पर सरकार ने राष्ट्रीय der, एकता ओर 
Teed में अभियुक्तं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आपराधिक 

दण्ड संहिता कौ धारा 196 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की zi 

(ग) मंजूरी के संबंध में सरकार को इन वेबसाइट से कोई 

आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है! 

(घ) प्रशन ही नहीं उठता। 

( हिन्दी] 

ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगार ओर भूमिहीन लोग 

2373. श्री गोरखप्रसाद जायसवालः 

श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

क्या प्रधान्ंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बेरोजगार ओर भूमिहीन लोगों को समय पर 
सुविधाएं तथा आर्थिक मुभआवजा नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप 

ग्रामीण लोगों को अनेक कठिनाइयों को सामना करना पडता है; 

(ख) यदि a, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार ने 
क्या कदम उठाए है; 

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार ओर भूमिहीन लोगों कौ संख्या 
के बारे मे अभी तक कोई आकलन किया ठै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस बरे मेँ क्या सुधारात्मक कदम उठाए है? 

योजना मत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भूमिहीनता के तथाकथित 
स्त्रोत तथा उसको संदर्भित बंरोजगारी के संबंध में प्रश्न स्पष्ट नहीं 
हे। तथापि यदि यह परियोजना संबधी विस्थापन के कारण है तो 
वे राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनः स्थापना नीति 2007 के तहत आएंगे 

जिसमे इसका एक लक्ष्य बडे पैमाने पर जहां तक संभव हो 

विस्थापन को कम करना है तथा परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप 

न्यूनतम भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण करना हे)
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(ख) सं (ड) सरकार ने उपर्युक्त नीति को कानूनी समर्थन 

देने के लिए दिनांक 07/09/11 को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा 
पुनःस्थापना विधेयक 2011 संसद् में पेश किया 21 इस विधेयक 
मेँ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापना हेतु व्यापक 

प्रावधान है जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ आवासीय gaa भूमि 

के बदले भूमि वार्षिक नीतियों रोजगार विस्थापित परिवारो के लिए 

आजीविका अनुदान, मत्स्य अधिकार तथा tery wat तथा पंजीकरण 

शुल्क आदि कौ छूट शामिल है इसके अतिरिक्त इसमे अनुसूचित 
जातियो^अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान #1 इस 
विधेयक को जांच करने तथा लोकसभा अध्यक्ष के gm संसद में 

रिपोर्ट करने हेतु ग्रामीण विकास संबधी संसदीय स्थायी समिति के 

पास भेजा गया है। 

( अनुवाद] 

शिक्षा संबधी सुधार 

2374. श्री रायापति सांबासिवा रावः 

श्री विक्रमभाई antag aren: 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) सरकार का विचार आरक्षितं al सहित देश में 

कौन-कौन से शिक्षा संबंधी सुधार करने का है; 

(ख) उक्त प्रत्येक सुधार पर कितनी राशि व्यय करने का 

प्रस्ताव 2; 

(ग) उक्त प्रत्येक सुधार के संबंध में राज्य सरकारों से क्या 

प्रतिक्रिया/मत प्राप्त हुए रै; ओर 

(घ) उन सुधारों का व्यौरा क्या है जिनके लिए राज्यों के 

विधान 4 साविधिक परिवर्तन कौ आवश्यकता ert? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य पत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) शिक्षा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा 
सरकार संस्थागत ओर नीतिगत सुधार करके ओर सार्वजनिक खर्च 

मेँ वृद्धि करके विस्तार, समावेशन ओर गुणता में त्वरित सुधार के 

माध्यम से इस कार्य को आगे बढाने का प्रयासं करती है। उच्च 

शिक्षा H सुधार लाने के उदृदेश्य से सरकार पहले ही संसद में 

चार विधेयक पेश कर चुकी हे, जिनमें तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, 
चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं ओर विश्वविद्यालयों मे अनुचित पद्धतियों 
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करो रोकने के लिए प्रस्ताव, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य 

प्रत्यायन; विवादों के न्याय निर्णयनं के लिए शिक्षा न्यायाधिकरणः 

तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश ओर प्रचालन को विनियमित 

करने के लिए विधान शामिल है। 

निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 

अधिनियमित किया गया है जिसमे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र मे पर्याप्त 

सुधारो कौ परिकल्पना कौ गई है। अधिनियम म सरकार के लिए 

6-14 वर्ष तक कौ आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क ओर अनिवार्य 

शिक्षा प्रदान करना; छह से चौदह वर्षं तक कौ आयु के प्रत्येक 
बच्चे का दाखिला, उपस्थिति ओर प्रारंभिक शिक्षा कौ पूर्णता को 
सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया है। सर्वं शिक्षा अभियान 

(एसएसए) प्रारभिक शिक्षा कौ गुणता में सुधार लाने के लिए समग्र 

दुष्टिकोण अपनाता दै तथा कत्तिपय मानदंडों के अध्यधीन नए 

प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राभमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों 

मँ प्रोननत करने तथा स्कूल भवनों के निर्माण की व्यवस्था करता 

है। माध्यमिक शिक्षा तक पहुच को सार्वभौम बनाने ओर इसकी 

गुणता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 

मार्च, 2009 में आरंभ किया गया am इस योजना का लक्ष्य पांच 

वर्षं के अंदर कक्षा > ओर X के लिए 75 प्रतिशत का नामांकन 

अनुपात प्राप्त करना हे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae ( सीबीएसई) 

ने शिक्षा सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैँ जिनमे ये भी शामिल 
हे; कि जो छात्र सीबीएसई के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पद् रहे 
है 2011 से ओर कक्षा X के बाद सीबीएसई प्रणाली को छोडकर 
नहीं जाना चाहते हैँ उनके लिए 2011 सै कक्षा xX की ate परीक्षा 

न लेना। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सेमेस्टर प्रणाली, 

पसंद आधारित क्रेडिर प्रणाली शुरू करने, पाद्यचर्या विकसित 

करने, प्रवेश कौ प्रक्रियाविधि में, परीक्षाओं में तथा मूल्यांकन करने 

कौ प्रणालियों मै सुधार करने सहित अनेक शैक्षिक सुधार feu ZI 

यूजीसी ने शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम sam है, 
जिनमे विश्विद्यालयो ओर कालेज में गुणता मूल्यांकन सैल, मानित 
विश्वविद्यालयों के लिए विनियम, विश्वविद्यालयों ओर कालेजों में 

शैक्षिक सुधार प्रणाली, एम.फिल. ओर पीएच.डी. मेँ प्रवेश के लिए 

विनियम, संकाय विकास, अध्यापकों के वेतन ओर सेवा शतं आदि 

शामिल हेँ। एआरईरईसीरीई ने सुधार के लिए पहल की है जिनमें 
तकनीको शिक्षा संस्थाए स्थापित करने के लिए कपनी अधिनियम, 

1956 कौ धारा 25(छ) के तहत संस्थाओं को अनुमति देना शामिल 

है। इसके अतिरिक्त, स्टैंड एलोन स्नातकोत्तर संस्थाओं को अनुसंधान 

ओर विकास के संवर्धन के लिए अनुमति दी जाती है। 
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वर्षं 2011-12 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए 52.060 करोड 
रु. की राशि आबंटित की गई है। 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोई (dived), जो केन्द्र सरकार 

ओर राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्रं को शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शं 

देने वाली सर्वोच्च संस्था है, समय समय पर आयोजित इसकी 

बेटकों मे शिक्षा सुधारों पर विचारविमर्शं करता है। सीएबीई मे 

राज्यो(संघ रान्य क्षेत्रो के शिक्षा मंत्री ओर सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् शमिल' 
होते रैँ। 31.8.2009 को आयोजित अपनी seal बैटक मेँ सीएवबीई 
ने सर्वसम्मति से शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य सुधार की 

आवश्यकता पर सहमति व्यक्ति कौ है तथा महसूस किया है कि 

हालांकि सुधारों कौ गति ओर प्रक्रियाविधि पर भिनन-भिनन मत हो 
सकते है, तथापि, बालकों के हित सै संबंधित इसकौ दिशा में 
मतैक्य धा जो भारत की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति ZI 

एयर इंडिया ओर निजी एयरलाइनों 

का यात्री लोड फैक्टर 

2375. श्री एल. राजागोपालः 

श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 

श्री राजस्या सिरिसिल्लाः 

क्या नागर तिमानन wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो A एयर इंडिया ओर अन्य निजी 

एयरलाईनों का वर्ष- वार/एयरलाइन-वार यात्री लोड फैक्टर क्या रहा; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया ओर प्रत्येक अन्य 

निजी एयरलाइन का आन टाईम कार्य-निष्पादन कितना रहा; 

(ग) एयर इंडिया ने यात्री लोड फैक्टर ओर आन aH 
कार्य-निष्पादन मेँ सुधार हेतु क्या उपाय किए हैँ ओर इन उपायों 

से कितना लाभ हुः; 

(घ) क्या एयर इंडिया नै इकानोमी-क्लास 4 सीय को संख्या 

बद्धाने ओर एक्जिक्यूटिव क्लास में सीरं घटाने का निर्णय किया 

है; 

(ङ) यदि हां, तो ta निर्णय लेने के क्या कारण है; ओर 

(च) एयर इंडिया(इंडियन एयरलाइंस ने अधिक यात्री आकर्षित 

करने ओर प्रचालन लागत तथा अपनी हानि कम करने के लिए 

क्या कदम उठाए है? 
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नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

पिछले तीन वर्षो के faa एअर इंडिया ओर दूसरी निजी एयरलाइनं 

का यात्री लोड फैक्टर ओर समय कार्यनिष्पादन का व्यौरा संलग्न 

विवरण मेँ दिया गया हेै। 

(ग) एअर इंडिया द्वारा इसके लोड फैक्टर ओर समय पर 

कार्यनिष्पादन मे भी सुधार के लिए निम्न प्रयास feu गए Zz: 

(i) सीर फैक्टर मे सुधार के लिए seri को मोनीटर किया जाता 

है ओर प्रतिस्पर्धा में तालमेल के लिए बाजार मे किरायों की 

पेशकश की जाती है; Gi) किरायों कौ सतत समीक्षा कौ जाती 

है; (7) विशिष्ट बाजार क्षेत्रो को लक्ष्य बनाने के लिए समय-समय 

पर योजनाएं आरंभ की जाती है; (iv) सैर-सपाटा, कारपोरेट, 

धार्मिक गतिविधियों के लिए भारत से/तक समूह मे यात्रा करने को 

बदावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया हे। 

समय पर कायनिष्पादन में सुधार के संदर्भ मे, समग्रएयरलाइन 

कौ सभी गतिविधियों को नियंत्रित ओर प्रबंधित करने के लिए 

एकीकृत प्रचालनिक नियंत्रण केन्द्र ओर हब नियत्रण केन्द्र स्थापित 

किया गया है। 

(घ) ओर (ङ) जी, a wer इंडिया ने अपने राजस्व मं 

वृद्धि हेतु 320 श्रेणी के विमान मे बिजनेस क्लास की सीरं को 

कम करने का निर्णय लिया 21 14 पुराने ए320 विमानो के इष्टतम 

उपयोग के लिए 20 जे श्रेणी की del के स्थान पर 42 अतिरिक्त 

ag श्रेणी कौ सीटें लगाकर पूरी तरह इकोनोमी श्रेणी मे परिवर्तित 

किया जाएगा] 

(च) अधिकारिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए, एअर 

इंडिया ने विशेष योजनाएं शुरू की हैदर जैसे ¢) हवाईअड्डे पर 

ही स्तरोनननयन-जहां यात्री विमान मे प्रवेश करने से पर्वं ही 

हवाईअड्डे पर स्तरोनयित कूपन खरीद सकते हैँ; (ii) जल्दी-जल्दी 

योजना-यदि यात्री विशेष दरों की स्कौम को प्रचारित करने के लिए 

यात्रा के 7 दिन ओर 14 दिन पूर्वं टिकट खरीदते है; (1) शगुन 

वाउचर-वेडिग सीजन के दौरान वेडिग कपल्स को गिफ्ट करने के 

लिए (iv) गेट लकौ-जिसमें प्रत्येक 100d fez प्राप्त यात्रियों को 

कम दाम के विशेष कूपन दिए जाएगे; (५) सिल्वर ओर प्लेटिनम 

पास-निश्चित समय-सीमा के भीतर असीमित यात्रा योजना को 

लोकप्रिया बनाना, (vi) एअर इंडिया के यात्रियों को रियायती कूपन 

उपलब्ध कराने के लिए ताज समूह कौ ted होरलों ओर tee 
के साथ तालमेल भी बढाया गया है)
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विवरण 

एअर इंडिया ओर अन्य निजी एयरलाइनीं कौ यात्री लोड फैक्टर ओर समयवद्ध कार्यनिष्पादन 

यात्री लोड फैक्टर (%) 

ay एअर इंडिया Be एयरवेज जटलाइट किगफिशर स्पारईसजेट गो एयर इंडिगो 

2009 66.1 69.3 73.1 70.8 74.7 75.8 78.6 

2010 71.4 75.1 78.6 81.0 81.2 78.0 83.6 

2011 71.6 73.8 77.6 81.1 75.8 77.9 83.3 

समयबद्ध कार्यनिष्पादन (% ) 

2009 73.3 74.5 71.1 82.9 82.8 79.8 80.1 

2010 73.4 84.5 82.9 86.3 85.0 TAT 76.3 

2011 73.2 91.0 88.4 90.5 88.9 82.2 87.4 

धोखेबाजी के मामलों मे सी.बी.आई. जांच 

2376. श्री Wet Wert: क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आर्ई.) को 
कोच्ची, केरल स्थित Fed गीसा इंटरनेशनल द्वारा एक धोखेबाज 

& मामले में जांच के aren दिए हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस मामले 
की वर्तमान स्थिति क्या 2; 

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इस मामले में विदेशों मे संलिप्तता 

के बारे में जांच करने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tert मत्रालय मे राज्य मंत्री 
तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) जी, al केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 09.02.2011 के आदेश 

हारा ओर केरल राज्य सरकार की सहमति से भी माननीय करल 

उच्च न्यायालय के निदेशो पर 5 मामलों को रजिस्टर करने वाली 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को Aad गीसा इंटरनेशनल कोच्ची, केरल 
के विरुद्ध जांच करने के लिए आदेश दिया हे 

(ख) इन 5 मामलों का व्योरा उनकी वर्तमान स्थिति का व्यौरा 

विवरण में दिया गवा 21 

(ग) ओर (घ) नही, सीबीआई ने इन मामलों में विदेशी 

संलिप्तता के बारे मेँ पृच्छता हेतु seca से मदद नहीं मांगी हे। 
जहां तक सीबीआई का संबध है, याचना पत्र एमएलएरी (परस्पर 

कानूनी सहायता संधि) के अनुपालन मेँ भारत के केन्द्रीय प्राधिकरण 
के माध्यम से ages में केन्द्रीय प्राधिकरण कौ भेज दिया गया 

है। निष्पादन रिपोर्ट सभी 5 मामलों मे प्रयोग की जाएगी। 
वितरण 

5 मामलों भौर उनकी वर्तमान स्थिति का न्यौरा 

क्र.सं. मामला सं पंजीकरण की आरोपी व्यक्तियों के नाम एक पक्ति में मामला शीर्षक वर्तमान स्थितिं 

तिथि ओर कानून की धारा 

1 2 3 4 5 

श्रीमती साधना fread, 

धर्मपत्नी श्री गिलवर्ग, 

ted गीसा इंटरनेशनल 

1. प्रवासी अधिनियम की धारा 

(1) (3) ओर आईपीसी 
420 के साथ परित धारा 

विदेश में रोजगार 

प्रस्ताव द्वारा जनता 

से धोखाधदी 

आरोप-पत्र दायर निष्पादन हेतु 
थारईलैण्ड को भेजा गया एलआर 
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1 2 3 4 5 

34 के अंतर्गत आरसी कसल्टेसी, WAHT, लंबित 21 इसके आगे waa के 

3 (एस)2011 दिनांक एलामक्करा डाक संबंध में जांच लंबित zi 

19.03.2011 खाना, कोचीन 

ओर 3 अन्य 

2. प्रवासी अधिनियम कौ श्रीमती साधना fread, विदेश मेँ रोजगार जांच के अधीन निष्पादन के अधीन 

धारा 24 (1) (छ) धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, प्रस्ताव द्वारा जनता निष्पादन हेतु meets को भेजा 

ओर anti 420 के Had गीसा इंटरनेशनल से धोखाधदी गया एलआर aad et 

साथ पठित धारा 34 के PACH, WAHT, 

arta आरसी 4(एस) एलामक्करा डाक खाना, 

2011 दिनांक 19.03.2011 कोचीन ओर 5 अन्य 

3. प्रवासी अधिनियम की धारा श्रीमती साधना fread, विदेश में रोजगार जांच के अधीन निष्पादन के अधीन 

24८1) (छ) ओर orth धर्मपत्नी श्री fret, प्रस्ताव दवारा जनता निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा 

420 के साथ पठित धारा 34 Hag ha इंटरनेशनल से धोखाधदी गया WAAR लंनित है। 

के अंतर्गत आरसी 5(एस) कसल्टंसी, पोनेकरा, 

2011 दिनांक 19.03.2011 एलापक्करा डाक 

ओर 5 अन्य 

4 प्रवासी अधिनियम की धारा श्रीमती साधना fread, विदेश A रोजगार जांच के अधीन निष्पादन के अधीन 

24(1) (छ) ओर आरईपीसी धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, प्रस्ताव द्वारा जनता निष्पादन हेतु धाईलैण्ड को भेजा 

420 & साथ पठित धारा Hee गीसा इंटरनेशनल से धोखाधड़ी गया WAAR लंबित है। 

34 के अंतर्गत आरसी Hae, पोनेकरा, 

6(एस) 2011 दिनाक एलामक्करा डाक खाना, 

19.03.2011 कोचीन ओर 5 अन्य 

5 प्रवासी अधिनियम कौ धारा श्रीमती साधना fread, विदेश A रोजगार आरोप-पनत्न दायर निष्पादन हेतु 
241) (छ) ओर आर्ईपीसी धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, प्रस्ताव द्वारा जनता aes को भेजा गया एलआर 

420 के साथ पठित धारा Hag aha इंटरनेशनल से धोखाधड़ी लंबित है। इसके आगे एलआर के 
34 के अंतर्गत आरसी कसल्टेसी, पोनेकरा, संबध में जांच लंबित Zz 

7(एस) 2011 दिनांक एलामक्करा डाक 

19.03.2011 खाना, कोचीन 

ओर 5 अन्य 

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवा/केन्द्र सरकार के 
(हिन्दी) 

काम नहीं करने वाले अधिकारियों को कार्यमुक्त करना 

2377. श्री राजीव रंजन सिंह se ललन सिंहः 

श्री अनंत कुमार ee: 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

काम नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त 
करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो संगत उपबंधों सहित तीन वर्षो के दौरान 
तत्संबंधी व्यौरा क्या हे; 

(ग) क्या सरकार ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों कौ 

पहचान करने के लिए कार्यविधि तैयार at है; ओर
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेशन मत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) ओर (ख) जहां तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों 

का संब॑ध है मखिल भारतीय सेवा (डीसीञरबी) नियमावली 1958 

के नियम 16(3) कौ 31 जनवरी 2012 को संशोधित किया गया 

है जिसमें व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के 

परामर्श से एेसे सदस्य को लिखित रूप मे कम-से-कम तीन माह 

का पूर्वं नोटिस देकर या एसे नोरिस के बदले मेँ तीन माह का 

वेतनं एवं wed लेकर जनहित में सेवा से सेवानिवृत्त होने कौ अपेक्षा 

कर सकती हैः 

(1) समीक्षा के asad जब एेसा सदस्य 15 वर्षो कौ ada 

सेवा पूरी at cat 2; या 

(2) समीक्षा के पश्चात् जब एेसा सदस्य 25 वर्षो की अर्हक 

सेवा पूरी कर लेता है या 50 वर्षं कौ आयु प्राप्त करता 

है जेसा भी मामला हो; या 

(3) यदि उक्त (1) या (2) में उल्लिखित समीक्षा नहीं कौ 

गर्ह है तो अन्य किसी समय पर समीक्षा के बाद जैसा 

कि केन्द्रीय सरकार एसे सदस्य के संबध उचित aaa 

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का संबंध है सरकार 

किसी भी सरकारी सेवक को लोकसहित 4 लिखित रूप से 

कम-से-कम तीन माह का नोरिस देते eu या td नोटिस के बदले 
तीन माह के वेतन एवं Ad हुए 50/55 वर्ष कौ आयु प्राप्ते करने 

या 30 वर्षो कौ सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त कर सकती 

zl 

qe अखिल भारतीय सेवा (डीसीञारबी) नियमावली 1958 

कै नियम 16(3) को हाल ही मेँ 31.1.2012 को संशोधित किया 

गया है, अतः किसी भी अधिकारी नै लोकहित में नियम के 
संशोधित प्रावधान का उपलब्ध लेते हुए समयपूर्वं सेवानिवृत्ति नहीं 

ली @ तथापि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों नै 30 वर्षा 
की sem सेवा पूरी करने या 50 वर्ष कौ आयु प्राप्तं करने के 

पश्चात अखिल भारतीय सेका (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के 

संशोधन पूर्वं नियम 163) का अवलंब लेते हुए विगत मं 

लोक सहित में समयपूर्वं सेवानिवृत्ति ली है। 

(ग) ओर (घ) राज्य/संबर्गं के बाहर से एक सदस्य एवं 

अनुसूचित जाति/अनुसुचिते जनजाति समुदाय के एक सदस्य al 

अखिल अधिकारियों के लिए समीक्षा समिति पे सम्मिलित किया 

गया हे। 
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{ अनुकाद। 

आई आईटी एन आईटी का दर्जा 

2378. श्री इन्दर fae नापधारीः क्या मानव संसाधन 
विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास उत्तराखंड ओर ange सहित 

देश मे कतिपय प्रतिष्ठितं संस्थानों को aera मे परिवर्तित करने 

का कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ओर प्रस्ताव-वार व्यौरा 
क्या है; ओर 

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब 
तक लिए जाने कौ संभावना 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्यं मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्वेश्वरी ): (क) से (ग) हालांकि सरकार ने उत्तर प्रदेश 
मेँ प्रौद्योगिकी संस्थाना, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भारतीय 
प्रोद्योगिको संस्थान में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है, अन्य 
किसी प्रतिष्ठित संस्थान को राष्ट्रीय प्रोद्योगिको संस्थान अथवा 
भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान में रूपांतरित करने का अभी कोई 
प्रस्तावे नहीं है। 

अल्पसंख्यक को आरक्षण 

2379. श्री नीरज शेखरः 

श्री यटवीर सिंहः 

श्री एम. आनंदनः 

क्या Waa यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अन्य fos वर्ग के आरक्षण को कम 

करके अल्पसंख्यकों का 4.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का 

निर्णय लिया 2; 

(ख) यदि a, तो क्या धार्मिक अल्पसंख्यक को आरक्षण 

संविधान के अनुरूप 2; 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार धार्मिक अल्पसंख्यक 

को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने 

क्रा है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

| मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री at. 

नारायणसामी ): (क) जी, नही। अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें
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मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोद्ध ओर (Shier) पारसी शामिल हे, 
के लिए अन्य frost वर्ग के 27% आरक्षण मेँ से 4.5% आरक्षण 
का उप कोय निर्दिष्ट किया गया है। यह उप कोटा उन्दी 
अल्पसंख्यकों के लिए लागू है जो अन्य पिडा वगो कौ केन्द्रीय 
सूची मे सम्मिलित किए me है। इसलिए अन्य पिडा at का 
आरक्षण 27% ही है तथा इसे उप कोटा सृजन के परिणामस्वरूप, 
घटाया गया है। 

(ख) de 4.5% आरक्षण उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए लागू 
है जो पहले से ही अन्य fea वगो की केन्द्रीय सरकार कौ सूची 
मेँ सम्मिलित किए गए है, इसलिए यह संविधान के अनुरूप हे। 

(ग) ओर (घ) प्रश्न ही नहीं उठता। 

[fet] 

गरीब छात्रों के लिए विद्यालय 

2380. श्री संजय सिंह चोहानः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अल्पसंख्यक बहुल 
aat मे गरीब विद्यार्थियों के लिए नवयुग,प्रतिभा विकासकेन्द्रीय 
विद्यालय खोलने का 2; 

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय यें राज्य मत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास Aare, 
नवयुग ओर विकास विद्यालयों को खोलने कौ योजना नहीं चला 
रहा 21 ये विद्यालय रष्टय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा 

सम्बद्ध राज्य सरकारों के safer में आ जते है। केन्द्रीय 
विद्यालय मुख्यतः रक्षा कार्मिकों सहित स्थानांतरित होने वाले केन्द्र 
सरकार के कर्मचारियों के बच्चों कौ शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए खोले जाते हेः न कि 
राज्य- वार/जिला-वारजव्लोँक-वार/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र-वार आदि 
के मानदण्डों के आधार पर। 

[ अनुकाद। 

व्यय का वर्गीकरण 

2381. श्री एम. आनंदनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने रगराजन समिति कौ व्यय को 

योजना एवं गैर-योजना श्रेणियों में विभाजित करने कौ मौजूदा 
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प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश का समर्थन किया गया है 

तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बारे मेँ बी.के. चतुर्वेदी समूह कौ 
रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने पर सहमत हो गये है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 
की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या राज्यों ने भी केन्द्र सरकार से विभिन्न सामाजिक 

aa योजनाओं के लिए उन्हें सीधे निधियां देने का अनुरोध किया 
है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस संबध में 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय मे राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) केन्द्रीय प्रायोजित 
स्कीमों (सीएसएस) की पुनर्खरचना के dae में बी.के. चतुर्वेदी 
समित कौ रिपोर से राज्य व्यापक रूप से सहमत है। तथापि, उन्होने 
कई yera दिए है। रंगराजन समिति कौ रिपोर्ट भी राज्यों को 
परिचालित कौ गई है। कुछ राज्यों ने एनडीसी की अक्तूबर 2011 

में हुई doe में व्यय को योजना एवं गैर-योजना श्रेणियों मं 
विभाजित करने की मौजुदा प्रणाली को समाप्त करने कौ सिफारिश 
का विशेष रूप से समर्थन किया है। ये दोनों मामले योजना आयोग 
के विचाराधीन है। वर्ष 2012-13 के बजट भाषण मे माननीय वित्त 

मत्री ने उल्लेख किया है कि बारहवीं योजना के कार्यान्वयन में 

केन्द्रीय प्रायोजित cera को सुचारू बनाने एवं संख्या कम करने 
तथा योजना ओर गेर-योजमा वगींकरण पर विचार करने के aay में 
विशेषज्ञ समितियों द्वारा को गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। 

(ग) ओर (घ) trem समिति ओर बी.के. चतुर्वेदी समिति 
दोनों ने सिफारिश की है कि राज्यो को केन्द्रीय योजना निधियां राज्य 
एकीकृत निधि के माध्यम से अंतरित कौ जाएगी। वर्तमान स्कौमों 

मे जहां निधियों सीधे स्वायत्त एजेंसियों(सोसाईियों के माध्यम से 

stata की जाती है, अंतरण के माध्यम को एक निश्चित अवधि 
के sata cont के माध्यम से परिवर्तित कर दी जानी चाहिए। 

यह सिफारिश योजना आयोग के विचाराधीन है। 

(हिन्दी) 

मध्याह्न भोजन योजना मे भेदभाव 

2382. श्री wat लाल पुनियाः क्या मानव संसाधन 
विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या ae स्थानों पर जाति के कारक के कारण 

विद्यार्थियों को मध्याह्नं भोजन में भाग नहीं लेने के उदाहरण सरकार 

के ध्यान मे आये है;



213 प्र्नीं के 

(ख) यदि हां, तो 2011 ओर 2012 के दौरान अब तक सात 

ta मामलों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Gay मे क्या उपचारात्मक उपाय किये गये है/किये 
जा रहे रै? 

मानव संसाधन विकास vara में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरम्देश्वरी ): (क) ओर (ख) 1.1.2011 के बाद इस विभाग 
को दो शिकायतें; मध्य प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश से ए-एक शिकायत 
प्राप्त EE tl दोनों को उनकी जांच करने ओर आवश्यक कारवाई 
करने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश राज्य नै सूचित किया 

है कि शिकायत निराधार पाई पाई गई क्योकि अनुसूचित जाति से 
संबंधित महिला रसोइया द्वारा पकाया गया खाना स्कूल में सभी 
बच्चों द्वारा खाया जा रहा Ml उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया 

है कि मध्याह्न भोजन न पकाने ओर जातिगत भेदभाव के संबंध 
q संबंधित स्कूल, लखीमपुर के प्रधानाचार्य कौ शिकायत भी 

निराधार पाई गई क्योकि यह शिकायत उनके विरुद्ध कौ जारी 
कारवाई के कारण की गई थी; अपनी द्यूरी उचित ढगसे न 
करने के कारण उनका वेतन रोक दिया गया था। 

(ग) wala शासित राज्यों ने खाना तैयार करने ओर 
वितरित करने का निरीक्षण करने के लिए अनुसूचित जाति तथा 

अनुसूचित जनजाति के सदस्यो वाली समितियां (कमेटी गठित की है। 
इसी प्रकार रसोइया-सह-सहायकों कौ भरतीं मे इन समुदायो को 
प्राथमिकता दी जाती हे। 

मध्याह्न भोजन दिशा- निर्देशों में निर्धारित है कि प्रत्येक तिमाही 
मे ओसतन 25 प्रतिशत स्कूलों की जिला, wa डिवीजन, 
तहसील/तालुका, sae ओर अन्य उपयुक्त स्तरों पर राज्य पर राज्य 
सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों से संबद्ध अधिकारियों द्वारा जांच 
कौ जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्रं सरकार, राज्य सरकार, 
यूनिसेफ ओर उच्चतम न्यायालय आयुक्त के प्रतिनिधियों वाले 
संयुक्त समीक्षा मिशन, satan का पता लगने में राज्यों कौ 
सहायता करते है। इसी प्रकार, 40 Tada अनुवीक्षण deed जैसे 
अई आईटी, चेन्नई ओर विश्वभारती भी इस पहलू का अनुवीक्षण 
करती zi 

(अनुवाद 

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 

2383. श्री ए. सम्पतः 

श्री अशोक daz: 
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तकनीकौ एवं 

ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं gen कौ दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम 

हेः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो 

के दौरान इस दिशा में क्या कदम ser गए है; 

(ग) प्रत्येक स्थापित निर्माणाधीन एवं स्थापना हेतु प्रस्तावित 

परमाणु ऊर्जा aaa में किए गए विदेशी निवेश का व्यौरा क्या है; 

(घ) उन देशों के नाम क्या हैँ जिनके साथ सरकार ने अब 

तक दधन आपूर्ति समञ्मौते पर हस्ताक्षर किये 2; 

(ङ) क्या ये देश समद्योते के अनुसार ईधन कौ आपूर्ति कर 
रहे 2; 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा am 2 तथा यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण हैँ तथा इस संबध मे सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाये Wasa जा रहे है; 

(3) क्या सरकार को हरियाणा के फतेहाबाद मेँ परमाणु संयंत्र 

हेतु भूमि का अधिग्रहण करने मे समस्या का सामना करना पड 
रहा है; ओर 

(ज) इस मामले को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम sod Wasa जा रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा wart कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी, 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी, a मुख्य उपलब्धियां, एक 
अंतर्रष्टीय निस्संगता ओर प्रौद्योगिकी अस्वीकृति व्यवस्था जो कि वर्ष 

1974 से 2008 तक चली थी, में देश के त्रि-चरणीय नाभिकोय 
विद्युत कार्यक्रम के लिए स्वदेशी नाभिकौय विद्युत रिएक्टर तथा 
संबद्ध ईधन चक्र प्रोद्योगिकियों का विकास करना रहा है। आज 

भारत विश्व स्तर पर एकं एसे देश के रूप मे जाना जाता है जिसके 

पास त्ुरिहीन अप्रसार रिका काली प्रगत प्रौद्योगिकी है। 

पिछले तीन वर्षो में, तीन नाभिकौय विद्युत fused (3x220 
मेगावाट) को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। 700 मेगावार 

क्षमता वाले स्वदेशी तौर पर डिजायन feu गए चार दाबित भारी 
पानी रिएक्टरों का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है। कर्ई देशों 

के साथ द्विपक्षीय सहकार aml पर हस्ताक्षर किए गए है! 

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के Sadat के अनुसार 

नाभिकौीय विद्युत परियोजनाओं 4 विदेशी इक्विटी निवेश कौ अनुमति 
नहीं है। अतः विदेशी निधिकरण, केवल ऋण कौ शक्ल में किया
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जा सकता है हाल ही मे, कुडनकुलम परियोजना कौ स्थापना 6416 

करोड रुपए के रूसी राज्य ऋण से की जा रही है। भावी 

परियोजनाओं के मामले में, विदेशी ऋण चाहे वह राज्य ऋण, बैक 

अथवा बहुपक्षीय निधिकरण wife के माध्यम सेहो, at 

परिकल्पना की जा रही ZI 

(घ) केन्द्रीय सरकार ने, रूसी परिसंघ, कजाखिस्तान ओर 
wa के साथ ईधन की आपूर्ति संबंधी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए 

él 

(ङ) ओर (च) जी, a wre ने अनुबध मे उल्लिखित मात्रा 
कौ आपूर्ति कौ 21 रूसी परिसंघ ओर कजाखिस्तान के साथ, ईधन 
at दीर्घावधि आपूर्ति संबंधी करार किए गए di आपूर्ति नियमित 
रूप से प्राप्त हो रही है) 

(छ) ओर (ज) फतेहाबाद, हरियाणा मे भूमि का काम भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम के अनुसरण में किया जा रहा है। यह कार्य 

पूरा होने कौ प्रगत कौ अवस्था मेँ है। संयंत्र स्थल के लिए 
अधिगृहित किए जाने वाले 1313 wes मं से, 1109 एकड़ 
भू-स्वामियों ने पहले ही अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। वर्तमान 
मे, अधिगृहीत कौ जाने वाली भूमि के लिए राज्य सरकार के साथ 
बातचीत की जा रही है। नाभिकीय विद्युत कौ सुरक्षा के संबंध में 
आशंकाओं का समाधान, विशेष तौर पर फुकुशिमा के बाद, निरन्तर 

पल्लिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। 

आई.सी.ए.ओ. के गैर-युरोपीय सघ के सदस्यों की बैठक 

2384. श्री प्रदीप मा्ीः 

श्री fase वी. पटेलः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या अतररष्टरिय नागर विमानन संगठन के गैर-यूरोपीय 

संघ के प्रतिनिधियों की हाल मैं मास्को में बैठक हुई 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त बैठक के दौरान चर्चा कौ गई कार्यसूची का ब्योरा 
क्या 2; 

(घ) उक्त दौरे के दौरान भारतीय शिष्टमंडल द्वारा विभिन देशों 

के नेताओं के साथ विभिन मुद्दों पर हुई चर्चा का व्यौरा क्या 

है; 

(ङ) क्या उक्त बैठक के पश्चात किसी संयुक्त घोषणा पर 

सहमति at हुई है; ओर 
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(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी हा, 

इकाओ के 32 देशों के प्रतिनिधियों, जिनमे इ.यू. सदस्य ओर eg, 
यू. सदस्य दोनों शामिल हें, नै 21-22 फरवरी, 2012 को मास्को 
मे अतररष्टीय बैठक मेँ भाग लिया। 

(ख) से (च) 29-30 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली मेँ 

अंगीकृत घोषणा पत्र कौ अनुवर्ती कारवाई के रूप मेँ भयोजित 
बैठक में सदस्यों ने बैठक से पूर्वं परिचालित कार्य पत्र पर 
विचारविमर्शं किया, जिसमें विभिन संभावित निवारक उपायों आदि 

के साथ-साथ आगे बढ़ने के तरीके शामिल थे। उपस्थित देशों ने 

विचार पश्चात ई.यू.-ईटीसी के विरुद्ध घोषणा पत्र को अंगीकृत 

किया कि अब विभिन प्रतिक्रियात्मक उपायों को शामिल किया 

जाएगा, जिनमे से सभी सरकारे निवारक उपायों का चयन कर 

सकती है। जो कि मास्को घोषणा पर यूरोपीय संघ के प्रत्युत्तरं 
के आधार पर, अन्य Te जो इस समूह मे शामिल होना चाहते 

तथा भारत हैँ सहित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी we 

उपयुक्त प्रतिक्रियात्मक उपाय करेगे। 

( हिन्दी) 

अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दर 

2385. श्री रमा्शकर राजभरः 

श्री आर. थामराईसेलवनः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि द्र में कमी 

आई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्ंबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) चालू वित्तीय वर्षं के दौरान मे देश मे अवसंरचना क्षेत्र 
al वृद्धि दर en 2; 

(घ) वर्तमान में देश A अवसंरचना क्षेत्र का व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या देश में अत्यधिक अवसंरचना एवं ओद्योगिक 

कलस्टर का विकास करने की माग है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिक 
मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य
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मत्री ( श्री अश्विनी कुमार ): (क) ओर (ख) जी नही। ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमरीए) में अनुमानित 
जीडीपी के प्रतिशत के रूप मँ अवसंरचना क्षेत्र मे निवेश 
निम्नानुसार हैः 

वर्ष अवसरचना में बाजार मूल्य पर 
जीडीपी के रूप में निवेश 

2007-08 6.44 

2008-09 7.18 

2009-10 731 

2010-11 7.94 

2011-12 8.37 

(ग) चालू वर्ष में एमरीए मे अवसंरचना क्षेत्र में जीडीपी का 

8.37 प्रतिशत निवेश अनुमानित किया गया है। तथापि, अंतिम निवेश 
के Has एकत्र हो जाने पर वास्तविक विकास चालू वित्तीय वर्ष 
कौ समाप्ति पर जात हो पाएगे। 

(घ) तीव्र विकास 4 अपर्याप्त अवसंरचना प्रमुख sata के 

रूप मे मानी गई है। अतःसरकार ने सार्वजनिक तथा 

सार्वजनिक-निजी- भागीदारी के माध्यम से निजी निवेश कौ 
सहभागिता के आधार पर अवसंरचना में व्यापक विस्तार हेतु 
आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध मे पर्याप्त प्रगति कौ गह 

el अवसंरचना में जिसमे सडक, रेलवे, पोर्ट, हवाईअड्डे, विद्युत, 
दूरसंचार, तेल व गैस पाईपलाइन तथा सिंचाई शामिल है, मे कुल 

निवेश ग्यारहवीं योजना के आधार वर्षं मे जीडीपी के 5.7 प्रतिशत 

से योजना के अंतिम वर्षं में लगभग 8 प्रतिशत तक बढा है। कुछ 

षेत्रकों विशेषकर दूर-संचार, तेल व गैस पाइपलाइन में निवेश कौ 
गति उत्साहवर्धक रही है जबकि विद्युत, रेलवे, सडक व पत्तन में 

निवेश लक्ष्य से पीछे रहा है। पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना 
म निजी निवेश आकर्षित करने के प्रयास मे काफी सफलता मिली 

हे, केवल केन्द्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य 
के स्तर पर भी। काफी संख्या मे पीपीपी परियोजनाएं शुरु की गई 

है तथा Se से करई वर्तमान में केन्द्र राज्य दोनों मे प्रचालन में 
हे। 

(ङ) सभी क्षत्रकों मे ओर अधिक अवसंरचना विकसित करने 
को मांग उट रही है। इसके अतिरिक्त, नए ओौद्योगिक woe 

जैसा कि बारहवीं योजना कार्य समूह व उद्योग संबंधी संचालन 
समिति द्वारा fated किया गया है, के सृजन हेतु भी पर्याप्त मांग 
हे। 
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(च) एनडीसी हारा 22 अक्टूबर, 2011 को तथा अनुमोदित 
बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र मे यह दर्शाया गया है कि बारहवीं 

योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में कुल निवेश 45 लाख करोड 

रुपए से अधिक होना चाहिए। दृष्टिकोण पत्र मे यह भी कहा गया 

है कि अवसंरचना निवेश (जैसे विद्युत, सडक व पुल, दूर-संचार, 
रेलवे, सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता, पत्तप, हवाई, अड्डा, भंडारण 

ओर पाइप लाइन) योजना के आधार वर्षं (2011-12) मे जीडीपी 

के लगभग 8 प्रतिशत से 2016-17 में जीडीपी के लगभग 10 

प्रतिशत तक बढाने कौ आवश्यकता होगी । इस स्तर पर निवेश 

का वित्ते पोषण करने के लिए सार्वजनिक aan से व्यापक परिव्यय 

को आवश्यकता होगी, परंतु इसे निजी निवेश में अनुपातिक वृद्धि 
से अधिक से clea होगा। निजी व पीपीपी निवेश का ग्यारहवीं 

योजना मेँ कुल निवेश का लगभग 30 प्रतिशत योगदान होने का 

अनुमान है। बारहवीं योजना में उनका शेयर 50 प्रतिशत तक aed 
कौ आवश्यकता 2 

ओद्योगिक कलस्टर के संबंध में योजना आयोग में विनिर्माण 

योजना तैयार की जा रही है जो इस प्रकार की मांगों पर विचार 

करेगी। 

अन्य पिडा at श्रेणी हेतु नौकरियों मे आरक्षण 

2386. श्री रतन सिंहः क्या Wart यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धौलपुर ओर भरतपुर के अतिरिक्त 

राजस्थान के अन्य जारो कौ अन्य पिडा वर्गं कौ सुविधा प्रदान 

कौ है; 

(ख) यदि a, तो इस भेदभाव के क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार ने धौलपुर ओर भरतपुर के wel को अन्य 

frost वर्ग श्रेणी के अतिर्गत आरक्षण प्रदान करने हेतु क्या ग्रयल 
किए है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय पिडा at आयोग 

की सलाह के अनुसार, धौलपुर एवं भरतपुर जिलों का छोड कर 

जाति/समुदाय को राजस्थान राज्य के लिए अन्य पिडा वर्गं की 

केन्द्रीय सूची मेँ सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के पदों 
एवं सेवाओं मै अन्य पिडा वर्गं आरक्षण उन जातियो/समुदायों को 

प्रदान नहीं किया गया है जिन्हें अन्य पिडा वर्गं कौ केन्द्रीय सूची 
मे सम्मिलित नहीं किया गया है।
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( अनुवाद] 

आयातित सिम काडों से खतरा 

2387. श्री stat, चन्द्रे गौडाः 

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 

श्री एस.आर. Wears: 

श्री शिवराम गौडाः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वक्तव्य कौ ag चिंता के 
मद्देनजर सरकार देश मे विनिर्मित मोबाइल फोन सिम Hee का ` 

प्रयोग किये जाने तथा विदेश में विनिर्मित सिम area को 

हतोत्साहित किये जाने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी at क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस aay A सभी aaa सेवा 

प्रदाताओं को निदेश जारी किये है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aia an है तथा इस पर सेवा 

प्रदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या देश में नकली मोबाइल सिम कार्ड का भी प्रयोग 

हो रहा है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौस क्या रै तथा इस dae में 

सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
सिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) दूरसंचार विभाग ने भारत में 
सिम (सन्सक्राहबर आइडिन्वटी माद्यूल) wel के निजीकरण पर 

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक आयोजित कौ है। दूरसंचार 
से संबंधित सलाहकार परिषद, जो दूरसंचार प्रचालकों का एक 

संयुक्त मंच है, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया था 
कि सिम आयात।विनिर्माण संबंधी कर संरचना भारत में सिम के 

निजीकरण के लिए अनुकूल नहीं है। सूचना प्रोद्योगिकौ विभाग ने 
दिनाक 10 फरवरी, 2012 कौ अधिसूचना स. 8 

(78)/2010-आईपीएचडब्लयू के द्वारा एेसे इलेक्टानिक उपकरणों 
जिनकी देश के लिए सुरक्षा निहितार्थं है, के प्रापण ओर सरकार 

के अपने उपयोग के लिए प्रापण में न कि वाणिज्यिक पुनः विक्रय 
के विचार से अथवा वाणिन्यिक विक्रय के लिए माल तैयार करने 
मे उपयोग करने के विचार से घरेलू विनिर्मित इलेक्टानिक उपकरणों 

को प्राथमिकता प्रदानं करने कौ नीति निर्धारित कौ टै। उपर्युक्त 
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अधिसूचना के आधार पर, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को देश मं 

विनिर्मित इलेक्टोनिक उत्पादों के संबध मेया तो सुरक्षा के कारणं 

अथवा सरकार के प्रापण के लिए वरीयता प्रदान करने हेतु 

अधिसूचना जारी करनी होती है। 

(ग) जी, नही। 

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता! 

(डः) ओर (च) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नोटिस मेँ acts 
सिम काडं से संबंधित कुक मामले आए Zz जब क्लोड सिम का 
का कोई मामला दूरसंचार सेवा प्रदाता के नोटिस मे आता है, तो 
दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा विभिन teed वाला अन्य सिम का 
वास्तविक उपभोक्ता को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुदृढ किया है। 

[fet] 

सघ लोक सेवा आयोग की utter में sit भाषा 

2388. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग कौ परीक्षा मे अग्रेजी भाषा 

अनिवार्यता कर दी गई है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हिंदी ओर अन्य भारतीय 

भाषाओं को अनिवार्य बनाये जाने पर fear किये की संभावना है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी sto क्या है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री बी. नारायणसामी ): 

(क) अग्रेजी भाषा का परीक्षण या तो भाषा प्रश्नपत्र के रूपमे 

या सामान्य sist के घटक के रूप मे, संघ लोक सेवा आयोग 

द्वारा संचालित की जाने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में नियत किया 

जाता हे। 

(ख) से (घ) सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा मे, उम्मीदवारों 
(पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित को छोडकर) को भारतं कौ संविधान 
की seat अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं मे से एक के 

अनिवार्य प्रश्नपत्र का उत्तर देना अपेक्षित है, जौ अर्हक प्रकृति का 
होता है। वर्तमान में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कौ 
जाने वाली किसी अन्य परीक्षा के लिए हिन्दी या अन्य भारतीयं 

भाषाओं का अनिवार्यता बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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भ्रष्टाचार से निपरने की रूपरेखा 

2389. श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकरः क्या प्रधानमंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) भ्रष्टाचार से निपटने हेतु केन्द्र सतकता आयोग (eat. 

सी.) द्वारा तैयार कौ गई रूपरेखा का व्यौरा क्या है; 

(ख) काला धन की आवक एवं बेनामी संपत्ति को रोकने 

हेतु दवारा क्या रणनीति बनाई गई है; 

(ग) क्या सरकार का विचार बेमानी लेन-देन पर रोक लगाने 

का है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी aie क्या है तथा इस aay में 

क्या रणनीति बनाई गई? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी, 

नारायणसामी ): (क) सुशासन को बढावा देने के क्रम मेँ, केन्द्रीय 

Hana आयोग ने "राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी रणनीति" का एक 

प्रारूप तैयार किया है ओर इसे आयोग की बेवसादट पर डाला है। 

आयोग ने जनता/पणधारियों से रिप्पणियां/सुञ्ाव भी मागे है! 

प्रस्तावित रणनीति, राष्ट की राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा प्रणाली को 

क्रमवार ओर सचेतन आकार देने हेतु लक्षित है। प्रारूप रणनीति, 

सरकार ओर राजनैतिक हस्तियों, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिको 

निजी aa ओर सिविल सोसायरी के संगठनों द्वारा aaa किए 

जाने कौ अनुशंसा करती है। 

(ख) से (घ) काले धन/कर अपवंचन के विरूद्ध अभियान 

एक निरंतर ओर सतत प्रक्रिया है। आयकर विभाग नै बेवसादुर धन 

को खोज निकालने ओर कर अपक्चन को नियंत्रित करने हेतु 

अनेक दंडात्मक उठाए #1 इनमें कर विवरण की संवीक्षा, सर्वेक्षण, 

छानबीन ओर जन्ती कारवाइयां, शास्ति का अधिरोपण ओर यथोचित 

मामलों मे अभियोजन कौ शुरूआत शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकौ 

को कर अपवंचकों के विरुद्ध अपक्चन-विरोध कार्रवाई करने के 

लिए सूचना के मिलान ओर एकत्रित हेतु एक क्रमवार तरीके से 
प्रयुक्त किया गया zi 

बेनामी लेनदेन को बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 

(1988 का 45) की धारा 3 के अंतर्गत पहले ही इस प्रभाव के 

तहत निषेध किया गया है किं कोटं व्यक्ति बेनामी लेनदेन मेँ प्रवेश 

नहीं करेगा। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम, अधिनियम 

मे अन्तर्निष्ठ अशक्ता के कारण नहीं बनाए जा सकते ZI 
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अततःविद्यमान अधिनियम के स्थान पर व्यापक विधान, बेनामी मेँ 

संपत्ति धारण को निषेध करने, धारिति बेनामी संपत्ति कौ वसूली 
अथवा स्थानांतरण के अधिकार पर् रोक ओर धारित बेनामी संपत्ती 

के अधिकरण हेतु प्रक्रिया तथा एक तंत्र का प्रावधान करने के 

क्रम मे "बेनामी तेनदेन (निषेद) विधेयक, 2011 ' दिनांक 18.8.2011 

को संसद में प्रस्तुत किया गया है। 

थोक एसएमएस पर शुल्क 

2390. sit Ware TEs: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी dat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या थक एखएमएस भेजने पर कोई शुल्क लगाया गया 

हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या सरकार उक्त शुल्क को वापस oH पर विचार करर 

रही 2; ओर 

(च) यदि हां, तो asad व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
(श्री मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) भारतीय दूरसंचार 

विनियामक प्राधिकरण (टाई) ने थोक (बल्क) एसएमएस पर किसी 

शुल्क कौ वसूली नहीं कौ है। तथापि, ae ने दूरसंचार वाणिज्य 
संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम, 2010 & द्वारा मूल अभिगम 
प्रदाता को मूल अभिगत प्रदाता द्वारा देय सु. 0.05 (केवल पाच 

पैसे) का एक प्रोत्साहन एसएमएस प्रभार निर्धारित किया हे। यह 
प्रभार रेलीमाकटरों को प्रोत्साहन एसएमएस को डम्पिंग करने से 

रोकने से tad के लिए है जिनकौ वजह से उपभोक्ताओं के 

साथ-साथ नैेटवकं को भी असुविधा होती 21 

(ग) ओर (ध) ad उक्त शुक्त को वापस लेने पर विचार 

नहीं कर रहा है क्योकि प्रोत्साहन एसएमएस पर टर्मिनेशन प्रभार 

से एेसे एसएमएस भेजने पर करार पर कारगर रोक लगी है। 

[अनुकद। 

हवाई पट्टी का उनयन 

2391. श्री भक्तं चरण दासः क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने उतकेला say पट्टी 

सहित राज्य में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु प्रस्ताव भेजा है;
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(ख) यदि हां, तो इस संबंध मेँ सरकार द्वारा उठाए गए कदमां 

सहित acide व्योरा क्या है; ओर 

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने कौ संभावना 

है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हा 

ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा मे ज्ञारगुडा हवाई अड्डे के 

स्तरोभ्नयन के लिए निवेदश किया Zl 

उत्कल हवाई पट्टी ओडिशा सरकार का है। भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण (एएआई) को इसके स्तरोननयन के लिए राज्य सरकार 

से कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ख) ओर (ग) आरसुगुडा हवाई अड्डे पर 188245 मीटर 

का रनवे fic है, लेकिन यह वाणिज्यिक war के लिए उपयुक्त 

नहीं 31 प्रारोभिक तौर पर एटीआर 72-500 श्रेणी के विमान 

प्रचालनों के उद्देश्य से, एएआई द्वारा चरणबद्ध तरीके से ज्ारसुगुडा 

हवाई अड्डे का विकास ओर प्रचालनीकरण किया जाना राज्य 

सरकारर द्वारा अपेक्षित भूमि एएआई को सपे जाने पर निर्भरं करता 

है। 

हवाई aes कौ प्रचालनीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रथम 

चरण के लिए (अपेक्षित कुल 412.5 ung अतिरिक्त भूमि मे से) 

अपेक्षित 1919 wes भूमि का अनुमान किया गया हे। 

विकिरण का पता लगाने संबधी प्रणाली 

2392. St. सुचारू रंजन हल्दरः 
st. विनय कुमार पाण्डेयः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय विकिरण विफलता के मद्द् 

नजर विकिरण का पता लगाने संबंधी प्रणाली कौ स्थापना हेतु क्या 

अनुवतीं कारवाई कौ गई है; 

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तत्र बनाया 

है कि teh घटनाओं कौ भविष्य मेँ पुनरावृत्ति न हो तथा यदि हां, 

तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) देश के उन विनियामक निकायों के नाम क्या हैँ जो 

was या विकिरण युक्त मेडिकल कचरे से निपटान कौ निगरानी 

करते है; ओर 

(घ) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्षं के दौरान विकिरण युक्त 

कबाड या मेडिकल कचरे के निपटान संब॑धी नियमों एवं दिशानिर्देशो 
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के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला था उन उल्लंघकर्ताओंं 

के विरुद्ध अब तक क्या कारवाई की गई है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) भारत सरकार ने, मायापुरी कौ घटना के 

घरित होने से पहले ही, कुक प्रमुख भारतीय बंदरगाह पर विकिरण 

संसूचन प्रणाली की स्थापना के लिए कारवाई शुरू कौ थी। सचिवों 

की समिति ने 9 अक्तूबर, 2009 का आयोजित अपनी बैठक में 

यह निर्णय लिया कि गृह dares विभिन अन्य संबद्ध म॑त्रालयो(विभागों 

के साथ परामर्श करके, deere पर विकिरण संसूचना प्रणाली को 

स्थापना का मानीटरण एक समयबद्ध तरीके से करेगा। नौपरिवहन 

मंत्रालय को प्रमुख बंदरगाहों पर मँनीटरों कौ स्थापना wae 

परियोजना को निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौँपी गई eI 

(ख) जी, al महोदय भविष्य मेँ एसी घटनाओं की पुनरावृत्ति 

रोकने के लिए ऊर्जा नियामक परिषद (Warmed) द्वारा करई 

कार्यवाहियां शुरू at गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हेः 

* adi के भंडार को जिसमे पहले के संसाधन शामिल 

है, an के लिए, 

~ विश्वभर मे गामा सैलों ओर अन्य विकिरण स्रोतों के 

संभरकों से संपर्क किया गया 

~ विभिन मंत्रालयो/खरकारी विभागों से संपर्क किया गया 

~ स्रोतों के उपभोक्ताओं को प्रिंट मीडिया के माध्यम से 

सूचित किया गया कि वे अपने कब्जे के स्रोतों के Aa 

मे सूचना उपलब्ध कराए 

~ विकिरण स्रोतों के विनियमन का प्रनधन करने के लिए 

एक कप्यूटरीकृत वैब-आधारित प्रणाली विकसित करने 

की प्रक्रिया शुरू की गई 

* अनुसंधान ओर प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए विकिरणसक्रिय 

सामग्री के हस्तन के संबंध मेँ जागरुकताप्रशिक्षण कार्यक्रम 

आयोजित किए गए। 

* धातु के eho का कम देखने वाली दुकानौ/सुविधाओं पर 

स्रोतों का पता लगाने के fae, Sho ससोसिएशनों ओर 

डीलरों को यह was के प्रयास किए जा रहे हैँ कि 

वे aq में विकिरण कौ विद्यमानता का पता लगाने के 

लिए विकिरण की मानीररिग करने वाले उपकरण लगाए। 

* परमाणु ऊर्जा नियामक ate ने, नियामक प्रक्रिया को 

ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए दक्षिणी तथा पूवीं
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aa मे क्षेत्रीय नियामक केन्द्र (आरआरसीज) स्थापित 

किए है 

* अपने अनुपालन आश्वासन कार्यक्रम के एक भाग के 

रूप में, परमाणु ऊर्जा नियामक a 4, विकिरण 

सुविधाओं के लिए निरीक्षणों कौ संख्या में उल्लेखनीय 

वृद्धि कर दी हे। 

* परमाणु ऊर्जा नियामक ale कौ सिफारिश के अनुसार, 

संबद्ध अधिकारियों द्वार, सभी प्रमुख समुद्री बदरगाहो ओर 
वायु-पत्तनों पर उच्च संवेदनशील वाली मानीररिग प्रणालियां 

स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गर्ह a 

* उपयोग किए गए गर्तो के निपटान के लिए व्यक्स्थाओं 

को सरल ओर कारगर बनाने के लिए एक समिति का 

गठन किया गया है; इस समिति में सभी संबधित 

एजेसियों के प्रतिनिधि शामिल है। 

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बो (wars) देश मेँ एकमात्र 

ta विनियामक निकाय है जो विकिरणसक्रिय अपरशिष्टँ के सुरक्षित 
रूप से निपटान को नियमित करता हे। 

(घ) मायापुरी (दिल्ली) कौ घटना को छोडकर, परमाणु ऊर्जा 

(विकिरणसक्रिय अपशिष्टों का निपटान सुरक्षित रूप से करना) 

नियम, 1987 के किसी भी उल्लंघन के मामले कौ रिपोर्ट पिछले 

तीन वर्षो के दौरान ओर उसके साथ-साथ वर्तमान वर्षं में परमाणु 
ऊर्जा नियामके até को नही मिली है। 

डायसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम 

2393. श्री ई.टी. मोहम्मद agit: क्या प्रवासी भारतीय 

कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने डायसपोरा बच्चों के लिये छात्रवृत्ति 

कार्यक्रम (एसपीडीसी) शुरू किया 2; 

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों का व्यौरा क्या है तथा छात्रवृत्ति 

प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों की पात्रता के मानण्डंड क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार दस योजना मे सुधार करने का 

है; ओर 

(a) यदि a, तो तत्संबधी sia क्या 2? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

जी atl उायसपोरा बच्चों के लिए orgie कार्यक्रम (एसपीडीसी) 

की शुरुआत अकादमिक वषं 2006-2007 मे, प्रवासी भारतीयों के 
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बच्चों के लिए भारत मे उच्च शिक्षा सुगम बनाने ओर भारत को 
उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रक रूप मेँ संवर्धितं करने के उद्देश्य 

से की गर्ह थी] 

(ख) योजना उन देशों, जहां बडी संख्या मँ भारतीय डायखपोरा 

जनसंख्या है, के अनिवासी भारतीयो८भारतीय मूल के लोगों के लिए 
खुली #1 योजना के अन्तर्गत, 100 चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति 

प्रदान की जाती हे, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) ओर भारतीय 

मूल के व्यक्तियों (पीआईआओज) प्रत्यक को 50 (पचास) उपयुक्त 

भारतीय मूल के व्यक्तियों वाले उम्मीदवारों कौ अनुपलब्धता के 

मामले A, खाली स्थानों को अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को दे 
दिया जाता है, ओर इसी प्रकार अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों की 

अनुपलब्धता के मामले मेँ खाली स्थानों को भारतीय मूल के 

उम्मदवारों को दे दिया जाता ZI 

योजना के अतर्गत, इन्ीनियरिग, रैक्नोर्लोजी, ह्ययूमेनिरीज, 

लिबरल आर्ट॑स, कमर्स, मैनेजमेंट, जर्नलिन्म, होटल मेनेजर, 
एप्रीकल्चर, एनीमल हसबेदी, आदि मेँ स्नातक पादूयक्रमों के लिए, 

प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 5000 अमरीकी डालर तक कौ Sain 

दी जाती है। योजना के अंतर्गत प्रदान कौ जाने वाली सहायता में 
वित्तीय सहायता, मुख्यतः BVA फौस, प्रवेश शुल्क ओर प्रवेश 

पश्चत् सेवाएं शामिल है। 

wast के लिए पात्रता मानदण्ड 

G) जन्म fafa: 

डायस्पोरा sel के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्रवेश के ad के 
एक अक्तूबर को 17 से 21 वर्ष के आयु समूह के आवेदकों के 

लिए खुशी रैं 

Gi) निवासः 

आवेदक (i) भारतीय मूल का एक व्यक्ति (पीञईओ) ओर 

संलग्न विवरण में सूचीबद्ध एक देश का नागरिक होना afer, 

या Gi) विदेश पँ अध्ययन करने कालां एक भारतीय नागरिक अवश्य 

होना चाहिए्। भारतीय नागरिक ने विगत 6 (छहः) वषा & दौरान 

40 देशो में से किसी से 1षीं ओर 12वीं कक्षा को शामिल 
करते हुए या समकक्ष (अधिक नहीं) अर्हकारी परीक्षा पासं होनी 

चाहिप्। 

(ii) अकादमिक area: 

आवेदक कै पास निम्नलिखित अकादमिक योग्यताएं अवश्य 

होनी चाहिपएः
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seat परीक्षाः आवेदक ने एसोसिएशन ate इंडियन 

यूनिवर्सिरीस (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली से, 
अपेक्षित विषयों के साथ, सीनियर सेकेन्डरी (10+2) या समकक्ष 

परीक्षा अवश्य पास करौ होनी चाहिप्। 

अर्हंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकः आवेदक को अर्हकारी 
परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 60 प्रतिशतं अंक प्राप्त 

करना चाहिए या सभी विषयों में इसके समान ग्रेड अवश्य प्राप्त 
किए होने चाहिए। 

अर्हकारी परीक्षा मे अध्ययन के विषयः अध्ययन का एक 

विशिष्ट कोर्स करने के लिए, आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा में 

निर्धारित अनिवार्य विषयों का अध्ययनं किया होना चाहिए। 

(iv) साधन मानदण्ड 

केवल अनिवासी भारतीय उम्मदवारों के मामले गै, उम्मीदवार 

के परिवार को कुल मासिक आय, दो हजार सौ पचास अमरीकी 
डालर (2250 अमरीकी डालर) से अधिक नहीं होनी चाहिए्। इस 

प्रभाव के लिए उम्मीदवार को निर्धारित फारमेट में इस आशय का 

एक प्रमाण-पत्र प्रदाम करना होगा, जो विधिवत रूप में 

माता-पिता/अभिभावक, जैसे भी लागू कोई आय-सीमा नहीं है। 

(ग) ओर (घ) योजना मे सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया 

है। वित्तीस वर्षं 2011-12 के दौरान, योजना मे, छत्रवृत्ति देने की 
उच्चतम सीमा को 3600 अमरीकी डालर से बाकर 5000 
अमरीकी डालर करके, सुधार किया गया। 

विवरण 

देशो क सूची 

क्रमांक देश का नाम 

1 2 

1 आस्ट्रेलिया 

2 बहरीन 

3 कनाडा 

4 फिजी 

5 Ie 

6 जर्मनी 
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1 2 

8. a कांग, चीनं 

9. इंडोनेशिया 

10, इजरायल 

11. इटली 

12. जेभैका 

13. कौनिया 

14. कुवैत 

15. मेडागास्कर 

16. मलेशिया 

17. मोरिशस 

18. मोजाम्बिक 

19, म्यांमार 

20. नीदरलैड 

21. न्यूजीलैंड 

22. नाइजीरिया 

23. ओमान 

24. . फिलीपिन्स 

25. पुर्तगाल 

26. कतर् 

27. रियूनियन anges 

28. सऊदी Ha 

29. सिंगापुर 

30. दक्षिण अफ्रीका 

31. स्पेन | 

32. श्रीलंका 

33. सूरीनाम 

34. तन्जानिया 

35. aes 
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1 2 

36. त्रिनिडाड एंड dant 

37. संयुक्त अरब अमीरात 

38. त्रिरेन 

39. संयुक्त राज्य अमरीका 

40. यमन 

[fet] 

दुरसंचार सेवाओं का प्रसार 

2394. श्रीमती भावना पाटील गवलीः 

श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरेः 

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 
श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री सी. शिवासामीः 

श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योयिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश कै ग्रामीण frss, जनजातीय एवं नक्सल प्रभावित 

क्षेत्रों के प्रसार हेतु सरकार, हारा क्या कार्य योजना बनाई गई है; 

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षं राज्य-वार सेवा 

प्रदान करने के क्या लक्षय निर्धारित हैँ ओर क्या लक्ष्य प्राप्त किये 

गये; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार ओर राज्य-वार इस संब॑ध 

मे मे कितनी निधियां आबरित एवं कितनी निधियां व्यय कौ गई; 

ओर 

(घ) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण 

सेवा पर विशेष बल के साथ दूरसंचार सेवाओं के प्रसार हेतु बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या कार्य योजना तैयार कौ गई एवं 

लक्ष्य निर्धारित हैँ तथा इसके लिए कितना आबटन किया गया/किये 

जाने कौ संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
(of मिलिन्द देवरा ): (क) देश fred, जनजातीय एवं नक्सल 

प्रभावित क्षेत्रों ग्रामीण ओर सुदूरवर्ती क्षेत्रों मै सार्वभौमिक सेवा 
दायित्व निधि (यूएसओएफ) से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम 

से दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु खरकार ह्वार लागू कौ जा रही 
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विभिन स्कीमों का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया गया है) 

(ख) निर्धारित समग्र लक्ष्यं तथा दिनांक 31.01.2012 at 
स्थिति के अनुसार प्राप्त उपलब्धं को दशनि वाला विवरण नीचे 

दिया गया है; 

ग्यारहवीं पंचवर्षीय दिनांक 31 जनवरी, 

योजना के 2012 कौ स्थिति के 

अंत मे लक्ष्य अनुसार उपलब्धि 

उपभोक्ताओं कौ कूल WET 600 मिलियन 936.12 मिलियन 

ग्रामीण उपभोक्ताओं को कुल wen 200 पिलियन 320.34 

ग्रापीण रेलीघनत्व 25% 38.08% 

feat 31.01.2012 को स्थिति के अनुसान सेवा क्षेत्र-वार 
उपलब्धि को दशने वाला व्यौरा संलग्न विवरण 1 एवं ा में दिया 

गया है। 

(ग) यूएसओएफ द्वारा आवंटित एवं व्यय at गई निधि का 

an संलग्न विवरण iv में दिया गया Zz 

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के संशोधित मसौदे के 
अंतर्गत ग्रामीण टेलीघनत्व को वर्षं 2017 तक इसके मौजुदा स्तर 
37 से बाकर 70 तके करने का प्रस्ताव ZI 

हाल मे अनुमोदित ओर योजनागत स्कौम के संबध मे ब्योरा 

निम्नवत हैः 

(1) Weta ओप्टीकल फाडबर Wan ( एनओएफएन ): 
सार्वजनिक aa के उपक्रमो अर्थात बीएसएनएल, रेलटेल ओर पावर 

fis के मौजूदा wat का उपयोग करते हुए आप्टीकल फाइबर 

के माध्यम से देश मेँ सभी 250000 ग्राम पंचायतों को जोडुनं 

तथा सभी ग्राम पंचायतों तक त्रोडनैड संपर्कता का विस्तार करने 

हेतु जहां भी आवश्यक हो, संवर्दधनात्मक wea fas कौ योजना 

है। Gaga नेटवर्क का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि.मी. 

है। इसे wey आप्टीकल फाइबर नेटवकं (एनओएफएन) कहां 
जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों ओर ait के बीच मौजुदा 
संपर्कता अंतराल को दूर किया जायगा। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं 

के लिए नेटवर्क हेतु गैर भेदभावपूर्णं अभिगम्यता प्रदान कौ जाएगी। 
इस परियोजना के लिए सार्बभोमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम 

से वित्त पोषण किया जाएगा तथा परियोजना की आरंभिक अनुमानित 
लागत 20000 करोड रु. होगी। यह परियोजना भारत त्रोंडवेड 

नेटवक लिमिटेड, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन होगा, 
नापक विशेष उदेश्य साधन के (एसपीवी) के माध्यम से 2 वषँ 

में पूरी को जाएगी। 
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(2) यूएसओएफ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 2199 स्थानों में 

मोवाइल दूरसंचार सेवाओं की sem कराने के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान करने की स्कीम पर कार्य कर रही है, जैसा कि 
गृह मंत्रालय द्वार इस संबंध में अनुरोध किया गया है। यह स्कीम 

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नामांकन आधार पर बीएसएनएल 

द्वारा क्रियान्वित को जाएगी। 

विवरण I 

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यृएसओएफ) के स्कीम 

के तहत आरभ किए गए art 

1. गांव स्तर तक वायर लान ब्रोंडवैड संयोजकता के प्रावधान 

के विस्तार के लिए ग्रामीण aids स्कीम 

मौजूदा ग्रामीण wade अवसंरचना ओर कोपर वायरलाइन 
Azan को स्तरोननत करके ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्रो मँ वायर लाइन 

व्रोडवैड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यृएसओएफ ने ग्रामीण 

वायरलाईन ब्रोडवैड स्कीम के sata 20 जनवरी, 2009 को 
नीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए gi प्रत्येक sisds 
कनेक्शन कौ गति कम से कम 512 केबीपीएस रहेगी। 

बीएसएनएल द्वारा इसं स्कीम के अतिर्गत 5 वर्षं कौ अवधि 

के अंदर अर्थात वर्षं 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी 

संस्थानों को 8,88,832 वायरलाहन sists कनेक्शन तथा 28 672 

कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राजसहायता का संवितरण (1) 

ब्रोडनैड कनेक्शन, ग्राहक परिसर (सीपीई), कम्प्यूटर्/कम्प्यूटिग 
उपकरण ओर (2) sisds सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के 

लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्षं की अवधि 
मे अनुमानित राज- सहायता 1500 करोड रु. कौ है जिसमे 9 लाख 
disds कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करो, कप्यूटर/कप्यूटिग उपकरणों 
ओर कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है। 

दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार ग्रामीण ओर दूरस्थ 
क्षेत्रों मेँ कूल 352595 sists कनक्शन प्रदान किए गए है तथा 
7534 क्योस्क स्थापित किए गए zi 

2. सामान्य ओंष्टिकल wget केबल अवसंरचना का सुजन 

( क ) असम सेवा क्षेत्र मे अतरा-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला 
मुख्यालेय ` ओएफसी नेटवकं का आष्टिकल फाइबल Aan 
संवर्धन सुजन ओर प्रबधन 

quasar 4 वायसं ओर डाटा परियात को अभिगम नेटवके 
से ग्रामीण ओर दूरस्थ dal मे अपने मुख्य नैटवकं पर समाकलित 
करने के लिए पर्याप्त बेक-होल क्षमता प्रदान करने के मदेनजर 
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ग्रापीण ओर दूरस्थ क्षेत्रों मे ओएफसी नेरवक के सुदृदीकरण के 
लिए यह स्कौम शुरू कौ है। इस स्कौम के तहत आरंभ में जिला 
मुख्यालय ओर लोक मुख्यालय के बीच ओफसी नैटवक बिहान 
पर विचार किया जाता ti इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ 
सन्सिडी सहायता जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय 

ओएफसी Acta के dada सर्जन ओर प्रबधन के लिए इस शर्त 
पर प्रदान की जाएगी कि करार मे निर्धारित दरों पर इस नैटवकं 

को अन्य प्रचालकों के साथ Gen किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन 

के लिए सर्वप्रथम असम राज्य को लिया गया है। असम के लिए 
निविदा दिनांक 30.10.2009 को प्रारभ कौ गई भी ओर बीएसएनएल 
को 98.89 करोड रु. कौ सब्सिडी दर सफल घोषित किया गया 
है ओर तत्पश्चात असम में इस योजना को कार्यान्वितं करने के 
लिए दिनांक 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर 

हस्ताक्षर किए गए है। 

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गर्ह राज-सहायता से तैयार की 
गई बेडविडथ क्षमता को कम से कम से 70% तक असम के 
aal मेँ लाइसेसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा टाई के चालू उच्चतम 
प्रशुल्कं के 26.22% से कम दरों पर सञ्ञा किया जाएगा। अब तक 
354 में से लगभग 177 नोट्ूस स्थापित कर दिए गए है। 

(ख) पूर्वोत्तर स्किल के सेवा क्षेत्र में अंतरा जिला 
एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफक्यू ओएफसी नेटवकं का आओंप्टिकल 
WE नेटवकं संवर्धन, सृजन एवं प्र॑बधन। 

असम में अंतरा जिला एसडीएचक्यू ओएफक्यू ओएफसी 
नेरवकं संवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन wala की शुरूआत के बाद 
पूर्वोत्तर सकिलों (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश 

एवं ames राज्य शामिल हे) मेँ क्रियान्वयन हेतु बातचीत की 
जा रही है। इस संबध में रेलरेल के साथ 388 करोड रु. की 
राजसहायता के आधार पर पूर्वोत्तर-1 (मेघालय, मिजोरम एवं 

त्रिपुरा) के लिए 89.50 करोड रु. तथा पूर्वोत्तर-2 (अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, एवं नागालैंड) के लिए 298.50 करोड रु. की 
राजसहायता के आधार पर करार किए गए है 

इस स्कीम के तहत सृजित राजसहायता प्राप्त बैडविङ्थ क्षमता 
के कम से कम 70% कौ Teal पूर्वोत्तर-1 क्षेत्र मेँ टाई के 
विद्यमान अधिकतम निर्धारित प्रशुल्कं को अधिनियम 12% की दयो 
पर तथा पूर्वात्तर-2 a A टाई के विद्यमान अधिनियम निर्धारित 
प्रशुल्कों के अधिक से अधिक 27% पर की जायेगी। इस ओएफसी 

स्कीम से पूर्वोत्तर क्षेत्र-1 के जिलों में 188 ae एवं Yoru क्षेत्र 2 
के 30 जिलों मे 407 नोड स्थापित किए जाएंगे। 

(ग) राष्टीय ओंष्टिकल फाइबर नेटवर्क । ( एनओएफएन ) 

ओंप्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यतः राज्य की 

usta, जिला ओर ब्लोक मुख्यालयों तक हो गया है तथा
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देश के सभी 2,50.000 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमो अर्थात बीएसएनएल, रेलटेक तथा पावर firs के she 
Tet का उपयोग करते हुए ओंप्टिकल फाइबर के माध्यम a 
जोडने तथा संवर्धनात्मक weet बिछाने, जहां आवश्यक हो, कौ 

योजना है। संवर्धनात्मक aca का आकार लगभग 0.5 मिलियन 
कि.मी. है। इस तरह सृजिन डार्क फाइबर नैटवर्क को उपयुक्त 

प्रोद्योगिकौ के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा इस तरह ग्राम 
पंचायत के स्तर पर पर्याप्त बैंडविड्थ का सुजन किया जा सकेगा। 
इसे रष्टय ओंष्टिकल फाइबर Azam कहा जाएगा। दस तरह ग्राम 

पंचायतों ओर प्रखंडों के बीच मौजूदा संपर्कता अंतराल को पूरा 
कर लिया जाएगा। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को Azan के लिए 
गेर भेदभाव आधार पर अभिगम्यता प्रदान कौ जाएगी। इस परियोजना 
के लिए यूएसओोएफ द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस 
परियोजना कौ anti अनुमानित लागत 2 वर्षो मेँ 20.000 करोड 

रु. हे। यह परियोजना विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) द्वारा पूरा 
किया जायगा, जो भारतीय कंपनी अधिनियम कंपनी के तहत 

निगमित होगी तथा प्रारभतः सरकार तथा इच्छुक केन्द्रीय सार्वजनिक 
aa के यूनिरों (बीएसएनएल, रेलरेल, पाबरग्रिड, गेलरेल इत्यादि) 
से ईक्विरी भागीदारी सहित केन्द्र सरकार के पूर्णं स्वामित्वाधीन होगी। 

3. साङ्कृते मोबाइल अवसंरचना स्कीप 

एेसे विशिष्ट ग्रामीण ओर दूरस्थ aa जहां मौजूदा फिक्सड 
वायरलैस ओर मोबाइल कवरेज नहीं था, में मोबाइल सेवाए प्रदान 

करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों मँ 7353 अवसंरचना 
स्थलो/रोवरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए 

राजसहायता प्रदान करने लिए यूएसओ निधि से एक स्कौम शुरू 
कौ गई है। इस स्कीम के अतर्गत Wa गांव अथवा गांवों के समूह 
जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल 
कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मेँ टावर संस्थापिन करने के 
लिए विचार मिया गया था। करार कौ शता के अनुसार वास्तविक 

फौल्ड सर्वेक्षण ओर प्राप्त सुविधा के आधार पर cad कौ संख्या 

मे परिवर्तन हो सकता em दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इन करार 
पर मई, 2007 में सफल बोलीदातताओं के साथ हस्तक्षरित किए गए। 
दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार, इस स्कोम के अंतर्गत 
7300 dat अर्थात लगभग 99.28% स्थापित किए aT zi 

31.01.2010 कौ स्थिति के अनुसार 15879 बेस टांससीवर 

स्टेशन सेवा प्रदाताओं द्वारा आरभ किए गए है तथा मोबाइल सेवाएं 

उपलब्ध कराई जा रही FZ 

4. सार्वजनिक अभिगम 

(क) ग्रामीण सार्बजनिक टेलीफोन 

दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार 5 .93 601 आबादी 
वाले राजस्व गांवों मे से वर्ष 2001 कौ जनगणना के अनुसार 
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§ 80,191 mal (अर्थात 97.74%) मे ग्रामीण सार्वजनिक रेलीफोनों 

की सुविधा प्रदान की गई है। सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि (यू 

एस.ओ.एफ) की अनवरत स्कीम के stata नीचे (1) ओर (2) 

पर दिए गए विवरण के अनुसार शेष आबादी वाले राजस्व गांवां 

मेँ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीरी) प्रदान किए जाएंगे। 

(1) भारत निर्माण & तहत ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन 

( वीपीटी ): देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने जंगल 

मे स्थिति गांवों ओर उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोडकर, वीपीरी 
से कवर न किए गए 62302 (66,822 से संशोधित) Mat में 

वीपीटी केप्राचधान के लिए राज-सहायता प्रदान करने के लिए 

नवम्बर, 2004 में Had बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर 

किए गए। इन गांवों मेँ वीपीरी के प्रावधान को भारत निर्माण 

कार्यक्रम के एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। 

दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार, इस स्कौम के अंतर्गत 

62,063 अर्थात 99.62 प्रतिशत गांवों मं वीपीटी का प्रावधान किया 

गया है। 

(2) नए अभथिनिर्धारित वीपीटीः वर्षं 2001 कौ जनगणना 

के आधार पर आबादी वाले Mal में संचालित वीपीरी का मिलान, 

मौजूदा वीपीटी तथा भारत निर्माण के तहत प्रदान किए गए वीपीटी 

कौ संख्या के आधार पर किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 2001 

कौ जनगणना के आधार पर दिनांक 1.10.2007 कौ स्थिति के 

अनुसार शेष सभी 62,443 आबादी वाले गांवों को, जनसंख्या, दूरस्थ 

aal, पहुच ओर कानून व्यवस्था adel से परे रखते हूए यू. 
एस.ओ निधि की राज-सहायता से वीपीरी का प्रावधान करने के 

लिए शामिल किया गया है। इस संबंध मेँ दिनांक 27.02.2009 को 

बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार कौ शतां 

के अनुसार दिनांक 1.10.2007 से 26.02.2009 कौ अवधि के दौरान 
स्थापित किए गए वीपीटी भी राज-सहायता के लिए पात्र हैँ! दिनांक 

29.02.12 कौ स्थिति के अनुसार, इस स्कोम के अंतर्गत 62443 
वीपीरी में से 52.474 वीपीरी अर्थात 84.04 प्रतिशत वीपीरी प्रदान 

किए गए है) 

5. वैयक्तिक अभिगम 

दिनांक 1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलारईन घरेलू 

सीधी एक्सेचेज लाइनों की प्रचालन निरंतरता के लिए सहायता 

बीएसएनएल के साथ 12.03.2003 को HAs ज्ञापन पर 

हस्ताक्षर किए गए है जिसमे अभिगम घाटा war (एडीसी) को 

समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से घाटा प्रभार 

(एडीसी) को समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से 

पहले संस्थापित ग्रामीण वायारलादनों के प्रचालन को बनाए रखने 

के लिए यूएसओं निधि से बीएसएनएल को 18.07.2008 से तीन
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` वर्षं कौ अवधि के लिए प्रति ad 2000 करोड रुपए कौ बीएसएनएल को युएसभोएफ द्वारा 6000 करोड रु. कौ वित्तीय 

राज-सहायता प्रदान कौ जा रही हे। इस Waal ज्ञापन के तहत सहायता पहले ही प्रदान कौ जा चुकी है। 

विवरण I 

दिनाक 31.03.2007, 31.03.201 ओर 31.01.12 कौ स्थिति के अनुसार ग्रामीण, शहरी ओर कुल टेलीफोनो का सेवा क्षेत्र-वार व्यौरा 

क्र.सं tar aa a 31.03.2007 कौ स्थिति के अनुसार 31.03.201} कौ स्थिति के अनुसार 31.01.20121 कौ स्थिति के अनुसार 

ग्रामीण शहरी we ग्रामीण शहरी जोड ग्रमीण शहरी जोड 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

1. अघ प्रदेश 4042500 11973572 16016072 20657335 = 42387670 63045005 23377539 45042183 68419722 

2. असम 589919 = 2244370 = 2834286 6226799 5701595 [1908394 7879 6853273 14240470 

3. बिहार 1941922 5838699 = 1780621 = 24414828 = 30322688 = 54737466 = 21872961 = 34645839 62518800 

4 IRR 3581450 10028107 13609557 1662679 3228047 = 48904839 = 18382832 = 34973064 = 53355896 

5, हरियाणा 1743264 3752539 5495803 = 8672189 123637428 21039617 9188215 13245192 = 22433407 

6. हिमाचल प्रदेश 1303240 = 56270; 1865945 = 4246637 = 3306771 7553408 == 4568483 = 3590542 81592; 

7. जग्मू ओर कश्मीर 417978 1368797 1186775 2575438 = 3395181 5970619 = 2565515 = 3142021 = 6307536 

8. कर्नारक 2723324 11547204 14270528 13106714 39085531 52192245 15096106 41524833 = 57522959 

9, केरल 5272534 6007960 11280494 13741854 20919943 34661797 15220722 22309150 37529872 

10. मध्य प्रदेश 1790725 7223780 9014505 16261785 30947016 47208801 18412054 3359282 = 52010336 

11. महाराष्ट (-) मुई 4966438 1044085 16710473 28251347 36318090 64560437 31168393 40674787 71843180 

12. Take | 370859 1194106 1564965 = 3240243 4213729 7453972 37099 4198220 8500199 

13. ओडिशा 1386429 = 2350757 = 3737185 = १643190 = 13343282 = 22986472 11429304 15004903 = 2642427 

14. पंजाब 2720483 7500876 10221359 १813990 = 20526339 = 30340329 = 10915272 220772917 32988189 

15. राजस्थान 3269370 6569035 १838405 = 20041697 = 24239883 44387580 2262623918 265874091 491998009 

16, तमिलनाडु (-) चेन 3181133 10106287 13287420 15112644 43593451 58706095 16748279 47866872 = 64615151 

17. उत्तर प्रदेश पूर्व 3056124 8308 11788942 2802015 37044756 65146971 32875180 414040974 74221974 

18. उत्तर प्रदेश-पर्चिम 1795346 7450270 9245616 15490949 31131217 = 46622166 18187908 = 35183449 = 53371357 

19, पश्चिम बंगाल-कोलकाता 2960814 3366268 = 6227082 23929559 1648933] 4418890 2100437 18963451 45966888 

20. कोलकता 562118 5912215 6474333 917022 23697521 2461454; 983243 24852516 25835759 
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] 2 3 5 6 7 ई 9 10 1 

2]. at 123547 5822959 5956506 = 113334 14271002 14384336 83075 15150013 15233088 

22. दिल्ली 0 [4256500 14256500 1096043 40564379 41660422 = 1653329 43327132 44980461 

23. मुई 0 12403398 12403398 0 31791762 37791762 0 40384666 40284666 

समस्त भात 47099514 158767257 205866771 282288604 564036562 846325166 320346941 615781490 936128431 

नोटः बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओर पश्चिम बंगाल, सेवा ast के आंकड़ों में क्रमशः areas, छत्तीसगद्, swags, ओर अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम के टेलीफोनों 

के आंकड़े भी शामिल zi 

विवरण Il 

ग्रामीण, शहरी ओर समस्त रेलीषनत्व का सेवा aa-an व्यौरा 

A. राज्य,सेवा कषतर 31.03.2007 कौ स्थिति 31.03.2011 कौ स्थिति 31.01.2012 कौ स्थिति 

कानाम के अनुसार के अनुसार के अनुसार 

ग्रामीण शहरी wa ग्रामीण शहरी समस्त ग्रामीण शहरी समस्त 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. आध्र प्रदेश 6.84 53.24 1962 33.70 180.32 74.35 37.88 189.96 80.09 

2. असम 2.36 54.65 9.74 23.93 12446 3898 2817 146.25 46.06 

3. बिहार 1.84 35.38 6.37 21.86 17197 4232 2468 193.94 47.80 

4. गुजरात 10.43 4547 24.14 4668 133.99 81.90 51.25 142.65 88.36 

5. हरियाणा 10.74 49.72 2311 5133 14418 8259 53.99 150.50 86.89 

6. हिमाचल प्रदेश 22.3 81.75 28.57 70.23 440.32 111.11 = 75.07 = 469.35 119.09 

7. जम्मू ओर कश्मीर 5.08 47.34 1608 30.01 107.85 50.90 29.66 11687 53.21 

8. कर्नाटक 7.46 5644 25.05 35.10 176.59 87.76 42.67 18468 95.91 

9. केरल 21.11 69.43 33.54 53.25 23625 10001 5862 250.86 107.66 

10. मध्य प्रदेश 2.66 30.84 9.95 22.92 120.73 48.88 25.68 128.73 53.18 

11. महाराष्ट मुंबई 7.16 4229 1878 46.07 11247 68.97 50.56 12367 76.00 

12. पूर्वोत्तर 3.84 40.73 1244 32.36 132.55 56.50 36.70 14837 63.82 

13. ओडिशा 4.2 37.26 9.51 2842 19496 5637 33.50 215.68 64.36 

14, पंजाब 16.16 69.77 37.05 57.23 171.07 10409 63.47 108.03 111.98 

15. राजस्थान 6.75 43.65 1549 38.79 14989 65.35 43.24 161.24 71.50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. तमिलनाडु (-) चेननै 9.75 38.94 22.55 48.55 15060 97.73 5453 161.89 107.19 

1, उत्त प्रदेश* 3.16 37.86 1071 26.57 145.15 52.97 30.37 160.00 59.64 

18. पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता 4.73 32.84 8.68 36.88 = 153.28 53.43 41.33 174.57 60.32 

19. कोलकाता # # 45.09 # # 163.76 # # 170.31 

20. चेन्नै # # 75.46 # # 163.40 # # 169.43 

21. दिल्ली # # 86.89 # # 225.25 # # 237.50 

22. मुंबई # # 64.99 # # 180.44 # # 189.3] 

समस्त भारत 5.89 48.1 18.22 33.83 15693 70.89 38.08 16844 77.57 

*उत्तर प्रदेश (पूर्व) ओर उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा dal के लिए अलग से जनसंख्या संबंधी आंकडे उपलब्ध नहीं ZI 

ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संबंध आंकडे उपलब्ध नही है। 

नोटः विहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओर पश्चिम बंगाल, सेवा क्षेत्रो के आंकड़ों में क्रमशः as, छत्तीसगद, उत्तराखंड ओर अंडमान ओर निकोबार ओर सिक्किम के 

रेलीफोनों के आंकडें भी शामिल है। 

विवरण IV 

iat फचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान यृएसओएफ द्वार आबित ओर व्यय कौ गं 

निधि का वर्ष-वार ओर सेवा क्षेत्र-वार व्यौरा 

(aims करोड रु. में) 

क्र.सं सेवा क्त्र | 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कूल AS 

(29.02.2012 

तक) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0.06 0.09 0.21 0.17 0.27 0.80 

2. आध्र प्रदेश 71.78 85.04 70.05 32.34 31.60 290.80 

3. असम 39.22 6.81 1013 9.51 7.51 73.17 

4. बिहार 41.12 57.79 41.61 11.48 11.01 163.02 

5. छत्तीसगद 17.38 9.98 27.85 21.12 12.84 89.18 

6. दूरसंचार विभाग मुख्यालय 750.00 1377.61 2601.77 1270.62 6000.00 

7. गुजरात 65.03 43.34 55.50 ` 13.69 21.34 198.90 

8. हरियाणा 28.99 19.68 25.22 8.84 4.56 87.30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9. हिमाचल प्रदेश 27.98 20.70 10.23 5.11 16.55 80.56 

10. जम्मू ओर कश्मीर 14.81 7.81 7.81 4.21 3.39 38.03 

11. ्ारखंड 9.59 1.03 4.88 3.44 8.86 27.78 

12. paler 105.76 78.94 58.18 24.12 20.58 87.52 

13. केश्ल 47.87 14.30 15.71 4.75 5.44 88.06 

14. महाराष्ट 226.01 86.06 181.81 65.85 43.96 603.69 

15. मध्य प्रदेश 149.76 89.69 103.05 57.14 16.33 415.98 

16. पूवात्तर-1 6.13 3.58 6.20 13.73 11.57 41.22 

17. पूर्वोत्तर-2 6.37 7.76 9.44 6.62 4.39 34.58 

18. ओडिशा 50.51 37.45 52.22 21.98 12.84 175.75 

19. पंजाब 43.73 34.69 35.37 12.42 6.72 132.89 

20. राजस्थान 130.57 58.81 102.05 59.17 37.24 387.83 

21. तमिलनाडु 45.73 34.69 26.21 22.45 8.31 137.83 

22. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 57.77 81.89 109.67 68.47 22.62 340.41 

23. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 47.39 35.61 29.74 10.05 12.03 134.83 

24. उत्तराचल 39.58 21.75 19.58 14.08 6.71 101.71 

25. पश्चिम बंगाल 16.88 12.25 19.67 7.48 0.62 56.90 

कुल जोड 1290.00 1600.00 2400.00 3100.00 1597.92 9987.92 

नोटः 

क्र.सं. 6 पर दिया गया दूरसंचार विभाग मुख्यालय संबंधी भुगतान एडीसी (अभिगम धारा प्रभार) को समाप्तं करने के बदले मे दिनांक 01.04.2002 से पहले समस्त भारत 

मेँ संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन रेलीफोनों के अनुरक्षण के लिए बीएसएनएल को किए गए भुगतान के संबध मे हैः 

महाराष्ट सेवा क्षेत्र मे गोवा wide 21 

पूवोत्तर-1 सेवा क्षेत्र मे मेघालय, मिजोरम ओर त्रिपुरा शामिल 21 

पूर्वोत्तर 2 सेवा क्षेत्र मे अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर ओर त्रिपुरा शामिल 21 

पश्चिम बंगाल सेवा aa ये सिक्किम शामिल 21 

केन्द्रीय विश्वविद्यालओं में de बदाना 

2395. श्री लाल चन्द कटारियाः 

श्री उदय प्रताप सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

(क) क्या सरकार का विचार पंचवर्षीय योजना के दौरान के 
दौरान देश में दिल्ली विश्वविद्यालयों मे सीटों की संख्या बढाने का 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ahr क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार पुरे देश में इन विश्वविद्यालयों 

के अंतर्गत नये कोलेजों कौ स्थापना करने का है; ओर



243 प्रश्नों के 

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) बारहवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया 

गया है। 

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के दुष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) बारहवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 

राष्टीय gists प्लान 

2396. श्री रावसाहेब दानवे पाटीलः 
श्री एम. के. राघवनः 
श्री हंसराज गं. अहीरः 

श्री राधे मोहन सिंहः 

श्री वरूण met: 

श्री हरिश्चंद्र Weert: 

श्री रापसिंह कस्वाः 

श्री आर. थामराईसेलवनः 
श्री सुरेश कमार शेटकरः 
डो. faite wastes सोलंकीः 

क्या संचारं ओर सूचना प्रौद्योगिकी. मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय seas प्लान तैयार करके उसे 

अतिम रूप दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं 

क्या है तथा अब तक इस Gay मे सरकार द्वारा कार्यवाही कौ 

. गई हे ; 

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण ast में हाई स्पीड sfeds 

सुविधाएं प्रदान की गर्ह है/किए जाने का विचार हैः; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा अब तक इस 

योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गावो/(पंचायतों का शामिल किया 

गया है; 

(ङः) क्या इन्टरनैर sists कौ धीमी गति से आर्थिक एवं 
सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है तथा इससे देश का 

सकल घरेलू उत्पादन (जीडीसी) प्रभावित हुआ है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा देश a त्रोंडवेड 

का प्रसार बढाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) दूरसचार विभाग को aye द्वारा 

“राष्ट्रीय gisds योजना” विषय पर भारतीय दूरसंचार् विनियामक 
प्राधिकरण (ag) द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को दी गई 

सिफारिश प्राप्त हो गर्ह ot) सरकार ने 2.5 लाख ग्राम tad 

को asas संपर्कता प्रदान करने के लिए पहले ही दिनांक 25 
अक्टूबर 2011 को WS ओष्टिकल फाइबर नेटवकं (एनओएफएन) 
के सृजन संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। इस स्कौम 

का लक्षय सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएस एफ) का 

उपयोग करते हए पंचायतोँ तक मौजूदा ओ्टिकस फाइबर नैटवकं 
का विस्तार करना है। यह परियोजना दौ वषो मेँ पूरी हो जानी 

प्रस्तावित है 

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण ओर सुदूर at में 
ब्रडवैड सुविधा का ओर अधिक विस्तार करने के लिए ग्रामीण 
वायरलाइन त्रोंडवैड स्कीम आरभ की है। इस स्कीम के तहत 
बीएसएनएल ने वैयक्तिक प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को 
पोच वर्षो की अवधि के दौरान 888832 वायरलाइन त्रोंडकेड 
कनेक्शन प्रदान BUM फरवरी, 2012 कौ स्थिति के अनुसार कुल 

354595 त्रोडवैड कनेक्शन प्रदान किए गए है। दूरसंचार सकिंलवार 
ब्योरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया हे। 

साथ ही, भारत निर्माण-2 के तहत वर्षं 2012 में 2.5 लाख 

ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्षय है। प्रामीण पंचायतों को 
gids सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण 

2 के रूप में संलग्न है। 

सरकार ने राष्ट्रीय aan नीति, 2011 संशोधन मसौदे मं 
अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा aisds 
डाउनलोड स्पीड को 256 केबीपीएस से 512 केबीपीएस तक तथा 

बाद मे वर्षं 2015 तक 2 एमबीपीएस तक तथा इसके बाद कम 

से कम 100 एमबीपीएस की उच्च गति तक संशोधित किया जाए 

तथापि, इस संबंध मे अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया 21 

(ङ) ओर (च) अध्ययनों से यह पता चला है कि 
इन्टरनेटा्रोडबैड के विस्तार में वृद्धि होने से सकल घरेलू उत्पादन 
के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हे) 

इसके अलावा, ब्रोडबेंड मेँ विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा 

निम्नलिखित पहल की गई हैः 

Gi) 3जी एवं बीडनल्ल्यू सेवाओं के लिए een के आबंटन 

से मोबाइल रैडसेरों तथा नेतार प्रोद्योगिकियों के माध्यम 

से sieds सुविधा के विस्तार मे सुगमता होगी। 

Gi) सेवा प्रदाताओं के बीच अवसंरचना कौ साञ्ञेदारी at 

अनुमति देना।
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(ii) भारतीय तार नियमावली संशोधित कर गई तथां “ गांवों 1 2 
मे चरणबद्ध रूप से ब्रोडबैड सुविधा उपलब्ध कराना" 

शीर्षक के अतर्गत धारा 4 जोड दिया गया है ताकि कर्नाटक 23.377 
युएसओएफ के कार्यक्ेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रं मे केरल 

ब्रडनेड Gea प्रदान कौ जा सके। Xe 78 532 

(iv) ग्रामीण ओर सुदूर क्षेत्रं मे मोबाइल सेवाओं हेतु साञ्चाकृत मध्य प्रदेश 4231 

अवसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए यूएसभोएफ स्कोमों महाराष्ट 28.387 
का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनं aed का उपयोग 

कवर किए गए नए ines मुख्यालयों मे weds पूर्वोत्तर 1 835 
संपकंता प्रदान करने के लिए किया जायेगा। पूर्वोत्तर 2 365 

(५) यूएससओएफ के तहत ग्रामीण वायरलाइन sists स्कीम ओदिशा 6165 
आरंभ कौ गई ताकि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों मे त्रोडवैड | 
की सुविधा का ओर अधिक विस्तार किया जा सके | पजान 4098 
इस योजना के तहत १ रस वैयक्तिक प्रयोक्ताओं राजस्थान 16410 
ओर सरकारी संस्थाओं को 5 ast कौ अवधि के दौरान 
888832 वायरलाइन ब्रोडबैड कनेक्शन प्रदान करेगा। तमिलनाडु 25 602 

— उत्तर प्रदेश (पूर्व) 7,730 

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 4,135 
फरवरी, 2012 तक Fa योजनाओं के तहत बीएसएनएल 

द्वारा प्रदत्त त्रोडबेड कनेक्शन उत्तराखंड 1,707 

पश्चिम at 12 936 
दूरसंचार सखकिल कुल यूएसभोएफ कनेक्शन ? 

कुल 3,54.595 1 2 p, 545 

अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 325 विवरण श 

आधर प्रदेश 48.707 दिनाक 31.12.2012 तक भारत निमणि- के तहत ग्राम 

असम । 50 Varad को प्रदान की गर sists सुविधा at स्थिति 

विहार 3 024 क्र.सं राज्य/संघ कूल ग्राम कूल 

राज्य क्षेत्र पंचायताों उपलब्धि 
छत्तीसगद 1 669 की संख्या 

a दूरसंचार जिला 5418 
1 2 3 4 

गुजरात 21 480 
1 अंडमान ओर निकोबार 67 56 

हरियाणा 11.395 graye 

हिमाचल प्रदेश 1379 2 आध्र प्रदेश 21862 14034 

जम्मू ओर कश्मीर 1291 3. असम 3943 2062 

आरखंड 1 647 4. विहार 8460 7788 
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1 2 3 4 

5. छत्तीसगद् 9837 2150 

6. गुजरात (दादरा ओर 14439 7599 
नगर हवेली ओर 

द्मन ओर दीव सहित) 

7. हरियाणा 6234 5651 

8. हिमाचल प्रदेश 3241 1862 

9 जम्मू ओर कश्मीर 4146 1308 

10. आारखंड 4559 4460 

11. कर्नारक 5657 3779 

12. केरल 999 997 

13. लक्षद्रीप 10 5 

14. मध्य प्रदेश 23022 4171 

15. महाराष्ट्र (गोवा सहित) 28078 10294 

16. त्रिपुरा 1040 

17. fasia** 768 1190 

18. मेघालय +* 1463 

19. अरूणाचल प्रदेश 1756 

20. मणिपुर 3011 1410 

21. नागालँड ** 1110 

22. ओडिशा 6233 2372 

23. ta 12809 11100 

244. चंडीगद 17 16 

25. राजस्थान 9200 2946 

26. तमिलनादु 12617 9308 

27. Yea 98 98 

28. उत्तर प्रदेश 52125 43003 

29. उत्तराखंड 7546 2474 

30. पश्चिम बगाल 3354 2475 

31. सिक्किम 163 66 

कुल 247864 142674 
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[ अनुवाद] 

संवर्धन ओर पुनप्रंसंस्करण प्रौद्योगिकी 

2397, श्री जगदम्बिका पालः क्या विदे मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार के संज्ञान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 
का हाल का प्रस्ताव आया है जिसके परिणामस्वरूप भारत के 

परमाणु कार्यक्रम के लिए संवर्धन एवं पुनरप्रसंस्करण प्रौद्योगिकी देने 
से gan किया जा सकता है; 

(ख) यदि a, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने हमारे परमाणु कार्यक्रम हेतु प्रमुख 
परमाणु प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता देशों के विचारो का पता लगाया 2; 

(घ) यदि हां, तो क्या इन देशों ने भारत द्वारा स्पष्ट छूट 
का समर्थन दोहराया 2; 

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर आश्वस्त है कि 

ये देश हाल के प्रस्ताव द्वारा आरोपित प्रतिबंध से निपर पा्येगे; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी aio क्या 2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) से (च) परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) ने दिनांक 
23-24 जून, 2011 को नीदरलैड मेँ संम्पनन अपनी पूर्णं बैठक के 
दौरान संवर्धन एवं पुनरप्र॑संस्करण (ईएनञर) ग्रोद्योगिकियों के हस्तांतरण 
पर नए दिशानिर्देशों पर सहमति जताई। नए दिशानिर्देशोँ के अनुसार, 
अन्य बातों के साथ-साथ परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीरी) 
संधि का एक पक्षकर होने के नाते यदि प्राप्तकर्ता विभिन मानदण्डों 
को पूरा नहीं करता तो, आपूतिकर्तओं को संवर्धन एवं पुनर्प्रसंस्करण 
सुविधाओं ओर उपकरण तथा प्रौद्योगिकौ के हस्तांतरण को aera 
प्रदान नहीं करना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे को एनएसजी ओर 
इसके सदस्य देशों के साथ उठाया है। परमाणुं संवर्धन एवं 
पुनर्प्र॑संस्करण प्रोद्योगिकौ पर सरकार का रुख दिनांक 10 अगस्त, 

2011 को सदन मेँ दिए् गए विदेश मंत्री के स्वप्रेरित वक्तव्य से 
पहले ही स्पष्ट हो चुका zl 

सर्वशिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां 

2398. श्री आनंदराव अडसुलः 
श्रीमती प्रिया aq: 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 
श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री अधलराव पाटील शिबाजीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः
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(क) क्या सामान्य बच्चों कौ तुलना में विकलांग बच्चों की 

दोप-आउर द्र अधिक है; 

(ख) ae a, तो क्या सरकार ने विकलांग छात्रों को मदद 
करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकारों को fase 

शिक्षकों कौ नियुक्ति करने के लिए हिदायत दी है; 

(ग) यदि र्हा, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया 

है; 

(घ) क्या एसएसए् के तहत बडी संख्या में नियुक्त विशेष 

शिक्षक विकलांग बच्चों विशेष तौर पर अधे बच्चों को पाने के 
लिए विशिष्ट रूप से अर्हक नहीं थे; 

(द) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए 

हैः 

(च) क्या सरकार का विचार मौजूदा स्कूल अध्यापकों को 
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की tata के aay में 

अल्पावधिक।दीर्घावधिक कोर्स कराने का है; ओर 

(छ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे मे 

सरकार ने क्या कारवाई की है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरम्देश्वरी ): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
की ओर से आईएमआरबी अतररष्टीय के घटक, सामाजिक एवं 

ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा 2009 मँ आयोजित स्वतंत्र नमूना 

सर्वक्षण के अनुसार स्कूल से बाहर WA वाले बच्चों की अनुमानित 
संख्या 81.5 लाख थी जिसमे से संपूर्ण देश मेँ विशेष आवश्यकता 
वाले 9.88 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैँ भारतीय पुनर्वास परिषद् 
नै 11 जनवरी, 2012 को सभी waives शासित राज्यों को सर्व 

शिक्षा अभियान के ania विशेष एजुकेटर नियुक्त करने के निर्देश 
जारी किए थे। ब्लोक संसाधन केन्द्र में संसाधन व्यक्ति ओर 
समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत विशेष एजूकेटर को आरसीआई 
मानदंडों के अनुसार तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त होना चाहिए्। 

सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज तक 19271 संसाधन 

अध्यापक नियुक्त किए गए है। ad शिक्षा अभियान के अतिर्गत 
विशेष एजूकेटर आसीआई मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त है। 

(च) ओर (छ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 
पादूयक्रम संचालित करने हेतु विद्यमान अध्यापकों को वित्तीय 

प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं 

है। तथापि, निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अंतर्गत अध्यापक अर्हताओं को 
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निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचितत शैक्षणिक प्राधिकरण, 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अधिसूचित किया है कि भारतीय 
पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त Sus. (विशेष शिक्षा) ओर बी. 

एड (विशेष शिक्षा) डिग्री वाले व्यक्ति नियमित स्कूल अध्यापकों 

के रूप मँ नियुक्ति के लिए पात्र होगे बशते कि वे प्रारंभिक शिक्षा 

मँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का 

विशेष कार्यक्रम मे भाग a 

(हिन्दी) 

त्यागराजन समिति की सिफारिशें 

2399. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के dasa नियमों में 

सुधार करने के लिए प्रो. एस. पी. त्यागराजन कौ अध्यक्षता मे किसी 

समिति का गठन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aia क्या है; 

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सोप दी है; 

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा कौ गई मुख्य सिफारिशों का 

ब्योरा क्या 2; 

(ङ) क्या सरकार ने समिति कौ सिफारिशो कौ जांच की 

2: ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी eto क्या है ओर सरकार द्वारा 
कितनी सिफारिशे स्वीकार की गई है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) जी हां प्रो. एस.पी. त्यागराजन 
को अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा 

2007 मेँ एक समिति का गठन किया गया em इस समिति ने 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों दवारा कालेज का 

संबद्धन) विनियम, 2009 का एक मसौदा तैयार fear जिन्हे आयोग 
द्वारा 19 मई, 2009 को आयोजित अपनी बैठक मेँ अनुमोदित किया 

गया था। ये विनियम 20 फरवरी, 26 फरवरी 2010 को भारत के 

राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य arent, गुरू 

गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली ओर राजस्थान अध्यापक 

शिक्षा कलेजो संघों, जयपुर से कुछ अपत्तियां प्राप्त होने पर 
प्रः एस.पी. त्यागराजन कौ अध्यक्षता मै उसी समिति द्वारा उपर्युक्त 

विनियमो पर पुनःविचार किया गया om समिति ने मूल विनिमय 

मँ कुछ संशोधन करने का gaa दिया था। ये संशोधन, नामतः
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यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कोलिजों का संवर्धन) (प्रथम संशोधन) 

विनियम, 2012 को (जो यूजीसी कौ वेबसाइट http:/ 

www.ugc.ac.in/policy/affilication of colleges 

Universitiesregulation.pdf पर SIs है) अब विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग द्वारा अपनी 13 फरवरी 2012 को आयोजित बैठक 

मे अनुमोदित किया गया है ओर 23 मार्च, 2012 को भारत के 

राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है। 

(ङ) से (च) इन विनियमो को यूजीसी अधिनियम कौ धारा 

26 (1) (च) ओर धारा 26८1) (छ) के तहत यूजीसी को दी 

गई शक्तियों के अतिर्गत यूजीसी द्वार अनुमोदित ओर अधिसूचित 

किया गया Ml केन्द्र सरकार कौ पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं ati 

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता 

2400, श्रीमती usta राजे सिंधियाः 

डो. संजीव गणेश Area: 

श्री संजय दिना पारिलः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) राज्य मेँ सूचना प्रोद्योगिकौ दृष्टि से मानव संसाधन कौ 
गुणवत्ता के विकास हेतु योजनाओं का ब्योरा क्या हैः 

(ख) क्या सूचना प्रोद्योगिकौ मे निवेश उन राज्यँ मेँ हो रहा 
है जहां गुणवत्ता वाले शैक्षिणिकता संस्थान चल रहे हे; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(घ) देश मे कुल कितने भारतीय सूचना प्रोद्योगिकौ संस्थान 
(आई आईटी) राज्य-वार चल रहे 2; 

(ङ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश राज्य आईईआईटी 

स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन 2; 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(छ) इसकी स्थापना कब तक किये जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री (श्रीमती 

डी. पुरम्देश्वरी ): (क) से (ख) सूचना ओर संचार प्रोद्योगिकौ 
के माध्यम से शिक्षा संस्थाओं मे सभी fags के लाभ हेतु किसी 

भी समय किसी भी माध्यम से अध्ययन प्रक्रिया मे आईसीरी कौ 

क्षमताओं का प्रयोग किया जा सके। | 
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(घ) देश मे चार (4) केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय 

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक उत्तर प्रदेश राज्य A इलाहाबाद मे, 

दो मध्य प्रदेश राज्य मे ग्वालियर ओर जबलपुर मेँ ओर एक 

तमिलनाडु राज्य मे कांचीपुरम में संचालित किए जा रहे है। 

(ङ) से (छ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी 

भागीदारी A नए आईआईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत 

किया है जिस पर 14.3.2012 को आयोजित अपनी बैठक में देश 

मे सार्वजनिक निजी भागीदारी में 20 नए आईआईआई कौ स्थापित 

करने से संबंधित राष्ट्रीय wa कौ गई eft भोपाल मेँ नए 

आईआईआर्ईटी कौ स्थापना करना आवश्यक ओपचारिकताओं के 

पूर्ण होने पर निर्भर करता है, अतः इसं ade में कोई निश्चित 

समय-सीमा निर्धारित नहीं कौ जा सकती। 

[ अनृकाद] 

2जी Waen लाइसेसों का रद्द किया जाना 

2401. श्री Weare दासगुप्तः 
डो. संजीव गणेश नाईक 
श्री संजय विना पाटीलः 

श्री विलास मुत्तेमवारः 

श्री पी. लिंगमः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय के Bae लाइसेंस 

को रद्द किये जाने के निर्णय पर समीक्षा याचिका दायर करने/कोई 

स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई कौ गई है; 

(घ) क्या रद्द किये गये लाइसेसों को पुनः उच्च मूल्यों पर 

आवंटित किये जाने से मोबाइल प्रशुल्क दरों ae कौ आशंका 

है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वार उपभोक्ता हितों कौ रक्षा करने 

के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी water में राज्य मत्री (श्री 
fafa देवरा): (क) से (ग) सरकार ने माननीय उच्चतम 

न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) स. 423 तथा 

वर्षं 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 10 के संदर्भ में दिनांक
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02.02.2012 को एक “समीक्षा याचिका" दायर कौ है। सरकार ने 
उच्चतम न्यायालय मेँ दिनांक 1 मार्च, 2012 को एक दिए गए 

आदेश तथा अतिम निर्णय की समीक्षा हेतु माननीय न्यायालय के 

समक्ष दिनांक 02.03.2012 को एक वादकालीन आवेदन भी फाइल 

किया है जिसमे कम से कम 400 दिनों की समयावधि वाले 
प्रस्तावित नीलामी कार्यक्रम संबधी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तथा 

उच्चतम न्यायालय के अआदेशानुसार लाइससों को समाप्त करने ओर 

नीलामी पूरी करने के बीच समय लगने के बरे में उल्लेख करते 

हए माननीय न्यायालय से दिनांक 02.02.2012 के इसके आदेश को 

क्रियान्वितं करने के लिए स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है। 

(घ) ओर (ङ) सेवा प्रदाताओं द्वारा asda शुल्क, बाजार 

स्थितियों, प्रतिस्यदद्धां तथा अन्य वाणिन्यिक दृष्टिकोणों सहित निवेश 

लागतो जैसे अनेक कारको के आधार पर मोबाइल प्रशुलक निर्धारित 

किए जाते है। 

( हिन्दी) 

डाक वस्तुओं की सुपुर्दगी 

2402. श्री भूदेव चौधरीः 
St संजय जायसवालः 

श्री सेयद शाहनवाज हुयैनः 
श्री सज्जन वर्माः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मे कितने डाकघर चल रहे हैँ ओर इनमें राज्य- वार, 

परिमंडल-वार कितने डाकिये, डाकपाल तथा ग्रामीण डाक सेवक 

तैनात हैँ; 

(ख) क्या इन seen मेँ डाकियों कौ कमी हे जिसके चलते 
देश मेँ सुपुर्दगी प्रणाली प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है; 

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या 

है; 

(घ) देश मेँ विशेषरूप से ग्रामीण ओर दूरदराज के क्षेत्रं में 

डाक वस्तुओं कौ समय से सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए क्या 

उपाय किए गए है; ओर 

(ङ) डाकधरों मेँ steal कौ कमी को पूरा करने लिए क्या 

कारवाई कौ गर्ह हे? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय मेँ राज्य मत्री (श्री 

सचिन पायलट ): (क) व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(ख) जी, Fell कशल डाक वितरण के लिए डाकघर मेँ 
पर्याप्त कर्मचारी 2 

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान मेँ रखते हुए प्रश्न नहीं som 

(घ) देश भर मेँ समय पर डाक वितरण सुनिश्चित कराना 

एक निरंतर कार्यकलाप है ओर तदनुसार डाक वितरण मेँ सुधार 

लाने हेतु उपाय feu गए है। डाक प्रचालन (जिसमे डाक वितरण 

भी शामिल है) कौ गुणवत्ता को सुधारने के लिए, मौजूदा डाक 
नैरवकं को सुदृढ एवं इष्टतम बनाने, डाक Waa A अधिक 

मानकौकरण लाने ओर मोनीटरिग तत्र को सुदृढ बनाने के हेतु पहल 

शुरू कौ गई ह। डाक प्रोसेसिंग को स्वचालित करने हेतु डाक 

विभाग ने दिल्ली एवं कोलकता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र 
स्थापित किए है। डाक पारेषण एवं वितरण सेवाओं को सुधारने हेतु 
डाक विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैः 

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र 4 त्वरित वितरण हेतु डाकियों को 

वाहन उपलब्ध कराए गए हे। 

(2) परीक्षण पत्र एवं Wa we पोस्ट करके डाक 

रूरिग एव ओचक निरीक्षण दवारा वितरण की नियमित 
निगरानी | 

(3) कमजोर कदियो कों पहचानने एवं डाक पारेषण एवं 

वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी 

एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे नियमित अंतराल में लाइव मेल 

Wal 

(4) त्योहार आदि के अवसरों पर डाक के निपरान के 

लिए पर्याप्त कार्यबल वाले अलग केन्द्र खोले गए 

है ताकि एेसी डाक को तुरंत fom जा 
सके। 

(5) पिनकोड के उपयोग 4 वृद्धि करना एवं इसका प्रचार 

करना। 

(ङ) जब भी जैसे भी रिक्तियां होती हैँ तो we भर्ती नियमों 
मे दिए गए प्राबधानों के अनुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से भरा 

जाता है। पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोनति 
समितियां doch कर रही है। इसके अलावा, जहां विभागीय परीक्षाएं 

निर्धारित at गई हैँ, वहां पदोननति वाले vel को भरने के लिप 
नियमित रूप से विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। सीधी 

भर्ती कौ रिक्तियोँ को सरकार कौ नीतियों के अनुसार भरा जा रहा 
है।
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विवरण 

seal एवं sit कार्यरत कर्यचारियों कौ सख्या 

we. सकिलों का नाम राज्यों का नाम डाकघर कौ Seat कौ पोस्टमास्टरों ग्रामीण डाक 

कूल संख्या संख्या कौ संख्या सेवकों को 

कूल संख्या 

(सभी श्रेणियों 

सहित) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आंध्र प्रदेश 16141 3728 16141 28469 

2. असम 4006 904 4006 8576 

3. बिहार 9026 1920 9026 15896 

4. छत्तीसगद् 3127 402 2566 5142 

5. दिल्ली 528 1961 460 233 

6. गुजरात 8982 4120 8982 14455 

7. हरियाणा 2661 744 2428 4041 

8. हिमाचल प्रदेश 2778 302 2608 6295 

9, जम्मू ओर कश्मीरे 1694 216 1694 2599 

10. ज्ञारखंड 3095 721 3095 6911 

11. कर्नारकं 9710 3458 9710 15513 

12. केरल 5067 2904 5067 11494 

13. महाराष्ट 12860 7552 12860 20230 

14. मध्य प्रदेश 8310 2159 8310 16635 

15. पूर्वोत्तर 

अरूणाचल प्रदेश 299 49 299 542 

areas 328 65 328 747 

मणिपुर 698 51 698 1765 

मेघालय 491 136 491 1197 

मिजारम 393 54 393 764 

त्रिपुरा 708 158 708 1474 
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1 2 3 5 6 7 

16. ओडिशा 8162 1208 8162 18630 

17. पंजाब 37849 1413 3849 5999 

18. राजस्थान 10326 1501 10326 13855 

19. तमिलनाडु 12065 4680 12065 21554 

20. उत्तर प्रदेश 17669 4133 17669 31780 

21. उत्तराखंड 2717 619 2717 66556 

22. पश्चिम बंगाल 9062 4082 9062 15109 

[अनुवाद] (ग) ओर (घ) किसी पद पर नियुक्ति/पदोननति, उस पद् पर 

Prater arate 

2403. श्री रेवती रमण सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकारी विभाग किसी vat मे किसी निम्न पर 

पर उस सीमा तक नियुक्ति,प्रोनति कर सकता हे जिस सीमा तक 
उसी संवर्ग में उच्च पद मँ रिक्तियां भरी नहीं गई है; 

(ख) यदि a, तो aad व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या इस बात के बावजूद कौ रिक्तियां उसी संवर्ग से 

संबंधित दँ ओर एसे निम्न पद पर नियुक्त,प्रोनति किये गये 
अधिकारी अन्यथा नियुक्ति,प्रोन्नति के लिये पात्र हैँ, निम्न पदों पर 

कौ गई नियुक्तियां/प्रोनतियां तदर्थं आधार पर at जा रही हैँ एेसे 
अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गणना अगले ग्रेड 

मे उसकी प्रोन्नति के लिए नहीं कौ जाती है; ओर 

(घ) यदि a, तो इसके कारण क्या हैँ ओर यदि नही, तो 

उच्च पदों में भरी न जां सकने वाली रिक्तियों के समक्ष किसी 

निम्न पद् पर नियुक्ति,प्रोन्नति को शामिल करने वाले नियमों का 

ant क्या है 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन ware मे राज्य 

मत्री तथा प्रधानम॑त्री कार्यालय में राज्य मतत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) जी, नही। 

(ख) We नहीं sad 

लागू संविधिक भर्ती नियमावली व्यवस्था होने तक रिक्त नहीं रखा 
जा सकता है कि कार्यात्मकप्रक्रिया संबधी अपेक्षा को ध्यान में 

रखते हुए आपवादिक परिस्थितियों मे कौ जाती है। किसी ग्रेड में 
तदर्थं आधार पर की गई सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता 

ओर उसके अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के 
प्रयोजन के लिए नहीं की जाती है। उच्च पद् में किसी रिक्ति के 
स्थान पर किसी निचले पद् हेतु नियुक्ति/पदोननति का कोई प्रावधान 
नहीं 21 

विदेशों मरे अवैध प्रवासी 

2404. sit एस.आर. जेयदुरहुः 
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 
श्रीमती ज्योति get: 
श्री नारनभाईं कछाडियाः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों(कामगारौं कौ 
समस्या के बारे मँ अवगत है जो कि facet विशेषकर त्रिटेन तथा 
मध्य पूर्व मै अवैध प्रवासी किये जाने के कारण निर्वासित किये 
जा रहे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा साथ ही कितने 
कामगारों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया 2: 

(ग) क्या ‘Wat aie इमीग्रेट' ने मामले कौ जांच की है; 

(घ) यदि a, तो इन देशों द्वारा इस aay में क्या मुख्य 
कारण बताए गए हैः;
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(ङः) क्या उक्त मुद्दों को संबंधित सरकारों के साथ उठाया 

गया है; ओर 

(च) यदि हां, तो इस मुद्दे कौ मौजूदा स्थिति तथा प्रस्तावित 
हल क्या है? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

ओर (ख) भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी 
गई हे। 

as 2010 ओर 2011 में ओमान, सऊदी अरब की सल्तनत 

ओर मलेशिया ने अवैध उत्प्रवासियों के लिए, या तो उनके sea 
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को नियमित करने अथवा बिना दण्ड के देश छोडने हेतु राजक्षमा 

घोषित कौ थी। 

(ग) से (च) sare महासंःक्षी (dig) अवैध उत्प्वासियों 

अथवा विदेशों से निर्वासित व्यक्तियों को मोनिटर महीं करता। 

तथापि, जब कभी किसी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (diem) देश 

मे राजक्षमा घोषित की जाती है, तो पीजीआई, संबंधित मिशन के 

साथ परामर्शं से, राजक्षमा के लाभ प्राप्त करने के लिए, कामगार 

के प्रत्यावर्तन के लिए मामला संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ 

उठता ZI 

विवरण 

अवैध भारतीय उत्रवासियो;निवसित किए गए व्यक्तियों का देशवार व्यौरा 

क्र.सं मिशन।देश अवैध उत्प्रवासियों कौ संख्या निर्वासित किए गए व्यक्तियों कौ संख्या 

1 2 3 4 

1. पनामा, होन्दूरास, अल सेल्वाडोर 1 1 

ओर निकारागुआ 

2. मेडन, ठंडोनेशिया - 2 

3. कोपेनहेगेन, SAA - 15 

4. लेबनान 55 - 

5. लुचारेस्ट | 5 - 

6. मेद्ड 1000 (अनुमानित) - 

7. त्रातिस्लावा स्लोवेकिया 100(अनुमानित) - 

8. जाफना, श्रीलंका - 3 

9. मेकिस्को - 59 

10. कनाडा - 497(2007-2011) 

11. एक्यूडोर - 4-(2010) 

12. ओमान 22000 13500 (राजक्षमा) 

13. सऊदी अरब कौ सल्तनत - 50000-60000 (अनुमानित) (सितम्बर, 

2010-सितम्बर, 2011) (राजक्षमा) 

14. Ia 291 38 

15. आस्टिया - 46-(2011) 

16. पोर्ट sith स्पेन (त्रिनिडाड एंड aan) - 

17. मलेशिया - 

1 

52 478 (राजक्षमा) 
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1 2 3 4 

18. सिंगापुर - 624 

19. फ्रेकप्र्ट - 52 

20. gat - 28 

21. निकोसिया, साटप्रस 775 - 

22. त्रिरेन 2551 - 

विदेशों मे भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान 

2405. श्री वरुण गांधी: क्या मानव संसाधन fara मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार की अफ्रीका मँ 21 उच्च शैक्षणिक संस्थानों 

का निर्माण करने कौ कोई योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
उक्त प्रयोजनार्थं कितनी निधियां जारी at गई ठै; ओर 

(ग) इससे भारतीय छत्रो के किस सीमा तक लाभान्वित होने 

की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री 
( श्रीमती डी. पुरम्देश्वरी ): (क) ओर (ख) वर्ष 2008 में हुए 
प्रथम भारत- अफ्रीका मत्र शिखर सम्मेलन के अनुसरण में भारत 

ने अफ्रीका मे विभिन देशो मे बहुत सी क्षमता निर्माण संस्थाएं 
स्थापित करने की घोषणा की रहै! इन वचनबद्धताओं A 4 

पैन-अफ़रीकी संस्थाओं, नामतः (i) भारत apple विदेश व्यापार 
सस्थान (ii) भारत अफ्रीका डायमंड संस्थान, ८1) भारत अफ्रीका 

शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ओर (iv) भारत अफ्रीका 

सूचना प्रोद्योगिको सस्थान स्थापित करना शामिल हे। स्थापित किए 
जाने वाली अन्य संस्थाएं 10 व्यावसायिक केन्द्र ओर कम लागत 
की आवास प्रोद्योगिकियों कौ सहायता के लिए 5 मानव पुनर्वास 
संस्थान ओर 2 कोयला Gent st तथापि, उपर्युक्त 21 में से केवल 
कुक ही dent जेसे भारत-अपफ़रीका सूचना प्रोद्योगिकौ संस्थान ओर 
भारत-अफ़रौका शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ही उच्चत 
शिक्षा सस्थाए् ei 
अभी तक विदेश मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार 

करने हेतु भारतीय fasta को 72,5000 रुपये कौ राशि जारी 
at 2 

(ग) उपर्युक्त संस्थाओं का आशय अफ्रीकौ देशो कौ क्षमता 

को बद़ाना ओर अफ्रीकी छत्रं को लाभ पहुचाना है। 

प्रवासी कामगारों की सेवा शर्ते 

2406. श्री एन.एस.वी. चित्तनः क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिले तीन वषो ओर चालू वर्षं मे दौरान राज्य-वार 

कितने प्रवासी कामगार विदेश गये; 

(ख) इन प्रवासी कामगार कौ मूलभूत सेवा शते क्या है; ओर 

(ग) प्रवासी कामगासे कौ सेवा wal को विनियमित करने के 

लिए सरकार के क्या दिशानिर्देश रै? 

प्रवासी भारतीय कार्य पत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

प्रवासी भारतीय कार्यं मंत्रालय क अधीन sara संरक्षियों के 

कार्यालय, केवल 17 ईसीआर अधिसूचिते देशों के dae मे, 

saa जांच अपेक्षित (ईसीआर) gece धारकं को saa 

स्वीकृति प्रदान करते 21 fied तीन asl & दौरान, एेसे कामगारों 

को प्रदान की गर्ह उत्प्रवास स्वीकृति कौ संख्या निम्न प्रकार हैः 

वर्ष उत्प्रवासं स्वीकृतियों की संख्या 

2009 6,10.272 

2010 6 41.356 

2011 6 26 565 

2012 (फरवरी तक) 1 21 604 

(ख) ओर (ग) प्रवासी कामगार ot सेवा wd, उत्प्रवास 

नियमावली, 1983 के नियम 15 (2) में अनुबधित रोजगार कारार 

के अनुसार विनियमित कौ जाती हे।
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{ हिन्दी) 

साइबर “बेटिग' 

2407. श्री गोपीनाथ मुंडः 
श्री रमेश ae: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने at 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों द्वारा इंटरनेट के 
उपयोग के चलते सारईबर बेटिग गंभीर रूप धारण कर चुकौ है 
जिसके परिणामस्वरूप उनमें आत्महत्या, हिंसा तथा अन्य अपराधो 
की प्रवृत्ति पेदा हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का इंटरनेट पर एेसी विषयवस्तु को प्रसारित 
करने हेतु कोई नियम बनाने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य में मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) ओर (ख) विश्व स्तर पर विभिन संगठन 

साइबर अपराध, साइबर चेतावनियों ओर साइबर स्पेस 4 विधमन 

हमलों को शामिल करते हुए इंटरनेर सुरक्षा पर सर्वेक्षण करते z 
ओर रिपोर्ट प्रकाशित करते है इन संगठनों द्वार डेय संग्रहण के 
लिए विभिन कार्यप्रणालियां ओर तकनीके अपनाई जाती दै। नोरटन, 
fades AMORA द्वारा नवम्बर, 2011 A एेसा एक अंतरराष्ट्रीय 

सर्वेक्षण किया गया, जिसमे भारत सहित 24 देशों को शामिल किया 

गया। नोरटन कौ नवीनतम ओंनलाद्न फेमिली रिपोर्ट के अनुसार 
साईबरबेटिग कौ पहचान विश्व स्तर पर एक तेजी से ae रही 

सक्रिया के रूपमे कौ जाती है। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने सूचना Welt अधिनियम, 2000 
के sata सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली 
2011 अधिसूचित कौ है। इन नियमों मेँ मध्यस्थो के लिए प्रावधान 
किए गए हैँ जिनमे सामाजिक नेटवरककिंग साइयों द्वारा अपनी वेवसादयों 

मे अश्लील, Feta, कामुक, बाल यौन विषयक, छवि खराब करने 

वाली सामग्री डालने से रोकने के लिए अपेक्षित सावधानी ओर 
सुरक्षा बरतने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा सूचना 
प्रोद्योगिकौ अधिनियम, 2000 कौ धारा 67.67क ओर 67a के 

अतिर्गत इलेक्टोनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन अथवा 

प्रषण के साथ-साथ योन संबधी कार्यो से जुडी सामग्री अथवा बच्चों 
को अश्लिल कार्यो में लिप्तं दर्शाए जाने वाली सामग्री के प्रकाशन 
अथवा प्रेषण के लिए कठोर दंड ओर जुरमानि का प्रावधान किया ` 

गया FI 
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सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस ओर सार्वजनिक आदेश ' 
संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैँ ओर महिलाओं तथा बच्चों 
के विरुद्ध अपराध सहित अपराधो कौ रोकथाम, पता लगाने, 

पंजीकरण ओर अभियोजन कौ प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों 

ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं की है। इसी प्रकार शिक्षा भी राज्य 
का एक विषय है। परन्तु केन्द्र सरकार महिलाओं ओर बच्चों के 
विरुद्ध अपराध की रोकथाम ओर नियंत्रण के मामलों को सर्वाधिक 
महत्व देती tl गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2012 को बच्चों के 
विरूद्ध AER अपराध कौ रोकथाम ओर उससे निपाने के लिए 

एक परामर्शं जारी किया है, जिसमे wives राज्य क्षेत्रों को साइबर 

स्टोकिग, साइबर बुल्लिंग, बाल अश्लील साहित्य ओर योन संबंधी 
सामग्री दिखाए जाने आदि रूपों में अपराधों से विशेष रूप से 

निपटने की सलाह दी गर्ह थी। 

( अनुवाद] 

कोयला व्लोकों का आवंटन 

2408. श्री मनोहर तिरकीः 

श्री प्रशान्त कुमार मजुमदारः 
श्री नरहरि महतोः 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः 
श्री हसराज ग. अहीरः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः 
श्री नलिन कुमार कटीलः 
श्री मुरारी लाल सिंहः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) उन सरकारी ओर निजी कपनियों के राज्य-वार क्या नाम 
है, जिन्हे कोयला तथा लिग्नाइर win आवंटित किये गये तथा 

इन stich आवंरित किये गये हँ तथा इन व्लोकों के आवंटन की 
तिथि, स्थान तथा कोयले के कितने भंडार का आकलन किया गया 

हैः 

(ख) कोयला तथा लिग्नाहर sail का व्यौरा तथा कंपनियों 

के कपनी-वार ओर राज्य-वार क्या भंडार का क्या नाम है जिन्होने 

मानदणएडों के अनुसार कोयला sitet का विकास किया 2; 

(ग) कोयला ओर लिग्नाइर व्लोकों का व्यौस तथा agri 
के क्या नाम हैं जिन्होने कोयला लोकों का मानदंड के अनुसार 
विकास नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध अब तक राज्य-वार ओर 
कपनी-वार क्या कार्यवाही at गई है; ओर 

(घ) इन wil मे उत्पादन कब तक आरभ होने कौ संभावना 

हे?
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कोयला wares में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) से (घ) उत्पादक अथवा गैर-उत्पादक की स्थिति सहित उन 

सरकारी ओर निजी कपनियों के राज्य-वार नाम, जिन्हें कोयला तथा 

लिग्नाइर sein आवंरित किये गये हँ तथा इन न्लोकों के आवंटन 

की तिथि, स्थान ओर आकलित कोयला vert की मात्रा संलग्न 
विवरण- मंदी गर्ह 21 

निर्धारित दिशानिदेशों ओर लक्षयां के अनुसार कोयला ata 

विकसित करने कौ जिम्मेवारी पूर्ण रूप से आवंरित कंपनी की 2 
आवंटन पत्र की शरतां मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोयला 

sit के विकास मे ओर अन्त्य उपयोग परियोजना स्थापित करने 
मे जानबृञ्चकर किए गए विलंब कौ स्थित मेँ सरकार उक्त ब्लाक 

का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कारवाई करेगी विलंब कौ 

स्थिति मेँ सरकार उक्ते ब्लाक का आवंटन रद्द करने के लिए 

समुचित hag करेगी। इसके अलावा आवटिती को बैक गारण्टी 
जमा करनी होती है जो कोयला व्लोकों से उत्पादन निर्धारित क्षमता 

तक पहुंच जाने तक सदेव वैध रहती 21 कोयला/लिग्नाइट व्लोकों 
के विकास को गति प्रदान करने & लिए राज्य सरकारों से मुख्य 
सचिव को अध्यक्षता में एक मानीटरिग समिति गठित करने का 

अनुरोध किया गया है। कोयला Fase का कार्यालय विभिन लक्ष्यो 
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कौ प्राप्ति को नियमित आधार पर मानीरर करता हे। सरकार समीक्षा 

बैठक मे आवंटित ब्लाक के विकास तथा आवंरिती कंपनियां द्वारा 

अन्त्य उपयोग संयत्रों कौ आवधिक रूप से urea करती है ओर 

समीक्षा करती है। जब कभी विलंब का पता चलता है, सरकार 

दिशानिर्ेशों(लक्षय चार्ट के अनुसार कोयला ब्लाक में उत्पादन आस्भ 
करने कौ चेतावनी देते हुए एसे आवरितियोँ को कारण बताओ 

नोटिस ओर एडवादजरी जारी करती है। कारण बताओ नोटिस के 

उत्तरं के आधार पर सरकार आवंटन रद्द करने का निर्णय लेती 

Bl कुल 25 व्लाकों तथा 2 लिग्नाइट ब्लाकों का आवंटन रद्द किया 
गया है। आबंटन रद्द किए गए ब्लाक का राज्य-वार ओर 
कपनी-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

195 कोयला sal मेँ से, 29 कोयला ब्लाकों में उत्पादन 

आरंभ हौ गया है। इसके अलावा, आबंरित किए गए 28 लिग्नाइर 

sat मे से 12 लिग्नाइर wnat में उत्पादन आरंभ हो गया 21 

जिन शेष कोयला ब्लाकों में अभी तक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ 

दै, वे खनन तथा अन्त्य उपायो परियोजना दोनों के लिए सांविधिक 

स्वीकृतियां ओर खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन योजना तैयार करने, 
भूमि का अधिग्रहण, मशीनरी ओर उपकरण कौ खरीद आदि के 
विभिन स्तरों पर है। 

विवरण 7 

आवरित कोयला ब्लाको का व्यौरा 

aie पार्टी का नाम आवंटन व्यक्तिगत आवंटित राज्य निजी भूगर्भीय स्थिति 

की तारीख (आई) (पी) भडार 

क्र.सं संयुक्त रूप सरकारी (मि.र. मे) 

से (जे) (जी) 

1 2 3 4 8 7 8 9 

1. आर.पी.जी. इंटस्तीज,/ 10.08.1993 आई सरिसादोली पश्चिम बंगाल पी 140.47 उत्पादन हो रहा 

सीर्दएससी लि. हे। 

2. हिंडालको इंडस्ट्रीज 25.02.1994 आई तालाबीरा-1 ओडिशा पी 22.55 उत्पादन किया 

जा रहा है। 

3. डब्लयूबीएसईबी 14.07.1995 आई तारा (ईस्ट) पश्चिम बंगाल जी 84.47 उत्पादन किया 

जा रहा zi 

4. सेल 26.02.1996 आई तसरा छत्तीसगद जी 285 उत्पादन किया 

जा रहा Zl 

5. उन्ल्युबीपीडीसीएल 17.04.1996 am तारा (वेस्ट) मध्य प्रदेश जी 125.71 उत्पादन किया 

जा रहा है। 
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6. जिन्दल स्टील एण्ड 20.06.1996 आई गारे-पालमा 4/1 मध्य प्रदेश जी 124 उत्पादन किया 

पावर लि, जा रहा है) 

7. बीएलए इंडस्ट्रीज 21.06.1996 आई गोरीटोरिया (वेस्ट) छत्तीसगद पी 5.15 उत्पादन किया 

जा रहा ZI 

8. बीएलए इंडस्ट्रीज 21.06.1996 आई गोरीरोरिया (वेस्ट) पश्चिम बंगाल पी 4.19 उत्पादन किया 

जा रहा है। 

9. मोन इस्पात एवं 21.06.1996 आह गारे-पालमा 14/८5 arta पी 126 उत्पादन किया 

wast लि. जा रहा हे। 

10. उत्कल कोल लि. (पूर्वं — 29.05.1998 आई उत्कल-सी ओडिशा पी 208.77 उत्पादन किया 

मे आईसीसीएल) मेँ जा रहा है। 

आईसीसीएल) 

11. जिन्दल पावर लि. 01.07.1998 आई गरे-पालमा 4/3 छत्तीसगदं पी 123 उत्पादन किया 

जारहा हे। 

12. जिन्दल पावर लि. 01.07.1998 आई गरे-पालमा 4/3 छत्तीसगद् पी 123 उत्पादन किया 

जा रहा 2 

13. जायसवाल नेको लि. 16.08.1999 आई गारे-पालमा-4/4 छत्तीसगद पी 125 उत्पादन किया 

जा रहा I 

14. मोनेट इस्पात एवं 16.08.1999 आई उत्कलं-बी2 ओडिशा पी 106 उत्पादन किया 

wast लि. WM I ZI 

1. केस्टोन माहनिंग लि. 01.09.1999 आईं ब्राह्मडीह आरखंड पी 2.215 उत्पादन किया 

(पूर्व) मे ore cet. ओपनकास्ट जा रहा zl 
लि. 

16. रायपुर अलोंयस एण्ड 25.04.2000 आई गारे-पलामा-47 छत्तीसगद् पी 156 उत्पादन किया 

स्टील लि, जा रहा है। 

17. बी.एस. इस्पात 25.04.2001 आई मरकी-मंगली-1 महाराष्ट पी 34.34 उत्पादन किया 

| जा रहा eI 

18. पंजाब स्टेट इलैक्टीसिटी 28.12.2001 आई पचवाडा dea आरखंड जी 562 उत्पादन किया 

ag जारहादहै। 

19. जीवीके पावर (गोविंदवल 07.01.2002 आई तोकौसुद् नार्थ ज्ञारखंड पी 92.3 उत्पादन नहीं हो 
साहिब) लि. रहा है। 

20. डउब्लयूपीडीसीएल 23.06.2003 आई गंगारामचक पश्चिम बंगाल जी 10 उत्पादन नहीं 
हो रहा है। 
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21. डब्लयूपीडीसीएल 23.06.2003 आई बरजोरा पश्चिम बंगाल जी 8 उत्पादन किया 

जारहादहै। 

22. उब्लयूपीडीसीएल 23.06.2003 आई गंगारामचक- पश्चिम बंगाल जी 4 उत्पादन नहीं हो 

भदूलिया हादहे। 

23. फौल्डमाइनिंग एण्ड 08.10.2003 आई चिनौरा महाराष्ट पी 20 उत्पादन नहीं हो 

इस्पात लि. रहा है। 

24. फौल्डमाइनिग एण्ड 08.10.2003 आई विरोरा (वेस्ट) महाराष्ट पी 18 उत्पादन नहीं 

इस्पात लि. सर्दन पार्ट हो रहा है। 

25. sire मिनरल 28.10.2003 आई तारा छत्तीसगढ़ जी 259.47 उत्पादन नहीं हो 

Saar. (सीएमडीसीएल) रहा है। 

26. प्रकाश दडस्टीज लि. 04.09.2003 आई चोतिया छत्तीसगद पी 34.48 उत्पादन किया 

जा tI 2 

27. जिन्दल स्टील एण्ड 04.09.2003 आई उत्कल बी 1 ओडिशा पी 228.4 उत्पादन नहीं हो 

पावर लि. रहा है। 

28. अरुणाचल प्रदेश 28.10.2003 आई नामची नामपुक अरुणाचल प्रदेश जी 27 उत्पादन किया 

मिनरल डेव. कारपोरेशन जा रहा है 

29. रूषा मार्टिन लि. 29.09.2003 आई काथौरिया was पी 29.76 उत्पादन किया 

जा रहा है 

30. गोँदवाना इस्पात लि 29.10.2003 आई माजरा महाराष्ट पीं 31.5 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

31. तेनूघाट विद्युत निगम लि. 03.11.2003 आई बादाम areas जी 144.63 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

32. केपीसीएल 10.11.2003 बरांज-1 महाराष्ट जी 68.31 उत्पादन किया 

जारहा है 

33. केपीसीएल 10.11.2003 बरांज-2 महाराष्ट जी उत्पादन किया 

जा रहा है 

34. केपीसीएल 10.11.2003 बरांज-3 महाराष्ट जी उत्पादन किया 

जा रहा है 

35. केपीसीएल 10.11.2003 बरज-4 महाराष्ट जी उत्पादन किया 

जा रहा है 

36. केपीसीएल 10.11.2003 किलोनी महाराष्ट जी 39.51 उत्पादन किया 

जा रहा दै 
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37. केपीसीएल 10.11.2003 मनोरा दीप महाराष्ट जी 44.7 उत्पादन किया 

जा रहा दै 

38. भूषण लि. 12.11.2003 आई जामखानी ओडिशा पी 80 उत्पादन नहीं हो 
रहा हे 

39. ओडिशा Aen करपो. 19.12.2004 आई उत्कल-डी ओडिशा जी 153.31 उत्पादन नहींही 

रहा है 

40. नालको 27.08.2004 आई उत्कल “ई ओडिशा जी 194 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

41. सीएसरईनी 23.09.2004 आई गिधमुरी छत्तीसगद जी 80.27 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

42. dag 23.09.2004 आई पतोरिया छत्तीसगढ़ जी 269.25 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

43 एनरीपीसी 11.10.2004 आई पकरी-बरवाडीह इारखंड जी 1600 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

44 पश्चिम बंगाल खनिज 14.01.2005 आई ट्रांस दामोदर पश्चिम बंगाल जी 103.15 उत्पादन नहीं हो 

विकास देडिग काप. रहा है 

45. डीवीसी 03.03.2005 आई बारजोरा (नार्थ) पश्चिम बंगाल जी 85.49 उत्पादन किया 

जा रहा है 

46. Start 03.03.2005 आई कागरा saa waa जी 196.15 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

47. AAR आयरन 28.03.2005 आई बेलगांव महाराष्ट पी 15.3 उत्पादन कियां 

स्टील लि. जा रहा है 

48. डन्ल्यूबीपीडीसीएल 26.04.2005 आई पचवारा नार्थं ज्ारखंड जी 12571 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

49. जयसवाल नेको लि 13.05.2005 आई मोडइतरा args पी 215.78 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

50. अभिजीत sam. uefa.  26.05.2005 आई त्रिन्दा ange पी 34.72 उत्पादन Fel et 

रहा है 

51. अभिजीत ga. प्रा.लि. 26.05.2005 आई | Was areas पी 26.35 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

52. अभिजीत sam. प्रालि.  26.05.2005 आई मेरल was पी 17.05 उत्पादनं नहीं हो 

रहा है 
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53. इलैक्टो स्टील कास्टिग 07.07.2005 आई पर्वतपुर ए ज्ञारखंड यी 231.22 उत्पादन किया 

सेसी जा रहा दै 

54. डोमको स्मोकलेम 08.07.2005 आई लालगद (नार्थ) ज्ञारखंड पी 30 उत्पादन किया 

wa प्रा.लि. जा रहा है 

55. रिस्को 11.08.2005 आई Watt anaS पी 148.4 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

56. रिस्को 11.08.2005 आई lent mas पी 101.99 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

57. ऊषा मार्टिन 24.08.2005 आई लोहारी ज्ञारखंड पी 9.99 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

58. कारपोरेट इस्पात लि, 02.09.2005 आई चित्रपुर् ज्ञारखंड पी 212.01 उत्पादन नहीं हो 

रहा ठै 

59. arr इस्पात लि, 06.09.2005 आई मरकौ मंगली-ा महाराष्ट पीं 19 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

60. वीरांगना इस्पात लि. 06.09.2005 आई मरकौ मंगली-ा महाराष्ट पी उत्पादन किया 

जा रहा दै 

61. वीरांगना इस्पात लि. 06.09.2005 आई मरकौ मगली-1५* महाराष्ट पी उत्पादन किया 

जा रहा है 

62. एमसीएल 10.11.2005 आई तालाबीरा-ा ओडिशा जी 152.33 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

62. एनएलसी 10.11.2005 आई तालाबीरा-1 ओडिशा जी 152.33 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

62. हिडालको 10.11.2005 आई तालाबीरा-ा ओडिशा जी 152.33 उत्पादन नहीं हो 

रहा रै 

63. एमसीएल 29.11.2005 आई उत्कल-ए afer जी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

63. wees स्टील fay 29.11.2005 आई उत्कल-ए ओडिशा जी 333.4 उत्पादन नही हो 

जिंदल थर्मल पावर लि. रहा है 

63. जिंदल स्टेनलैस स्टील लि. 29.11.2005 आई उत्कल-ए ओडिशा जी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

63. श्याम डीञारआई लि, 29.11.2005 आई उत्कल-ए ओडिशा जी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 
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64. अभ्र प्रदेश पावर जनरेशन 06.12.2005 आई टाडीसेरला-1 आंध्र प्रदेश जी 61.28 उत्पादन नहीं हो 

काप. लि. | रहा है 

65. मध्यं प्रदेश राज्य खनन 12.01.2006 आई अमेलिया मध्य प्रदेश जी 214.41 उत्पादन नहीं हो 

निगम (एमपीएसएमसी) रहा है 

65 मध्य प्रदेश राज्य खनन 12.01.2006 आई अमेलिया (नार्थ) मध्य प्रदेश जी 101.24 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

66 ्ञारखंड इस्पात प्रा.लि. 13.01.2006 जे नार्थं धार् ज्लारखंड पी 923.94 उत्पादन नहीं हो 

निगम (एमपीएसएमसी) रहा है 

67 पवनजय स्टील एण्ड 13.01.2006 जे नार्थ धार् ारखंड पी 923.94 उत्पादन नहीं हो 

पावर प्रालि. रहा है 

67 इलैक्टो स्टील 13.01.2006 जे नार्थं we Ras पी 923.94 उत्पादन नहीं हौ 

कास्टिगन लि, रहा है 

68. भूषण लि, 13.01.2006 जे बिजहान ओडिशा पी 130 उत्पादन नदीं हो 
रहा है 

68. महावीर फेरो 13.01.2006 जे बिजहान ओडिशा पी 130 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

69. हिन्दुस्तान जिंक लि. 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ छत्तीसगद पी 175.65 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

69. saa इन्वेसरमैर प्रा.लि. 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ छत्तीसगढ़ पी 175.65 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

69. छत्तीसगद स्टील एण्ड 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ छत्तीसगद पी 175.65 उत्पादन नहीं हो 

पावर लि. रहा है 

69. छनत्तीसगद् विद्युत 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ छत्तीसगद् पी 175.65 उत्पादन नही हो 

काप. लि. रहा है 

69. एमएसपी स्टील एण्ड 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ sides पी 175.65 उत्पादन नहीं हो 

ofa. रहा है 

69. छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल 13.01.2006 जे मदनपुर साउथ sda पी 175.65 उत्पादन नहीं हो 

माईइनिंग लि. (पांच रहा है 

कम्मनियों का कंसोरटियम) 

70-71 इस्पात गोदावरी 13.01.2006 जे afer छनत्तीसगदं पी 399 उत्पादन नहीं हो 

नैकिया I रहा है 

70-71 इन्ड एग्रो सिनजीं 13.01.2006 जे नैकिया [+ छत्तीसगद पी 399 उत्पादन नहीं हो 

नैकिया I रहा है 
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70-71 श्री नकोदा इस्पात 13.01.2006 जे नैकिया [+ छत्तीसगद् पी 399 उत्पादन नहीं 

नैकिया 1 हो रहा है 

70-71 वन्दना ग्लोबल लि, 13.01.2006 जे नैकिया [+ छत्तीसगढ़ पी 399 उत्पादन नहीं 

नैकिया 1 हो रहा है 

70-71 श्री बजरंग Wat एण्ड 13.01.2006 जे नैकिया [+ छत्तीसगढ़ पी 399 उत्पादन नहीं 

इस्पत लि. नैकिया 1 हो रहा है 

71-72 भूषण स्टील एण्ड 13.01.2006 जे पतरापाडा उओडिशा पी उत्पादन नहीं 

स्टिप्स लि हो रहा दै 

72 आधुनिक मैटेलिक्स लि. 13.01.2006 जे पतरापाडा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

हो रहा है 

72 दीपक स्टील एण्ड 13.01.2006 जे पतरापादा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

पावेर लि. हो रहा है 

72 आधुनिक कारपोरेशन लि. 13.01.2006 जे पत्तरापाडा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

हो रहा हे 

72 ओडिशा स्पांज आयरन लि. 13.01.2006 जे पतरापाड़ा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

हो रहा है 

72 एमएमसी पावर 13.01.2006 जे पतरापाडा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

जनरेशन लि. हौ रहा है 

72 श्री मेरलिक्स लि, 13.01.2006 जे पतरापाडा ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

हो रहा है 

72 वीसा स्टील लि. 13.01.2006 जे पतरापाडा ओडिशा पी उत्पादम नहीं 

हो रहा हे 

73 जिन्दल स्टील एंड 13.01.2006 जे गारे पालमा 1/6 छत्तीसगढ़ पी 156 उत्पादन नहीं 

पावर लि. हो रह्म है 

73 नालवा आयरन लि. 13.01.2006 जे गारे पालमा 1\/6 छत्तीसगढ़ पी उत्पादन नहीं 

हो रहा हे 

74 जयसवाल नेक्को 13.01.2006 जे गारे पालमा 1\/8 eden पी 107.2 उत्पादन नहीं 

हो रहा है 

75 अल्दटरटेक लि. 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगढ पी 241.61 उत्पादन नहीं 

हो रहा है 

75 सिंहल इन्ररप्रादुजेज 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगढ पी 241.61 उत्पादन नही 

हो रहा है 
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75 नव भारत कोलफील्ड लि. 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगदं 241.61 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

75 वन्दना एनजीं एंड 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगद् 241.61 उत्पादनं नहीं 

स्टील प्रालि. हो रहा है 

75 प्रकाश इन्डस्टीज लि. 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) ode 241.61 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

75 अन्जनी स्टील oie. 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगद 241.61 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

75 छत्तीसगद केष्टिवि कोल 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगढ़ 241.61 उत्पादन नहीं हो 

Tisha लि. (पांच रहा है 

कम्पनियों का कसोर्टियम) 

75 सनप्लेग BEC स्टील लि. 13.01.2006 जे मदनपुर (नार्थ) छत्तीसगद् 241.61 उत्पादन नहीं हो 

रहा दहै 

76 तेनुघार विद्युत निगम लि. 13.01.2006 जे गोंडुलपारा ्ञारखंड 140 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

76 तेनुघार विद्युत निगम लि, 13.01.2006 a गोदुलपारा unas उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

77 नीलाचलं आयरन 13.01.2006 जे डुमरी आरखंड 18 उत्पादन महीं हो 

एण्ड पावर रहा है 

77 बजरंग इस्पात wife. 13.01.2006 जे डुमरी ्ञारखंड 18 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

78 गुप्ता मेरलिक्सं एण्ड 13.01.2006 जे fe मालेगवि महाराष्ट 19.5 उत्पादन नहीं हो 
पावर fa. रहा दहै 

78 . गुप्ता कोलफौल्द्स 13.01.2006 जे fre मालेगांव महाराष्ट उत्पादन नहीं हो 
एण्ड पावर fa. रहा है 

79 एनरीपीसी 25.01.2006 आई तलाईपल्ली ज्ञारखंड 965 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

80 एनरीपीसी 25.01.2006 आई दुलंगा उडीसा 260 उत्पादन नहीं हो 
रहा ठै 

81 args राज्य खनिज 30.01.2006 आई सुगिया बन्द खान ज्ञारखंड 2 उत्पादन नहीं हो 

विकास निगम रहा है 

82 aes राज्य मिनरल 30.01.2006 आई राऊता बन्द खान AGS 1 उत्पादन नहीं हो 

विकास कारपोरेशन रहा दै 
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83 ्ारखण्ड राज्य मिनरल —- 30.10.2006 आई quay छोटा ta aes जी 2.5 उत्पादन नहीं हो 
डेव. कारपोरेशन रहा है 

84-85 जीएसईसीएल 06.02.2006 a महानदी मदछाकारा ओडिशा जी 480 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

84-85 एमएसईबी 06.02.2006 a महानदी मछाकाटा ओडिशा जी 720 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

86 टारा स्पांज आयरन लि. 07.02.2006 a राधिकापुर (ईस्ट) ओडिशा पी 115 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

86 इस्का इन्डस्टीज लि, 07.02.2006 जे राधिकापुर् (ईस्ट) ओडिशा पी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

86 एसपीएस स्पांज 07.02.2006 जे राधिकापुर (ईस्ट) ओडिशा पी उत्पादन नहीं हो 

आयरन लि. रहा है 

87 इस्सार पावर लि. 12.04.2006 जे महान मध्य प्रदेश पी 144.2 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

87 हिंडालको इंडस्ट्रीज 12.04.2006 जे महान मध्य प्रदेश पी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

88 Stel माइन्स लि. 25.04.2006 आई बृन्दु ज्ञारखंड पी 102.52 उत्पादन नहीं हो 

रहा ठै 

89 eter माइन्स लि, 25.04.2006 जे राधिकापुर ओडिशा पी 210 उत्पादन नहीं हो 

(वेस्ट) रहा है 

89 ओसिएल इंडिया लि. 25.04.2006 जे राधिकापुर ओडिशा पी उत्पादन नहीं हो 

(वेस्ट) रहा है 

89 ओियन इस्पात लि. 25.04.2006 जे रधिकापुर ओडिशा पी उत्पादन नहीं हो 

(वेस्ट) रहा हे 

90 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत 02.08.2006 आई परसा छत्तीसगढ़ जी 150 उत्पादन नहीं हो 

बो (सीएसर्ईबी), रायपुर रहा है 

9] छत्तीसगद सनिज विकास 02.08.2006 आई गारे-पालमा, छत्तीसगद जी 900 उत्पादन नहीं 

निगम लि. (सीएमडीसीएल) सेक्टर] हो रहा हे 

92 महाराष्ट राज्य खनन निगम 02.08.2006 जे गारे-पलामा, छत्तीसगदं जी 768 उत्पादन नहीं हो 

सेक्टर रहा 2 

92 तमिलनाडु राज्य विद्युत 02.08.2006 जे गारे-पलामा, छत्तीसगद जी 768 उत्पादन नहीं 

बो, चेन सेक्टर हो रहा है 
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93 Fad मध्य प्रदेश राज्य 02.08.2006 आई मोरगा- aaa जी 250 उत्पादन नहीं हो 

माइनिग निगम लि. रहा है 

(एमपीएसएमसीएल) 

94 जीएमडीसी 02.08.2006 आई मोरणा-ा छत्तीसगढ़ जी 350 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

95 एमएमटीसी 02.08.2006 आई गोमिया ्ारखंड जी 355 उत्पादन नही हो 
रहा है 

96 ज्ञारखंड राज्य खनिज 02.08.2006 आई पिनदरा-देबीपुर- आारखंड जी 110 उत्पादन 

विकास निगम लि. खोवरांड नहींहोरहा है 

97 बिहार राज्य खनिज 02.08.2006 आई सारिया Aas जी 202 उत्पादन नहीं हो 

विकास निगम कोर्यारांड रहा है 

(बीआरकेवीएन) 

98 तेनूघाट विद्युत निगम 02.08.2006 आई राजवर ई ्ञारखंड जी 385 उत्पादन नहीं 

लि. (टीवीएनएल) एण्ड डी हो रहा है 

99 ्ञारखंड राज्य विद्युत 02.08.2006 आई लातेहार BGS जी 220 उत्पादन नहीं हो 

até (जेएसर्ईषी) रहा है 

100 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत 02.08.2006 आई डोंगरी जल-2 मध्य प्रदेश जी 175 उत्पादन नहीं हो 

खनिज लि. रहा है 

101 महाराष्ट राज्य खनन 02.08.2006 आई मरकी-जरी- महाराष्ट जी 11 उत्पादन नहीं 

निगम जमानी अदकोली हो रहा है 

102 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 02.08.2006 जे FART महान मध्य प्रदेश जी 477.50 उत्पादन नहीं हो 

aa, दिल्ली रहा हे 

102 हरियाणा विद्युत उत्पादन  02.08.2006 जे मारा महान जी 477.50 उत्पादन नही हो 

निगम लि. (एचपीजीसीएल) रहा है 

103 ओडिशा खान निगम 02.08.2006 जे नवगांव तेलीशाही ओडिशा जी 733 उत्पादन नहीं हों 

(ओएमसी), भुवनेश्वर रहा है 

103 आध्र प्रदेश खनिज विकास 02.08.2006 a Fama तेलीशाही ओडिशा जी उत्पादन नहीं हो 

(एपीएमडीसी) हैदराबाद् रहा है 

104 पश्चिम बंगाल खनिज 02.08.2006 ae इच्छापुर पश्चिम बंगाल जी 335 उत्पादन नहीं हो 

विकास एवं टेडिगि निगम रहा है 

05 पश्चिम बंगाल खनिज  02.08.2006 आई कुलरी पश्चिम बंगाल जी 210 उत्पादन नहीं हो 

विकास एवं टेडिग निगम रहा है 

106 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 13.09.2006 आई मीनाक्षी ओडिशा पी 285.24 उत्पादन नहीं हौ 

यूएमपीपी रहा है 

107 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 13.09.2006 आह मीनाक्षी बी ओडिशा पी 250 उत्पादन नहीं हो 

[_ चूषमपीषी [टर हे 
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108 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 13.09.2006 आई मीनाक्षी कौ ओडिशा पी 350 उत्पादन नहीं 

यूएमपीपी डीप साइड हो रहा है 

109 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 13.09.2006 आई मोहर मध्य प्रदेश पी 402 उत्पादन नहीं हो 

यूएमपीपी रहा है 

110 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 13.09.2006 आई मोहेर-अमलोहरी मध्य प्रदेश पी 198 उत्पादन नहीं 

यूएमपीपी विस्तार हो रहा है 

111 विद्युत वित्त निगम ओडिशा 26.10.2006 आई छत्रसाल मध्य प्रदेश पी 150 उत्पादन नहीं हो 
यूएमपीपी रहा हे 

112 चमन मैरलिक्स लि. 20.02.2007 आई कोसर डोगर महाराष्ट पी 22.51 उत्पादन नहीं हो 

डोगरगांव रहा है 

113 बकरा डीआरआई AMAT 20.02.2007 आई विहारीनाथ पश्चिम बंगाल पी 95.16 उत्पादन नहीं हो 

मैनुफरेक्वरिग कं.प्रलि. रहा है 

114 wear पावर लि. 20.02.2007 आई सकला ह्ारखंड पी 83.05 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

115 जिंदल स्टील एंड 20.02.2007 आई जीतपुर args पी 81.09 उत्पादन नहीं हो 
पावर लि, रहा है 

116 स्टील अथारिरी आफ 11.04.2007 आई सीतनाला was जी 108.8 उत्पादन नहीं हो 

ङ्डिया fa. रहा है 

117 प्रिज्म Ae लि. 29.05.2007 आई सिआलघोघरी मध्य प्रदेश पी 30.38 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

118 एसकेएस इस्पात लि, 29.05.2007 a रावेनवाय नार्थ मध्य प्रदेश पी 174.07 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

119- यूपीञरवीयूएनएल 25.07.2007 जे चैदीपारा ओडिशा जी 794.5 उत्पादन नही हो 

120 चंदीपारा-7 रहा है 

119- महाजेनको 25.07.2007 जे dam ओडिशा जी 500 उत्पादन नहीं हो 

120 चेदीपारा- रहा है 

119- सीएमडीसी 25.07.2007 जे चैदीपारा ओडिशा जी 294.5 उत्पादन नहीं हो 

120 चदीपारा- रहा है 

121 केरल राज्य विद्युत बोई 25.07.2007 जे वैतरणी वेस्ट ओडिशा जी 200.66 उत्पादन नहीं हो 
रहा हे 

121 ओडिशा हाइडो पावर 25.07.2007 जे वैतरणी वेस्ट ओडिशा जी 200.66 उत्पादन नहीं हो 

जेनरेशन रहा दै 
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121 गुजरात पावर जनरेशन 25.07.2007 जे dat वेस्ट ओडिशा जी 200.66 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

122 असम खनिज विकास 25.07.2007 जे मंदाकिनी ओडिशा जी 300 उत्पादन नहीं हो 

निगम रहा दै 

122 मेघालय खनिज विकास 25.07.2007 जे मंदाकिनी बी ओडिशा जी 300 उत्पादन नहीं हो 

निगम रहा है 

122 तमिलनाडु विद्युत até, 25.07.2007 जे मंदाकिनी नी ओडिशा जी 300 उत्पादन नहीं 
चेन्नई हो रहा है 

122 ओडिशा खनन निगम 25.07.2007 जे मंदाकिनी बी ओडिशा जी 300 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

123 ओडिशा पावर जनरेशन 25.07.2007 आई मनोहरपुर ओडिशा जी 181.68 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

124 ओडिशा पावर जनरेशन  25.07.2007 आई डीप साइड ओडिशा जी 350 उत्पादन नहीं हो ` 

मनोहरपुर रहा है 

125 जीएमडीसी 25.07.2007 जे चैनी ओडिशा जी 500 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

125 पीआईपीडीआईसीएल 25.07.2007 जे नैनी ओडिशा जी उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

126 जेएसईबी 25.07.2007 जे ऊरमा पहाडीरोरा was जी 437 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

126 बीएसएमडीसीएल 25.07.2007 जे ऊरमा पहाडीटोरा areas जी 263 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

127 ्ारखंड राज्य aa 25.07.2007 आई पतरातू anes जी 450 उत्पादन नहीं हो 

विकास निगम रहा है 

128 ज्ञारखंड राज्य खनिज 25.07.2007 आई राबोडीहं ओसीपी areas जी 133 उत्पादन नहीं हये 

विकास निगम रहा है 

129 पश्चिम बंगाल मिनरल 25.07.2007 आई जगन्नाथपुर ए पश्चिम बंगाल जी 273 उत्पादन नहीं हो 

डेव टेडिग ard. रहा है 

130 पश्चिम बंगाल मिनरल  25.07.2007 आई जगन्नाथपुर बी पश्चिम बंगाल जी 176 उत्पादन नहीं हो 

डेव. टेडिग ara. रहा हे 

131 एपीएमडीसी 25.07.2007 आई सुलियारी मध्य प्रदेश जी 75 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 
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132 मध्य प्रदेश राज्य खनन 25.07.2007 ई परको रका मध्य प्रदेश जी 80 उत्पादन नहीं हो 

(निगम (एमपीएसएमसी) रहा है 

133 छत्तीसगढ़ खनिज विकास 25.07.2007 आई शंकरपुर छत्तीसगद् जी 80.13 उत्पादन नहीं हो 

(सीएमडीसीएल) बीएचदी 2 रहा है 

134 मध्य प्रदेश एसएमसीएल 25.07.2007 आई मोरगा 3 छत्तीसगद जी 35 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

135 मध्यं प्रदेश एसएमसीएल 25.07.2007 आई मोरगा 4 छत्तीसगढ़ जी 35 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

136 छत्तीसगढ़ खनिज विकास 25.07.2007 आई सोन्धिया छत्तीसगद जी 70 उत्पादन नहीं हो 

निगम लि. (सीएमडीसीएल) रहा दै 

137 मध्य प्रदेशा राज्य खनन 25.07.2007 आई सेमरिया/पीपरिया मध्य प्रदेश जी 38.62 उत्पादन नहीं हो 

निगम (एमपीएसएमसी ) रहा हे 

138 राष्ट्रीय खनिज विकास 25.07.2007 आई शाहपुर ईस्ट मध्य प्रदेश जी 42 उत्पादन नहीं हो 

निगम रहा हे 

139 राष्ट्रीय खनिज विकास 25.07.2007 आह शहपुर वेस्ट मध्य प्रदेश जी 42 उत्पादन नहीं हो 

निगम रहा है 

140 मध्य प्रदेश राज्य खनन 25.07.2007 आई बिचारपुर मध्य प्रदेश जी 36 उत्पादन नहीं हो 
निगम (एमपीएसएमसी) रहा हे 

14] मध्य प्रदेश राज्य खमन 25.07.2007 आई मांडला साउथ मध्य प्रदेश जी 72 उत्पादनं नहीं हौ 

निगम रहा 2 

142 एमएसएमसीएल 25.06.2007 आई वरोरा महाराष्ट जी 73 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

143 एमएसएमसीएल 25.06.2007 आई परसा ईस्ट waren जी 180 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

144 आरारवीयूएनएल 25.06.2007 आई काताबासन छत्तीसगद जी 180 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

145 पुष्प इस्पात एवं 16.07.2007 आई ब्रह्मपुरी छत्तीसगदं पी 55.05 उत्पादन नहीं हो 

मादुमिग लि. रहा है 

146 विद्युत वित्त निगम तलइया 20.07.2007 आई केरनदारी बीसी AIRS पी 972 उत्पादन नहीं हो 

यृएमपीपी as रहा है 

147 हिंडालको 01.08.2007 जे तुबेड ्ारखंड पी 189 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 
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147 टाटा पावर लि. 01.08.2007 जे तुबेड आरखंड पी उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

148 जयप्रकाश एसोसिएट लि. 17.09.2007 आई मांडला नार्थ मध्य प्रदेश पी उत्पादन नहीं हो 

रहा ठै 

149 इस्सार पावर लि. 06.11.2007 आई अशोक करकत्ता ARES पी 110 उत्पादन नहीं हो 

सेन्टल रहा है 

150 भुषण विद्युत एवं 06.11.2007 आई पत्तल ईस्ट was पी 200 उत्पादन नहीं हो 

इस्पात लि. रहा है 

151 Wea छत्तीसगढ़ 06.11.2007 आई सयांग छत्तीसगद पी 150 उत्पादन नहीं हो 

एनर्जी प्रालि. रहा है 

152 डीबी विद्युत लि. 06.11.2007 आई दर्गापुर 2/सारया छत्तीसगद् पी 91.67 उत्पादन नहीं हो 
रहा दै 

153 बाल्को 06.11.2007 आई दर्गापुर 2/ताराईमर Swe पी 211.37 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

154 अदनी विद्युत लि. 06.11.2007 आई लोहारा वेस्ट महाराष्ट पी 169.832 उत्पादन नहीं हो 

विस्तार रहा है 

155 सोवा इस्पात लि. 06.11.2007 जे अर्धग्राम पचिम बंगाल पी 121 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

155 जयबालाजी eta लि. 06.11.2007 जे अर्धग्राम uray बगल पी 122 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

156 पश्चिम बंगाल खनिज 27.12.2007 आई सीतारामपुर पश्चिम बंगाल जी 210 उत्पादन नहीं हो 

विकास ठेडिग निगम रहा है 

157 re इस्पात एंड 09.01.2008 जे मंदाकिनी ओडिशा पी 96.84 उत्पादन नहीं हो 

एनीं लि. रहा है 

157 जिंदल फरो fa. 09.01.2008 जे मंदाकिनी ओडिशा पी 96.84 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

157 टरा पावर कपनी लि. 09.01.2008 जे मंदाकिनी ओडिशा पी 96.84 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

158 arden मित्तल इंडिया लि. 09.01.2008 जे सेरेगढ unas पी 83.33 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

158 जीवीके पावर (गोविदवाल 09.01.2008 ang आस्खंड पी 66.67 उत्पादन नहीं हो 

साहिब) लि, रहा है 
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159 सीईएससी लि, 09.01.2008 जे माहुआगदी ्ारखंड पी 110 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

159 जैश इन्फ़राष्ट्क्वर कैपिटल 09.01.2008 जे माहुआगदी ्ारखंड पी उत्पादन नहीं हौ 

प्रालि. रहा दै 

160 जिंदल इस्पात एवं 17.01.2008 जे अमरकोण्डा ्ारखंड पी 205 उत्पादन नहीं 

विद्युत लि, मुर्गादंगल होरहादहै 

160 गगन स्पज आयरन प्रा.लि. 17.01.2008 जे HVT unas पी उत्पादन नहीं हो 

मुर्गादगल रहा हे 

161- स्टरलाइट एनजीं लि. 17.01.2008 जे रमपिया ओर ओडिशा पी 112.22 उत्पादन नहीं 

162 (आरईपीपी) रामपिया कौ हो रहा है 

डीप साइड 

161- जीएमआर एनजीं 17.01.2008 जे रामपिया ओर ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

162  (आईपीपी) रामपिया की हो रहा है 

डीप साइड 

161 tae मित्तल 17.01.2008 जे waft ओर ओडिशा पी 112.22 उत्पादन नहीं 

162 इंडिया लि. रामपिया कौ हो रहा है 

डीप साइड 

161- et ग्रुप लि. (आर्हपीपौ) 17.01.2008 जे रमपिया ओर ओडिशा पी उत्पादन नहीं हो 

162 रामपिया कौ रहा है 

डीप साइड 

161-162 स्नवभारत विद्युत प्रा.लि. 17.01.2008 जे रामपिया ओर ओडिशा पी उत्पादन नही 

रामपिया कौ रहा है 
डीप साइड 

161- रिलायंस एनर्जी लि. 17.01.2008 जे रामपिया ओर ओडिशा पी उत्पादन नहीं 

162 (ast) रामपिया की हो रहा है 
डीप साइड 

163 जेएलडी यवतमाल एनतीं 23.01.2008 जे फतेहपुर ईस्ट छत्तीसगढ़ पी 99.12 उत्पादन नहीं हो 

लि. रहा हे 

163 आ.के.एम. पावरजेन प्रा.लि. 23.01.2008 जे फतेहपुर ईस्ट छत्तीसगद् पी 99.12 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

163 ग्रीन दफरास्टरक्चर् प्रा.लि. 23.01.2008 जे फतेहपुर ईस्ट alae पी 99.12 उत्पादन नहीं हो 
रहा हे 
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163 वंदान विद्युत लि. 23.01.2008 जे फतेहपुर ईस्ट Bilas पी 99.12 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

163 एसकेएस इस्पात एवं 23.01.2008 जे फतेहपुर ईस्ट छत्तीसगढ़ पी 53.52 उत्पादन नहीं हो 
विद्युत लि, रहा है 

164 प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. 06.02.2008 जे फतेहपुर छत्तीसगद् पी 73.85 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

164 ग्रीन Spree प्रा.लि. 06.02.2008 जे फतेहपुर छत्तीसगद पी 46.15 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

165 ERs स्टेट मिनरल 11.04.2008 आई ओगश्वर एवं ज्ारखंड जी 84.03 उत्पादन नहीं 

डवलपमेट कारपोरोन लि. : खास जोगेश्वर हो रहा है 

(जेएसएमडीसी ) 

166 ete माइन्स लि. 14.05.2008 जे चोरीरंड तालिया args पी 18.7 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

166 सनप्लेग आयरन स्टील लि. 14.05.2008 जे ates तालिया aces पी 8.72 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

167 मै. जेएसडन्लयू स्टील लि. 05.06.2008 जे रोहन ज्ञारखंड पी 172.53 उत्पादन नहीं हो 
। रहा है 

167 भै. भूषण पावर एंड 05.06.2008 जे रोहन आारखंड पी 60.23 उत्पादन नहीं हो 

स्टील लि. रहा हे 

167 मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज 05.06.2008 जे रोहने ज्ञारखंड पी 17.23 उत्पादन नहीं हो 

fa. रहा है 

168 महाजेनको (मै. ओरगाबाद् 17.07.2008 आई भावीकुण्ड महाराष्ट जी 100 उत्पादन नहीं हो 

कपनी लि. एसपीवी रहा है 

169 मै, राछी उद्योग लि. 05.08.2008 आई केसला नार्थ छत्तीसगद पी 36.15 उत्पादन नहीं हो 

रहा दै 

170 विहार स्पंज आयरन लि. 05.08.2008 आई मचरकोण्डा द्मारखंड पी 23.86 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

171 मिडर्स्ट इरीग्रेरिड 05.08.2008 आई यांडसी-3 एवं मध्य प्रदेश पी 17.39 उत्पादन नहीं हो 

स्टील्स लि. टांडसी-3 (विस्त) रहा हे 

172 बिरड़ा कारपोरेशन लि. 12.08.2008 आई विक्रम मध्य प्रदेश पी 20.98 उत्पादन नहीं हो 

| रहा है 

173 गोवा इंडस्तीज Sac] 12.11.2008 आई गारे पलमा छत्तीसगढ़ जी 210.2 उत्पादन नहीं 

RG. सेक्टर 3 रहा है 
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174 मुकुन्द लि. 20.11.2008 जे राजहरा नार्थं ज्ञारखंड पी 10.05 उत्पादन नहीं हो 

(G20 ओर रहा है 

geet) 

174 विनी आयरन एंड स्टील 20.11.2008 जे राजहा नार्थं (Aza args पी 7.04 उत्पादन नहीं हो 

उद्योग लि. ओर ded) रहा है 

175 महाराष्ट सीमलेस लि. 21.11.2008 जे गोदखारी महाराष्ट पी 29.91 उत्पादन नहीं हो 

रहा ठै 

175 धारीवाल Sea 21.11.2008 जे गँदखारी महारष्ट पी 23.93 उत्पादन नहीं हो 

(प्रा.) fa. रहा ठै 

175 an इडस्दीज लि. 21.11.2008 जे गोंदखारी महाराष्ट पी 44.87 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

176 कमल स्पंज स्टील एंड 21.11.200 जे तेसगोरा-बी। मध्य प्रदेश पी 30.67 उत्पादन हो रहा 

पावर लि. रुद्रापुरी हे 

176 रिवाती सीर wT. 21.11.2008 जे तेसगोरा-बी। मध्य प्रदेश पी 14.37 उत्पादन हो रहा 

रुद्रापुरी हे 

177 इलोक्टोथीम (इंडिया) लि. 21.11.2008 जे भास्करपारा छत्तीसगदढ पी 24.69 उत्पादन नहीं हो 
रहा 2 

177 ग्रासीन इंडस्ट्रीज लि. 21.11.2008 जे भास्करपारा छत्तीसगढ़ पी 22.22 उत्पादन नही ही 

रहा है 

178 जिंदल स्टील एंड 27.02.2009 आई रामचंडी प्रो. ओडिशा पी 1500 उत्पादन नहीं हो 

विद्युत लि. न्लाक रहा हे 

179 स्टेटजिक इनर्जी tart. 27.02.2009 आई नाथ अफ ओडिशा पी 1500 उत्पादन नहीं 

सिस्टम लि. (एसरईटीएसएल) अरखापाले हो रहा है 
श्री रामपुर 

180 रूगरा aga लि. 28.05.2009 जे मेदनी राय areas पी 80.83 उत्पादन नहीं हो 
. रहा हे 

180 कोहिनोर स्टील (प्रा.) लि. 28.05.2009 जे मेदनी राय mds सी 80.83 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

181 राया स्टील लि. 28.05.2009 जे गणेशपुर anaes पी 137.88 उत्पादन नहीं हो 
रहा हे 

181 आधुनिक थर्मल इनजीं लि. 28.05.2009 जे गणेशपुर ्ारखंड पी उत्पादन नहीं हो 

रहा 2 
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182 WHA आयरन एंड 29.05.2009 जे बदरे महाराष्ट पी 31.53 उत्पादन नहीं हो 

स्टील wife. रहा है 

182 ea canada एड 29.05.2009 जे बंदरे महाराष्ट पी 47.29 उत्पादन नहीं हो 

pee लि. रहा है 

182 «We. ade लि, 29.05.2009 जे कदरे महाराष्ट पी 47.29 उत्पादन नहीं हो 
रहा दै 

183 SAR आयरन स्टील 29.05.2009 जे खप्पा एवं महाराष्ट पी 53.6 उत्पादन नहीं हो 

लि. विस्तार रहा है 

183 दालमिया सीमेंट 29.05.2009 जे खमप्पा एवं महाराष्ट पी 31.12 उत्पादन नहीं हो 

(भारत) लि. विस्तार रहा है 

184 मोन इस्पात ओर 03.06.2009 जे war डीप छत्तीसगढ पी 49.93 उत्पादन नहीं हो 
इनजीं लि. साईड (साउथ रहा हे 

आफ पुलकडीह 
नाला) 

184 egret स्टील प्रालि. 03.06.2009 जे war डीप SaaS पी 11.77 उत्पादन नहीं हो 

साईड (साउथ रहा है 

आफ पुलकडीह 
नाला) 

185 आईएसरी स्टील एंड 17.06.2009 जे दहेगाव/ महाराष्ट पी 70.74 उत्पादन नहीं हो 

विद्युत fa. HEP 4 रहा है 

185 गुजरात अंबुजा सीमेट लि. 17.06.2009 जे दहेगाव, महाराष्ट पी 36 उत्पादन नहीं हो 
मकरधुकरा 4 रहा हे 

185 लफार्जं इडिया लि. 17.06.2009 जे दहेगाव, महाराष्ट पी 25.26 उत्पादन नही हो 

मकरधुकरा 4 रहा है 

186 करनपुरा इन्जी लि. 26.06.2009 आई मोरया ज्ञारखंड जी 225.35 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

187 भूषण स्टील लि. 03.07.2009 जे अन्दल ईस्ट प. बंगाल पी 237.23 उत्पादन नहीं हो 
| रहा है 

187 जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि. 03.07.2009 जे अन्दल ईस्ट प. बंगाल पी 229.5 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

187 wart diz लि, 03.07.2009 जे अन्दल ईस्ट प. बगाल पी 233.27 उत्मादन नहीं हो 
रहा है 
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188 हिमाचल ईएमरीए 10.07.2009 जे गोरंगडीह एबीसी प. बंगाल पी 68.85 उत्पादन नहीं हो 
विद्युत लि. रहा है 

188 जेएसडन्लयू स्टील लि, 10.07.2009 जे गोरगडीह एबीसी प. बंगाल पी 68.85 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

189 अकलतारां पावर लि 09.09.2009 आई पुराबारोगिया छत्तीसगढ़ पी 692.16 उत्पादन नहीं हो 
(एसपीवी आफ odie रहा है 
यूएमपीपी) 

190 Soca पावर लि 09.09.2009 आई पुराबारोगिया छत्तीसगढ़ पी 421.51 उत्पादन नहीं हो 
(एसपीवी आफ छत्तीसगढ रहा है 
यूएमपीपी) 

191 रामस्वरूप लोह उद्योग लि. 06.10.2009 जे मोहरा मधुकोरा प. बंगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

191 आधुनिक oral fa. 06.10.2009 जे 86 ORB मधुकोरा प. बंगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

191 हावरा प्रस fa. 06.10.2009 जे मोहरा मधुकोरा प. बगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 

रहा हे 

191 उत्तम गलवा स्टील लि. 06.10.2009 जे मोइरा मधुकोरा प. बगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

191 विकास मितल एंड 06.10.2009 जे मोरा मधुकोरा प. बंगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 
पावर लि. रहा है 

191 एसीसी लि, 06.10.2009 जे Fe मधुकोरा प. बंगाल पी 685.39 उत्पादन नहीं हो 

रहा है 

192 जिन्दल स्टील एण्ड 12.10.2009 जे उर्थनि नार्थ मध्य प्रदेश पी 46.55 उत्पादन नहीं हो 

पावर लि. रहा है 

192 मोनेट इस्पात एवं 12.10.2009 जे उथान नार्थ मध्य प्रदेश पी 23.27 ` उत्पादन नहीं हा 

एनर्जी लि. रहा हे 

193 साखी गोपाल इरी. 21.06.2010 आई बनखोई ओडिशा पी 800 उत्पादन नहीं हो 

पावर क.लि. (एसपीवी रहा हे 
आफ he ओडिशनल 

ओडिशा यूएमपीपी) 

194 एपीआई FETA एंड 14.10.2011 जे राजमगर छत्तीसगढ़ पी 20.34 उत्पादन नहीं हो 

पावरटेच प्रालि, डीपसारईड रहा हे 
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194 सीजी स्पांज मोनो. कन्सो. 14.10.2011 जे Wr छत्तीसगद पी 58.12 उत्पादन नहीं हो 

कोलफील्ड प्रालि. डीपसाईड रहा है 

195 कोल इंडिया लि. 01.11.2011 जे विजय dea site जी 40.67 उत्पादन नहीं हो 
रहा है 

195 एसकेएस इस्पात एड 01.11.2011 जे विजय dea site पी 16.08 उत्पादन नहीं हो 
पावर लि. ` रहा है 

विवरण 

आवंटित कोयला ब्लाक का व्यौरा 

क्र.सं. कंपनी का नाम आवंटित  आक्टन कौ अन्त्य आवंटन की राज्य 

ब्लाक तारीख उपयोग तारीख 

1 2 3 4 5 6 7 

1. कालिगा पावर कापरिशन लि. उत्कल-ए 10.08.93 विद्युत 02.07.2003 ओडिशा 

2. तलचर मादनिग प्रालि, उत्कल-बी 1 02.02.96 विद्युत 01.08.2003 ओडिशा 

3. लोएड्स Fea एंड इंजीनियर्स॒लि, तकली-जेना 29.05.98 a आयरन 23.06.2003 महाराष्ट 

(नार्थ) 

4. गरुड acta fa. वेस्ट आफ 24.05.04 ee सितंबर 06 महाराष्ट 

उमरिया 

5. श्री राधे sees लि, पंचबहनी 06.09.05 waa आयरन सितंबर, 60 मध्य प्रदेश 

6. गुजरात खनिज विकास निगम जयनगर 02.08.2006 विद्युतं 2008 मध्य प्रदेश 

7. दामोदर घाटी निगम कास्ता (ईस्ट) 03.03.2005 विद्युत मई, 2009 ands 

8. बिनानी सीमेट लि. दतिमा 05.09.2008 सिमेट 27.04.2010 मध्य प्रदेश 

9 yet इण्डस्दरीज लि. ओर लौहारा (ईस्ट) 27.06.2008 स्टील 17.05.2010 महाराष्ट 

ग्रेस इण्डस्टरीज | 

10. महाराष्ट स्टेट wishin कारपोरेशन लि. अगरजारी 25.07.2007 वाणिज्यिक 28.06.2010 महाराष्ट 

11. राष्टीय टस्पात निगम लि. महल 09.12.2005 स्टील 07.03.2011 anes 

12. राष्ट्रीय इस्पात निगम fe. तेनुघार-डिरकी 10.09.2008 स्टील 07.03.2011 was 

13. भारिया इटरनेशल लि. वरौरा वेस्ट 20.02.2007 स्पंज आयरन 30.05.2011 महाराष्ट 

(नार्थ) 
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14. आध्र प्रदेश परावर जन.कार्पो.लि, अनेस्तीपल्ली 20.02.2007 विद्युत 30.05.2011 आंध्र प्रदेश 

15. आभर प्रदेश पावर जन.कार्पा.लि. पुनकुल्ला-चिलका 20.02.2007 विद्युत 30.05.2011 आध्र प्रदेश 

16. आश्र प्रदेश पावर जन.कार्पा.लि. पेनगडप्पा 29.05.2007 विद्युत 30.05.2011 आंध्र प्रदेश 

17. श्री विद्ययनार्थं आयुवेद भवन प्रा.लि, qe (वेस्ट) 27.11.2003 विद्युत 31.05.2011 आारखड 

18. नेशनल धर्मल पावर लि. चरूटी aa. 25.01.2006 विद्युत 14.06.2011 was 

19. नेशनल थर्मल पावर लि, केनदारी 25.01.2006 विद्युत 14.06.2011 was 

20. नेशनल wea पावर लि. चट्टी बरीयातू 25.01.2006 विद्युत 14.06.2011 आरखंड 

21. नेशनल थर्मल Tat लि, ब्रह्मणी 25.01.2006 विद्युत 14.06.2011 was 

22. नेशनल थर्मल पावर लि. चिचरो पतसीमल 25.01.2006 विद्युत 14.06.2011 Was 

23. was स्टेट इले. ate वनहरडीह 02.08.2006 विद्युत 14.06.2011 ्ञारखंड 

24. दामोदर वेल्ली कार्पौ. सहरनपुर 25.07.2007 विद्युत 14.06.2011 ्ारखंड 

जमरपानी 

25. वेस्ट बंगाल पावर डवल. कार्पो. ईस्ट आफ 27.02.2009 विद्युत 21.10.2011 प. बंगाल 

दमगोरिया 
(कल्याणीस्वरी) 

आवंटित लिग्नाइट erat करा व्यौरा 

क्र.सं. कपनी आबंटन आबरिते ब्लाक राज्य भूगर्भीय भंडार स्थिति 

का नाम कौ तिथि के नाम (faz. मे) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 आरएसएमएमएल एनए fe राजस्थान 101.9 उत्पादन हो रहा है 

2 आरएसएमएमएल 06.09.2004 सोनार -वही- 43.59 उत्पादन नहीं हो रहा है 

3 आरएसएमएमएल 13.11.2006 कापूरधी -वही- 150.40 उत्पादन हो रहा है 

4 आरणएसएमएमएल 13.11.2006 जलीपा -वही- 467.95 उत्पादन नहीं हो रहा है 

5 आरएसएमएमएल 13.11.2006 सच्चासौदा -वही- 28.70 उत्पादन नहीं हो रहा है 

6 आरएसएमएमएल 13.11.2006 शिबकर-कुर्ला -वही- 104.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

7 आरएसएमएमएल एनए मातासुख -वही- 10.10 उत्पादन हो रहा है 

8 आरएसएमएमएल wad कसनरलगिया -वही- 60.90 उत्पादन नहीं हो रहा हैँ 
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9. आरएसएमएमएल 01.07.2005 गुरहानेस्ट -वही- 41.65 उत्पादन नहीं हो रहा हे 

10 आरएसएमएमएल 01.07.2005 मुखाला -वही- 29.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

11 मरूधर पावर प्रालि. 01.07.2005 गुरहाईस्ट -वही- 38.11 उत्पादन हो रहा है 

12 FRR पावर wife. 01.07.200; लूनसारा -वही- 07.17 उत्पादन नहीं हो रहा है 

13 gat प्रालि. | मंडल चरण -वही- 17.77 उत्पादन नहीं हो रहा है 

14 WAU पावर एड 23.6.2006 मंडल चरण -वही- 83.25 उत्पादन नहीं हो रहा है 

15 नंदालाल इंटगप्राईजे लि. (31वीं मेरता रोड -वही- 12.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

16 डीसीएम श्री राम लि. जांच समिति कपरियोकिधानी -वही- 17.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

17 बिनानी de लि. के माध्यम से) निंबररीचंदाबदन -वही- 9.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

18 जीएमडीसी We पननध्रा गुजरात 90.00 उत्पादन हो रहा है 

19 जीएमडीसी एनए राजपरदी -वही- 20.00 उत्पादन नहीं हो रहा है 

20 जीएमडीसी 11.03.2011 राजपरदी -वही- 19.00 उत्पादन हो रहा हे 

जी-19 विस्तार 

21 जीएमडीसी 30.03.2003 मतानमोद -वही- 340.00 उत्पादन हो रहा है 

22 जीएमडीसी 11.03.2001 MSHA -वही- 30.00 उत्पादन हो रहा हे 

23 जीएमडीसी एनए अकरीमोरा -वही- 98.78 उत्पादन नहीं हो रहा है 

24 जीपीसीएल 06.09.2005 खरसलिया-2 -वही- एनए उत्पादन नहीं हो रहा हे 

25 जीपीसीएल 06.09.2005 सुरका-3 -वही- एनए उत्पादन हो रहा है 

26 जीपीसीएल 27.7.2000 खरसलिया-1 -वही- 20.00 उत्पादन हो रहा है 

(अल्लापुर) 

27 जीपीसीएल 15.12.1995 वास्तन -वही- 40.00 उत्पादन हो रहा है 

28 जीपीसीएल 09.03.2000 मेगरोलं-वालिया -वही- 200.00 उत्पादन हो रहा है 

आक्टन रद्द किए गए लिग्नाइर ब्लोक कौ सूची 

क्र.संआवंटी का नाम लिग्नाइट ब्लाक का नाम आवंटन we करिए जनि की तारीख राज्य 

1. टिकापको Asa आफ वेल्लार 25.05.2010 तमिलनाडु 

2. बीएस fare लुनसारा 07.02.2007 गुजरात 



309 Weal के 

अतिरिक्त ween संबंधी प्रभार 

2409. श्री खगेन दासः 
श्री मनीष तिवारी; 

श्री सुशील कुमार सिंहः 
श्री एन. कृष्टण्पः 
श्री के. सुगुमारः 
श्री राजेन्द्रे अग्रवालः 
श्री रमेश wets: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) सरकार को ad गए अतिरिक्त स्पेक्ट्म को प्रभारित 

करने के aa में दूरसंचार आयोग कौ सिफारिशों की मुख्य 
विशेषताएं क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने 4.4 Aneel से अधिक के aay 
को प्रभारित करने का पूर्वं मेँ निर्णय लिया था जबकि दूरसंचार 
आयोग द्वारा अनुमोदित भारतीय दूरसंचार विनियामकं प्राधिकरण की 

सिफारिशों पर भूतलक्षी प्रभाव से 6.2 Aneel ही संविदागत 
Cay थाः; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर 4.4 Aes 
से अधिक स्पेक्टूम पर प्रति मेगाहटू्ज प्रभारित कर कितना राजस्व 
सृजित होने कौ संभावना है; 

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय से मुकर गई है ओर यदि 
नही, तो इसके कारण क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का उन प्रचालकों के हितों की रक्षा करने 

कां प्रस्ताव है जिन्हे अतिरिक्त een धारक संचालकों के समकक्ष 
लाने के लिए 4.4 मेगाहट्र्जं से अधिक स्पेक्टूम आबंरित किया गया 
ह; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) से (च) दिनांक 29 जनवरी, 2011 को 
संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मत्री ने eae कौ सुपुदगीं ओर मूल्य 
निर्धारण कौ नीति के बारे में एक प्रेस fasta जारी कौ थी जिसमे 

अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है किः 

“....भविष्य A संविदा आधारित स्पेक्ट्म की अवधारणा महीं 

होगी ओर इसलिए प्रारभिक अथवा स्टार्ट अप aes की अवधारणा 
नहीं होगी। बाजार आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ही स्पेक्ट्म 

उपलब्ध कराया जाएगा। 
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किसी नई नीति को निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना 

अनिवार्य है कि सभी प्रचालकों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर 

उपलब्ध हो। इसलिए मूल्य निर्धारण संबधी किसी नीति को निर्धारित 

करते समय इसे सभी प्रचालकों पर समान रूप से लागू करने कौ 

आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त संविदा आधारित स्पेक्ट्रम के बाद् 

शेष बचे an कौ सुपुदर्गीं के बारे में यह सुनिश्चित करने की 

आवश्यकता है कि यह उन मौजूदा लादसेसधारियों को ही प्राप्त 
हो जिन्हें अब तक केवल 4.4 Ameda स्टार अप स्पेक्टम आबरित 

किया गया ti यह बात पुनः दोहराई जा सकती है कि कतिपय 

लाइसंसधारकां को लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस 

जारी किए गए Zi 

केवल Ua लाइसेंस fered यह प्रक्रिया पूर्णं करने के ae पाया 

जाएगा, के बारे मेँ ही पात्र होने पर अतिरिक्त 1.8 मेगाहर्टज 

स्पेक्टूम आबंटित किया जाएगा किन्तु यह इन्हे नई नीति के तहत 

निर्धारित कौ गई कौमत पर ही प्रदान किया जाएगा। 

हमं 6.2 Weds के बाद स्पेक्टूम के आबंटन ओर मूल्य 
निर्धारण के लिए नीलामी प्रक्रिया को अपनाने पर यह बात 

सुनिश्चित करते हुए गंभीरता से विचार करने कौ आवश्यकता दै 

कि नीलामी प्रक्रिया A पयाप्त प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था कौ गई है। 

इसके ae दूरसंचार आयोग कौ सिफारिशों पर विचार करके 

सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) कौ 

“स्पेक्टूम प्रबंधन ओर लाइसेसिंग कार्थसंरचना" के बारे मे की गह 

सिफारिशों पर अभी तक लिए गए अपने निर्णयो कौ दिनांक 15 

फरवरी, 2012 कौ प्रेस विवरणी मेँ घोषणा की है जिसमें अन्य 
बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि एक मुश्त 

स्पेक्ट्रम WAR से संबंधित मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। 

इसमे यह भी उल्लेख किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय 

के fete 2 फरवरी, 2012 के 122 asda को रद्द करने के 

निर्णय के कुछ निहितार्थ gate आयेग कौ सिफारिशों के बारे 

में भी है। विधिक ओर अन्य पहलुमों के मद्देनजर इन सिफारिशों 

कौ ओर जांच कौ जारही है तथा इस aay में निर्णयं को बाद 

में घोषित किया जाएगा। 

निजता का अधिकार संबंधी विधेयक 

2410. श्री जे.एम. आरून wile: 

श्री रघुवीर सिंह मीणा 

श्री अवतार सिंह भडाणाः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या प्रस्तावित निजता का अधिकर विधेयक व्यक्ति 

विशेष तथा राजनीतिज्ञ की फोन टेपिग तथा टेलीफोन पर कौ गई 

बातचीत को बाधिक करने के विरुद्ध कोई रक्षा प्रदान नहीं करेगा; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर तत्संबधी ब्योरा 

क्या है; 

(ग) क्या कतिपय मंत्रालयों को इस संबध में कुक आपत्तियां 

है ओर वे व्यक्ति विशेष के अवैध फोन रेपिग किये जाने के विरुद्ध 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन dare में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (घ) सरकार एक विधेयक का मसरौदा 

तैयार कर रही है, जो व्यक्ति विशेषो कौ, गलत ढंग से व्यक्तिगतता 

के उल्लंघन के मामले में, se सरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक के 

व्यौरे को अभी अतिम रूप देना है। 

[fest] 

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां 

2411, श्री वीरेन्द्र कश्यपः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

St संजय जायसवालः 

श्री हरिभाऊ जावलेः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wat यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय ada ओर सेवा कम्पनी संघ 

(नैसर्कोम) ने वित्तीय वर्षं 2012-13 के दौरान आईटी क्षेत्र में 2 

लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की संभावना जताई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या 2; 

(ग) सरकार द्वारा आईटी क्षत्र में वैश्विक नियोज्यता मानदंडों 

के अनुसार प्रदान किये जा रहे तकनीकी कौशल कौ गुणवत्ता 

मेँ सुधार करने के लिए तैयार कौ गई योजना का व्यौरा क्या 

हे; 
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(घ) सरकार द्वारा इस daa A स्थापित किये हेतु प्रस्तावित 

संस्थागत ढाचे का व्यौरा क्या है; 

(ङ) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उन बिदेशी 

कंपनियों का व्यौरा क्या है जिन्होने भारत मे निवेश किया है तथा 

हाईवेयर इजीनिरिग क्षेत्र मेँ कितने रोजगार का सृजन किया गया 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

सचिन पायलट ): (क) जी atl 

(ख) सोफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकोम) 

के अनुसार यह सूचना प्रौद्योगिकी कषत्रं मेँ अतिरिक्त रोजगार सृजन 

का एक प्राथमिक अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2012.13 के लिए 

अनुमोदित राजस्व वृद्धि पर आधारित है 

(ग) ओर (घ) इलेक्टोनिकौ ओर सूचना प्रोद्योगिकौ विभाग 

ने 2008 में aide निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास 

हेतु एक योऽना आरम्भ कौ है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाए्ं 

शुरू कौ गई, जिनका उदेश्य पादूय-सामग्री का सृजन करना, 

परामर्शदाता ओर बेहतर शिक्षकवर्ग ओर कुशल स्नातक तैयार करना 

rf 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआडी) के अनुसार 

अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद् ने 2012-13 से रपोलीटेक्नीक, 

हंजीनियरिग कलेजो तथा विश्वविद्यालय प्रणाली ओर अन्य कालेजों 

मे कार्यान्वित किए जाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रलय के 

तत्वावधान मेँ राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा आर्हता फ़्मवकं (एनवीईक्यू 

एफ) शुरू किया है। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट हैँ जिसमें सूचना 

प्रौद्योगिकी as भी शामिल 21 asta कौशल विकास परिषद् 

(एनएसडीसी) द्वारा सूचना प्रद्योगिकी क्षेत्र सहित अभिज्ञात क्षेत्रों में 

पादुक्रमों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनओएस) प्रदान 

किए जाने रै। सीबीएसई भी व्यवसायिक संगठनों के साथ संयुक्त 

रूप से विभिन पादुयक्रम चला रहा है ओर संयुक्त प्रमाणपत्र जारी 

करता हे। 

(ङ) ओर (च) ओद्योभिकौ नीति ओर संवर्धन विभाग 

(डीआईपीपी), वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय के अनुसार लगभग 70 

देशों की 3955 कपनियो,विदेशी सहयोगियों ने गत तीन वषो ओर 

चालू af के दौरान भारत मँ सँफ्टवेयर/आईटी क्षेत्र के लिए 

17 0669.52 करोड र्. (3.75 बिलियन अमेरीकौ डालर) का निवेश 

किया है। वर्षवार व्यौरा निम्नानुसार हैः



313 प्रश्नौ के 28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 314 

क्र.सं वषं (अप्रेल-मार्च) कपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

सहयोगियों कौ संख्या (एफडीआई) प्रवाह कौ शशि 

करोड रु. बिलियन अमरीकौो डल 

1. 2008-09 804 6495.18 1486.31 

2. 2009-10 877 3875.65 817.53 

3. 2010-11 945 3442.11 756.11 

4. 2011-12 (अ्रैल-जनवरी) 1329 3 256.58 685.83 

कूल योग 3955 17069.52 3745.78 

Gia: Sardi 

नैसर्कोम के अनुसार भारतीय wieder तथा हाईवेयर इंजीनियरों के लिए इन कंपनियों द्वा सृजित के बारे मँ aime नहीं रखे जाते ZI 

[ Jae] 

हितों का cata 

2412. श्री अशोक अर्गलः क्या नागर विपानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(कर) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान नागर 
विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन मंत्रालय के कितने 

अधिकारियों के बीच हितों का टकराव हुः; 

(ख) क्या इसके लिए सरकार से अनुमोदन लिया गया धा; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(घ) सरकार द्वारा हितों के टकराव से बचने के लिए क्या 

दिशानिर्देश तैयार किये गये टै; 

(ङ) क्या हितों मे टकराव के मामले मे अधिकारियों की 

नियुक्तियों को रद्द किया गया 2; 

(a) यदि a, तो इस संबंध में नियम क्यार; ओर 

(3) यदि नही, तो इसके कारण क्था है मौर सरकार द्वार 
दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गईं है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (छ) 

मामले कौ जांच की जा रहीदै। 

हज यात्रियों के लिये विशेष उड़ानें 

2413. श्रीमती चन्द्रे कुमारीः क्या नागर विमानन मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयर इंडिया भारत 4 विभिन्न स्थानों से हज यात्रा 

के लिए विशेष उड़ानें चलाता 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार मौजूदा विमानपत्तनों पर॒ भीड्-भाडं के 

मद्देनजर अन्य स्थानों नई Ser को चालू करने पर विचार करं 

रही 2; 

(a) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके कारण क्या हैः? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

श्रीनगर से हज यात्रियों के तले जाने के लिए एन.ए.एस. एयर ने 

हब-एण्ड-स्पोक आधार पर हज-2011 के दौरान श्रीनगर दिल्ली- श्रीनगर 

सेक्टर पर हज यत्रियों को लाने-ले जाने के लिए एयर इंडिया कौ 

सेवाएं ली ett 

(ग) से (ङ) हज-2012 के दौरान, 21 आरोहण स्थल से 

यात्रियों को वहन किया जाएगा, So कि हज-2011 & दौरान किया 

गयां था। 

बीएनवाई के तहत निर्मित बारहमासी asa 

2413. श्री रमेश विश्वनाथ काटूटीः क्या प्रधानमंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः
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(क) कर्मारक ने भारत निर्माण योजना (बीएनवाई) के अतर्गत 

अब तक निर्मित बारहमासी खडकों का व्यौरा क्या है ओर एेसी 

सड़कों की लम्बाई कितनी ठै; 

(ख) पिले तीन वषो के दौरान उक्त योजना के तहत सड्कां 

के निर्माण हेतु आवंटित एवं व्यय कौ गई धनराशि का राज्य-वार 

तथा प्रतिशत-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) कर्नाटक के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त, संस्वीकृत 

तथा लंबित प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इस लंबन के क्या कारण रहँ ओर लंबित प्रस्तावों को 

कब तक स्वीकृति किये जाने कौ संभावना है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मंत्री (oft अश्विनी कुमार): (क) से (घ) कर्नाटक ने ग्रामीण 

सड़कों के क्षत्र मे भारत निर्माण के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर 

लिया है। भारत निर्माण योजना के तहत कर्नाटक राज्य मेँ सितम्बर 

2011 तक 71.50 किलेमीटर लम्बी सडक का निर्माण कर लिया 

गया 31 इसी अवधि के दौरान अपग्रेड की गई लम्बाई 13070. 

02 किलोमीटर (लक्ष्य का 127 प्रतिशत) दै। पिले दो वषँ के 

दौरान उपर्युक्त स्कीम के तहत निर्माण कौ गई सड़कों हेतु आवंटित 

ओर खर्च की गई निधियों का राज्य-वार तथा प्रतिशतता-वार SINT 

संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत निर्माण योजना के तहत 

विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के संपूर्ण कार्यकलाप तथा उसको मंजूरी 
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देने का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय 

ai 21 जैसा कि ग्रामीण विकास मत्रालय द्वारा सूचित किया गया 

है कि कर्नारक के day में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त, सस्वीकृत 

ओर लंबित प्रस्तावों के at इस प्रकार हैः 

मूल्यः 3217 करोड र. 

ASH: 3226 

लम्बाई; 16183.32 किलोमीटर 

इसके अतिरिक्त कर्नाटक से प्राप्त निम्नलिखित परियोजना 

प्रस्तावों को राज्य को वापिस लौया दिया गया क्योकि ये प्रस्ताव 

मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2009 के अ.श.स.एच. 

-12013/1/2009-आरसी के तहत जारी एडवाईजरी कौ किसी भी 

श्रेणी के sata नहीं थे। 

1 2009-10 के लिए चरण-, 1364.42 करोड रु. 

2 2010-11 के लिए चरण-९, 564.27 करोड रु. 

3 संशोधित ईपीसी या पीपीपी, 868.50 करोड रु. 

इसके अलावा, 154.68 किलोमीटर लंबाई के लिए 40 सडक 

निर्माण कार्यो हेतु 60.00 करोड रु. कौ राशि के परियोजना प्रस्ताव 

कर्नारक से प्राप्त हुए थे जिनकी सिफारिश दिनांक 23.01.2012 को 

आयोजित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कौ गर्ह थी, aed कि 

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आब्जर्व कौ गई शते पूरी कर ली जाए। 

विवरण 

वर्ष् 2010-11 तथा 2011-12 (सितम्बर 2011 तक) के लिए पीएमजीएसवाई के तहत राज्य-वार आवक्टम, जारी तिधिया aR व्यय 

(करोड रु. मे) 

2010-11 2011-12 

क्र.सं राज्य आवंटन जारी निधियां व्यय आवंटन जारी निधियां व्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 36.84 (2.90) 672.15 (3.30) 43.94 (3.18) = 46.87 (2.90) = 136.57 (1.50) 10343 (1.99) 

2. अरुणाचल प्रदेश 20.00 (1.58) 371.87 (1.83) 348.85 (2.34) = 2545 (1.58) = 83.21 (091) = 55.88 (1.07) 

3. असम 63.50 (5.00) 1900.67 (9.33) 1300.79 (8.72) = 80.79 (5.00) 54775 (6.01) 560.10 (10.76) 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

4. बिहार 118.24 (9.22) 3477.06 (17.07) 2,694.91 (18.07) 15044 (9.32) 1897.04 (20.81) 1,243.35 (23.89) 

5. छत्तीसगढ़ 84.20 (6.64) 678.58 (3.33) 304.16 (2.04) 107.13 (6.64)  444.33 (487) = 129.43 (2.49) 

6. गोवा 0.70 (0.06) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.84 (0.05) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 

1. गुजगत् 22.80 (1.80) 322.43 (1.58) 243.84 (1.64) 29.01 (1.80) 40.00 (0.44) = 135.55 (2.60) 

8. हरियाणा 10.53 (0.83) 15775 (0.77) 108.03 (0.72) = 13.40 (0.83) 60.00 (0.66) 19.90 (0.38) 

9. हिमाचल Fea 30.52 (2.41) 199.30 (0.98) 142.67 (0.96) 38.83 (2.41)  275.30 (3.02) 52.47 (1.01) 

10. जम्मू ओर कश्मीर 22.80 (1.80) 366.09 (1.80) 297.40 (1.99) 29.01 (1.80)  762.10 (8.36) 22345 (4.29) 

1]. Baus 61.40 (4.84) 843.81 (4.14) 538.44 (3.61) —-78.12 (4.84) 728.08 (7.99) 171.24 (3.29) 

12. कर्नाटक 38.59 (3.04) 927.68 (4.56) 634.80 (4.26) 49.10 (3.04) 0.00 (0.00) 248.25 (4.77) 

13. केरल 10.53 (0.83) 146.27 (0.72) 146.14 (0.98) 13.40 (0.83) 0.00 (0.00) 22.98 (0.44) 

14, मध्य प्रदश 154.37 (12.16) 1,966.12 (9.65) 1,409.49 (9.45) 196.40 (12.17) 825.07 (9.05)  367.26 (7.06) 

15. महाराष्ट 50.87 (4.01) 1242.55 (6.10) 1012-48 (679) 6472 (4.01) 788.01 (8.64) = 324.87 (6.24) 

16. मणिपुर 11.58 (0.91) 144.98 (0.71) 122.34 (0.82) 14.73 (0.91) 59.69 (0.65)  118.37 (2.27) 

17. मेघालय 15.79 (1.24) 64.55 (0.32) 36.39 (0.24) 20.09 (1.24) 0.00 (0.00) 22.86 (0.441 

18. पिजोरम 11.23 (0.88) ०5.59 (0.47) 82.24 (0.55) 14.29 (0.88) 93.63 (1.03) 38.04 (0.73) 

19. नागालैंड 10.52 (0.83) = 25.13 (0.12) 29.67 (0.20) 13.38 (0.83) {0.00 (0.11) 8.84 (0.17) 

20. ओदिशा 95.78 (7.55) 2477.36 (12.16) 1924.25 (12.90)  121.86 (7.55) 1,085.58 (11.91) 561.38 110.79) 

21. पंजाव 12.28 (0.97) 196.43 (0.96) 155.34 (1.04) {5.62 (0.97) 90.00 (0.99) 17.46 (0.34) 

22, राजस्थान 82.45 (6.50) 886.22 (4.35) 66.39 (4.60) 104.90 (6.50) 282.76 (3.10)  172.13 (3.31) 

23. सिक्किम 10.53 (0.83) 19.38 (0.39) 85.53 (0.57) 13.40 (0.83) 80.00 (0.88) 1.43 (0.03) 

24, तपिलनादु 31.58 (2.49) 469.54 (2.31) 30481 (2.04) 40.18 (249) 45.00 (0.49) 40.87 (2.71) 

25. त्रिपुरा 14.03 (1.11) 285.76 (1.40) 237.51 (1.59) 17.85 (1.11) 18000 (1.97) 90.61 (1.74) 

26. उत्तर प्रदेश 132.97 (10.48) । 308.83 (6.43) 868.54 (5.82) 169.18 (10.48) 17.70 (0.19) 10291 (1.98) 

21. THES 35.08 (2.76) 240.26 (1.18) 191.74 (1.29) 44.63 (2.76) 265.00 (2.91) 67.82 (1.30) 

28. पश्चिम बंगाल 79.29 (6.25) 819.68 (4.02) 530.29 (3.56) 100.88 (6.25)  320.73 (3.52)  202.90 (3.90) 

कुल (रन्य) 1 269.00 20 366.04 14,910.98 1 614.50 9,117.60 5.203.78 

नटः कोष्ठक रँ दिए गए आंकडे कुल प्रतिशत शेयर है
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आरटीआई कार्यकर्ता को शिकार बनाया जाना 

2415. sit पूर्णमासी रामः क्या प्रधानमंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खरकार में भ्रष्टाचार 

का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता तथा व्हिसल silent 

की हत्या की जा रही है, शिकार बनाया जा रहा है तथा परेशान 

किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी alo क्या है; 

(ग) सरकार को इस संबंध मे प्राप्त हुए अभ्यावेदनों/पत्रं का 

ain क्या है तथा tet शिकायतों का स्वरूप क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस संबध A क्या कदम wet गये 

है/उठाये जाने का प्रस्ताव है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) मीडिया में यह fad आई है कि कुछ 
लोगों की, आरटीआई कार्यकर्ता तथा भण्डाफोड करने के रूपमे 
उनकी भूमिका के कारण कथित रूप से हत्या कर दी गई aI 

(ख) इस बारे मे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते 

él 

(ग) आरटी आई कार्यकर्ताओं को बचाने ओर सुरक्षा प्रदान 
करने के मुद्दे उठाने वाले अभ्यावेदन/पत्रे विभिन पक्षों से प्राप्त 

हुए है। 

(घ) एेसे मामलों से निपटने के लिए अलग से नीति बनाने 

की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि मोजुदा कानून जैसे कि 
भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि के aad को 

आरटीआई कार्यकर्ताओं सहित सभी नागरिको के बचाव ओर सुरक्षा 

के लिए पर्याप्त माना जाता है इसके अलावा आरटीआई के सभी 
कार्यकर्ताओं ओर भण्डा-फोड् करने वालों को लोक सभा द्वारा 
दिनांक 27.12.2011 को पारित “भण्डा-फोड करने वालों का 

सरक्षण विधेयक, 2011" के अंतर्गत भी संरक्षण मिलेगा ओर इस 

समय इस विधेयक पर् राज्य सभा में विचार किया जा रहा हे। 

कानून ओर व्यवस्था बनाए रखना तथा सभी नागरिकों का 
बचाव ओर सुरक्षा प्रदान करना आधारित तौर पर संबंधित राज्य 
सरकार का विषय है। भारत सरकार ने. प्रशासन में भ्रष्टाचार ओर 
अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के लिए आररीओंई का उपयोग 
करने वाले लोगों के उत्पीडन के बारे मेँ मीडिया में छपी रिपोर 
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की तरफ राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षितं किया है। राज्यों से 
यह अनुरोध किया गया है कि यदि उनके ध्यान में इस तरह का 

कोई मामला आता है तो इसकी तत्परता से जांच पड़ताल की जाए 
ओर उल्लंघकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कौ जाए। 

(हिन्दी) 

कोयला ल्लोकं का आवंटन 

2416. श्रीमती दीपा दासपुंशीः क्या कोयला मत्री यह 

बताने कि कृपा करेगे किः 

(क) क्या एेसी कंपनियों को कोयला लोक आवंटित किए 
गए है जिन्हे कोई विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं करनी है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीम वर्षों के दौरान उन कंपनियों 

का व्यौरा क्या है जिन्हे इस प्रकार के आवंटन प्राप्त हुए है; 

(ग) इन कपनियों को किस आधार पर कोयला xia 

आवंटित किये गये है; 

(घ) क्या सरकार ने एेसी कंपनियों को कोयला न्लँकों के 

आवंटन को रद् करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य में राज्य मत्री (श्री प्रतीके 

पाटील ): (क) से (ङ) कोयला न्लोकों का आवंटन कोयला खान 

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 कौ धारा 3 के sata अनुमोदित 

अन्त्य उपयोगो अर्थात विद्युत उत्पादन, आयरन ws स्टील के 

उत्पादन, सीमेट के उत्पादन तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत एवं 

सतही) के माध्यम सिन-गेस के उत्पादन तथा कैष्टिव खनन के 

लिए कोयला तरली करण हेतु भारतीय कपनी अधिनियम, 1956 

के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को पात्र aaa 

को किया जाता है। 

कोयला sient का आवंटन स्थापित किए जाने वाली मौजूदा 
विद्युत कंपनियों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से आवंटित 
कोयला ब्लोक विद्युत परियोजना की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तथा 
कोयला ल्लोक से उत्पादन विद्युत परियोजना के शुरू होने के साथ 

ही चालू किए जाने की आशा है। ter कोई उदाहरण नहीं है जहां 
कोयला न्लोकों का आवंटन उन कपनियों को किया गया है जिनके 
पास कार्यान्वितं करने के लिए कोई भी विद्युत परियोजनाएं नहीं 

#1 
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( अनुकाद। 

विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन 

2417. श्री Asda पांडाः 

श्री नित्यानंद प्रधानः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन ओर 
विश्लेषण में स्नातकोत्तर ओर डक्टोरल स्तरीय अध्ययन तथा 

अनुसंधान को agar देने के लिए राष्टरीय सुरक्षा अनुसंधान ओर 
अध्ययनं परिषद् कौ स्थापना करने का प्रस्ताव किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या परिषद देश में रक्षा रणनीतिक अध्ययनं को 

प्रोत्साहन देगी ओर समन्वय भी करेगी; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर wet तथा 

arity सुचि के किन-किन क्षत्रं का अध्ययन किया जाएगा; 

ओर 

(ङ) उन विश्वकिद्यालयों ओर महाविद्यालयों का व्यौरा क्या है 

जहां रक्षा अध्ययन समान रूप से महाविद्यालय।विश्वविद्यालय पादूयक्रम 

का एक भाग है? 

मानव संसाधन विकास पंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी, ail सरकार वास एअर 

कोमोडोर (सेवानिवृत्त) श्री जसजीत सिंह, निदेशक, सेंटर फार एअर 

पावर स्टडीज कौ अध्यक्षता में गठित विशेषन्ञ समिति ने एक राष्ट्रीय 

स्तर कौ राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान एवं अध्ययन परिषद कौ स्थापना 

कौ सिफारिश कौ थी। परिषद को वैज्ञानिक ओर अनुसंधान परिषद 
(सीएसओईार) के साथ विभागों ओर राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र 

के समग्र उत्तरदायित्वों ओर मार्गदर्शन सहित व्यापक स्तर पर 
पत्राचार करना चाहिए। 

(ग) ओर (घ) जी, a समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन 

हेतु साकेतिक८निदेशात्मक कषत्रं को दशनि वाले नमूना पाठयक्रम कौ 

प्रकृति वाली सिफारिशे भी दौ है जिसमे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एड 
स्दरैटजिक लैडस्कोप, ईडियाज नेशनल सिक्योरिटी, चैलेजिज टू 
इडियान सिक्योरिटी, मिलिटरी पावर एंड राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी 

भूमिका, सिक्योरिटी विद न्यूक्लियर aoa ओर dfs एण्ड 
सोसाइटल वायलेस शामिल zi 
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(ङ) देश 4 पांच विश्वविद्यालय हैँ जिनके पास पूर्ण-विकसित 
रक्षा अध्ययन विभाग हैँ जो निम्नानुसार हैः (1) इलाहाबाद 

विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (2) मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई (3) 

पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (4) मणिपुर विश्वविद्यालय, (5) पंजाब 

विश्वविद्यालय, चंडीगद। 

समिति ने भी पाया कि केवल इलाहाबाद, पुणे ओर चेनई 

विश्वविद्यालय ही दहै जो स्नातकोततर एवं डोक्टोरल स्तरों पर 

विश्वसनीय कार्यक्रम प्रदान करते el विशेषज्ञ समिति ने सूचित किया 
है कि एसे 29 विश्वविद्यालयों है जहां सुरक्षा अध्ययन को विषय 

के रूप में पाया जा रहा है। 29 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, 

Ud 27 विश्वविद्यालय हैँ जिनके ded 137 कालेज अवर स्नातक 

स्तर पर सुरक्षा अध्ययन Wass प्रदान करते है! 

[fet] 

भर्ती cat एकल प्रक्रिया 

2418. श्री भीष्म शंकर se कशल तिवारी; क्या प्रधान 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने सभी गैर-राजपत्रित पदों 

के लिए एकल समान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सरकारी भर्ती 

प्रक्रिया को ओर सरल बनाने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली कौ मुख्य विशेषताएं क्या 

है ओर क्या कारण है ओर 

(ग) यह प्रणाली आवेदकों के साथ-साथ सरकारी भरतीं 

अभिकरण के लिए कितनी फायदेमंद होगी? 

कार्मिक, लोक शिक्छायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रणाली 

q सुधारों के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते है। कर्मचारी चयन 

आयोग अपने कार्य क्षत्र के अंतर्गत गैर-राजपत्रित पदों पर, अखिल 

भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, विभागीय परिक्षाओं ओर साक्षात्कारो को 

संचालित करके भर्ती करता है। कर्मचारी चयन आयोग ने एक 

समान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी गौर-राजपत्रित पदों पर 

भरतीं करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है। 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त के मदेनजर प्रश्न ही नहीं उठता 
Fal
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[ अनुवाद] 

उड़ान स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी 

2419. श्री उदय सिंहः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर् विमानन 

महानिदेशालय ने देश मे विभिन उड़ान स्कूलों को रियायती दर दिए 

जाते समय दिशा-निर्देशों कौ अनदेखी करते हुए se बिना-लाभ 

बिना-हानि आधार पर प्रचालित करने कौ अनुमति दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा 

राजकोष को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि a है; 

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने देश भर मे विभिन 
उडान स्कूलों gro बिना-लाभ बिना-हानि के नाम पर किए जा रहे 

किसी धोखे का पता लगाया है ओर सरकार को भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कारवाई शुरू करने के लिए 

कहा है जिन्होने प्रणाली को ताक पर रखने कौ अनुमति दी ठै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इस dae में 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्या सिफारिशे कौ गयी है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ ओर ser 

स्कूलों से हानि कौ वसूली ओर भविष्य मेँ एेसी घटनाओं से बचने 
के लिए क्या कारवाई at गयी है? 

नागर विमानन मत्री ( sit अजित सिंह): (क) जी, नही। 

(ख) उत्तर के भाग (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) से (ङ) विभिन उदान स्कूलों मे अनियमितता पाए जाने 

के आरोप के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी, डीजीसीए द्वारा 

प्रस्तुत की गर्ह अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्रीय सतर्कता 

आयोग ने द्वार नागर विमानन मंत्रालय को इस मामले मेँ डीजीसीए 
तथा एएआई कार्मिक कौ जवाबदेही निश्चित किए जाने का निदेश 

दिया है। इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मतों कौ 
जांच. पडताल की गई ओर उड़ान स्कूलों कौ सूची को तैयार करने 
मे शामिल पाए गए डीजीसीए के तीन कार्मिक को निलबित कर 

दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस मामले कौ पुनः 
जांच पड़ताल कराये जाने की अनुमति हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग 

से अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया, चूंकि दोनों संगठन 

अर्थात् डीजीसीए तथा ward इस मामले मेँ शामिल रहै। 

दूरभाष ha | 

2420. श्री अम्बिका बनजीः क्या संचार ait सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल 

सहित देश में राज्य-वार स्थापित दूरभाष केन्द्र कौ कुल संख्या 

कितनी 2; 

(ख) वर्तमान मे समुचित तरीके से कार्यरत दूरभाष केन्द्र को 

संख्या कितनी 2; 

(ग) क्या राज्यों मेँ सभी एक्सर्चेजों को एसरीडी/आईएसडी 

सुविधाएं ओर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ai क्या है; 

(ढः) राज्यों को यह सुविधा दिए जाने के लिए क्या मानदड 

अपनाए गए हैँ; ओर 

(च) देश मेँ निर्माणाधीन दूरभाष केन्द्र कौ राज्य-वार ओर 
स्थान-वार संख्या कितनी है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा); (क) गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 

पश्चिम बंगाल सहित देश में राज्य-वार भारत संचार निगम लिमिरेड 

(बीएसएनएल) द्वार स्थापित दूरभाष केन्द्रं कौ कुल संख्या संलग्न 

विवरण में दी गई हेै। 

(ख) वर्तमान मे बीएसएनएल के 37623 दूरभाष केन्द्र समुचित 

तरीके से कार्य कर रहे Zl 

(ग) से (ङ) देश के सभी राज्यों मे बीएसएनएल के सभी 

रेलीफोन ust को एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं ओर इंटरनेर 

सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। 

(च) बीएसएनएल & निर्माणाधीन दूरभाष asi कौ संख्या 

हरियाणा मे 6, महाराष्ट में 22 ओर उ.प्र. (पूर्व) दूरसंचार सर्कल 

मे 16 हे। 

विवरण 

सर्किल-वार स्थानीय दूरभाषं Hal की सख्या 

सर्किल गतं पंचवर्षीय योजना के दौरान 
बीएसएनएल द्वा स्थापित एक्सचेंजों 

कीसं 

1 2 

आधर प्रदेश 590 

हरियाणा 96 

हिमाचल प्रदेश 159 
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1 2 

जम्मू ओर कश्मीर 1 

्ञारखंड 12 

कर्नाटक 76 

केरल 3 

पूर्वोत्तर | 28 

पूर्वोत्तर-2 0 

ओडिशा 2 

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 62 

उत्तराखंड 27 

पश्चिम बगाल 9 

शिक्षा संबधी युूनिसेफ fia 

2421. श्रीमती मेनका गाधी: क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को यूनिसेफ के एक अध्ययन कौ जानकारी 

हे जिसमे यह दावा किया गया है बिहार, मिजोरम, राजस्थान ओर 

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों 60 प्रतिशत से अधिक छात्राएं पांच ad 

की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढाई छोड देती 2; 

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षं क्या 2; 

ओर 

(ग) इस aaa में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई tat 

जा रही है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) यूनिसेफ ने उल्लेख किया है 
करि यूनिसेफ कौ tat कोई प्रतिशत प्रकाशित रिपोर्ट नहीं है जो 
यह बताती हौ किं बिहार, राजस्थान, पिजोरम तथा उत्तर प्रदेश 

में प्रारभिकं शिक्षा पूरी किए बगैर 60 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं 

पढाई बीच में छोड रही dl स्कूल शिक्षा के आंकड़े 2009-10 

अनतिम) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा -५ में बालिकां की 

पढाई बीच मे sted की दर 27.25 है ओर बिहार, मिजोरम, 

राजस्थान तथा उत्तर We राज्यों से संबधित दर नीचे दर्शायी गयी 

हैः- 
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राज्य We बीच में छोड़ने को दर 

विहार 40.97 

मिजोरम 47.46 

राजस्थान 52.11 

उत्तर प्रदेश 41.70 

(ग) बालक-बालिका ओर सामाजिक श्रेणी के अतरालों का 
पाटना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के उद्देश्यों मेँ से एक हे। 
प्रारभिक शिक्षा में 'बालिकाओं" कौ भागीदारी में वृद्धि करने ओर 
was नीच मं छोडने की दर मे कमी लाने के लिए उठाए गए 

महत्वपूर्णं कदमो मे निःशुल्क पाट्यक्रमों ओर वर्दी का प्रावधान 
करना शैक्षिक रूप से free axial में सर्वं शिक्षा अभियान के 

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) घटक के अंतर्गत 
बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों कौ स्थापना करना, शैक्षिक 
रूप से fies aia में बालिकाओं को कक्षा मेँ बनाए रखने पर 

विशेष ध्यान देते हुए प्रारंभिक स्तर पर कलिकाओं कौ शिक्षा का 
राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीएल) का कार्यान्वयन करना, स्कूलों मेँ 
“ बालिक " शौचालयों का प्रावधान करना इत्यादि शामिल है। राज्यो 
का बालक-बालिका सवेदी शिक्षण-अधिगम सामग्री शामिल करने 
ओर उनके द्वारा संचालित अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
बालक - बालिका संवेदी degra का संचालन करमे के लिए भी 
प्रोत्साहित किया जाता हेै। 

विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव 

2422. डो. ज्योति frat: 
श्रीमती श्रुति चौधरीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार के पास उन प्राथमिक, माध्यमिक ओर 

उच्च विद्यालयों का कोई व्यौरा है जिनमें कोई अवसंरचना नहीं है, 
विशेषकर लड़कियों के feu ae प्रसाधन नहीं है ओर a 
जीर्ण-शीर्णं अवस्था में हँ ओर इनके पुनरुद्धार कौ आवश्यकता है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो के दौरान हरियाणा सहित 

राज्य-वार तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर कारण क्या Zz; 

(ग) गत तीन ast ओर चालू वषं के दौरान राज्य-वार कितनी 
निधियां आवरिते ओर उपयोग कौ गयी है; 

(घ) क्या उपर्युक्त प्रयोजकं के लिए निहित निधिर्यों का 

अन्यत्र उपयोग किया गया है;
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(ङ) यदि हां, तो asad व्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(च) हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्शं से इन 

समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु हरियाणा सहित राज्य -वार बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्य योजना तैयार कौ गई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) अभावग्रस्त बुनियादी ad ओर 
जीर्ण-शीर्ष अवस्था वाले प्राइमरी, माध्यमिक ओर हाई स्कूलों कौ 
संख्या का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण- में दिया गया zi 

(ग) fred तीन वषों ओर चालु वर्षं मै सर्व शिक्षा अभियान 
ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कुल सिविल निर्माण 
कार्यो के लिए प्रदत्त निधियों पर राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण-गा 

के रूप में संलग्न Zi 

(घ) ओर (ङ) ad शिक्षा अभियान ओर राष्ट्रीय माध्यमिक 

शिक्षा अभियान के तहत सिविल निर्माण कार्यो के प्रयोजनार्थ निधियों 

के अंतरण का कोई उदाहरण इस मंत्रालय कौ जानकारी A नहीं 

आया Zl 

(च) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009 इस अधिनियम के प्रास्भ होने से तीन वर्षं कौ 
अवधि के भीतर एसे क्षेत्र अथवा पडोस कौ सीमा में जेसा, विहित 
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किया जाए. जहां यह अभी स्थापित नहीं किया गया, स्कूल स्थापित 
करने का समुचित सरकारों को अधिदेश देता है। समुचित सरकारों 
के लिए आरटीई अधिनियम at अनुसूची में विहित मानदंडों के 
अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल को बुनियादी ढांचा प्रदान 

करना भी आवश्यक है। सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को 

ards अधिनियम के तहत अधिदेशित समय सीमा के अनुसार 

सभी स्कूलों मे ये सुविधाएं प्रदान करने का अधिदेश दिया गया 

है। सर्वं शिक्षा अभियान के तहत निर्मित सभी स्कूलों मेँ शोचालयाों 
ओर पीने के पानी का प्रावधान 21 सर्वं शिक्षा अभियान शहरी क्षत्र 

के वर्तमान स्कूलों मे भी शौचालय मुहैया कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों 
के वर्तमान स्कूलों के मामले में शोचालय, पेयजल ओर स्वच्छता 
मत्रालय द्वारा क्रियान्वितं समग्र स्वच्छता अभियान के अभिसरण में 

उपलब्ध कराए जाते zl इन सुविधाओं कौ आवश्यकता राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रों द्वार स्कूल,ग्राम/व्लोँक/जिला स्तर के आधार पर तथा 

की जाती है ओर उनकी वार्षिक कार्य योजना तथा बजट में 
परिलक्षित की जाती है। waves राज्य क्ष्रं से शौचालयों संबंधी अपनी 
सुविधाओं का पत्ता लगने ओर ad शिक्षा अभियान के मानदंडो के 
अनुसार Se 2012-13 के लिए अपनी वार्षिक कार्ययोजना तथा बजर 

मे शामिल करने का अनुरोध किया गया है। 

at पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकरण ग्रुप कौ रिपोर 

योजना आयोग को प्रस्तुत कौ जा चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 
को योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् से परामर्शं के बाद 

अतिम रूप दिया जाएगा। ) 

विवरण I 

डीआईएयर्ह के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के अभवग्रस्त प्राथयिक स्कूली ओर जीर्ण -शीर्ण अवस्था मे स्कूलों की सख्या 

करसं राज्यासंघ राज्य ay शोचालय पीने के पानी चश्दीवारी खेल के aan जीण- आरएमएसए AT 

सुविधा रहित कौ सुविधा रहित स्कूल मैदान रहित रहित शीर्णं अवस्था के तहत॒ के तहत 

स्कूल रहित स्कूल स्कूल स्कूल मेँ स्कूल बुनियादी नीर्ण-शीर्ण 
aa रहित अवस्था में 

हाई स्कूल हाई स्कूल 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. अंडमान ओर निकोबार . 67 16 201 152 243 7 0 0 

द्वीपसमूह 

2. आंध्र प्रदेश 19668 9862 43546 42697 66726 103 205 0 

3. अरुणाचल प्रदेश 2273 966 3057 3017 3963 97 0 0 

4, असम 16968 6541 32188 21099 20453 55 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. बिहार 23535 5582 37784 46764 35439 105 0 0 

6. चंडीगद 4 0 0 8 66 0 0 0 

7; छत्तीसगद् 20659 3077 13695 29769 27490 1081 0 0 

8. दादश ओरं नगर हवेली 89 11 174 189 205 0 0 0 

9, दमन् ओर दीव 2 0 9 39 46 0 0 0 

10. दिल्ली 2 0 58 690 655 3 0 0 

11. गोवा 144 13 298 629 539 0 0 0 

12. गुजरात 776 845 4225 10243 3041 52 0 0 

13. हरियाणा 597 144 804 3873 4852 12 10 10 

14. हिमाचल प्रदेश 2827 426 8819 5760 7385 7 0 0 

15. जम्मू ओर कश्मीर 13870 3442 17371 16170 19349 16 54 0 

16. weave 11463 5174 31977 29057 27014 450 0 0 

17. कर्नाटक 3063 2955 15483 21145 13047 13 0 0 

18. केरल 652 31 602 2249 1217 27 0 0 

19. लक्षद्वीप 6 0 25 34 19 2 0 0 

20. मध्य प्रदेश 32604 11662 73951 57926 46334 259 1072 0 

21. महाराष्ट 6855 7413 32350 31959 10358 100 0 0 

22. मणिपुर 1495 333 1981 1158 2264 14 0 0 

23. पेघालय 5759 3253 6480 4914 6015 152 0 0 

24. मिजोरम 292 304 951 1578 1193 7 0 0 

25. ames 258 577 507 1222 1384 1 0 0 

26. ओडिशा 12845 6337 23344 43244 32807 179 0 0 

27. पुदुचेरी 11 0 69 224 135 0 0 0 

28. पंजाम 44 43 1231 4723 5411 19 0 0 

29. राजस्थान 7208 5149 22551 47892 27655 37 0 0 

30. सिक्किम 6 19 682 340 854 0 17 0 

31. तमिलनाडु 2825 0 12599 10674 9685 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 £ 9 10 

32. त्रिपुरा 867 759 3738 1599 1749 2 55 0 

33. उत्तर प्रदेश 20470 3594 83079 41509 29029 642 0 00 

34. उत्तराखंड 1999 1359 3257 8319 9458 437 0 0 

35. पश्चिम बंगाल 8255 3329 55755 52356 35998 163 0 0 

कुल 218458 83216 5328641 ` 543221 4520178 4042 1413 10 

विवरण II 

पिछले तीन ववो ओर चालू af के दौरान रष्टय माध्यमिक शिक्षा अभियान sik सर्वं शिक्षा अभियान के तहत कुल 

सिविल frafor कार्यो के लिए प्रदत्त निधियां 

(रूपए लाख मं) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
(31.11.2011 तक) 

क्र.सं राज्य का नाम एसएसए  एसएसए आरएमएसए एसएसए  आरएमएसए एसएसए RTT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आंध्र प्रदेश 36457.19  30156.00 0 47945.71 = 25701.95 133574.829  12850.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 6234.18 = 2405.60 0 7407.76 2595.00  8094.35 0 

3. असम 26663.00  20087.35 163.97 37368.83 0 7418094 5441.00 

4. बिहार 94869.32 10176602 1300.00 193924.32 = 6442.00 395686.424 0 

5. छत्तीसगद 28845.63 33910.18 4050.61 = 68035.64 0 63971.55 28283.60 

6. गोवा 94.00 250.80 21.00 286.39 21.12 307 0 

7. गुजरातं 12357.12 14348.99 0 43674.74 982.00 8211291 0 

8. हरियाणा 10331.48 9577.28 0 24081.29 0 33006.02  14110.00 

9. हिमाचल प्रदेश 2565.93 4494.89 0 7384.83 2504.00  8916.232 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 14367.99 14929.90 634.40  25038.04 1831.00 = 14830.73 0 

11. was 56524.60 46694.70 628.00 $4097.78 6345.00 59467.86 0 

12. कर्नाटक 30239.44 19877.15 6591.00 = 48646.63 0 31272.6 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. केरल 2362.16 3915.74 663.66  10974.33 929.04 1791.09 0 

14. मध्य प्रदेश 57877.47 = 55520.38 8670.85 129649.59 15807.81 48638.388 13457.00 

15. महाराष्ट 34458.73 = 31959.2] 0 54984.05 68.00 74988.67 5295.00 

16. मणिपुरं 0.00 1275.02 1724.00 6816.45 2413.00 11748.24 1462.94 

17. मेघालय 5726.46 6622.48 103.00 6718.66 0 19284.68 0 

18. मिजोरम 2145.40 2021.24 1579.16 4089.34 1761.00 4128.75 1879.86 

19. areas 1797.80 2180.30 1072.27 10235.69 524.00 4385.05 1500.00 

20. ओडिशा 31820.91 = 43609.87 0 61129.48 6636.00 64134.41 6637.16 

21. पंजाब 6056.10 10843.13 1548.00 21671.65 17826.00 33613.81 0 

22. राजस्थान 23320.19 19136.17 0 54803.70 0 44060.015 9451.00 

23. सिक्किम 24.79 670.10 206.59 1563.36 323.32 950.3 0 

24. तमिलनाडु 29868.20 15259.80 4359.00 = 44612.45 4424.00 = 32034.247 0 

25. त्रिपुरा 2386.74 3214.90 855.14 6321.30 2285.00 6845.46 1088.00 

26. उत्तर प्रदेश 74094.56  34289,32 2805.00 122948.48 3933.00 163679.57 1460993 

27. उत्तराखंड 6579.82 5659.15 0 3586.51 6775.72 1018.51 0 

28. पश्चिम बंगाल 36845.25  39739.17 942.00 129977.22 0 109565.179 0 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 489.40 120.00 0 1258.70 0 1064.6 0 

30. aging 0.00 476.00 0 1318.84 0 1259.25 153.54 

31. दादरा ओर नगर हवेली 127.98 230.67 0 334.40 0 305 101.48 

32. दमन ओर दीव 19.91 128.00 0 133.00 0 56.3 110.05 

33. दिल्ली 1075.00 966.00 0 3009.05 0 3823.81 0 

34. लक्षद्वीप 81.12 1.80 108.30 149.32 0 45 0 

35, पुदुचेरी 435.30 369.60 84.75 441.70 187.00 596.21 0 

कुल 637143.17 576706.913 38110.70 1274619.222 110314.96 1542537.98 116430.56 
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(हिन्दी) 

सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार के बंद किए गए म्रामले 

2423. श्री गोविन्द प्रसाद fast: क्या प्रधानमंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) af 2005-10 & दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी, 
आई.) द्वारा बंद किए गए मामलों का ब्योरा क्या है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमे शामिल न्यूनतम धनराशि 
सहित Palen. दवारा बंद किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का 
राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान सी.बी.आई. के विरुद्ध wa 
शिकायतों की संख्या ओर इनमें से सरकार द्वारा जांच की गई 
शिकायतों की कितनी संख्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय ये राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
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इस बारे में राज्यवार sated रूप से नहीं रखे जाते है। 

(ख) जहां तक Sea अन्वेषण at का संबंध है, वर्ष 
2005-10 के दौरान wean निवारण अधिनियम के 480 मामले 

बंद हुए। इन मामलों के संबध में आंकड़े केद्रीकृत रूप से नहीं 
रखे जाते रहै। 

(ग) जहां तक केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों के विरूद्ध 
प्राप्त शिकायतों का संबंध है, सरकार et समुचित कार्रवाई के 
लिए सामान्यतः केद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीबीआई ओर केद्रीय 

सतर्कता आयोग को भिजवानी है। सरकार द्वारा इस संबंध में कोई 

भी अन्वेषण नहीं किया जाता। 

तथापि संगत सूचना के आधार पर, केद्र सरकार ने केद्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो के aye ‘ai’ अधिकारियों, जिनको यह अनुशासनिक 
प्राधिकारी है, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्वाहियां शुरू की हँ ओर 
इनका ब्योरा निम्नानुसार हैः 

ं तक Ota अन्वेषण _ वर्ष ` शुरू किए mW निपटाए गए 
नारायणसापी ): (क) जहां तके केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का Way ४ ९ = 
है, वर्षं 2005-10 के दौरान 723 नियमित मामलो/प्रारभिक जांच | मामलों 2005 9 3 
पड़ताल बंद हुए। इन मामलों का वर्षवार aia निम्नानुसार हैः 

- -- - 2006 6 5 
ay बंद हुए मामलों कौ कूल संख्या 

। 2007 4 2 
2005 120 

2008 2 8 
2006 114 

2009 10 5 
2007 136 

2010 17 7 
2008 97 
2009 137 केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध flere के अनुसार पिले 

5 वर्ष अर्थात् 2007 से 2012 (29.2.2012 तक) केद्रीय अन्वेषण 
2010 119 ब्यूरो को प्राप्त ओर इसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की वर्षवार 
क्ल 23 संख्या निम्नानुसार हैः 

ay ag के दौरान we शिकायतों शिकायतों कौ कूल संख्या वर्षं के दौरान fred 
कौ संख्या जिन पर वर्षं के गई शिकायतों कौ संख्या 

दौरान कारवाई कौ गई, 
जांच-पड्ताल कौ गई 

2007 53 78 59 

2008 50 69 32 

2009 94 131 69 

2010 97 . 159 81 

2011 120 198 122 

2012 (29.2.2012 तक) 21 97 19 
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{अनुवाद 

निजी विश्वविद्यालय 

2424. श्री राधे मोहन सिंहः 

श्री पी.के. fay: 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने waned पंचवर्षीय योजना a निजी 

विश्वविद्यालयों कौ स्थापना हेतु नए fat से अनुमति दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या 

हे? 

(ग) सरकार के पास अभी भी निजी विश्वविद्यालयों की 

स्थापना के राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित है; ओर 

(घ) इन विश्वविद्यालयों मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार दवारा क्या मानदंड अपानए गए रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) जी, नही। राज्य विधान aad 
wede विश्विद्यालयों की स्थापना करने कै लिए विधानं का 

अधिनियम, करने के लिए सक्षम है। केन्द्रीय सरकार से अनुमति 
कौ कोई आवश्यकता नहीं है। आज कौ तारीख तक, 11वीं 
पंचवर्षीय योजना मे विभिन राज्य सरकारों द्वारा 84 प्राइवेट 

विश्वविद्यालयों कौ स्थापना कौ गई है। व्यौरा विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग (यूजीसी) कौ वेबसाइट (५०४.९०.20.171) पर 

उपलब्ध है। 

(घ) यूजीसी (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकं की स्थापना 
ओर अनुरक्षण) विनियम, 2003 में प्राइवेर विश्वविद्यालयों में 
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटरा निर्धारित किए है। व्यौरा 
विश्कविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइ 

(www.uge.ac.in) पर उपलब्ध 2 

[feat] 

केन्द्रीय विद्यालयों ^नवोदय विद्यालयों का विस्तार 

2425. श्री सज्जन वर्पाः 

श्री संजय सिंह dle: 
श्री सी. राजेन्द्रनः 

श्री देवजी एम. पटेलः 
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श्रीमती कमला देवी पटलेः 

श्री कोडिकुनील सुरेशः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय/नवीदय विद्यालय के विस्तार का 

कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी at क्या है ओर इस संबधे 

सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम ओर उठाए गए है; ओर 

(ग) गत तीन वर्षा ओर चालू वर्षं के दौरान केन्द्रीय 
विद्यालयों के लिए राज्य-वार संस्वीकृत ओर जारी निधियों का व्यौ 

क्या हे? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश के शामिल न किए गर् 
aal मे विद्यालयों (fa) ओर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) 

को स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। deta विद्यालय ओर 

जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के विभिन मंत्रालयों ओर 

राज्य सरकारो/संघ शासित प्रदेशों से निर्धारित wee में व्यवहार्य 

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात खोले जाते है amd उनके द्वारा 

अपेक्षित संसाधनों कौ उपलब्धता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कौ गई 

हो ओर यह निधियों की उपलब्धता तथा समक्ष प्राधिकारी के 

अनुमोदन के अध्यधीन है। 

asta विद्यालय संगठन ने 17 प्रस्ताव प्राप्त किए रहै जो नए 
asta विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त पाए गए 2) राज्य-वार 
ait संलग्न विवरण 1 मे दिए me है। इसके अतिरिक्त, 129 अन्य 

प्रस्ताव ओर आवेदन विभिन प्रायोजक एजेसियों से भी प्राप्त हुए 

है, जो अभी तक उपयुक्त नहीं पाए गए है! 

जवाहर नवोदय विद्यालय के day में, देश में 612 जिलों के 

लक्ष्य कौ तुलना मेँ जवाहर नवोदय विद्यालय, तमिलनाडु राज्य को 

छोडकर 34 wales शासित प्रदेशों के 576 जिलों में स्थापित 

किए गए है। शेष 36 जिलों मे कोई 4 से, 60 में कोई ग्रामीण 

जनसंख्या दीं है। 

(ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान केद्रीय 
विद्यालय के लिए संस्वीकृते ओर जारी की गई निधियों का राज्यवार 

ब्योरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए समेकित 

लक्ष्यो का अभी तक संकलन नहीं किया गया 2
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विकरण 7 

सिविल^रक्षा सेक्टर के तहत नए dala विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव 

(दिनाक 26.03.2012 क स्थिति के अनुसार) 

a राज्य का नाम स्थान का नाम द्वारा प्रयोजित 

1. आंध्र प्रदेश I महवूबाबाद्, जिला वारगल राज्य सरकार 

2. Il सीआईएसएफ, एनआर्दएसए जिला हकौमपेर गृह मंत्रालय 

सिंकदराबाद 

3. Il मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा राज्य सरकार 

4. कर्नाटक I Trea, जिला मांडया राज्यं सरकार 

5. मणिपुर I जिला ईस्ट gH राज्य सरकार 

6. ओडिशा ॥ बालासोर, जिला बालासोर राज्य सरकार 

7. I अगुल, जिला अगुल । राज्य सरकार 

8. ना व्यास नगर, जिला जाजपुर राज्य सरकार 

9. IV हिजिलीकट, जिला गंजाम राज्य सरकार 

10. राजस्थान I जैसिधर, जिला बागमेर राज्य सरकार 

11. ii हनुमानगद, जिला हनुमानगद राज्य सरकार 

12. तमिलनाडु I गोल्डन रोक, waar, तिरूचिरापल्ली | रेलवे 

13, उत्तर प्रदेश ॥ हरदोई, जिला हरदोई राज्य सरकार 

14. I श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती राज्य सरकार 

15. पश्चिम कंगाल I asa रेलवे कालोनी, जिला हुगली रेलवे 

16. दिल्ली I सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली शहरी विकास 

17. हिमाचल प्रदेश ॥ गुमारवबीन, जिला विलाखपुर राज्य सरकार 

विकरण 7 

पिछले तीन ast के लिए राज्यवार व्यय को दशि वाला विवरण 

(रुपए लाखों 4) 

करसं राज्य का नाम योजनेत्तर योजनागत 

2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

आध्र प्रदेश 4873.23 9319.43 7646.86 554.68 2357.96 1982.99 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. अरूणाचल प्रदेश 644.99 1152.31 1092.25 493.06 932.89 1106.74 

3. असम 2969.07 6070.74 5106.94 13869.54 1234.33 1614.67 

4, बिहार 2615.20 5145.38 5715.14 2578.92 2657.42 2979.04 

5. छत्तीसगदं 1233.58 2498.82 2046.96 901.79 925.13 1291.85 

6. दिल्ली 7654.97 13776.57 11274.19 3516.06 5427.41 6127.12 

7. गोवा 452.40 902.43 746.94 95.11 80.62 14.57 

8. गुजरात 2985.88 5854.53 4968.22 788.80 310.04 785.67 

9, हरियाणा 2843.15 5649.54 4363.77 523.80 853.12 1324.8.78 

10. हिमाचल प्रदेश 1195.50 2438.18 1983.26 832.3] 352.18 549.11 

11. जम्मू ओर कश्मीर 2115.50 4468.71 3349.29 1120.67 706.41 1224.02 

12. aes 1640.66 3459.21 2663.49 823.24 1158.81 1840.50 

13. ale 3608.99 6564.20 5643.84 1460.72 1104.34 1419.59 

14. केरल 3532.10 5701.72 5701.67 1700.19 2780.53 1292.54 

15. मध्य प्रदेश 6791.86 13105.63 10480.77 2252.87 3066.85 2692.54 

16. महाराष्ट 7071.39 13052.14 11053.65 692.23 798.51 824.01 

17. मणिपुर 335.48 659.02 628.55 75.27 131.90 142.40 

18. मेघालय 556.80 1030.44 929.78 326.49 216.80 44.82 

19. मिजोरम 98.45 199.56 194.21 106.87 7.09 7.26 

20. नागालैंड 248.88 483.14 475.72 1.54 1.89 1.39 

21. ओडिशा 2540.33 4924.9] 41.32.28 2478.91 2575.92 2493.22 

22. qa 189.20 373.12 346.28 23.92 59.36 86.70 

23. पंजाब 4493.76 8460.00 6959.07 286.96 790.21 763.01 

24. राजस्थान 5592.41 11080.19 9093.87 1589.21 1424.5] 2107.53 

25. सिक्किम 112.00 203.22 163.65 - - ~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26. तमिलनादु 3951.00 7373.00 6349.95 1275.93 1480.06 2258.02 

27. त्रिपुरा 315.37 581.42 558.80 388.63 538.85 754.64 

28. उत्तर प्रदेश 11606.48 23578.50 16221.79 3097.04 1440.16 4257.53 

29. उत्तराखंड 2826.48 5720.82 4370.84 948.78 1616.29 2384.22 

30. पश्चिम बंगाल 5918.18 10839.57 9166.87 682.75 743.24 1124.23 

31. सं.रा.क्ष. चंडीगढ 913.26 1840.71 1439.70 148.69 91.95 138.81 

32. सं.रा.क्षे. अन्य 327.26 743.94 57830 612.57 137.72 136.90 

33. काठमादू 172.08 290.70 265.30 - - - 

34, केविएस हैडक्वाटर- पेंशन 15263.08 26080.44 25503.46 - - - 

कुल योग 107688.66 = 203625.27 = 171215.84 31766.80 = 36002.51 43786.62 

( अनुवाद्॥ मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

विद्यालयों मे शिक्षा का स्तर 

2426. श्री आर. थापमराईसेलवनः 
श्री anda लागुरीः 
श्री रमां शंकर राजभरः 

श्री sent सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षत्रं मे छह से चौदह 
ag के आयु के बच्चों के निजी विद्यालयों मे प्रवेश कौ संख्या 

सरकारी विद्यालयों से अधिक हैः; 

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों कौ तुलना 

> शिक्षा का स्तर काफौ नीचे 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है ओर इसके कारण 

क्या है; ओर 

(डः) सरकार द्वार ग्रामीण sal मे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा 

के स्तर में सुधार के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए हैँ? 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) स्कूल शिक्षा के सांखियकौ 

2009-10 स्कूल प्रबंधन द्वारा नामांकन के आंकडे प्रकाशित नही 

करते है। तथापि, राष्ट्रीय Mier आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय 

(नूपा) समेकित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के sitesi 

के अनुसार ग्रामीण dal मेँ 6-14 ad आयुवर्गं में बच्चों का 

नामांकन निजी स्कूलों कौ eden सरकारी स्कूलों A अधिक है, 

जैसाकि नीचे दिया गया 2: 

स्कूल कौ नामांकित बच्चों नामांकन 

श्रेणी कौ संख्या का प्रतिशत 

सरकारी 12 53 66 498 83.52 प्रतिशत 

निजी 2 47.36 090 16.48 प्रतिशत 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 

(एनसीईआरटी) सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों 

मे राष्ट्रीय प्रशिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित करता है। सरकारी तथा 

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के बीच कक्षा गा, V, "(शा 

मे विषयों के daa में उपलब्धि स्तरों में निम्नानुसार अल्प अतर 

प्रदर्शित होते हैः
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सरकारी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 

कक्षा ना 

भाषा 66.93 71.20 

गणित 61.23 65.02 

कक्षा V 

पर्यावरण अध्ययन 51.19 52.77 

गणित 47.67 48.31 

भाषा 58.80 61.42 

कक्षा VIL 

भाषा 57.16 57.23 

गणित 40.69 38.12 

विक्लान 42.73 41.75 

सामाजिक ज्ञान 45.02 41.51 

कक्षा ष्णा 

भाषा 55.46 58.88 

गणित 42.38 43.11 

विज्ञान 42.05 44.95 

सामाजिक सान 47.21 49.67 

एनसीईआरटी के सर्वेक्षण में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों 
म अधिगम उपलब्धि शामिल नहीं है। 

(ङ) शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार करने के लिए wal को यह 
सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत 
तथा राज्य क्षत्र दोनों मे अध्यापकीं की बैकर्लोग रिक्तियों को व्यक्तियों 

द्वार अध्यापकं पात्रता परीक्षा उत्तीर्णं करने के पश्चात शीघ्रता से भरा 

जाए। राज्यो को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गर्ह है कि 
अप्रशिक्षित अध्यापक निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य समय सीमा के भीतर अपेक्षित अध्यापक 
अर्हताए् प्राप्त HL राज्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धारा 
29 ओर राष्ट्रीय पुनश्चर्या अवसंस्चना 2005 के प्रावधानों के अनुरूप 

Gerda 4 सुधार करने कौ भी सलाह दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान 
अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल अवसंरचना में सुधार करने कौ भी 

सलाह दी गई है। सर्वं शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल 
अवसंचरना में सुधार करने, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने, 

बच्चों के लिए पाठटयपुस्तके तथा वदी उपलब्ध कश्राने हेतु राज्यों के 
लिए अपने अनुमोदित कार्य मानदं के अनुसार सहायता प्रदान 
करता हे। 

कोयले का गैसीकरण 

2427. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 
श्री पशुपति नाथ सिंहः 
श्री निशिकांत दुबे 

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने तरलीकरण ओर teem के लिए 

कोयला ओर लिग्नाइट ब्लाकों की पहचान कर ली है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर क्या 

सर्कार नै इन व्लोकों को तरलीकरण ak गैसीकरण के लिए 

आबरित किया है;
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(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों जिन्हें इन ial का आवंटन 

किया गया है का स्थान-वार ओर कंपनी-वार wht क्या है ओर 

इन कंपनियों द्वारा उत्पादन कब तक शुरू होने कौ संभावना है; 

(घ) क्या कुछ विदेशी कपनियां भी इन व्लोकां को विकसित 

करने 4 सहायता कर रही है ओर यदि हां, तो इस प्रकार के 

न्लोकों का AT क्या है ओर इससे संबंधित कपनियों के नाम क्या 

है; 

(ड) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र के 
उपक्रम कौ व्यवस्था के तहत Fad गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी 

लिमिटेड के तेल ओर प्राकृतिक गैस निगम के साथ भूमिगत कोल 
गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात मे राजपरदी लोक के दक्षिणी 

aa के आवंटन संबंधी प्रस्ताव की सिफारिश की है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस प्रस्ताव 
को केन्द्र सरकार द्वारा कबर तक स्वीकृत्^अनुमोदित किए जाने कौ 
संभावना है? 

कोयला मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) 
(क) से (ग) आबंटन के लिए कोयला ब्लाकों की पहचान एक 

सतत प्रक्रिया हैँ तरलीकरण के लिए sel के आबंटने के संबध 

मे यह उल्लेखनीय है कि सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 
अतर्मत्रालयी समूह कौ सिफारिशों के आधार पर ओडिशा राज्य में 

उत्तर अर्खापा-श्रीरामपुर ब्लाक का aided Hed ef एनर्जी 
टेक्नोलोजी सिस्टम लि. (एसर्हरीएसएल) क्रो किया गया है तथा 

ओडिशा मे रामचम्दी प्रमोशन ब्लाक भी कोल टू लिक्विड (सीरीएल) 

परियोजनाओं के लिए ded जिंदलं स्टील एंड पावर लि. को 
आवंटित किया गया है। 

आवंटन कौ शतं के अनुसार, सरवेक्षण/अन्वेषण तथा भू-गर्भीय 

रिपोर्ट (जीर) बनाने का कार्य आबेटन की तिथि से 27 महीने 
के भीतर पूरा किया जाना होता है। कैष्टिव कोयला ane से 
उत्पादन आवंटन कौ तिथि से 27 महीने के भीतर पूरा किया जाना 

होता है। कैष्टिव कोयला ब्लाक से उत्पादन ओपन कास्ट खानों के 
मामले मेँ भू-गर्भीय रिपोर्ठं के तैयार होने की तिथि से 36 महीने 
(यदि वह क्षेत्र वन भूमि में पडता हो तो 42 महीने) तथा भूमिगत 

खान के मामले मे 48 महीने (यदि वह aa वन भूमि मेँ पडता 
डो तो 54 महीने) के भीतर शुरू होगा। 

(ध) आबी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, जर्मनी 
का एलयूभरजी आई Fad जिंदल स्टील एंड पावर लि. को अपनी 
भारतीय सहायक कपनी अर्थात opt इंडिया कपनी लि. के माध्यम 

से सीरीएल प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है तथा साऊथ अफ्रीका का 
सासोल ग्रुप fad एसर्हटीएसणएल को सहायता प्रदान कर रहा ZI 
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(ङ) से (च) सरकार को तेल एवं प्राकृतिक गैस (ओएनजीसी) 
के साथ भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात में 
दक्षिण राजपर्दी लिग्नाइर ब्लाक के आबंटन के लिए ded गुजरात 
soe पावर कपनी लि. (जीआरईपीसीएल) से अनुरोध प्राप्त हुआ 

el जैसे ही कोयला/लिग्नाइर ब्लाक की पेशकश आबटन के लिए 
की जानी है, जीआईपीसीएल को उसके लिए आवेदन करना होता 

है। उस आवेदन पर निर्धारित शर्तों एवं दिशा- निदेशो के अनुसार, 
अन्य आवेदकों, यदि कोई हो, के साथ-साथ विचार किया जाएगा। 

ग्रीन फोल्ड विमानपत्तनों संबंधी संचालन समिति 

2428, श्री जयराम पांगीः 

श्री अशोक dar: 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय की संचालन समितिने देश 

मेँ ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों से संबंधित किसी प्रस्ताव की जांच है^को 

स्वीकृत किया है^अनुमोदित किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथा ओडिशा सहित राज्य सरकारों 

से मागे Wad प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; 

(ग) वैसे प्रस्ताव जो अब तक सरकार के चिचाराधीन है का 

विमानपत्तन-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) ग्रीन utes विमानपत्तनों में भूमि अर्जन के सुचारू 
परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 
गए हे; 

(ङ) क्या कुछ निजी कपनियों नै ओडिशा के कोरापुर ओर 
राउरकेला सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर इन स्कौमों के कार्यान्वयन 

मे रुचि व्यक्ति की ठै; ओर 

(च) यदि a, तो इस पर तथा इस संबध म राज्य aed 

के विचार आमंत्रित ae के लिए की गयी या प्रस्तावित कार्रवाई 

का व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) हवाई 

यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए ओर 

हवाईअङ्डा क्षेत्र मेँ ओर अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य से, सरकार ने अप्रैल, 2008 में ग्रीनफौल्ड हवाई अड्ड 
के लिए एक निति प्रख्यपित कौ। इसं नीति के अनुसार, हवाईअड्डे 

के विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार के पास प्रस्ताव प्रस्तुत 
करना होता है। ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आचेदन 
पर “सिद्धांत रूप मेँ अनुमोदन प्रदान किए जाने & लिए, प्रमोटर
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द्वार पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, साइट क्लियरेस, विनियामक 

एजेंसियों कौ ओर से क्लियरेस हासिल, करने, आदि कौ सभी 

आवश्यक ओपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बाद, संचालन 
समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है। 

(ख) ओर (ग) अभी तक सरकार गोवा मेँ मोपा; महाराष्ट 

मेँ नवीं मुंबई, सिंधु of ओर शिरडी; कर्नाटक मे शिमोगा, गुलबर्गा 

हासन ओर बीजपुर; केरल मे कुनूर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; 

सिक्किम मे tea; मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर (ari); उत्तर 

प्रदेश A कुशीनगर ओर yet में कराइकल में ग्रीनफील्ड 

हवाईअदडों के निर्माण के few "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान 

कर चुकौ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश मँ 
ग्रेटर नोएडा; कर्नारक में बेल्लारी; हरियाणा मै रोहतक; गुजरात में 

धोलेरा; राजस्थान में अलवर ओर महाराष्ट में शोलापुर ओर 

अमरावती मेँ ग्रीनफोल्ड हवाईअड्डों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त 

हुए है। 

(घ) से (च) ग्रीनफौल्ट हवाईअड्डों से संबंधित नीति के 

अनुसार, परियोजना विकास के लिए आवश्यक कारवार जिसमें भूमि 

का अधिग्रहण caster परियोजना का वित्त पोषण आदि शामिल 

@- Wate हवाईअड्ढा water द्वारा कौ जाती है। तथापि, यदि 
राज्य सरकार हवाई अड्डे कौ स्थापना को सुगम बनाने कौ इच्छुक 

हो- तो वह किसी हवाईअड्डा कंपनी को निम्नलिखित प्रोत्साहन 

दे सकती हैः- 

(क) भूमि, रियायती या अन्यथा; 

(ख) हवाईअद्ढों के आस-पास रीयल एस्टेट के विकास 

के अधिकार; 

(ग) हवाई अड्डा संपर्कता; रेल, सड़क; 

(घ) राज्य od a we के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन, ओर 

(ड) कोई अन्य सहायता जो राज्य सरकार को उचित लमे। 

भारत सरकार को ओडिशा A ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के 

निमणि के लिए निजी हवाईअड्डा प्रमोटर की ओर से कोई भी 

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुम है। 

भ्रष्टाचार के मामले 

2429. श्री भर्तृहरि महताबः क्या प्रधान मंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे किः 
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(क) गत दो वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान केद्रीय सतर्कता 

आयोग को भेजे गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी 2: 

(ख) जिन मामलों पर रिपोर्ट दी गयी है, उनकी संख्या कितनी 

है; - 

(ग) आवश्यक साक्ष्य के अभाव के कारण वापस भेजे गए 

मामलों की संख्या कितनी दै; 

(घ) वैसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें व्यक्ति दोषी 

पाए गए हं ओर वैसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें दोषी 

व्यक्तियों को दण्ड दिए जाने की सिफारिश कौ गयी है; ओर 

(ङ) वैसे मामलों कौ संख्या कितनी है जिनमे अब तक 

कारवाई नहीं की गई हे ओर इसके कारण क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय पे राज्य wit (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (घ) मौजूदा परिपारी के अनुसार, 

सीवीसी से दो स्तर पर परामर्शं किया जाता है अर्थात प्रथम स्तर 

को इस सलाह हेतु कि क्या प्राथमिक जांच समाप्त एकत्रित प्रमाण 

अनुशासनिक कार्यवाहियों मेँ दीर्घ अथवा किसी लघु शास्ति के योग्य 

है जांच समाप्त होने के पश्चात्, मामला अभिलेखों कों 

पुनः आंशिक अथवा पूर्णतः साबित अथवा बिना साबित आरोपों 

के आधार पर द्वितीय स्तर पर सलाह हेतु सीवीसी को भेजा 

जाता है। 

वर्ष 2010 ओर 2011 के दौरान, आयोग ने क्रमः 3424 ओर 

3144 मामलों मेँ अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर 

कौ सलाह ओर द्वितीय स्तर कौ सलाह कौ प्रकृति का व्यौरा संलग्न 

विवरण मेँ दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त, कार्यवाहियोँ को पुरा होने के पश्चात, आयोग 

संगठनों से प्राप्त संदर्भो पर शास्तियों कौ प्रकृति पर अथवा अन्यथ 

सलाह प्रस्तुत करता है। tel सलाहों को द्वितीय स्तर सलाह के 

रूप मे परिभाषित किया गया है। वर्षं 2010 ओर 2011 के दौरान, 

आयोग ने क्रमशः 1180 ओर 1027 मामलों में अपनी द्वितीय स्तर 

कौ सलाह दी 21 प्रथम स्तर कौ सलाह ओर द्वितीय स्तर कौ सलाह 

कौ प्रकृति का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(ङ) एसे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते ZI तथापि, 
संबद्ध अनुशासनिक प्राधिकरण अनुशासनिक मामलों मे अंतिम 

निर्णय करते समय आयोग की सलाह पर ध्यान देता 21 
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विवरण 

2010 ओर 2017 के दौरान सीकीसी द्वारा दी गहं प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का किवरण 

वर्ष 2010 2011 

सलाह को निम्नलिखिते कुल निम्नलिखित कुल 

प्रकृति की जांच की जांच 

रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर 

सीबीआई सीवीओ सीबीआई सीवीओ 

आपराधिक कार्यवाहियां 87 12 99 73 32 105 

दीर्घ शास्ति कार्यवाहियां 61 495 556 35 509 544 

लघु शास्ति कार्यवाहियां 18 291 309 08 212 220 

प्रशासनिक कारवाई, 22 356 378 27 421 448 

चेतावनी, सावधानी आदि 

समायन 68 2014 2082 57 1770 1827 

कुल 256 3168 3424 200 2944 3144 

2010 ओर 2011 के दौरान सीवीसी द्वार दी गई प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का विवरण 

वर्ष 2010 2011 

सलाह कौ प्रकृति Weta सीवीओ कुल सीडी आई सीवीओ कुल 

कौ रिपोर्ट से प्राप्त कौ रिपोर्ट से प्राप्त 
पर मामलों पर पर मामलों पर 

दीर्घ शास्ति 39 484 523 10 435 445 

लघु शास्ति 8 261 269 9 199 208 

दोष मुक्ति 6 253 259 12 275 287 

अन्य कारवाई 12 117 129 5 82 87 

कुल 65 1115 1180 36 991 1027 

सिख पगड़ी 

2430, श्रीमती हरसिमरत कौर aac: क्या fader मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है किं सुरक्षा जांच के नाम 
पर विश्व भर में यात्रा करने वाले Peal को अपनी wet gee 
जाने के लिए बाध्य किया जाता हैया फिर यात्रा नहीं करने के 

लिए कहा जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यो क्या 2; 

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अतरषटरीय कानून के 
अनुसार सिखों को wel हटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा 

सकता; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर
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(ङ) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम you गए है? 

विदेश मत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) से (ङ) सिख यात्रियों को कुछ हवाई अड्डों, विशेषतः यूरोप 
तथा संयुक्त राज्य अमरीका के हवाई अड्डों पर हो रही कदटिनाइयो 
के बारे मँ सरकार को जानकारी 21 सरकार ने संबंधित देशो की 
सरकारों के समक्ष इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाते eu इस 
बात का उल्लेख किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान हवाई अड्डा 
सुरक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे सिख धर्मावलम्बियों की निष्ठा 
से संबंधित विशिष्ट अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहे; विदेश यात्रा 
करने वाले सिख यात्रियों की प्रतिष्टा का ध्यान रखें; ओर साथ 
ही अन्य यात्रियों के सम्मान कौ रक्षा सुनिश्चित करे; ओर सभी 
यात्रियों कौ सांस्कृतिक एवं धार्मिके भावनाओं का सम्मान करे। 
संबधितत सरकारों ने अलग-अलग यात्रियों के सम्मान को ध्यान में 
रखते हुए कारगर उद्डयन सुरक्षा उपायों कौ आवश्यकता को 
स्वीकार किया है। 

( हिन्दी) 

जिला स्तर पर वूरसंचार सेवाएं 

2431. श्री कादिर राणाः 

राजकुमारी रला सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ राज्यों मे जिला 
स्तर पर दूरसंचार सुविधाए/सेवाएं अत्यंत खराब स्थिति मेहे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार के पास जिला स्तर पर उक्त सेवाओं की 
गुणता के आकलन हेतु कोई तत्र विद्यमान 2; 

(घ) यदि हां, तो इन जिलों का ब्योरा क्या है जहां दूरसंचार 
सुविधाएं अपर्याप्त है तथा सेवाएं अत्यंत खराब है; ओर 

(ङ) उक्त सुविधाओं के विस्तार ओर सेवाओं को, विशेषरूप 
से प्रभावित fret मे वायरलैस फोन सेवाएं बेहतर बनाने के लिए 
सरकार ने क्या कदम उठाए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री 
( श्री मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) देश मे उत्तर प्रदेश सहित 
भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा प्रदत्त दूरसंचार 
सुविधाअ/सेवाओं मेँ कभी कभार जिले स्तर पर सेवा कौ गुणवत्ता 
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संबंधी शिकायतें आ जाती हं। तथापि, बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त 
दूरसंचार सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक दंग से कार्य कर रही है। 

(ग) ओर (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (टाई) 
नै सेल्यूलर मोबहल सेवा प्रदाताओं ओर बुनियदी टेलीफोन सेवा 
प्रदाताओं के लिए सेवा कौ गुणवत्ता संबधी mace निधारित किए 
el टाई सेवा प्रदाताओं दवारा भेजी गई तिमाही निष्पादन मोँनीरसि 
रिपो के माध्यम से लाइसेसयुक्त सेवा कषेत्र-वार सेवा की गुणवत्ता 
को arte करता रहा है। चूकि लाइसेंस सेवा केत्र-वार जारी 
किए गए eat: ag द्वारा सेवा कौ गुणवत्ता संबधी निष्पादन की 
area लाइसेंसयुक्त सेवा-क्षेत्र के आधार पर कौ जाती है। 
तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवाएं 
इसके लाइसेसयुक्त क्षेत्रों मे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं 
ओर सामान्यतः दई द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवतो Gay 
ast को पूरा कर रही ZI 

(ङ) बीएसएनएल ने अपनी मोबाइल सेवाओं के विस्तार & 
लिए मोबाइल संचार (जीएसएम) आधारित मोबाइल उपस्करो हेतु 
ग्लोबल सिस्टम के प्रापण के लिए कारवाई कौ पहल की है। 
बीएसएनएल द्वारा बेतार सहित अपनी दूरसंचार सेवाएं ओर अधिक 
सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए mfr जा रहे हैः 

* बीएसएनएल उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवकं 

का संवर्धन कर रहा है ताकि कवरेज एवं क्षमता 

को बदाया जा सके ओर आगे सेवा कौ गुणवत्ता 

में भी सुधार लाया जा सके। 

* बीएसएनएल अपने निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क 

को frat रूप से दृष्टतम बना रहा है। 

* मोबाइल dah के कवरेज क्षेत्र को बहाने के लिए, 
उत्तरोत्तर रूप से बेस seta स्टेशनों (बीरीएस) की 

संख्या को बढाया जा रहा है। 

* गुणवत्तायुक्त ब्रोडबेंड सेवा सुनिश्चित करने के लिए, 
बीएसएनएल ने विश्वसनीय माध्यमों पर अपने 

अधिकांश एक्सचेजों को जोड़ा है। 

[ अनुवाद] 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद 

2432. प्रो. रजन प्रसाद यादवः 

श्री भूपेन्द्र सिंह 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः
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(क) दिल्ली विश्वविद्यालय ओर डो. हरिसिंह गौड केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय सहित देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे संस्तीकृत 

पदों ait आरक्षितं पदों की श्रेणी-वार ओर संवर्ग-वार संख्या कितनी 

टै; 

(ख) आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालयों मे रिक्त पड 

आरक्षितं ओर अनारक्षित पदों की श्रेणी-वार ओर संवर्ग-वार संख्या 

कितनी 2; 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान भरे गए पदां 

की श्रेणी-वार ओर संवर्ग-वार वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान भरे 

गए पदों की श्रेणी-वार ओर संवर्ग-वार संख्या कितनी है; ओर 

(घ) इन विश्वविद्यालयों मे रिक्त पदों को भरने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की गयी है या प्रस्तावित 2? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र कौ जा 

रही ZI 

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिक्त पदं को यथाशीघ्र 

भरने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी केन्द्रीय 

विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से पत्र लिख रहा है। 

एयर इंडिया ओर इंडियन एयरलाइन्स का विलय 

2433. डो. काकोली घोष afar: 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री आनन्वराव अडसुलः 
श्री गजानन ध. बाबरः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विलय के पश्चात् एयर इंडिया 

के कार्य-निष्मादन का आकलन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके निष्कर्ष 

क्या हैँ; 

(ग) क्या विलय के पश्चात् एयर इंडिया के कार्य -निष्पादन 

में सुधार आया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब्धी व्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या एक को es हानि से दूसरे के कार्य-निष्पादन पर 

प्रतिकूल प्रभाव पदा है; ओर 
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(च) यदि a, तो तत्संबंधी alo क्या है ओर एयर इंडिया 

को अधिक प्रतिस्पधीं ओर लाभ अर्जित करने वाला सरकारी कित्र 

का उपक्रम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है? 

नागर विमानम मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) 

संघ सरकार, एअर इंडिया के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने 

के लिए इसके कार्य-निष्पादन को नियमित आधार पर र्मोनीरर 

करती है। एअर इंडिया के विलय के तुरंत बाद वैश्विक आर्थिक 

मंदी तथा wep की बढती कीमत के कारण एअर इंडिया के 

कार्य निष्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा zl 

(च) एअर इंडिया के लिए एक व्यापक टर्न-अराठंड प्लान 

तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना अनुमोदन के लिए तैयार कौ गई हे, 

जिससे वित्तीय तथा प्रचालन संबंधी दायित्वं को पूरा करने मँ मदद 

मिलेगी। 

(हिन्दी) 

waa के परिवहन में अनियमितता 

2434. श्री जगदीश शर्मः 

श्री विलास सुत्तेमवारः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या usta ताप विद्युत निगम के कहलगांब एकक ने 

शिकायत कौ है कि set कोलफौल्ड्स लिमिरेड द्वारा भेजे गए 

9 ant मे कोयले के स्थान पर पत्थर भरे हुए थे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे; 

(ग) इस dae मे कितने लोगों को पकड़ा गया है; 

(घ) क्या पहले भी इस प्रकार को घटनाएं सरकार के ध्यान 

मे आई है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी eto क्या 2? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) एनरीपीसी के कहलगांव यूनिर के लिए बहुला 

साइडिग, कन्दा एरिया, fed कोलफौल्डस लि. (ईसीएल) में 59 

वैगनों वाले एक रेक मे कोयले कौ लदान कौ गई थी। ईसीएल 

द्वारा एनटीपीसी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कि रेक मेँ 9 oT 

मे अर्थ/^भवरबडन om एनरीपीसी से शिकायत wa होने पर 

13.12.2011 को ईसीएल कौ कार्यपालकों की एक टीम कहलगांव 

सुपर थर्मल पावर स्टेशन भेजी गई et संयुक्त रूप से यह पाया
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गया था कि 3 वैगनों के ऊपर मोरम जैसी सामग्री कौ एक पतली 

परत पडी हुई थी। इस मामले पर दोनों कपनियां के निदेशकों के 

बीच चर्चा कौ गई ओर उक्त वेगनों कौ ऊपरी परत हटा दी गई 

ओर तोल कराई we अर्थ/ओवरवडन (वास्तविक रूप से मोरम 

जेसी सामग्री) का कुल वजन 1.7 टन Ba 

(ग) जब मामले कौ जांच कौ गई तो यह आशंका हुई कि 
कुछ बदमाशों ने बहुला साइडिग से कहलगांव सुपर थर्मल पावर 

स्टेशन के रास्ते में a में कोयले के ऊपर मोरम जेसी सामग्री 
की एक पतली परत फला दी होगी। ईसीएल के पास साइडिग कौ 

सीमाओं से बाहर एेसे किसी कार्यकलाप की जांच,नियंत्रण करने 

का अधिकार नहीं है। 

(घ) जी, नही 

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए 

प्रश्न नहीं उठता। 

कोयले का उत्पादन 

2435. श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री राम सुन्दर दासः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या पिले कुछ at के दौरान कोयले के उत्पादन 

मे वृद्धि हर है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 

ओर चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पादन कौ तुलना मेँ वृद्धि 
की दर क्या 2: 

(ग) देश में alae के ae आरभ्षित भ॑ंडारों की मात्रा कितनी 

है ओर इसकी गुणवत्ता कैसी है; 

(घ) क्या दूरस्थ ताप विद्युत weal तक कोयला ले जाने मं 

परिवहन लागत अधिक लगती है; 

(डः) यदि हां, तो क्या खनन कंपनियों पर परिवहन की लागत 

डालने के लिए सरकार का विचार कैप्टिव कोयला खनन लाइसेंस 

जारी करने का है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील) 
(क) ओर (ख) जी, a पिछले तीन वर्षो के लिए वर्तमान मूल्यों 
में कोयला उत्पादन की वृद्धि कौ दर ओर जीडीसी कौ वृद्धि कौ 

दर सहित इसका उत्पादन नीचे दिया गया हैः 

मद् 2008-09 2009-10 2010-11 

कोयला उत्पादन 492.757 532.042 532.694 

frost वर्षं al तुलना मेँ वृद्धि/कमी (%) कौ कोयला उत्पादन दर 7.8 8.0 0.1 

सतत मूल्यों में जीडीपी कौ वृद्धि दर पर 6.7 8.4 8.4 

(ग) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार किस्म-वार भू-वैज्ञानिक कोयला veri कौ तालिका निम्नानुसार हैः 

कोयला कौ किस्म 10.04.2011 कौ स्थिति भण्डार (मि.र.मे) 

के अनुसार 

प्रमाणित निर्दिष्ट अनुमानित कूल 

प्राम कोकिग 01.4.2011 4614 699 0 5.313 

मीडियम कोकिग 01.4.2011 12 573 12,001 1 880 26 454 

मिश्रण कोकिग/सेमी कोकिग 01.4.2011 482 1,003 222 1707 

नोन-कोकिग (उच्च सल्फर सहित) 01.4.2011 96.333 123 768 32 287 252 388 

कूल 01.4.2011 114.002 137 A71 34 389 285 862 
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(घ) आमतौर पर दूरवतीं क्षेत्रों मे स्थित तापीय विद्युत सयत्र 
तक कोयला ले जाने कि लिए परिवहन लागत अधिक होती 21 

(ङ) ओर (च) सरकार के पास te कोई प्रस्ताव नहीं 21 

(अनुकाद्] 

सी.बी.आई. की स्थानांतरण नीति 

2436. श्री समीर भुजबलः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) सी.बी.आई. निरीक्षक ओर पुलिस उपाधीक्षक (डी.सी, 
पी.) कौ स्थानांतरण की नीति का व्यौरा क्या है; 

(ख) उन परिस्थितियों का ब्योरा क्या है जिनके अधीन इसमें 
बदलाव किया जाता है जिससे कर्मचारियों को कठिनाई होती 2; 

(ग) डी-एस.पी. ओर निरीक्षकों के अधीन कर्मचारियों की 

प्रत्येक श्रेणी के लिए गत छह महीनों के दौरान इस प्रकार कै 

बदलाव का व्यौरा क्या है; 

(प्ल) क्या सी.बी.आई. स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशो का 
Tat से अनुपालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर 
विचार कर रही है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ala क्या है ओर किस समय 
तक इसका आश्वासन दिए जाने की संभावना है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मंत्री तथा प्रधानपमरत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, निरीक्षक ओर 
पुलिस उप अधीक्षक के रैकं के अधिकारियों सहित विभिन रेक 
के जि के संबध मेँ स्थानांतरण नीति संलग्न विवरण में 
दी गई Zi 

(ख) विहित न्यूनतम ओर अधिकतम कार्यावधि के अपवाद 
स्थानांतरण नीति में विहित हे। इस प्रकार, कार्यवधि पुरा होने से पहले 
स्थानांतरण को इस नीति से विचलन नहीं माना जा सकता। संबंधित 
अधिकारियों दारा हाथ मँ लिए गए संवेदनशील मामर्लो के अन्वेषण के 
कारण कतिपय मामलों में स्थानांतरण नीति से विचलन भी होता Zz 

(ग) स्थानांतरण नीति में प्रशासनिक आकस्मिता के अध्यधीन 
अधिकतम ओर न्यनतम कार्यावधि विनिर्धारित है। पिछले छह माह 
के दौरान पुलिस उप अधीक्षक ओर निरीक्षक रैक के विभिन्न 
अधिकारियों का, कार्यवधि पूरी होने से पूर्वं प्रशासनिक आकस्मिकता 
के कारण का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया Zz 

(घ ओर (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कौ उपर्युक्त स्थानांतरण 
नीति का फलन किया जा रहा है ओर कार्यावधि से पहले 
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स्थानांतरण प्रशासनिक कारणो ओर लोक हित में केवल विरले 

मामलों A ही किया जाता Zz 

विवरण I 

1. सी.बी.आई. मे प्रतिनियुक्ति पर राज्य पुलिस^सी.पी.ओ, 
अधिकारी 

(क ) कार्यपालक अधिकारीः इस श्रेणी के उप-निरीक्षकों 

से अपर पुलिस अधीक्षक के रैक में अधिकारियों को, अनुकपा 
या उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण के लिए 

उनके स्वयं के अनुरोध को छोडकर, सामान्यतया se प्रारंभ a 
सपे गए स्थलों से स्थानातरित नहीं किया जाएगा। ¦ 

तथापि, अधिकारी को सी.बी.आई. में उनके आमेलन के 

पश्चात् स्थानांतरण किया जा सकेगा। 

(ख ) सहकारी कर्मचारीः प्रतिनियुक्ति पर आए कार्टेबलो, 
हेड कास्टेबलों एवं ए.एस.आई. को अनुकपा आधार पर स्थानांतरण 

के उनके स्वयं के अनुरोध या उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों को 
छोडकर se प्रारभ मे सपे गए स्थलों से बाहर स्थानांतरित नहीं 
किया जाएगा। 

तथापि, sa कार्मिकों को सी.बी.आई. में उनके आमेलन के 

पश्चात् स्थानांतरण किया जा सकेगा। 

Il. विभागीय अधिकारी 

(क ) कार्यपालक अधिकारीः उप-निरीक्षक से अपर पुलिस 
अधीक्षक तक के रैक के अधिकारियों को 6 वर्ष पूरे करने के 
पश्चात् एक शाखा से अन्य मे स्थानातरित fen जा सकता है। 
12 वर्षो के पश्चात् स्टेशन से बारह, उन्हें एस.पी. के रैक पर 
उनकी पदोन्नति पर शाखा से स्थानांतरित किया जाएगा। 

तथापि, उक्त मानदंड को संबधित अधिकारियों दवाय निपराए 

जा रहे संवेदनशील एवं महत्वपूर्णं मामले को ध्यान में रखते हुए 
व्यक्तिगत मामलों में शिथिल किया जा सकता है। 

सी.बी.आई. अधिकारियों के स्थानांतरण के सामान्य दिशा-निर्दश 
को सूचना एवं आगे की आवश्यक कारवाई के लिए संलग्न हे) 
इन दिशा-निर्दशों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 
प्रत्येक सदस्य के ध्यान में लाया जाए। 

इसे डी.सी.बी.आई. के अनुमोदन से जारी किया जाता है। 

(हस्ताक्षर) 

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक) 

सी.बी.आई./मुख्यालय
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(ख) सहायक स्टाफः हवलदार से एएसआई निम्नलिखित 

आधारो के सिवाय जहां वे तैनात हैँ, स्टेशनों के बाहर सामान्यतः 
स्थानातरित नहीं किए जाएगेः 

(1) पदोननति/जोन के भीतर प्रशासनिक अत्यावशकताओं 

पर 

Gi) उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों। 

(ii) अनुकपा आधार पर स्व्यं अनुरोध। 

इसके अलावा, इस श्रेणी के कार्मिक को यदि प्रशासनिक तौर 

पर सम्भव हो, पदोन्नति पर भी उनके मौजूदा स्थानों पर समायोजित 
किया जा सकता है। 

Tl. मत्रालयी स्टाफ 

मंत्रालयी स्टाफ को निम्नलिखित आधारं के सिवाय उनके 

तैनाती के स्थलों से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 

Gi) प्रशासनिक अत्यावश्यक ताओं 

Gi) उनके विरुद्ध गभीर शिकायतों पर 

(ii) उनके अपने अनुकपा आधार के अनुरोध पर तथापि, 

वे प्रशासनिक सम्भाव्यता के अध्यधीन प्रत्येक 05 

ay के पश्चात एक शाखा से दूसरी शाखा में 
स्थानांतरित किए जा सकते है! 

IV. विधि अधिकारी 

कार्य के भिन्न क्षेत्रों मेँ उनके व्यापकं अनुभव हेतु एक ओर 
वांछनीयता पर॒ wast में wit से एएलए रैक तक के 
अधिकारियों कौ निरंतरता कौ आवश्यकता को समाञ्लते हुए, इस 
श्रेणी के अधिकारी 6 वर्ष के पूरा होने पर एक शाखा/जोन से 
दूसरे में स्थानांतरित किए जा सकते हे! 

तथापि, उपर्युक्त मानदण्ड में संबद्ध अधिकारियों द्वारा निर्वहन 
किए जा रहे मामलों कौ सवेदनशीलता ओर महत्ता के मदूदेनजर 
वैयक्तिक मामलों में रियायत दी जा सकती है। 

V. पूर्वोत्तर ओर अण्डमान ओर निकोबार द्वीप में तैनाती 
अधिकारी 

पूर्वोत्तर ओर अण्डमान ओर निकोबार द्वीप में तैनात सभी 
श्रेणियों के अधिकारी ओर लोगों का सामान्यतः 2 वर्षो का सेवाकाल 
होगा जिसके पश्चात उनका स्थानांतरण प्रशासनिक सम्भाव्यता के 

अध्यधीन होगा। तथापि, वे अपने अनुरोध पर इन क्षेत्रों मे बने रहने 

हेतु अनुमति दी जा सकती ZI 
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Vi. विवेश्नी छात्रवृत्ति ओर समनुदेष्टानः 

(क ) आईपीएस अधिकारी: किसी आरईपीएस अधिकारी को 
2/3 माह से अधिक कौ विदेश छात्रवृत्ति/विदेश समनुदेश पर जाने 

हेतु अनुमति नहीं दी जाएगा जब तक कि वह संगठन मेँ कम 
से कम 5 वर्षं कौ सेवाएं न दे चुका हो। 

(ख) सीबीआई अधिकारीः विभिन Ye में सीबीआई 

अधिकारियों को संगठन में सेवा के 5 वर्षं के पश्चात 2/3 माह 

से अधिक विदेश छात्रवृत्ति/विदेश समनुदेशन पर जाने हेतु अनुमति 
होगी। 

प्रतिलिपिः 

1. निदेशक सीबीआई के पीएस। 

2. सीबीआई के अपर निदेशकों के पीएस। 

3. सभी संयुक्त निदेशक, सीबीआई 

4. अभियोजना-निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली। 

5. सीबीआई के सभी डीआईजी 

6. डीडी (सीडीएन), सीबीआई। 

7. सभी एसपी, सीबीआई (स्थानीय/दिल्ली के बाहर्) 

8. एसपी (पर्स) ओर (मुख्या.) सीबीआई। 

9. प्रशासन अधिकारी (पर्स ओर प्रशा. अधिकारी (ए), सीबीआई) 

10. प्रशासनिक प्रभाग में सभी अनुभाग, सीबीआई, मुख्य कार्यालय। 

संख्या डी.पी.डन्लय्.एस-यू 2009/00035/15/14/2002 

भारत सरकार 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

(प्रशासनिक प्रभाग) 

wih संख्या 3, चतुर्थं जल, 

सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड 

ag दिल्ली-110003 

दिनांक: 16.01.2009
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आअदेण 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय के दिनांक 19.01.2007 के 

आदेश संख्या डी.पी.उब्लयू.एसःयू. 2009/00035/15/14/2002 के क्रम 

में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मे उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक 

तक के कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देशो में 

यह ओर जोडा जाता है कि उत्तर पूर्वं ओर अंडमान एवं निकीनार 

द्वीप से अलग स्थानों पर तैनात किए गए अधिकारियों का कार्यकालं 

सामान्य रूप से तीन वर्षं का होगा जिसके बाद प्रशासनिक संभाव्यता 

के अध्यधीन उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाए। इसे निदेशक, 

केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुमोदन से जारी किया जाता ZI 

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक) 

Halt अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय 

1 डी.सी.बी.आई. के वरिष्ठ मिजी सचिव 

2. केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो & विशेष निदेशकों ओर अपर निदेशकां 
के वरिष्ठ निजी सचिव 

3. अभियोजन निदेशक, asta अन्वेषण ब्यूरो 

4. सभी संयुक्त निदेशक, केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

5. सभी डी.आई.सी.पी., a. (ए) ओर डी.डी. (आई.पी.सी.), 

केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

6. निदेशक, सी.एफ.एस.एल. (केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) नई दिल्ली 

7. सभी पुलिस अधीक्षक, केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

(स्थानीय ओर बाहरी) 

8. ए.डी.एस., एन.सी.बी-1 एवं 2 इटरपोल ओर आ.पी.सी.सी., 

नई दिल्ली 

9 एओ. (पी) एवं एओ. (ए), केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 

नई दिल्ली 

10. सभी अनुभाग; प्रभाग जोन 

11. गाड फाइल (आई.डनल्ल्यु.एस.यू.) 

संख्या डी.पी.-डन्लयू.एस.यू. 2009/00035/15/14/2002 

भारत सरकार 

केन्द्रीय अन्वेषण व्यू 

(प्रशासनिक प्रभाग) 

Sie संख्या 3, चतुर्थं जल, 

सी.जी.ओ. कम्प्लिक्स, लोदी रोड 

ag दिल्ली-110003 

दिनांकः 06.02.2009 
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परिपत्र 

aga अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय के दिनांक 19.01.2007 के 
आदेश ओर तत्पश्चात स्थानांतरण नीति के बारे A दिनांक 16.01. 
2009 के आदेश संख्या डी.पी.डन्ल्यू.एसःयू. 2007/00035/15/14/2002 

के क्रम में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश जारी किए जाते है। 

1. कार्यकारी अधिकारी 

(i) उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षकः प्रशासनिक 
आकस्मिकता के अध्यधीन; एक शाखा में अधिकतम कार्यकाल 6 

ay ओर एक स्टेशन मे 12 वर्ष का होगा। एक meer में 

न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू व 
कश्मीर तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के मामले मेँ अधिकतम 
कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 

Gi) कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षकः कारस्टेबल से 

सहायकं उप निरीक्षक के रैक मे विभागीय अधिकारी पदोन्ति/प्रशासनिक 

आधारं उनके अपने अनुरोध के सिवाय जहां वे तैनात है साधारणतया 
स्टेशन से बाहर नहीं स्थानांतरित किए wet 

2. लिपिकीय स्टाफ 

लिपिकीय wre जहां a तैनात हैँ पदोन्नति,प्रशासमिक आधार 
पर उनके अपने अनुरोध के सिवाय साधारणतया स्टेशन से बाहर 
नहीं स्थानातेरित किए जाएगे। 

3. विधि अधिकारी 

प्रशासनिक आकस्मिताओं के अध्यधीन, एक शाखा में अधिकतम 

कार्यकाल 6 वर्षं का ओर एक स्टेशन पर 12 वर्षं का होगा। एक 
शाखा,स्टेशन पर न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्षं का होगा। हालांकि 

पूर्वोत्तर, जम्मू ओर कश्मीर ओर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह 
के मामले में अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का erm 

4. अधिवर्षिता पर जाने वाले अधिकारी८^पदाधिकारी 

अधिविर्षिता पर जाने वाले अधिकारियों को जहां तक संभव 

हो उनकी अधिवर्षिता की वास्तविक तिथि से 2 af पहले उनके 

मन पसंद स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा। 

5, इसे सीबीआई के निदेशक के अनुमोदन से जारी किया 

जाता है। 

(एसंजेएम गिलानी) 

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक) 

सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली
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सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए प्रति अग्रेषितः 5. सीबीआई के सभी Stems, डीडी (ए) तथा डीडी (आईपीसी) 

1. वरिष्ठ पीएस/दीसीबी आई 6. सीबाआई (स्थानीय/बाहरी) के सभी एसपी। 

2. सीबीआई के विशेष निदेशक wa अपर निदेशक के वरिष्ठ 7. एनसीबी-दटरपोल तथा आईपीसीसी नई दिल्ली के wet! 

पीएस। 8. एओ (पी) तथा एओ (ए) सीबीआई नई दिल्ली। 

3. सीबीआई, अभियोजना निदेशक। 

4. सीबीआई के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष 

9 सभी प्रभाग, मण्डल क्षेत्र 

विवरण J 

सी. बी. आर्॑मे पिछले छह माह के दौरान कार्यालय yo होने सर पूर्व स्थानातरित उप-युलिस sete एव निरीक्षक रैक के 

अधिकारियों की सुची 

क्र.सं अधिकारी का नाम से स्थानांतरित करो स्थानांतरित 

(डी.सी.पी.निरीक्षक) (शाखा का नाम) (शाखा का नाम) 

1 2 3 4 

1. श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, उप एस.पी. एसी.बी., राची ए.सी.बी., पटना 

2. श्री एके. शर्मा, उप एसपी. बी.एस.एवं. एफ.सी., नई दिल्ली एस.सी.-ा, नई दिल्ली 

3. श्री अशोक कुमार, उप एस.पी. ई.ओ.-7, दिल्ली ए.सी.बी., We न्लेयर 

4, श्री रिचपाल सिंह, उप.एस.पी. ए.सी.बी., चंडीगढ़ एस.सी.-17 नई दिलली 

5. श्री एके. त्रिपाठी, उप wat. बी.एस. एवं एफ.सी., नई दिल्ली एस.सी.-1, नई दिल्ली 

6. श्री बी.आर. प्रभाकर, उप एसपी. स.सी.-ा नई दिल्ली uta, नई दिल्ली 

7. श्रीमती नीलम यादव, उप watt. ई.ओ.- नई दिल्ली ई.ओ.- नई दिल्ली 

8. श्री अर.ए. यादव, उप Tat. ई.ओ.-7 नई दिल्ली ए.सी.बी., नई दिल्ली 

9. श्री जयंत कश्मीरी, उप wath. बी.एस.एवं एफ.सी., कोलकाता बी.एस. एवं एफ.सी., नई दिल्ली 

10. श्री संजय सेन, उप एस.पी. ए.सी.बी., मुम्बाई ए.सी.बी., कोलकाता 

11. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप wat. ए.सी.बी. शिलांग एस.सी.-1, नई दिल्ली 

12. श्री आर.वी. गडेकर, निरीक्षक ई.ओ.डब्लयू., मुम्बई ए.सी.बी., मुम्बई 

13. श्री पी.वी. सीथारमन, निरीक्षक ए.सी.बी. बैगलुर ए.सी.बी., हैदराबाद 

14. श्री आजम रजा, निरीक्षक UUs, Tat एएच.डी., Tet 

15. श्री आजम रजा, निरीक्षक ए.एच.डी., रांची ए.एच.डी., पटना 

16. श्री war. सिन्हा, निरीक्षक ए.सी.बी., पटना ए.एच.डी., परना 

17. श्री के. हरिं ओम, निरीक्षक ए.सी.बी., चेन्नई एस.सी.बी., कोचिन यूनिर 

श्री के. सुष्बीयन, निरीक्षक एस.सी.बी., कोचिन यूनिर ए.सी.बी., मुम्बह 
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1 2 3 4 

19. श्री आर.वी. गडेकर, निरीक्षक ई.ओ.-डब्लयू, मुम्बई एस.सी.बी., मुम्बई 

20. श्री area. डोगरा, निरीक्षक ए.सी.बी., जम्मू ए.सी.बी. चंडीगदं 

21. श्री अशोकं कालरा, निरीक्षक Waal, जम्मू ए.सी.बी. शिमला 

22. श्री भूरी सिंह, निरीक्षक ए.सी.बी., चंडीगद् Waal, जम्मू 

23. श्री एके. गुप्ता, निरीक्षक एस.यूःकोलकाता Way, नई दिल्ली 

24. श्री सी.आर.दास. निरीक्षक एस.यू., कोलकाता Way, नई दिल्ली 

25. श्री विवेके प्रकाश, निरीक्षक एसी.बी., दिल्ली ` एसी.बी., गांधी नगर 

26. श्री एम.के. पाठक, निरीक्षक ए.सी.बी., धनबाद एस.सी.-ा, नई दिल्ली 

27. श्री शिव कुमार मिश्रा, निरीक्षक ए.सी.नी., जबलपुर एसी.बी., इम्फाल 

(हिन्दी) 

ra का उपयोग 

2437. श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

डो. मुरली मनोहर जोशीः 
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विद्युत संयत्रौ में मामूली dk पर संबर्धित यूरेनियम 
का उपयोग करने हेतु हाल मे कोई नीति तैयार कौ गई 2; 

(ख) यदि a, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; 

(ग) क्या इसके उपयोग से प्राप्त होने वाले सभी लाभों कां 

आकलनं कर लिया गया रै; 

(घ) यदि a, तो इससे क्या लाभ होने के संभावना है; 

(ङ) इस परीक्षण कौ सफलता का पूर्णं आकलन कब तक 

किए जाने कौ संभावना ठै; ओर 

(च) देश में यूरेनियम के खनन & दृष्टिगतं पर्यावरण के 
सरक्षण हेतु सरकार कौ क्या कार्यं योजना है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय मे राज्य मत्री 
(श्री वी.नारायणसामी ): (क) ओर (ख) स्वदेशी दावित भारी 

रिएक्टरो (पीएचडन्ल्यू आर्ज) में 0.7% U-235 से युक्त प्राकृतिक 

यूरेनियम को ईधन के रूप मेँ काम मेँ लाया जाता है, जबकि 

विदेशों के तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले साधारण 
जल रिएक्टरों (एलडन्ल्यूञर्ज) में लगभग 4%-5% U-235 वाले 
कम समृद्ध यूरेनियम (एल्ईयू) को काम मेँ लाया जाएगा। साधारण 
जल रिएक्टरों के भुक्तशेष ईधन मं, विखण्डनीय यूरेनियम कौ मात्रा 

(U-235) मामूली सी अधिके अर्थात लगभग 1% (मामूली सा जल 
समृद्ध यूरेनियम (एसईयू) ) है। मध्यवती अवधि मे नाभिकौय विद्युत 
विस्तार योजना के अतर्गत, देश A विदेशी तकनीकौ सहयोग से 

40000 मेगावार क्षमता वाले साधारण जल रिएक्टर स्थापित करने 

की परिकल्पना की गई है। इन साधारण जल रिएक्टरों से निकले 

भुव्तशेष ईधन को पुनर्ससाधित किया जा सकता है ओर इस प्रकार 

प्राप्त मामूली समृद्ध यूरेनियम का उपयोग दाबित भारी पानी feared 
मे ईधन के रूपमे किया जा सकता है। साधारण जल रिएक्टर 

के भुक्तशेष ईधन से प्राप्त इस मामूली समृद्ध युरेनियम जिसके 
कि भविष्य मेँ उपलब्ध होने की आशा है, का उपयोग दाबित भारी 
पानी रियक्टयों मे करने कौ दृष्टि से. प्रचालनरत 220 मेगावार क्षमता 

वाले दावित भारी पानी रियक्टरों में परीक्षण करने के लिए मामूली 
समृद्ध युरेनियम आधारित ईधन का विकास किया गया है ताकि 

इसके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सके। मामूली समृद्ध 
युरेनियम का परीक्षण के तौर पर किरणन करने का काम, 
तमिलनाडु मे मद्रास परमाणु विजलीघर (एमएपीएस), कलपाक्का 
मे शुरू किया गया 2 

(ग) ओर (घ) प्रचालनरत दावित भारी पानी fused के लिए 
मामूली समृद्ध युरेनियम का उपयोग करने से, साधारण जल रिएक्टर 

से निकले भुक्तशेष ईधन का उपयोग फिर से किया जा सकता 

है ओर साधारण जल रिएक्टर के भुक्तशेष ईधन का विकास भंडार 
को कम किया जा सकता है। दावितं भारी पानी रिएक्टारों मे मामूली
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समृद्ध यूरेनियम ईधन के संवर्धित बर्नअप के साथ, ईधन कौ 
आवश्यकता ओर समग्र ईधन चक्र कौ लागत कम हो जाएगी। 

साधारण जल एक्टर के ईधन से प्राप्त मामूली समृद्ध यूरेनियम 
का उपयोग दावित भारी पानी रिएक्टसे मे करने के ये ay Fi 

(ङ) मामूली समृद्ध युरेनियम (एसर्ईयू) का परीक्षण के तौर 
पर किरणन करने तथा ओर आगे जांच करने के काम में अब 
से लेकर लगभग Se वर्षं का समय लगेगा। तथापि, प्रचालनरत 

are में समृद्ध aha (एसर्ईसू) के उपयोग का वास्तविक 

क्रियान्वयन, साधारण जल fad (एलडन्ल्युआर्ज) से प्राप्त 

मामूली समृद्ध यूरेनियम कौ उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 

(च) देश मेँ यूरेनियम के खनन का काम युरेनियम कारपोरेशन 
आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीञईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग, 

भारत सरकार के प्रशासनिक नियत्रणधीन एक सरकारी क्षेत्र का 

उपक्रम हे, द्वारा किया जाता है। सभी खनन कार्य सुस्थापित 

नियामक ct के अधीन किए जा रहें है, जो प्यविरण तथा वन 

मंत्रालय, राज्य प्रदूषण Fea ats, परमाणु ऊर्जा नियामक ald 

तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित ओर मानीटर किया 

जाता है। खानों का निर्माण कार्य शुरू करने पहले, राज्य प्रदूषण 

नियंत्रण satel ओर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार के 

अनुमोदन के अनुसार, विस्तृत चर्चा के बाद एक पर्यावरणीय प्रभाव 

मूल्यांकन ओर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईआईएईएमपी) तैयार 

की जाती है। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) में दशाई गड 
कार्य योजनाओं का aries, सभी खनन स्थलों पर भाभा परमाणु 

अनुसंधान केन्द्र (dame) की पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला 

(ईएसएलज) के अलावा यूरेनियम कारपोरेशन ओंफ इंडिया लिमिटेड 

के अपने पर्यावरणीय सैल द्वारा किया जाता है। ये प्रयोगशालाए, 

बेस लाइन ates इकट्ठे करने के लिए खान में प्रचालन का 

काम शुरु होने से पहले काम करना शुरु कर देती है। पर्यावरणीय 
आंकड़े खाने के पूरे प्रचलन समय के दौरान इकट्ठे किए जाते 
al ये आकड वायु, जल, मृदा ओर खाद्य vel मे विद्यमान 
विकिरणसक्रियता से संबद्ध होते है। यह सुनिश्चित किया जाता है 
कि परमाणु ऊर्जां नियामक até द्वारा निर्धारित नियामक सीमाओं 

का अनुपालन किया जाप्। 

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं 

2438. श्री हरीश चोधरीः 

श्री इचज्यराज सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने योजना व्यय के अंतर्गत 
24 केन्द्रीय योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की थी; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा इस योजना 
की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) क्या धनराशि का पूर्णं एवं समुचित उपयोग नहीं किया 
गया हैः; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण हैँ तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर इसका क्या प्रभाव 

पड़ने कौ संभावना है; ओर 

(ङ) इस aay मेँ सरकार द्वारा क्या कार्यवाई कौ गई है 

तथा इसके परिणाम क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
( श्री सचिन पायलट ): (क) इलेक्टानिकौ ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग (डीईआईटीवाई) के पास केन्द्र द्वारां कोई योजना नहीं है। 
डीईआईटीवाई केन्द्रीय क्षत्र कौ योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा 

है। वर्षं 2010-2011 के लिए डीरईआर्ईटीवाई को वार्षिक योजना मेँ 
केन्द्रीय क्षत्र कौ 23 योजनागत caret के कार्यान्वयन हेतु 2660. 

00 करोड रु. (बजट अनुमान) (सकल बजटीय सहायता) कौ राशि 
arated कौ गई। 

(ख) वर्ष 2010-2011 ओर 2011-2012 में 23 योजनागत स्कीमों 

के सदर्भं मे आवंटन के विवरण अनुबन्ध 1 मेँ दिए गए है 

(ग) वर्षं 2010-2011 मेँ 23 योजनागत carl के कार्यान्वयन 

पर होने वाला वास्तविक व्यय 2660.00 करोड रु. (बजट अनुमान) 
ओर 3468.40 करोड रु. (संशोधित अनुमान) की तुलना में 3028. 

71 करोड रु. मेँ रहा जिसका व्यौरा संलग्न विवरण में दिया 
गया है। 

(घ) वर्ष 2010-2011 के लिए 23 योजनागत स्कीमों के संदर्भ 
मेँ स्कौीम-वार आवंटन (बजट अनुमान ओर संशोधित अनुमान) 

ओर उनके सदुपयोग के ait संलग्न विवरण-~ा में दिए गए है! 

मोरे तौर पर संशोधित अनुमान के तहत आवंटित कुल राशि 
का सदुपयोग न होने के कारणों का संबध ई-शासन के बह्म 
समर्थित परियोजना घटक का कार्यान्वयन न होना, ई-जिला एमएमपी 

जेसी परियोजना को अंतिम रूप देना, भारत निर्माण सामान्य सेवा 

केन्द्र योजना ओर राज्य्/कार्यान्वियन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र 

पराप्त नहीं होने से है। फिर भी, सूचना प्रौद्योगिकी के समग्र विकास 
पर इसका कोई नाकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योकि 23 
योजनागत स्कीम वर्षं 2011-12 मेँ जारी रही)
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(ङ) विभाग के लिए बारहवीं योजना तैयार करते समय सूचना 

प्रोद्योगिकी क्षेत्र के कार्यरत समूह द्वारा कार्य योजना का पूर्ण रूप 

8 चैत्र, 1934 (शक) 

विवरण I 

इलेक्टानिक ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 

लिखित उत्तर 372 

से पुनरीक्षण किया गया ओर निधियों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित 

करने के लिए शून्य आधारित बजटिग का अनुसरण किया गया | 

(करोड रु. मे) 

क्र.सं योजनाएं बजट अनुमानं 2010-11 बजट अनुमान 2011-12 

(जीनीएस) (जीबीएस) 

1 2 3 4 

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं ( सीएस ) 

1. अनुसंधान एतं विकास कार्यक्रम 

1. समीर 38.00 42.94 

2. सुक्ष्म इले. ओर नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम 100.00 100.00 

3. प्रोद्योगिकी विकास परिषद (आईटीआरए सहित) 79.00 79.00 

4. समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्टोनिकौ 25.00 25.00 

5. संघरक-पुजे ओर सामग्री विकास कार्यक्रम 25.00 25.00 

6. सी-दैक 180.00 203.40 

7. स्वास्थ्य ओर दूर चिकित्सा में इलेक्टरानिकी 16.00 11.50 

8. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास 35.00 35.00 

9. जन सामान्य के लिए al. (fan. अनु.जाति.एवं जनजाति) 14.00 16.94 

10. मीडिया लैब एशिया 10.00 11.30 

अनुसंधान एवं विकास उप-योग 522.00 550.08 

Il. मूलसंरचना विकास 

11. एसरीक्यमसी 85.00 120.00 

12. एसरीपीओई तथा ईएचरीपी 2.50 2.50 

13. इलेक्टानिकौ शासन 1030.00 1087.31 

14. साइबर सुरक्षा (सर्ट.इन.सू प्रौ. अधिनियम सहित) 40.00 45.00 

15. प्रमाणन प्राधिकरण नियत्रक (सीसीए) 9.00 9.00 

16. are 10.00 0.01 

17. इले/सू प्रौ.हाईवेयर विनिर्माण को बदावा 2.50 2.83 

pee 90126600 
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1 2 3 4 

ना. मानव संसाधन विकास 

18. डीओईएसीसी 10.00 11.30 

19. जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिकी मे कौशल विकास सहित) 113.00 127.69 

20. एकोकृत टाउनशिप कौ स्थापना सूकर बनाना 1.00 0.10 

मानव संसाधन उप-योग 124.00 139.09 

IV. अन्य 

21. मुख्यालय (सचिव एवं भवन) 35.00 39.98 

22. एनआईसी 700.00 754.00 

23. राष्ट्रीय ज्ञान नैटवकं 100.00 250.00 

कूल योग 2660.00 3000.00 

विवरण II 

हलेक्टरानिक ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 

(करोड रु. मेँ) 

wa. योजनाएं बजर अनुमान बजर अनुमान वास्तविक व्यय 
2010-11 2011-12 2011-12 

(जीबीएस) (जीबीएस) 

1 2 3 4 5 

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं ( सीएस ) 

1. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम 

1. समीर 38.00 38.00 38.00 

2. सूक्ष्म इले. ओर नैनो प्रोद्योगिकी विकास कार्यक्रम 100.00 100.00 62.71 

3. प्रोद्योगिकी विकास परिषद् (आईटी आरए सहित) 79.00 79.00 77.64 

4. समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्टानिकौ 25.00 25.00 22.58 

5. संघटक- पुज ओर सामग्री विकास कार्यक्रम 25.00 25.00 24.96 

6. asa 180.00 180.00 158.0 

7. स्वास्थ्य ओर दूरं चिकित्सा मे इलेक्टानिकौ 16.00 11.70 8.14 

8. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास 35.00 35.00 33.47 
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1 2 3 4 5 

9. जन समान्य के लिए सू प्र.(लिग. अनु-जाति एवं जनजाति) 14.00 10.67 6.96 

10. मीडियां लैब एशिया 10.00 14.30 14.30 

अनुसंधान एवं विकास उप-योग 522.00 518.67 447.42 

Il. मूलसंरचना विकास 

11. एसरीक्यूसी 85.00 81.20 65.15 

12. एसरीपीआई तथा ईएचटीपी 2.50 2.50 2.45 

13. इलेक्टँनिकौ शासन 1030.00 583.53 264.15 

14. साइबर सुरक्षा (सर्द. इन, सू.प्रौ.अधिनियम सहित) 40.00 40.00 35.45 

15. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए) 9.00 9.00 3.59 

16. are 10.00 10.00 10.00 

17. इले, सू प्रो.हाईवेयर विनिर्माण को बढावा 2.50 2.50 1.56 

मूलसंचार उप-योग 1179.00 728.73 382.35 

Il. मानव संसाधन विकास 

18. डीओईएसीसी 10.00 10.00 10.00 

19. जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिक मे कोशल 113.00 113.00 96.04 

विकास सहित) 

20. एकौकृत टाउनशिप कौ स्थापना सुकर बनाना 1.00 1.00 0.00 

मानव संसाधन कुल उप-योगं 124.00 124,00 106.04 

1४. अन्य 

21. मुख्यालय (सचिवालय एवं भवन) 35.00 35.00 33.68 

22. एनआईसी 700.00 700.00 697.22 

23. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवकं 100.00 1362.00 1362.00 

कूले योग 2660.00 3468.40 3028.71 

*वजरीय अनुमान ओर संशोधित अनुमान के लिए 100.00 करोड रुपए का ईएपी 

ada अनुमान ओर संशोधित अनुमान के लिए 3.33 करोड रुपए का ईएपी
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एमरीएनएल एवं बीएसएनएल में भ्रष्टाचार 

2439. श्री तुफानी सरोजः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 
डो. संजय सिंह 

श्री अंजन कूपार एम. aaa: 

श्रीमती रमा देवीः 

श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः 

क्या संघार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या बीएसएनएल एवं एमरीएनएल का बाजार हिस्सा 

एवं राजस्व fod दौ वर्षो से लगातार कम होता 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या निजी कपनियोँ कौ तुलना मे उक्त कंपनियों के 
शेयरों में गिराव, हो रही हानि ओर उनके द्वारा प्रदत्त खराब 
दूरसंचार सेवाओं के प्रमुख कारणों मेँ से कछ कारण इन पीएसयू 
में अधिक स्टाफ का होना, भ्रष्टाचार, प्रबधन द्वारा धनराशि के 
दर्विनियोग तथा निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ इन कपनि्योँं के 
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों कौ सांठ-गांठ 2; 

(घ) यदि हां, तो ta मामलों का राज्य-वार ब्योरा क्या है 

तथा क्या सरकार ने इस aay मे कोई जांच at है; ओर 

(S) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा एवं परिणाम क्या है तथा 

इन पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
( श्री पिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) जी, al बीएसएनएल 
ओर wade का बाजार हिस्सा एवं राजस्व पिछले तीन वर्षो 

से wy aa जा रहा है। व्यौरा नीचे सारणी में दिया गया हैः 

बाजार हिस्सा (प्रतिशत % मेँ) 

2008-09 2009-10 2010-11 

बीएसएनएल 18.96 15.66 13.83 

एमरीएनएल 1.87 1.38 1.06 

सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमो का कुल 20.83 17.04 14.89 

सकल राजस्व (करोड रु. में) 

2008-09 2009-10 2010-11 

बीएसएनएल 35.812 32 045 29 688 

एमटीएनएल 5 250 5 058 3 992 

(ग) ओर (ड) जी, zat तथापि, बाजार हिस्से मे कमी आने 

के प्रमुख कारण निप्नानुसार हैः 

e जहां एक ही घर/कार्यालय परिसर में एक से अधिक 

टेलीफोन कनेक्शन रहै वहां अतिरिक्त वायरलाइन 

रेलीफोन कनेक्शनों का अभ्यर्पण 

° fer लाइन टेलीफोन कनेक्छानों को निजी मोबाइल 

फोनों से बदलना 

* निजी प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पद्ध बीएसएनएल ओर 

एमरीएनएल में हानि राजस्व में कमी ओर व्यय मेँ 

बदोत्तरी होने के कारण है। राजस्व में कमी होने 
के निम्नलिखित कारण हैः 

° स्थिर के स्थान पर मोबाइल कनेक्शनों को अपनाना। 

* maga क्षेत्र मे कड़ी प्रतिस्पर्धा 

* मोबाइल क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता ओसत राजस्व 

(एआरपीयू) A कमी होना। 

व्यय में बदोत्तरी का कारण प्रमुखतः पारंपरिक कार्यबल 

का अत्यधिक बड़ा होना है जिसका मेहनताना राजस्व का 
लगभग 50% बनता है। इस dau 4, दूरसंचार विभाग को 
बीएसएनएल से hen सेवा-निवृत्ति (dima) का प्रस्ताव 

प्राप्त हुआ है जिसमे इसने अपने एक लाख कर्मचारियों का लक्ष 
लिया 21
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[aya] 

ada स्टाफिग win के अंतर्गत पेनल 

ये शामिल किया जाना 

2440, श्री महेश जोशीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) केद्रीय स्टाफिग स्कीम के अंतर्गत Sela सेवाओं के वर्ग 

"क" के अधिकारियों को पैनल में शामिल करने संबंधी नियम एवं 

विनियम क्या हेः; 

(ख) क्या सभी समूह ‘on’ ala सेवाओं के अधिकारी इस 

स्कीम के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के लिए योग्य है; 

(ग) यदि हां, तो इस स्कीम के अंतर्गत पैनल मेँ शामिल 

समूह *क' केद्रीय सेवाओं के पदों का व्योरा क्या 2; 

(घ) क्या भारतीय कास्ट oases सेवा समूह क ' के पद् 

ade स्टाफिग स्कीम के अंतर्गत पैनल A शामिल होने के पात्र 

है; 

(ङ) यदि हां, तो इस सेवा के अधिकारी किस स्तर पर पैनल 

मे शामिल किए जाते है; 

(च) क्या इस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

(संयुक्त सचिव स्तर) मे पैनल मे शामिल करने संब॑धी प्रस्ताव 

पिछले एक af से अधिक समय से लंबित है; ओर 

(3) यदि हां, तो इसे लंबित रखने के क्या कारण है तथा 

इस चूक के लिए कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) Se सरकार में संयुक्त सचिव अथवा 

समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए पैनल में नाम शामिल किया 

जाना, समय-समय पर यथा संशोधित केद्रीय स्टाफिग योजना के 

दवारा अभिश्ासित होता है। पैनल में नाम शामिल किए जाने संब॑धी 

दिशा निर्देश की एक प्रति विवरण के रूपमे ders है। 

(ख) केद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल समूह क! कौ 36 

सेवाओं में से किसी भी सेवा के अधिकारी, पैनल में नाम शामिल 

किए जाने के पात्र है एेसी सेवाओं कौ सूची कौ एक प्रति 

विवरण-ा के रूप में संलग्न Zl 

(ग) प्रतिभागी सेवाओं के अधिकारियों के नाम, daar प्रत्येक 

सेवा के लिए अलग-अलग, waive प्रथम समीक्षा ओर द्वितीय 
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समीक्षा स्तर पर संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर के लिए पैनल 

मे शामिल किए जाते fi विभिन सेवाओं के अधिकारियों के नामों 

को पैनल में शामिल की गई वैच-वार सूची से संबंधित संवर्गो को 

अवगत करवा दिया जाता है ओर इसे कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग 

कौ वेबसादर (www.persmin.gov.in) पर् भी नियमित रूप से 

रखा जाता दै। 

(घ) जी, a 

(ङ) भारतीय लागत लेखा सेवा सहित केद्रीय सचिवालय सेवा 

की प्रतिभागी समूह ‘a’ कौ सभी सेवाओं के लिए पैनल में नाम 

शामिल किया जाना संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर पर शुरू 

होता zl 

(च) ओर (कछ) 1983 ओर 1985 da के भारतीय लागत 

लेखा सेवा के 19 अधिकारियों के मूल्यांकन के बारे 4 मुख्य 

सलाहकार (लागत) कार्यालय, व्यय विभाग से एक प्रस्ताव अक्तूबर, 

2008 में प्राप्त हुआ था। उस समय संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल 

मेँ नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्दशों कौ, मत्रिमंडल को 

नियुक्ति समिति जांच-पड्ताल कर रही थी। मंत्रिमंडल कौ नियुक्ति 

समिति ने संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल A नाम शामिल किए जाने 

संबधी संशोधित दिशानिर्देश सितम्बर, 2009 मे ही अनुमोदित किए 

थे। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रशासनिक अपेक्षा के आधार पर 

अलग-अलग तारीखों को इन Sat के 14 अधिकारियों के वार्षिक 

गोपनीय fae डोजियर वापस करने के लिए He इस प्रकार, 

वाधिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों के अभाव मेँ पैनल में नाम शामिल 

किए जाने पर विचार नहीं किया जा सका। 

विवरण 7 

पैनल मे नाम शायिल किए जाने सकधी दिशानि्देश 

विषयः केद्रीय सचिवालय सेवा के अतिर्गत संयुक्त सचिव/समतुल्य 

पदों पर तैनात किए जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा ओर 

समूह ` क अधिकारियों कौ उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 

पैनल मे नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्देश। 

संयुक्त सचिव के रूप में पनल मँ नाम शामिल किए जाने 

के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उपयुक्तता 

का मूल्यांकन कर्मे के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए ह! 

2. पैनल मे अधिकारी के नाम शामिल किए जाने से अभिप्राय, 

अंतनिर्हित afte अथवा अन्यथ नहीं है, अपितु ax सरकार मं 

वरिष्ठ स्तर से पद पर अधिकारी को रखे जाने कौ उपयुक्तता से 

है। अधिकारी कौ पृष्ठभूमि ओर अनुभव के आधार पर वह राज्य 

सरकार मे वरिष्ठ पदों पर तैनात किए जाने के लिए अत्यधिक
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उपयुक्त हौ सकता है। इसी तरह, पृष्ठभूमि ओर अनुभव के 
मद्देनजर, किसी अन्य अधिकारी को केद्र सरकार के पदों के लिए 
उपयुक्त समज्ञा जा सकता है। 

3. संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल मेँ नाम शामिल किए जाने 

के aay में एक विशोषज्ञ पैनल होगा। विशेषज्ञ पैनल प्रत्येक वैच 

के लिए विस्तार से वर्षवार वार्षिक गोपनीय रिपो्यो कौ जांच-पडताल 

करेगा ओर प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकारियों की ग्रेडिग का अपना 

मूल्यांकन देगा जिसे सिविल सेवा ate द्वारा सिफारिश किए जाने 
के लिए ध्यान मे रखा जाएगा। 

4. यदि अधिकारी ee अध्ययन sect पर रहने अथवा 

अधिकारी के fam से परे किसी अन्य कारण के लिए, 

अधिकारी को देय निर्णायक वर्ष सहित ठीक fied 10 वर्षं के 

दोरान कौ वार्षिक गोपनीय रिपोटं बीच-बीच में उपलब्ध नहीं हैं 
तो अध्ययन wedi पर रहने अथवा अधिकारी के नियंत्रण से परे 

किसी अन्य कारण के लिए अधिकारी की सेवा की free 10 

वर्षं कौ अवधि के ठीक पीं के अधिकतम 3 वर्षं की वार्षिक 

गोपनीय fate पर विचार करते हुए कम से कम 8 पूर्णं वर्षो 
की वार्षिक गोपनीय रिपोर को ध्यान में रखा जाए्। फिर भी यदि 

अपेक्षित संख्या मेँ वार्षिक रिपोर प्राप्त करना संभव नहीं हो तो 

इस शर्तं के पूरा होने तक मामले को मुलतवी कर दिया wu 
यदि अधिकारी के gedt पर रहने अथवा अध्ययन टूटी पर रहने 

के कारण 10 at कौ अवधि के दौरान उसकी तीन या इससे 

अधिक वार्षिक गोपनीय रिपोर उपलब्ध नहीं हैँ तो उसका पैनल 
मँ नाम शामिल feu जाना, उसके 4 वर्ष से कम अंतराल में एक 

ओर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्जित करने ओर 4 वर्षं अथवा अधिक 

अवधि में दो ओर वार्षिक गोपनीय रिपोरटे अर्जित करने तक मुलतवी 
कर् दिया जारए्। 

5. अधिकारी का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मेँ उसे दिए गए ग्रेड 
के आधार पर 10 के पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा। सिविल 
सेवा até पैनल मेँ शामिल किए जाने वाले अधिकारियों कौ सूची 
शामिल किए जाने के लिए अधिकारियों के अनुभव प्रोफाइल को 

ध्यान मेँ रखेगा, dem sft कौ ध्यानपूर्वक छटनी करेगा ओर 
सामान्य प्रतिष्ठा, मेरिट, दक्षता, नेतृत्व ओर नीति-निर्माण प्रक्रिया 

भागीदारी के लिए अधिकारियों के cam जैसे गुणों का मूल्यांकन 
करेगा। 

6. निर्धारित बैचमार्क पूरा करने वाले अधिकारियों का उपर्युक्त 
पैनल मे शामिल नहीं किया जाएगा यदि वे निम्नलिखित श्रेणियों 
मे आते हैः 

(क) fae सतर्कता अनापत्ति नहीं मिली अथवा 
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(ख) जिनके पैनल में नाम शामिल किए जाने वाले वर्ष 

कौ पहली तारीख को अवशिष्ट सेवा के चार ay 

पूर नहीं हुए, अथवा 

(ग) वे जो केद्रीय स्थाफिगश योजना के खंड-16 की 

अपेक्षा पूरी नहीं करते। केन्द्रीय स्टाफिग योजना के 

खंड-16 के अनुसार “ta अधिकारी जो 2 वर्ष 

अथवा इससे अधिक अवधि के लिए विदेश नियुक्ति 

पर है अथवा गया था, के नाम को संयुक्त सचिव 
स्तर पर पैनल में शामिल feu जाने पर तभी विचार 

किया जाएगा यदि tet नियुक्ति से वापस लौटने पर 

उसने अपने संवग Hea a a at वर्ष कौ अक्धि 

के लिए सेवा करली हो ओर दो afte गोपनीय 

रिपोर भी अर्जित कर ली हो" 

7. यदि चयने प्रक्रिया मेँ अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति, 
महिलाओं, Jalen ओर पैनल के कुछ राज्य संवर्गो का पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो इन श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
दने के लिए पैनल में नाम शामिल किए जाने के मानदंडो को 
उपयुक्त रूप से शिथिले किया जाएगा। 

8. दो ओर वार्षिक गोपनीय रिपो के शामिल किए जाने के 

पश्चात वैच-वार समीक्षा कौ जाएगी, परन्तु यह दो बार से अधिकं 
नही होगी। इस तरह के मामलों पर व्यक्ति विशेष के आधार पर 

विचार नही किया जाएगा। समीक्षा कौ प्रक्रिया पैनल मेँ नाम शामिल 

करने कौ प्रक्रिया के अनुरूप होगी। पैनल में नाम शामिल करने 
की उपर्युक्त प्रक्रिया केद्रीय समूह *क' सेवाओं पर भी लागू होगी। 

वितरण II 

केद्रीय स्टाफिग योजना के अंतर्गत प्रतिभागी सेवां कौ सूची 

करसं सेवा का नाम 

1 2 

1. केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा 

2. केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सडक) 

3. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा 

4. भारतीय व्यापार सेवा 

5. केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा 

6. केन्द्रीय इंजीनियरिग सेवा (सीपीडन्लयूडी) 

7. भारतीय प्रशासनिक सेवा 
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1 2 

8, भारतीय लेखा परीक्षा ओर लेखा सेवा 

9. भारतीय प्रसार (इजीनिरिग) सेवा 

10. भारतीय प्रसार कार्यक्रम सेवा 

11. भारतीय सिविल लेखा सेवा 

12. भारतीय लागत लेखा सेवा 

13. भारतीय रक्षा लेखा सेवा 

14. भारतीय रक्षा संपदा सेवा 

15. भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा 

16. भारतीय आर्थिक सेवा 

17. भारतीय वन सेवा 

18. भारतीय सूचना सेवा 

19. भारतीय निरीक्षण सेवा 

20. भारतीय आयुध कारखाना सेवा 

21. भारतीय डाक ओर तार वित्त ओर लेखा सेवा 

22. भारतीय पुलिस सेवा 

23. भारतीय डाक सेवा 

24. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 

25. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 

26. भारतीय रेलवे इलैक्टीकल इंजीनियर सेवा 

27. भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा 

28. भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा 

29. भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर सेवा 

30. भारतीय रेलवे स्टोर सेवा 

31. भारतीय रेलबे यातायात सेवा 

32. भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क ओर केद्रीय उत्पाद 

33. भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 

34. भारतीय सांख्यिकीय सेवा 

35. भारतीय आपूर्ति सेवा 

36. भारतीय दूरसंचार सेवा 
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बीएसएनएल एवं एमटीएनएल को घाटा 

2441. श्री जोस के पणिः 
श्री हेमानन्द बिस्वालः 

श्री हसराज गं. अहीरः 

श्री बाल कुमार पटेलः 

डो. पी. वेणुगोपालः 
श्री के. सुगुमारः 
श्री प्रहलाद जोशीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने को 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या दोनों दूरसंचार पीएसयू-एमटीएनएल को घाटा हो 

रहा है; 

(ख) यदि हां, तो fred तीन वषं तथा चालू वर्षं के दौरान 
तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण Zz; 

(ग) घाटे में चल रहे इन पीएसयू को लाभकारी कपनियां 

बनाने के लिए सरकार द्वार क्या उपाय किए गए 2; 

(घ) क्या इस aa में निजी कपनियों से बेहतर प्रतिस्पर्धा 

करने doe सहायता करने के लिए एमरीएनएल का बीएसएनएल 

के साथ विलय करने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस दिशा में 

अब तक क्या प्रगति Es है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
(श्री मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) जी, हां। भारत संचार 
निगम लि. ओर महानगर टेलीफोन निगम लि. को पिले दो वर्षो 
से घाटा हो रहा 2 पिछले तीन वर्षों मै ओर चालू वर्षं में 
लाभ।हानि का Bt निम्नानुसार हैः 

लाभ/हानि ay वर्ष ay वर्ष 

(करोड 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
रु. मे) । (31.12.2011 

तक) 

बीएसएनएल 575 (-)1823 (-)6384 (-)7134* 

एमरीएनएल 2011 (-)2611 (-)2802 (-)2644 

“fra वर्ष 2011-12 के लिए आंकडे अनंतिम हैँ ओर इसकी लेखा-परीक्षा नहीं 

हई है। ।
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भारत संचार निगम लि. ओर महानगर टेलीफोन निगम लि. F घाटा 

राजस्व में कमी ओर व्यय मै वृद्धि के परिणामस्वरूप 21 राजस्व 
मं कमी के कारण निम्नलिखित 2:- 

* स्थिर कनेक्शन से मोबाइल कनेक्शन में प्रतिस्थापन। 

* मोबाइल क्षेत्र म कड़ी प्रतिस्पर्धा 

* मोबाइल क्षेत्र मे प्रति प्रयोक्ता ओसतन राजस्व 

(एञरपीयू) मे केमी। 

(ग) दूरसंचार विभाग के विभिन दूरसंचार एकको को परस्पर 
सहक्रिया-शील बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग द्वारा एक 

समिति गठित कौ गई। समिति ने सिफारिश कौ है कि दूरसंचार 
विभाग, बीएसएनएल ओर एमरीएनएल के बीच उपयुक्त नीतिगत 

हस्तक्षेप के माध्यम से सहक्रियशील सहयोग बनाने ओर इसे 
मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहन दे ओर उनके पारस्परिक लाभो 

हेतु उनके संसाधनों ओर शक्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए 
सहायता करे! 

इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी 

2012) के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रावधान यह 
भी है कि सार्वजनिक aa ओर दूरसंचार विभाग के अन्य संगठनों 
के ब्रीच उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से ओर राष्ट की 
एक सुदृढ ओर सुरक्षित दूरसंचार एवं सुचना अवसंरचना का निर्माण 

करने मेँ उनके संसाधनों ओर शक्तियों के इष्टतम उपयोग में 
सहायता & far सहक्रियाशील सहयोग बनाने ओर उसे मान्यता 
प्रदाने करने को प्रोत्साहन दिया sr 

दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल ओर एमटीएनएल कौ वित्तीय 

हालत में सुधार करने के उदुदेश्य से उनके कार्य-निष्पादन की 
नियमित रूप से समीक्षा करता et: बीएसएनएल ओर एमरीएनएल 
द्वारा Se लाभदायी बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार 
हैः 

° कन्वरज॑स ओर अवसंरचना के सुददीकरण के माध्यम 

से पुंजीगत व्यय ओर् प्रचलनात्मक व्यय को इष्टतम 
बनाना। 

° सरकारी परियोजनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देते 

हुए siete ओर उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत बल 

देते हुए स्थायी राजस्व प्रवाहो को सशक्त बनाना। 

° ग्राहक सुरक्षा, सेवा कौ सुपुर्दगी, सेवा संबंधी आश्वासन, 

राजस्व प्रधन ओर परिसंपत्नि प्रबधन पर प्रचलनात्मक 

रूप से निरंतर बल देना। 

28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 386 

* डाटा प्रयोगो ओर मूल्य वद्धित सेवाओं पर उत्साहजनकः 

ढंग से जोर देना। 

° निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वाणिन्यिक 

क्रियाकलापों को सामाजिक दायित्व से स्पष्ट रूप से 

पृथक करना। 

* विभिन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतिम छोर 

उपभोक्ताओं तक ॒ विभिन सेवाओं का कन्वर्जेस, 

asia ओर इनको निर्बाधे सुपुर्दगी सुनिश्चित 

करने के लिए मौजुदा नेटवर्क का अगली पीदी के 
नेटवर्क प्रगामी प्रवेश। 

(घ) ओर (ङ) दूरसंचार विभाग के विभिन दूरसंचार एकको 
के बीच सहक्रियाशीलता लाने के प्रयोजन से दूरसंचार विभाग द्वारा 

एक समिति का गठन किया गया। समिति के विचारार्थ-विषयों मेँ, 

IR क्षेत्र कौ आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए एक सुदृढ 
संगठन बनाने हेतु एमरीएनएल ओर बीएसएनएल का विलयन करने 

कौ व्यवहार्यता का अध्ययन करना ओर Yea देना था। समिति 

ने अपनी रिपोर यह उल्लेख किया है कि बीएसएनएल ओर 
एमरीएनएल का विलयन एक वांछनीय लक्ष्य 21 तथापि, विलयन 
से पूर्व, एमरीएनएल एक सूचीबद्ध कपनी होने के कारण उठने 

वाले मुद्दे जैसे कि विलयन 4 निहित लागत का वित्तीय व्यवस्था, 
ओर मानव संसाधन (एचञर) मुद्दे जैसे दोनों संगठनों के बीच 
पेशन- प्रशासन प्रणाली, वेतनमानों ओर अन्य एचआर नीतियों में 

अंतर को देखते हुए पहले इनका समाधान किया जाना अनिवार्य 

है। चकि इन मुद्दों के समाधान मेँ समय लगता है अतः इस स्तर 
पर इन संगठनों मे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से ओर 
उनके पारस्परिक लाभं के लिए उनके संसाधनों ओर शक्तियों के 

इष्टतम उपयोग हेतु सहायता प्रदान करके उनके बीच सहक्रियाशील 

सहयोग बनाने ओर उसे मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए। 

( हिन्दी] 

शिक्षा का व्यवसायीकरण 

2442. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: 
श्री चन्द्रकांत खैरेः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण कौ बढती 
प्रवृतियों पर अंकुश लगाने के लिए ser गये विभिन कदमों की 

समीक्षा कौ है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी परिणाम क्या हे; 

(ग) क्या कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा का अधिकार 

कौ आद मे लाभ कमाने कौ दृष्टि से देश मे चलाए जा रहे हैः 

(घ) यदि हां, तो देश मे चल रहे एेसे शैक्षणिक संस्थानं 

की राज्य वार संख्या क्या है; ओर 

(ङ) ta संस्थानों पर नियंत्रण cad के लिए सरकार द्वारा 

कार्यवाही कौ गयी दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

( श्रीमती डी. पुरग्देश्वरी ): (क) से (ङ) Prat & aa मे सभी 

नीतिगत पहलों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ale मे चर्चां की जाती 

है जो केन्द्र सरकार ओर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रं को शिक्षा 

के क्षेत्र मेँ सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार निकाय है। 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार até में राज्यों/संघ शासित राज्यों के शिक्षा 

मत्री ओर प्रसिद्ध शिक्षाविद् शामिल है। 

सरकार का लगातार यह विचार रहा है कि भारत मेँ शिक्षा 

को व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं Wa जाता नहीं समञ्च जाता 

तथा सभी शैक्षणिक संस्थाओं कौ स्थापना “लाभ के लिए नहीं" 

रूप मे की जानी चाहिए। राष्टीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 A 

यथा संशोधित) शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली संस्थाओं कौ 

स्थापना पर रोक लगाते हुए शिक्षा में गैर-सस्कारी ओर स्वैच्छिक 

प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। नीति में यह परिकल्पना कौ गई 

है कि स्तरों को बनाए रखने के हित मे तथा कई अन्य वैध कारणों 

से तकनीकि ओर व्यवसायिक शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर रोक 

लगाई जाएगी। स्वीकार्य मानदंडो ओर लक्ष्यो के अनुरूप शिक्षा के 

शिक्षा में निजी ओर स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने के लिए 

एक वैकल्पिक प्रणाली तैयार कौ जाएगी। 

वर्तमान में निजी aa की भागीदारी शैक्षणिक संस्थाओं के 

निधीयन ओर प्रबंधन मेँ तब तक विद्यमान रह सकती है जब कौ 

अतिरिक्त आय उचित है तथा इसे संस्था के विकासं में वापस 

लगाया जाता St भारत के उच्चतम न्यायालय के करई निर्णयं में 

भी शिक्षा के वाणिज्यीकरण के विरूद्ध सावधान किया गया हे 

जबकि सांस्थानिक विकास हेतु उचित उपार्जन अनुमत्य है। राष्ट्रीय 
विकास परिषद द्वारा यथाअनुमोदित 11 वीं योजना दस्तावेज मेँ भी 

रिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र कौ पहलों सार्वजनिक निजी भागीदारी 

के fifa रूपों की ओर जांच करने की आवश्यकता का भी 

उल्लेख किया गया है। 

शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सरकार ने कई 

पहले की टैँ। निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
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अधिनियम, 2009 की धारा 13 मे भी किसी भी प्रकार के after 

शुल्क लेने पर स्पष्ट रूप से रोका है। जहां तक उच्चतर शैक्षणिक 

संस्थाओं का संबंध है एक faut प्रस्ताव नामतः “तकनीक 

शैक्षिक संस्थाओं ओर विश्वविद्यालयों मे अनुचित पद्धतियों पर रोक 
विधेयक, 2010" संसद् मेँ पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। 

tin संबंधी विशेष कानून 

2443. श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेयः 

श्री प्रेमवासः 
श्रीमती दीपा दासमुंशीः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या देश में विभिन शैक्षिक संस्थाओं में रेगिंग रोकने 

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद रेगिग dae 
मामलों कौ संख्या कम हुई हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा पिछले दो ast 
तथा चालू af के दौरान उक्त मामलों में गिरावर/वृद्धि का 

राज्य-वार प्रतिशत क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार tin कौ घटनाओं को पूरी तरह 

रोकने वाले किसी विशेष कानून को बनाने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण हैँ? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) केरल विश्वविद्यालय बनाम 

परिषद, प्रिसिपल, कोलेज, केरल व अन्य के बीच के 2009 की 
सिविल अपील सं. 887 में माननीय उच्चतम न्यायालय के 8.5. 

2009 के निर्णय के पश्चात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (apie), 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पदिषद (एआईसीरीई) भारतीय 

चिकित्स परिषद (एमसीआई) ओर भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद 

(डीसीआई) द्वारा जारी विनियमों कौ अधिसूचना के बाद ओर 
सरकार द्वारा किए गए विभिन उपायों को करने अर्थात जून, 2009, 

मेँ रैगिग-रोधी हैल्पलाइन शुरु करने, सरकार द्वार सन् 2009 से 
fiz, आडियो/विजुअल मीडिया प्रचार; wal) संघ राज्य क्षेत्रों के 

सिविल ओर पुलिस प्राधिकारियों को शिक्षण सत्र प्रारभ होने से पूर्व 
संस्थाओं की रैगिग-रोधी समितियों में भाग लेने के लिए मंत्रणा जारी 
करने ओर ttm इत्यादि के मामलों मेँ तत्काल निवारक कारवाई 
करने से oat ओर माता-पिता में tin के बारे में अत्यधिक 

जागरूकता SIA हुई al 
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(ख) वर्ष 2010, 2011 ओर 2010 के दौरान (फरबरी तक) 
रेगिग-रोधी हैल्पलाइन/काल Bat को सूचित शिकायतों के मामले 
संलग्न विवरण में दिए गए gi यह उल्लेखनीय है कि रैगिंग-रोधी 
हेल्पलाईन/काल सेंटर मे पंजीकृत शिकायतों कौ संख्या में हुई वृद्धि 
इस तथ्य का संकेत है कि छात्र ओर माता-पिता बिना भय के 

मामले दर्ज कराने के लिए सामने आ रहे है। सरकार द्वार thin 

के विरोध में निवारक उपायों के बारे उठाए गए कदमो से शैक्षिक 

संस्थाओं ओर oa समुदाय के बीच जागरूकता wr Zi 
सरकार tin कौ बुराई को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं मेँ पूरी 
तरह से रोकने के लिए करिबद्ध है। 

दिनाक जनवरी, 2010 से फरवरी 2012 तक शिकायत स्थिति को दश्शनि वाला व्यौरा 
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(ग) thin की बुराई से निपटने के लिए कोई विधान लाने 

का प्रस्ताव नहीं है क्योकि अब तक उठाए गए उपायों से अच्छे 

परिणाम निकले zi 

(घ) अपने संबंधित कानूनों के माध्यम से गठित विनियामक 

प्रधिकरणों को, रैगिग कौ वारदातों को रोकने के लिए आवश्यक 

कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां Zz 

तितरण 

क्र.सं राज्य 2010 2011 वृद्धि/गिरावर प्रतिशतता 2012 

जनवरी 2010- जनवरी 2011- जनवरी 2012- 

दिसम्बर 2010 दिसम्बर 2011 फरवरी 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 9 10 विल्यू | 

2. असम 6 6 0 0.00 1 

3. बिहार 15 27 -12 -44.44 2 

4. छत्तीसगढ़ 8 6 2 33.33 1 

5. दिल्ली 15 ll 4 36.36 0 

6. गोवा 0 | -1 -100.00 0 

7. गुजरात 2 9 -7 -77.78 0 

8. हरियाणा 10 18 -8 -44.44 0 

9. हिमाचल प्रदेश 2 0 2 0.00 1 

10. जम्मू ओर कश्मीर 6 5 1 20.00 0 

11. ्ञारखंड 11 17 -6 -35.29 2 

12. कर्नाटक 15 17 -2 -11.76 1 

13. केरल 12 27 -15 -55,56 4 

14. मध्य प्रदेश 33 37 -4 -10.81 1 

15. महाराष्ट 30 40 -10 -25.00 1 

16. मणिपुर 0 1 -1 -100.00 0 

17. ओडिशा 41 54 -13 -24.07 6 
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1 2 3 5 6 7 

18. पुडुचेरी 3 2 200.00 0 

19. पजाब 18 13 260.00 1 

20. राजस्थान 15 -17 -53.13 3 

21. तमिलनाडु 20 -13 -39.39 5 

22. उत्तर प्रदेश 105 120 -15 -12.50 13 

23. उत्तराखंड 5 ~7 -58.33 0 

24. पश्चिम बंगाल 54 -35 -39.33 10 

सकल योग 435 578 -143 -24.74 53 

(-) वृद्धि को दर्शता है। 
() गिरावट को दर्शता है। 

areal पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र 

2444. श्री सुभाष aga ames: 

श्री हंसराज गं. अरीरः 

श्री हरिभारऊ जावलेः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्य पूरे कर लिए 
TW है; 

(ख) यदि हां, तो क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना वृद्धि दरस. 

as. वृद्धि द्र पर आधारित 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; 

(घ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना पर वैश्विक मंदी तथा यूरो 
संकट का प्रभाव पड़ने कौ आशंका 2; 

(ङ) यदि a, तो क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च 

वृद्धि दर पर कायम रखने तथा आवसंरचना aa सहित मानव 
संसाधन में ओर निवेश करने संबधी कोई प्रावधान किया गया है; 

ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

योजना म॑त्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मत्री तथा पुथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नही। 

(ख) ओर (ग) बारहवीं योजना के दष्टिकोण-पत्र को राष्ट्रीय 
विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा 22 अक्टूबर, 2011 को हुई इसकी 

56वीं बैठक मे अनुमोदित किया गया था, इसमे योजना कौ विस्तृत 
रूपरेखा दी गई 21 दृष्टिकोण-पत्र मेँ यह कहां गया है कि बारहवीं 
योजना का उदेश्य “dia, धारणीय ओर अधिक धारणीय ओर 
अधिक समावेशी विकास" होगा। इसमे योजनावधि के लिए 9 

प्रतिशत कौ विकास दर निर्धारित कौ गई है। 

(घ) से (च) बारहवीं योजना के दुष्टिकोण-पत्र मेँ यह कहा 
गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कौ अनिश्चितताओं ओर घरेलू 
अर्थव्यवस्था कौ चुनौतियों के मदेनजर, 9 प्रतिशत की लक्षित 
विकास द्र हासिल करना तभी संभव होगा जब ae कठिन निर्णय 

लिए STG बारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र मेँ यह कहा गया 
है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण ओर अवसंरचना निर्माण 
बारहवीं योजना मेँ ध्यनकेन्द्रण क्षेत्रों के रूप मेँ ध्यानकेन्द्रण क्षेत्रों 
के रूप मेँ बने रहेगे ओर योगनावधि के chm क्ेत्रकों को पर्याप्त 
संसाधन प्रदान करने होगे। 

असंतोषप्रद उल्ल्युएलएल सेवाएं 

2445. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 

क्या संचार ait सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में विशेषकर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में wary, 

एल.एल. तकनीक परं स्थापिते ज्यादातर टेलीफोन कनेक्शन बेकार 

पडे हे; 
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(ख) यदि a, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट सहित ॒तत्संबधी 

राज्य-वार ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण हे; 

(ग) आज तक बेकार पड उन्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शन 
की राज्य-वार संख्या क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार इस तकनीक का उननयन/खं्रोधन 

करने काहे; ओर 

(डः) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
(sit मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट 
सहित देश में विशेषकर सुदूर एवं ग्रामीण क्षत्रं मेँ Sey एलपएल 
तकनीक पर स्थापित aes टेलीफोन कनेक्शन बेकार पडे है 
बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई कई Saya सेवाएं 
सामान्यः सं्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है। तथापि, बिजली mgd 
कम होने पर वर्तमान में फिक्सड वायरलेस रर्मिनलों (एफडन्ल्यूटी) कौ 
इन-विल्टि det के उचित रूप से चार्ज न होने के कारण ग्राहकों 
को प्रदान की जा रही सेवाओं मे व्यवधान आता है। 

(ग) दिन प्रतिदिन आधार पर डन्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों 
के दोषों कौ संख्या भिनन-थिनन है तथापि, उन्ल्यूएलएल टेलीफोन 
eae के दोषों at अधिकतम संख्या सामान्य Zi जिन्हें 
बीएसएनएल द्वारा तीन दिनों के अदर सुधारा गया ZI 

(घ) ओर (ङ) जी, नहीं बीएसएनएल मे भविष्य मेँ कोड 
डिविजने मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) Aza कौ कवरेज/क्षमता 
बदाने का निर्णय नहीं लिया है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा पर 

आधारित अपने ग्लोबल सिस्टम फोर मोबाइल कम्युनिकेशंस 
(जीएसएम) का उनेयन एवं संवर्धन कर रहा है। 

[ अनुकाद | 

इंजीनियरिंग caters 

2446. श्री det. ame: क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मं इंजीनियरिंग कलेजो कौ राज्य-वार कुल संख्या 
क्या है; ओर 

(ख) पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध एवं खाली पड estan 
Hel की राज्य-वार कुल संख्या क्या है? 

मानव संसाधन तिकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरम्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश में इंजीनियरिंग कालेज 
की कुल संख्या तथा इंजीनियरिग सारो कौ संख्या राज्य वार नीचे 

दी गयी हैः 
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राज्य Soil. कालेजों अनुमोदिनत 

कौ संख्या प्रवेश संख्या 

1 2 3 

पश्चिम बंगाल 88 34973 

उत्तराखंड 33 13430 

उत्तर प्रदेश 329 136417 

त्रिपुरा 1 300 

तमिलनाङ् 498 236417 

सिक्किम 1 558 

राजस्थान 131 58106 

पजाब 105 43408 

पुदुचेरी 13 6103 

ओडिशा 101 45434 

मेघालय 1 420 

मणिपुर 2 155 

महाराष्ट 350 146116 

अंडमान ओर निकोबार 1 90 
द्वीपसमूह 

आध्र प्रदेश 704 340007 

अरुणाचल प्रदेश 1 216 

असम 11 3501 

बिहार 19 5209 

चंडीगदढ 5 1551 

छन्तीसगद 53 24479 

दिल्ली 20 7981 

गोवा 4 1200 

गुजरात 101 46639 

हरियाणा 166 64280 

हिमाचल प्रदेश 21 7272 
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1 2 3 

जम्मू ओर कश्मीर 9 2471 

इारखंड 14 6015 

कर्नाटक 188 92376 

केरल 148 52211 

मध्य प्रदेश 227 96536 

इंजीनियरिग कालेजों कौ कुल संख्याः 3345, कुल अनुमोदित wae सख्याः 

1473871 

रिक्त del से संबंधित आंकड़े एआईसीटीई/मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हे। 

( हिन्दी) 

बीएसएनएल का पुनर्गठन 

2447. श्री at यादवः 

डो. पी. वेणुगोपालः 
श्री अधलराव पारील शिवाजीः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी wait यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सैम पित्रीदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के 

आधार पर बीएसएनएल का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा 
कर्मचारियों के हितों कौ रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

sat गए कदम हैः 

(ग) क्या बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र मे frag रही ठै; 

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है; ओर 

(ङ) बीएसएनएल को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केन्द्र सरकार 

द्वारा प्रस्तावित कदम क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 7. 

7.2010 को हुई अपनी बैठक में बीएसएनएल के कार्य निष्पादन 
में सुधार के aaa में सैम पित्रोदा समिति कौ सिफारिशों पर 
विचार-विमर्शं किया। दूरसंचार आयोग ने रिपोर्ट पर अपनी सिफारिश 
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देने के लिए दूरसंचार विभाग के सदस्य (सेवाएं) कौ अध्यक्षता मेँ 

“ आंतरिक समिति" गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार 19.08. 
2010 को सदस्य (सेवाएं) कौ अध्यक्षता में एक समिति गदित कौ 

गई। इस आंतरिक समिति ने 29.10.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 

कर दी जिस पर दूरसंचार आयोग ने 30.11.2010 को ee अपनी 
बैठक में फिर से विचार feo दूरसंचार आयोग ने इस मामले 

मे निम्नलिखित निर्णय लिया हैः 

Gi) बाजार दरों पर बाजार से 30-50 व्यवसायिक को 

लेना, बोड के गठन में परिवर्तन करना या अध्यक्ष 

ओर yay निदेशक के पदों को अलग-अलग करना 

केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेँ व्यावहार्य 

नही हे क्योकि इससे बीएसएनएल मेँ विरोध के स्वर 

set तथा अन्य सार्वजनिक aa के उपक्रमो द्वारा 

इसी प्रकार कौ मांग उठेगी। 

Gi) यह बीएसएनएल को सूचीबद्ध करने ओर विनिवेश 

के लिए उपयुक्त समय नहीं है क्योकि इस समय 
कपनी का कार्य-निष्पादन अधोमुखी है तथा विनिवेश 
से कंपनी का वास्तविक मूल्य वसूल नहीं हो पायेगा। 

सूचीबद्ध न किए जाने पर मुख्य परबधन के पास 

प्रोत्साहन के रूप मेँ Rin देने का विकल्प वर्तमान 

मे उपलब्ध नहीं हे। 

(ii) WI तरह से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू 

करना अपेक्षित नहीं है। बीएसएनएल वित्तीय ate 
तथा कंपनी की लागत/लाभ पर विचार करके चुनिंदा 

श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को 
लागू करने के विकल्प पर विचार कर सकता है। 

(iv) प्रब॑धित क्षमता या प्रबंधित सेवा मंडल अपनाने के 

संबंध मे आंतरिक समिति कौ इस राय को कि 

बीएसएनएल का até अपना मत निर्धारित कर 

सकता है, पुष्टि प्रदान कौ जाती हे। 

(४) स्थानीय लुप कौ अनबंडलिंग एक वाणिन्यिक निर्णय 

है जिसके संबध में मामले पर गहन रूप से जांच 
करने के पश्चात बीएसएनएल as द्वारा निर्णयं लिया 

जाएगा। 

(vi) अन्य सभी मामले बीएसएनएल के प्रचालनात्मक 

ओर वाणिज्यिक मामले हैँ जिनके लिए बीएसएनएल 

का a निर्णय लेने मे सक्षम Zi 

आयोग के ध्यान में यह भी आया किं मद संख्या (1), (iii) 

ओर (४) सहित उपर्युक्त कुक मुदँ पर फिर से विचार किया जा
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सकता है यदि बीएसएनएल के पुनर्गठन ओर इसका स्थिति निर्धारण 

पुनः किए जाने से संबोधित किसी प्रमुख नीतिगत निर्णय के संदर्भ 
मे आवश्यकता उत्पनन हो। 

दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 

योजना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका उदेश्य इसके 

कर्मचारियों कौ संख्या मे एक लाख कौ कमी करना हे। 

(ग) ओर (ङ) दिनांक 31.12.2011 कौ स्थित्ति के अनुसार 

बीएसएनएल कौ समग्र बाजार हिस्सेदारी 12.86% है जबकि वायस्लाईन 

खंड में इसकी रहिस्सेदारी 70.24% 21 

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सेल्युलर मोबाइल रेलीफोन 

सेवा (सीएमरटीएस) प्रदान करने के लिए at 1994 में लाहसेस 

दिए थे जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 

वर्षं 2000 मे सीएमरीएस प्रदान करने के लिए देश के विभिन 

भागों में तीसरे प्रचालक के रूप में asda दिए गए थे। 

दूरसंचार विभाग के विभिन दूरसंचार युनि को बीच ताल-मेल 
लाने दूरसंचार विभाग द्वारा समिति गदित कौ गई। ga समिति ने 

यह सिफारिश कौ है कि दूरसंचार विभाग उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप 

ओर सहायता के माध्यम से बीएसएनएल ओर एमटीएनएल के ब्रीच 

ताल- मेल पूर्ण संबंध सृजित करने ओर उसे मान्यता प्रदान करने 

के लिए प्रोत्साहन प्रदान ati ताकि उनके संसाधनों ओर इष्टतम 
उपयोग हो सके जिससे इन दोनों संगठनों का लाभ a 

इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनरीपी-2012) 
के प्रारूप के एक उपबंध में जन्य बातों के साथ-साथ Ue के 

लिए एक विशाल तथा सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना 

सृजित करने मे उनके संसाधनों ओर सामर्थ्य का इष्टतम उपयोग 

करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप तथा सर्मथन के माध्यम से दूरसंचार 

विभाग करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप तथा समर्थन के 
माध्यम से दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संगठनं 

के बीच समन्वय पूर्णं dau को मान्यता प्रदान करने ओर सृजन 
को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध H aay में भी एक उपब॑ध 

निहित हे। 

दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के कार्य निष्पादन at नियमित 

रूप से समीक्षा करता है ताकि इसकी सक्षमता मेँ सुधार लाया 

जा सके। इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बीएसएनएल द्वारा 

किए गए कुक उपाय निम्नवत् हैः 

* कन्वजँस ओर अवसंरचना के सुद्दीकरण के माध्यम 

से Pita व्यय ओर प्रचालनात्मक व्यय को इष्टतम 
बनाना । 
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° सरकारी परियोजनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देते 

हुए gists ओर उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत बल 

देते स्थाई राजस्व प्रवाहं को सशक्त बनाना। 

* Teh के उदेश्य से 100 शहरों से आने वाले 

राजस्व पर ध्यान afd करना। 

* ग्राहक सुरक्षा, सेवा कौ QIN, सेवा संबधी आश्वासन, 

राजस्व प्रधन ओर परिसंपत्ति प्रबधन पर प्रचालनात्मक 

रूप से निरंतर बल देना। 

* डाटा प्रयोगो ओर मूल्यवर्द्धित सेवाओं पर उत्साहजनक 
aq से जोर देना। 

° निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्कि 
क्रियाकलापं को सामाजिक दायित्व से स्पष्टरूपसे 

पृथक करना 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि 

2448. श्री राधा मोहन सिंहः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कौ स्थापना हेतु किन 
राज्यों ने राज्य-वार भूमि प्रदान at dt 2? या करने वाले है; 

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालयों का निर्माण teat द्वारा उपलब्ध 

करायी गयी भूमि पर प्रारंभ हो गया है; 

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालयों कौ राज्य कौ राजधानियां 
से दूरी कितनी है तथा वहां कौ अवसंरचना सुविधाओं का राज्य-वार 

ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) इन विश्वविद्यालयों के निर्माण पर व्यय कौ जानै वाली 

राशि का राज्य-वार व्यौरा क्या दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी, पुरन्देश्वरी );: (क) हरियाणा, ards, कर्नाटक, केरल, 
आदिशा, पंजाब, राजस्थान ओर तमिलनाडु राज्य जहां पर केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के माध्यम से नए विश्वविद्यालय 

की स्थापना हेतु भूमि प्रदान कर दी है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश 
ओर जम्मू ओर कश्मीर राज्यों मै जगह कौ पहचान कर ली Zz 
तथापि, संबधितं विश्वविद्यालयों को कब्जा नहीं दिया गया है। बिहार 

सरकार द्वारा चुना गया स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया था ओर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा गया में एक वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया 

गया है। 

(ख) ओर (ग)
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क्र.सं विश्वविद्यालय का नाम स्थायी परिसर^राज्य की राजधानी से दूरी ओर निर्माण कौ स्थिति 

1. केन्द्रीयं विश्वविद्यालय, विहार राज्य सरकार ने मोतीहारी में स्थल का प्रस्ताव किया है जो राज्य की राजधानी से 
165 कि.मी. है जिसे स्थल चयन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया है। केन्द्रीय सरकार 
ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित गया में भूमि प्रस्तावित की है जो पटना से 85 किलोमीटर 

ओर स्थानीय sata हवाईअड्डे से 25 किलोमीटर 21 

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात स्थायी परिसर के लिए साइट कौ पहचान गांधीनगर (लेकावाडा) A की गर्ई। राज्य 
सरकार द्वारा भूमि के ओपचारिक अंतरण के बाद उस स्थान पर निर्माण कार्य शुरू 

होगा। 

3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा आईनीआई एयरपोर्ं नई दिल्ली से 150 कि.मी. ओर राज्य राजधानी, dine से 400 

कि.मी. wane में निर्माण कार्य शुरू किया गया हे। 

4. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला ओर देहरा, कांगड़ा जिलों मेँ दो परिसर राज्य राजधानी, क्रमशः 250 कि. 

मी. ओर 195 कि.मी. दूर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के ओपचारिक अंतरण के बाद् 
की निर्माण कार्य शुरू हो सकता हे। 

5. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ars राज्य कौ राजधानी रांची,/निर्माण शुरू करने के लिए तैयार संबंधी कार्यं प्रारभ कर 

| दिया गया 21 

6. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक गुलबर्गा, राज्य कौ राजधानी से 600 कि.मी. ओर नजदीकौ wad हैदराबाद से 220 
कि.मी. कौ दूरी पर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

7. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर Tea श्रीनगर से 20 कि.मी. दूर् है. निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि के 

ओपचारिक अतरण के बाद ही शुरू किया जा सकता है 

8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल tha, कासरगोड frase से 600 कि.मी. दूर है। मंगलौर एयरपोर्ट से 70 कि.मी, 

है विश्वविद्यालय द्वारा भूमि का hem 18 मार्च, 2010 को ले लिया गया 21 

9. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा सोनाबेडा, कोरापुट नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर 25 कि.मी., राज्य कौ राजधानी 
से रेल द्वारा 570 कि.मी. दूर है। परिसर का निर्माण शुरु हो गया zi 

10. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब गांव yest west चंडीगदं से 245 कि.मी. दूर है। निर्माण कार्यं प्रगति पर 21 

11. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान किशनगढ, अजमेर राज्य राजधानी से 80 कि.मी. दूर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

12. 

13. 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 

तमिलनाडु 

जम्बू 

धिरूवरूर, राज्य राजधानी से 330 कि.मी. दूर है। नजदीक एयरपोर्ट 130 कि.मी. दूर 

a1 निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

सांबा जिले A बगल जिले में बगला Wa में जम्मू से (राज्य कौ शीतकालीन राजधानी) 

22 कि.मी. दूर् है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के ओपचारिक अंतरण के बाद ही निर्माण 
कार्य शुरू हो सकता है। 

(घ) 11वीं योजना के दौरान, युजीसी ने 13 नए स्थापित 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 105475.00 लाख रु. कौ राशि 
विनिर्मुक्त कौ 21 यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वधालयों से 12वीं योजना 

प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आबंटनों के बारे मेँ निर्णय किया जा 

सके। इन आबंटनों A नए परिसरौ के लिए निर्माण कार्यकलाप हेतु 

प्रस्ताव शामिल किए जाएगे। 

के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है ताकि iat योजना के दौरान
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( अनुवाद] 

एयरलाइनों के विरुद्ध शिकायतें 

2449. श्री निशिकात aa: 
श्री gitar जावलेः 
श्री प्रदीप कुमार सिंहः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले एक वर्षं के दौरान agen कर्मियो^एयरलाइन 
स्टाफ आदि द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी कई शिकायतें संसद 
सदस्यो/विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य वायुयान यात्रियों से सरकार को 
मिली 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी एयरलाइन-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) वायुयान यात्रियों विशेषकर विशिष्ट व्यक्तियों के साथ 
सोहारदपूर्ण संबंध रखने का निदेश एयरलाइनों को देने के लिए 
सरकार द्वारा क्या कदम zo गए है^प्रस्तावित है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 
जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दौ गर्ह जानकारी के 
अनुसार संसद् सदस्यों(विशिष्ट व्यक्तियों ८यात्रियों द्वारा पिछले एक वर्ष 
के दौरान सुरक्षा कार्भिकएयरलादइंस कर्मियों के दुर्व्यवहार की 
शिकायतें निम्नानुसार हैः 

एअर इंडिया - 1 

ओमानएअर - 1 

टाइगर एअरवेज - 4 

जेर एयरवेज - l 

जेट लाइट - 1 

सुरक्षा कर्मी ` - 5 

(ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से विमानन सुरक्षा परिपत्र के 
माध्यम से अनुदेश दिए हैँ कि माननीय सांसदों के साथ शिष्टपूर्वक 
व्यवहार किया जाए्। waters के सुरक्षा कर्मियों को समय-समय 
पर इस आशय करा प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे यात्रा करने वाले 
सांसदों (विशिष्ट व्यक्तियो८यात्रियों के साथ यथोचित शिष्ट व्यवहार 
कर| 

[feat] 

Frit aa के स्वामित्व वाली कोयला wart 

2450. श्रीमती ज्योति qd: 

श्री नारनभाई कछाडियाः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सभी कोयला Gani यातो सरकारी क्षेत्र या निजी 

aa या संयुक्त रूप से दोनों के स्वमित्व मेँ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला खदानों के निजी aa 

स्वामित्व की समीक्षा करने का है; 

(घ) यदि हां तो तत्संबधी at क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इस्के क्या कारण 2? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) 

(क) ओर (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 
के विभिन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र कौ कपनियों अथवा संयुक्त 

er a दोनाँ क्षेत्रों को कूल 195 कोयला wie आवंटित किए 

गए Zl राज्य-वार ate नीचे दिया गया 2: 

राज्य कैप्टिव प्रयोजनार्थ सरकारी क्षेत्र 

निजी क्षेत्र (टैरिफ को आवंटित 

आधारित विद्युत कोयला लोक 

परियोजनाओं सहित) 

को आवंटित 

कोयला ब्लोक 

आंध्र प्रदेश - 01 

अरूणाचल प्रदेश - 01 

छत्तीसगद 24 17 

टारखड 32 19 

मध्य प्रदेश 14 11 

महाराष्ट 16 08 

ओडिशा 19 14 

पश्चिम बंगाल 06 13 

कल 111 84 

195 कोयला sit में से 3 कोयला wie संयुक्त रूप से 
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र कौ कपनियों को आवंटित किए गए 

@l इन 3 कोयला ial मे से दो ओडिशा मेँ तथा एकं छत्तीसगढ़ 
मे स्थित है 

(ग) से (ङ) निर्धारित दिशानिर्दशों ओर लक्ष्यो के अनुसार 

कोयला ब्लोक विकसित करने कौ जिम्मेदारी पूर्णं रूप से आवंटित 
कपनी की है। आवंटन पत्र की शतो मेँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख



403 प्रश्नों के 

है कि कोयला व्लोकों के विकास में ओर अन्त्य उपयोग परियोजना 
स्थापित करने पँ जानबज्कर किए गए विलंब की स्थिति में सरकार 

उक्त SHE का आवंटन रद् करने के लिए समुचित ara करेगी। 

इसके आलावा आवटिती को कैक गारंटी जमा करनी होती है जो 

कोयला व्लोकों से उत्पादन निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाने तक 

सदैव वैध रहती है। कोयला/लिग्नाइर व्लोकों के विकास को गति 

प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से मुख्य सचिव कौ अध्यक्षता 

मे एक मानीररिग समिति गदित करने का अनुरोध किया गया है। 

कोयलां नियंत्रण का कार्यालय विभिन्न लक्ष्यो कौ प्राप्ति को नियमित 

आधार पर मानीरर करता है। सरकार समीक्षा बैठकों मे आवंटित 
व्लोकों के विकास तथा आवंरिती कपनियोँ द्वारा अन्त्य उपयोग संयतं 

की आवधिक रूप से मानीररिग करती है ओर समीक्षा करती ठै। 
जब कभी विलंब का पता चलता है, सरकार दिशानिर्देशो/लक्ष्य चार्ट 
के अनुसार कोयला ्लोकों मे उत्पादन आरंभ करने की चेतावनी 
देते हुए एेसे आवंटितीयों को कारण बताओं नोटिस ओर एडवाइजारी 
जारी करती है। कारण बताओ नोरिसों के उत्तरो के आधार पर 
सरकार आवंटन रद् करने का निर्णय लेती है। आज at तारीख 
तक 25 कोयला व्लोकों को आवंटन रद् किया गया है। 

{अनुवाद 

नयी लेखा प्रणाली 

` 2451. श्री गजानन ध. बालरः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार `का विचार सभी सरकारी उच्चतर शैक्षिक 
संस्थानों के लिए वर्षं 2013 से नयी प्रमाणिक लेखा प्रणाली अपनाना 

अनिवार्य करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने निजी संस्थानों के लिए इस प्रणाली को 

अनिवार्य करने के day मे उनसे बातचीत की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङः) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम 

sara गए रहै? 

मानव संसाधन विकास dara में राज्य मत्री (श्रीमती 
डी. पुरम्देश्वरी ): (क) से (ङ) जी, हां। वित्त वर्ष 2013-14 

से इस मंत्रालय के safer में आने वाली शैक्षिक संस्थाओं में 
नए लेखांकन मानदंडों को कार्यान्वितं करने का निर्णय लिया गया 

है। नई लेखा प्रणाली इस मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह की 
सिफारिशों पर आधारित है। कार्य समूह कौ कुक सिफारिशे नीचे 

दी még हैः 
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¢) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए संग्रहण (अक्रूअल) 

आधारित लेखांकन लागू करना अनिवार्य किया जाए। 

(Gi) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए आरईसीएआई द्वारा 

जारी लेखांकन मानदंड अनिवार्य किए गए्। 

(11) चिन्हित/निर्दिष्ट निधियों के लिए निधि आधारित 

लेखांकन आरंभ किया जाप्। 

(iv) सभी शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त जवाबदेही, वित्तीय 
विषय, निधियों का पूर्णं उपयोग ओर स्टेकदील्डरो 
की आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने 

हेतु अपने सामान्य प्रयोजन विवरणं को प्रस्तुत करने 

हेतु एक कमन wee अपनाना चाहिए। 

प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मेँ आने वाली संस्थाओं के ada में 
इस मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता, 
दोनों विभागों में प्रशासनिक eg द्वारा शैक्षिक संस्थाओं मे लेखांकनं 
WAC का प्रसार करने तथा समुचित परामर्शं करने हेतु कदम 
उढाए गए है। लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के माध्यम से भारत 

के नियंत्रक ओर महालेखापरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने कौ 

प्रक्रिया आरंभ कौ गर्ह हे। 

{ हिन्दी] 

क्षिक संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता 

2452. श्री कमल किशोर ‘Harel’: क्या मानव संसाधन 

विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान 

देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश मे नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, 

मोडल कोलेज तथा पालीटेविनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया 

है; 

(ख) यदि हां, ती तत्संबधी राज्य-वार तथा स्थान-वार व्योरा 

क्या है; ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोक्त शैक्षिक संस्थानों को 
खोलने के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार व्यौरा क्या 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी.पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश में अधिकतक जनसंख्या, 
विशेषकर शामिल न किए गए dat मे पहुच हेतु शिक्षा सुविधाओं 
का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। यह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त 

अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने ठेतु सहायता तथा निधिर्यो कौ
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उपलब्धता के अध्यधीन है। वर्षं 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान 
उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन भागों मे स्थापित किए गए नए 

पलिरेक्निक, केन्द्रीय विद्यालय ओर नवोदय विद्यालय, माडल डिग्री 

कालेजो को दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया हे। 

(ग) केन्द्रीय विद्यालय ओर नवोदय विद्यालय संगठन ओर 

नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से स्थापित किए जाते है जो 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन रँ ओर 
इन संगठनों को ही केवल वित्तीय सहायता दी जाती है। उपर्युक्त 
अवधि के दौरान पोलिटेक्निक स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों 

को प्रदान कौ गई वित्तीय सहायता को दशनि वाला व्यौरा संलग्न 

विवरण-2 मेँ दिया गया है। प्रत्येक माडल fet कालेज खोलने 

के लिए केन्द्रीय/यूजीसी का 2.67 करोड रु. का भाग संस्वीकृत है 
ओर इनमे से 1.335 करोड़ रु. का प्रारम्भिक अनुदान जारी किया 
गया zl 

विवरण 7 

वर्ष् 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान नए जवार नवोदय 

विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पोलिटोविनिक sik माडल fext 

कालेज की स्थापना कौ att वाला व्यौरा 

( क ) जवाहर नवोदय विद्यालय 

2010-11 

क्र.सं. राज्य स्थान 

1. जम्मू ओर कश्मीर जम्मू 

2. राजस्थान श्रीगंगानगर 

2012 

शून्य 

(ख ) केन्द्रीय विद्यालय 

2010-11 

क्र.सं. राज्य स्थान 

॥ 2 3 

1. ्ारखंड WHS 

2. आधर प्रदेश नालगोंडा, जिला नालगोंडा 

3. असम तमुलपुर, जिला बक्शा 

4. असम उदालमगुरी, जिला उदालगुरी 
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5. बिहार ओरगाबाद, जिला ओरंगाबाद् 

6. बिहार हारनौत, जिला नालन्दा 

7. siege सीआईएसएफ, भिलाई जिला दुर्ग 

8. दिल्ली खिचदीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली 

9 गुजरात एएफएस, दार्जीपुरा, जिला asia 

10. हिमाचल प्रदेश बंगाना, जिला उना 

11. जम्मू ओर कश्मीर बीएसएफ सुंदरबानी, जिला राजौरी 

12. जम्मू ओर कश्मीर बीएसएफ हुमामा, जिला बदगाम 

13. जम्मू ओर कश्मीर काजियाबाद, उदीपोडा, जिला 
कूपवाडा 

14. जम्मू ओर कश्मीर adh, जिला कुलगाम 

15. ज्ारखंड साहेबगंज, जिला साहेबगंज 

16. केरल ams, जिला कासरगौड 

17. केरल चिन्नीकारा, जिला yeaa 

18. केरल केपीए, रामावर्मापुरम, जिला त्रिसूर 

19. केरल एेजीमाला, जिला कन्नौर 

20. केरल सीआरपीएफ पेरीगोमा, जिला 

aan 

21. कर्नारक कोप्पाल, जिला कोप्पाल 

22. मध्य प्रदेश सीआरपीएफ, बंगरसिया, जिला 
भोपाल 

23. मध्य प्रदेश उमरिया, जिला उमरिया 

24. मध्य प्रदेश रायसेन, जिला रायसेन 

25. मध्य प्रदेश वैतुल, जिला aga 

26. मध्य प्रदेश बहरानपुर, जिला बहरानपुर 

27. मध्य प्रदेश हर्दा, जिला हर्दा 

28. महाराष्ट सीआरपीएफ, तेलगांव, जिला पूना 

29. महाराष्ट wes, रेलवे कम्स, जिला लातूर 

30. महाराष्ट बीएसएफ चाकर, जिला लातूर 
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31. मिजोरम चंपाई, जिला ag 

32, ओडिशा कतरा, जिला सुंदरगढ 

33. ओडिशा सी नं.2, कटक, जिला कटक 

34. ओडिशा भंजानगर, जिला गंजम 

35. ओडिशा मुर्गाबादी, जिला मयूरभंज 

36. ओडिशा सोनपुर, जिला सुबर्णापुर 

37. ओडिशा जिला eas 

38. ओडिशा जयपुर, जिला जयपुर 

39. ओडिशा fennel, जिला गंजम 

40. ओडिशा अस्का, जिला गजम 

41 ओडिशा नौपाडा, जिला नौपाडा 

42. ओडिशा सीआर्हएसफ Aste, जिला कटक 

43. पंजाब सीआरपीएफ, सरीखास, जिला 

जालंधर 

44. पंजाब बीएसएफ, भीकीविंड, जिला 

अमृतसर 

45. पंजाब सी बीएसफ फजिल्का, जिला 

फिरोजपुर 

46. पंजाब बीएसएफ अमरको, जिला अमृतसर 

47. पंजाब बीएसएफ केएमएस वाला, जिला 
फिरोजपुर 

48. पंजाब मोहाली, जिला एमएएस नगर, 
मोहाली 

49. | पुदुचेरी करार्कल, जिला कराईकल 

50. राजस्थान बीएसएफ, रामगढ, जिला जैसलमेर 

51. राजस्थान बीएसएफ कैम्पस, रायसिंहनगर 

52. राजस्थान Gat नगर, जिला Bay 

53. राजस्थान देवग, जिला राजसमंद 

54. राजस्थान बीएसएफ खूजवाला, जिला बीकानेर 
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55. तमिलनाडु | विरूद्धनगर, जिला विरूद्धनगर 

56. afters tra, जिला पैराम्बलुर 

57. त्रिपुरा बीएसएफ तलाईपुरा, खासियामंगल 

58. त्रिपुरा सीजी सीआरपीएफ अगरतला 

59. उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ, इलाहाबाद, जिला 

इलाहाबाद 

60. उत्तर प्रदेश एटा, जिला एटा 

61. उत्तर प्रदेश dre, सलेमपुर, जिला देवरिया 

62. उत्तर प्रदेश महोबा, जिला महोबा 

63. उत्तर प्रदेश हाथरस, जिला महामायानगर 

64. उत्तराखंड बागेश्वर, जिला बागेश्वर 

65. उत्तराखंड गोपेश्वर, जिला चमोली 

66. पश्चिम बंगाल बीएसएफ Por, जिला नादिया 

67. पश्चिम बगल बीएसएफ रानीनगर, जिला 

जलपार्हगुदी 

68. पश्चिम ane बीएसएफ गांधीनगर, जिला 

कूचविहार 

69. पश्चिम बंगाल तारकेश्वर जिला हुगली 

70. पश्चिम बंगाल बोलपुर, जिला बीरभूम 

71. परश्चिम बंगाल बीएसएफ अर्धापुर, जिला माल्दा 

72. पश्चिम बंगाल बीएसएफ बैकुंठपुर, जिला 
जलपाईगुड़ी 

73. मध्य प्रदेश मलाजखंड, जिला बालाघार 

74. हरियाणा बाखली, जिला tart 

75. मध्य प्रदेश 43 कटनी, जिला कटली 

76. मध्य प्रदेश 4.2 सतना, जिला सतना 

77. मध्य प्रदेश 4.2 छिंदवाड़ा, जिला क्िदवाडा 

78. छत्तीसगद बीजापुर, जिला बीजापुर 

79. पंजाब far उचा, जिला फतेहगद् साहिब 
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80. पंजाब उभरवाल, जिला संगरूर 10. राजस्थान रोक, जिला रोक 

81. कर्नाटक देवनागरी, जिला देवनागिरी 11. आश्र प्रदेश करीमनगर, जिला करीमनगर 

82. असम रगिया, उत्तरी फ़ररियर रेलवे, जिला 12. पंजाब भुगा, जिला होशियारपुर 
कामरूप 

13. केरल पालयाड deh, जिला Ha 
83. बिहार सीआरपीएफ जिला मुजफ्फरपुर पंजाबी 

॥ वु 14. दिल्ली शकूरबस्ती, पश्चिम पंजाबी बाग 
६4. ओडिशा Tame, जिला नयागढं „_ „ 

। 15. छत्तीसगद राजनंदर्गाव, जिला राजनंदगांव 

६5. ओडिशा बारीमूल, जिला केन्द्रापाडा . 
प् | 16. बिहार महाराजगंज, जिला सीवान 

86. गुजरात फ़्ोलैडगंज, रेलवे कालोनी, aes, ae 
“ Cm) पोंलिटेकिनिक 

जिला धाहौड 
शिमोगा शमो 2010-11 

87. कर्नाटक rata, जिला frat 

, क्र.स. रज्य स्थानं 
88. आध्र प्रदेश खोतुरू, जिला नेल्लोर 

1 2 3 
89. ओडिशां खारियार, नौपाडा 

5 कलिगानगर 1. बिहार सीवान 
%0. ओडिशा न.5 , भुवनेश्वर, जिला 

खुर्दां 2. बिहार वैशाली 

91. ओडिशा न.6 पोखारीपुर, भुवनेश्वर, जिला 3. विहार समस्तीपुर 

खुर्द 
चत 4. विहार खगडिया 

Waa . 92. ओडिशा माहुलदिया , vam, जिला 5 चिहार वाका 
मयुरभंज 

6 विहार शेखपुरा 
2011-12 

| 7. बिहार बक्सर 
1. बिहार कास्ट tale प्लांट बेला, जिला 

सारन 8. बिहार कैमूर (भभु) 

2. कर्नाटक कृष्णाराजापुरम, डीजल लोकोसेर 9. बिहार जहानाबाद 
कालोनी, जिला बगलौर 10 बिहार नवादा 

रीकमगद fame 3. मध्य प्रदेश टीकमगद, जिला रीकममदं 1]. बिहार अरवल 

4. उत्तर प्रदेश ललितपुर, जिला ललितपुर 12 बिहार किशनमंज 

5. उत्तर प्रदेश इटावा, जिला इटावा 13, बिहार द्रभंगा 

6 राजस्थान इनद्रापुरा, जिला Bey 14 HER गोपालगंज 

अरूणाचल रिग सयग 
7.  अरूणाचल प्रदेश rafen, जिला अपर सियांग 15. बिहार सारन 

चित्रकूट चित्रक्ट 8 उत्तर प्रदेश ट, जिला x 16 विहार बेगुसराय 

9. उत्तर प्रदेश बांदा, जिला बांदा 17 बिहार mrs 
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18. विहार गया 20. असम FRI 

19. मध्य प्रदेशा रीकमगढ 21. असम वक्शा 

20. मध्य प्रदेश पन्ना 22. असम कामरूप ग्रामीण 

21. मध्य प्रदेश बरवानी 23. असम नौगांव 

22. मध्य प्रदेश Was 24. असम गोलाघार 

23. मध्य प्रदेश सिहोर 25 असम कवं एगलोग 

24. मध्य प्रदेश होशंगाबाद 26 मध्य प्रदेश विदिशा 

25. दमन ओर दीव दीव (च) माडल fat कालेज 

2011-12 2010-11 

1. अरूणाचल प्रदेश चागलोँग , क्र.सं राज्य अनुमोदित माडल 

2. अरूणाचल प्रदेश fea 
डिग्री कालेज 

3. मिजोरम सर्चिप 
1 2 3 

4. मिजोरम साहिया 
1. अरूणाचल प्रदेश 6 

5. असम दुबरी 
2. दादरा ओर नगर हवेली 1 

6. असम गोलापाडा 
3. गुजरात 3 

7. असम बारपेरा 
4. केरल 3 

8. असम नालबाडी 

असम . 5. कर्नाटक 6 
9. असम द्रांग 

mana ; महाराष्ट 
10. असम पमारीगांव 6 महास 7 

11. असम सोनितपुर 7  प्रजाव 10 

12. असम लखीमपुर 8. तमिलनाडु 1 

13. असम धीमाजी 2011-12 

14 असम तिनसुखिया 1. अरूणाचल प्रदेश 5 

15. असम शिबसागर् 2. असम 12 

16. असम उत्तरी कछार fers 3. गुजरात 16 

17. असम करीमगंज 4. पंजाब 1 

18. असम हेलकांडी 5. तमिलनादु 2 

19. असम उदालगिरि 6. उत्तर प्रदेश 5 



413 Ww कं 28 मार्च, 2012 लिखित उत्तरत 414 

विवरण I] (अनुकाद। 

क्र.सं राज्य 2010-11 2011-12 राष्टीय सिविल सेवा संस्थान 
रु. करोड मे र. करोड में 

2453. श्री के.शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीशः क्या प्रधान 
1. BRET 7.00 Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

2. हिमाचल प्रदेश 25.00 विचार | 
(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सिविल सेवा संस्थान कौ 

3. जम्मू ओर कश्मीर 54.00 स्थापना करने का है; 

4. पजाब 35.00 21.00 , . 
(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या 2: ओर 

5. राजस्थान 70.00 45.00 
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण 2? 

6. उत्तर प्रदेश 135.00 70.00 

4 उत्तराखंड 5.00 शा कार्मिक, लोक शिकायत र पशन मंत्रालय मे राज्य 

| मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. 

8. आश्र प्रदेश 6.00 नारायणसामी ): (क) जी नही। 

9. तमिलनाडु 35.00 28.00 नही 
< (ख) प्रश्न ही नहीं saa 

10. लक्षद्वीप 
ओर दीन 00 (ग) Ta राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैँ जो संबंधित सिविल सेवका 

. दमन । ओ 
1 २ ~ कौ क्षमता निर्माण का आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरी करते 
12. गुजरात 5.00 है 

13. छ्तीसगढ् एटिक्स-देवास angie 
14. मध्य प्रदेश 57.00 42.00 eran 

2454. ड. थोकचोम मेन्याः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 
15. महाराष्ट 10.00 8.00 कृपा करेगे fe : 

16. बिहार 61.00 80.00 कड „ 
(क) क्या यह सही @ कि एस de स्पेक्ट्म विवाद् wat 

17. आारखंड 85.00 एटविक्सं देवास समञ्ोता से जुटे इसरो के शीर्षं चार वैज्ञानिकों के 
18 ओदिशा 90.00 16.00 विरुद्ध कौ गयी कारवाई के कारण देश में वैज्ञानिक समुदाय का 

| मनोबल गिरा है; 
19. पश्चिम and 15.00 

20. अरूणाचल प्रदेश | 39.00 (ख) यदि हा, तो तत्सं॑धौ व्यौ कया हैः 

21. असम _- 42.00 (ग) क्या इन चार इसरो वैज्ञानिकों को मिले दंड को माफ 

करने का प्रस्ताव है; ओर 
22. मणिपुर 

23 मेघालय : (घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है? 

24. मिजोरम 28.00 कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

25 amas मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) एन्टिक्स-देवास करार के संबंध F हाल दही 

26. सिक्किम 5.00 मे इसरो के चार भूतपूर्व वैज्ञानिको के विरुद्ध कौ गई कारवाई से 
27. त्रिपुरा 5.00 13.00 इसरो के वैन्नानिक समुदाय का हौसला नहीं टूटा है। इस 

कारवाई से अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं. 
योग 510.00 629.00 

हुआ ZI 
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(ख) प्रश्न ही नहीं som 

(ग) इसरो के चार उच्च वैज्ञानिकों पर की गर्ह कारवाई को 

फिलहाल वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(हिन्दी) 

संविदा कर्मियों का शोषण 

2455. श्री विशवमोहन कुमारः क्या कोयला मंत्री यह बताने 
की कृपा करगैः 

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के अधिकारी सविदा 

कर्मियों का निजी aa से अधिक शोषण कर रहे हैः; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) आज की तिथि तक सीआईएल में नियमित कर्मचारियों 

एवं सविदा-कर्मियों की अलग-अलग संख्या क्या है; 

(घ) Garuda के नियमित कर्मचारियों के वेतनमान एवं उसी 

ग्रेड मे कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतनमान क्या है; 

(ङ) क्या सीआरईएल लाभकारी कंपनी है sad सतत कार्य 

चलता रै; ओर 

(च) यदि हां, तो संविदा कर्मियों को काम पर रखने के क्या 

कारण है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) जी नहीं 

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) मेँ दिए गए उत्तर को देखते 
हुए प्रश्न नहीं उठता है। 

(ग) कोल इंडिया लि. ओर इसकी सहायक कंपनियों में 

नियमित कर्मचारियों ओर ठेकेदारो द्वारा तैनात किए गए कामगार 
की कामगारों कौ संख्या का व्यौरा निप्नानुसार हैः 

कपनी नियमित ठेके के 
कर्मचारी कर्मचारी 

1 2 3 

ईसीएले 78258 6534 

बीसीसीएल 65088 1414 

सीसीएल 50175 1013 
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उन्ल्यूसीएल 57109 3277 

एसडीसीएल 76851 9504 

एमसीएल 22025 5190 

एनसीएल 16339 4233 

सीएमपीडीआर्दएल 3147 0 

एनईसी 2547 413 

सीआईएल 975 79 

कूल 372514 31647 

(घ) नियमित कर्मचारियों के वेतनमान राष्ट्रीय कोयला वेतन 

करार (एनसीडन्ल्युए) के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसका 
निर्णय कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसी आई) 

द्वारा लिया जाता है। ठेकेदारों द्वारा ठेका कामगारों को तैनात किया 

जाता है fre निविदा प्रक्रिया में सफल होने के पश्चात कार्य 

अवा किया गया है। ठेका कामगारों को समय-समय पर न्यूनतम 

` वेतन अधिनियम, 1984 के अतर्गत श्रम मंत्रालय, भारत सरकार 

की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किया जाता Zz 

(ङ) जी a 

(च) ठेका कामगारों को वहां तैनात किया जहां कार्य 

arena प्रकृति का होता है। कतिपय कायौ को आउटरसोरसं किया 
जाता है ओर dh अपनी आवश्यकता के अनुसार कायां मेँ अपने 
कर्मचारियों को तैनात कसते है। 

{अनुवाद 

उड़ान सेवाएं 

2456, श्री राजेन्दर सिंह राणाः 

श्री अर्जुन राम मेघवालः 

श्री कविर राणाः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार का वित्त वर्षं 2012-13 म देश के कितने शहरो 

में वायु सेवा प्रारंभ करने का विचार है तथा तत्संबधी व्योग क्या है; 

(ख) क्या उड़ान संचालन वाले शहरों में वायुयान यात्रियों को 

कई मुश्किलें ज्लोलनी पडती है; 

(ग) यदि हां, तो उक्त मुश्किलों का शिकायत पुस्तिका के 

माध्यम से प्राप्त ब्योरा क्या है; ओर
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(घ) उक्त मुश्किलों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

व्यवस्था कौ गईं है तथा तत्संबंधी ata क्या है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित fae): (क) घरेलू सेक्टर 

मँ प्रचालन को डी-रेगुलेट कर दिया गया है तथा संबंधित 
Regal द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा मार्ग संवतिरण दिशा- निर्दशो 

के अनुपालन के आधार पर उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा 

है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षत्र सहित देश के अन्य क्षेत्रं मे विमान 
परिवहन सेवाओं कौ आवश्यकता को ध्यान मे रखते eu विमान 

परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के लिए संवितरण 

दिशा-निर्देश जारी किए है। तथापि, यह एयरलाईनों पर निर्भर करता 

है कि वे मार्गं संवितरण दिशा-निदेशों का अनुपालन करते हए 
यातायात कौ माग तथा वाणिज्यिकं व्यवहार्यता के आधार् पर विशिष्ट 

स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। 

(ख) से (घ) विमान यात्रा वाहक तथा यात्री के बीच एक 

प्रकार का अनुब॑ध हँ। यात्री एयरलाईन को अपनी शिकायत से 
अवगत करा सकते है तथापि, कुछ यात्री शिकायत निवारण के लिए 

डीजीसीए् कौ मदद भी लेते है इस तरह कौ शिकायतें संबंधित 

एयरलाइनों के पास निवारण के लिए भेज दी जाती zi 

सरकार यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देती है। यात्रियों को 
होने वाली असुविधाए/परेशानियों को अपने संज्ञान मे लेकर नीति 

निर्देश जारी कर उनका समाधान करती है। यह एक अनवरत 
प्रक्रिया है। 

सरकार ने यात्रियों कौ सुविधाओं के लिए निम्नलिखित नागर 

विमानन send (सीएञर) जारी की है। 

G) सीएञर, धारा-3- एयर arent सिरीज 'एम- भाग 

1 संस्करण 2, दिनांक 1 मई, 2008:- विकलांग 

wave निशक्त यात्रियों द्वारा विमान यात्रा 

Gi) Pa, धारा-3 एयर wand fats ‘ua’ भाग 

2 संस्करण 1, दिनाक 22 मर्ह, 2008: सार्वजनिक 

यातायात उपक्रम के यात्रियों को warensa रिकं 

का किराया वापस करना 

(1) सीएञर, धारा 3-एयर seat सिरीज “एम ' भाग 

4 संस्करण 1, दिनांक 6 अगस्त, 2010- यात्रियों 

को afer पर नकाराए जाने, उडान का रद्द होना 

तथा देरी आदि होने पर॒ एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध 

कराई जाने वाली सुविधाए। 
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(iv) सीएञार, धारा 3-एयर aed fade ‘wa’ भाग 

3 दिनांक 31 जुलाई, 2010: कप्यूटर आरक्षण 

प्रणाली (सीआरएस)/विश्विक आवंटन प्रणाली 

(जीडीएस) 

(४) यात्रियों को उड़ान संबधी Gem उडान सूचना 

डिस्प्ले सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उडान 

कौ द्री या बाधा या रद्द होने से संबंधित 

सूचनाए(घोषणाएं नियमित कौ जाती ह तथा ser 
सूचना डिस्प्ले सिस्टम को तदनुसार अद्यतन किया 

जाता है। इस तरह की उडानों के यात्रियों को 
रर्मिनल भवन के अन्दर प्रवेश से रोका नहीं जाता। 

रेस्तरां तथा स्नैक-बार उपलब्ध है तथा अत्यधिक देर 

होने कौ स्थिति मेँ एयरलान यात्रियों को भोजन तथा 

आवास भी उपलब्ध कराता है WCE के स्यफ 

यात्रियों को उचित सूचना तथा सहायता उपलब्ध 

कराने के लिए सदैव उपस्थित रहते है। 

विभिन विमानपत्तनों पर रन-वे का विस्तार 

2457. श्री एस. पक्कोरप्पाः 

श्री रामसिंह राठवाः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अगले दो वित्त ast के दौरान देश के 

कई विमानपत्तनों के रन-वे का विचार करने का निर्णय किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी विमानपत्तन-वार व्यौरा क्या 

है ओर इस पर विमानपत्तन-वार कितना व्यय होने का अनुमान 

है; 

(ग) क्या राज्य सरकारें रन-वे के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि 

उपलब्ध कराने पर सहमत हो me है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) रन-वे का विस्तार कब तक किए जाने की आशा 2 

ओर इस संबंध में सरकार ने विमानपत्त-वार क्या कदम 

उठाए हैँ? 

नागर विमानन wat (श्री अजित सिंह): (क) से (ड) 

जी, wl ta हवाईअड्डों पर किए जाने वाले art का व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है।
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विवरण 

war के विभिन हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार संबंधी कायां का ब्योरा 

क्र.सं. हवाई-अड्डा कार्य कौ लागत कार्य पूर्णता की संभावित तारीख 

1. जम्मू 60 करोड रु. अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा कार्य योजनां स्तर पर 

उपलब्ध करा. दी गई है। मांगी 
गर्ह भूमि अभी सेना कौ ओर 

से हस्तांतरण किया जाना हे। 

2. जयपुर 89.65 HIS रु. एएआई भूमि पर कार्य निविदा स्तर पर हे। 

3 तेजू 27.50 करोड र. राज्य सरकार द्वारा भूमि पहले कार्य aig दिया गया है। 

ही उपलब्ध करा दी गई है पूर्ण होने कौ तारीख 
जून, 2013 @ 

4, उिन्नूगद् 60 करोड रु. शेते कि भूमि^रक्षा मंत्रालय कार्य योजना स्तर पर 

से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा 
पूर्वोत्तर परिषद से निधि कौ 

व्यवस्था कर दी SAT 

5. बारापानी (शिलांग) 128.70 करोड स. राज्य सर्कार द्वारा भूमि कार्य योजना स्तर पर 

उपलब्ध करा दी गर्ह है। 

6. हुबली 60 करोड रु. राज्य सरकार द्वारा भूमि कार्य योजना स्तर पर 

उपलब्ध करा दी गई है। 
लेकिन पूर्वोत्तर से निधि के 

प्रावधान प्रतीक्षित हँ 

7. बेलगांव 189 करोड रु. राज्य सरकार द्वारा भूमि कार्य योजना स्तर पर 

उपलब्ध करा दी गई z, 
साध्यता की शर्तं पर 
कार्य किया जाएगा! 

( हिन्दी] 

अभियोजन हेतु लंलित मामले 

2458. श्री रामसुंदर दासः क्या प्रधान मत्री यह बताने कि 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन सरकारी विभागो/संगठनों में एेसे कई मामले 

लंबित है जिसमे भ्रष्टाचार के कथिक मामलों में संलिप्त अधिकारियों 

की संबंधित कानून के तहत अभियोजित करने कौ अनुमति मांगी 

गर्ह है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी at क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) एसे अधिकारियों का व्यौरा क्या है जिसके विरूद्ध केद्रीय 

Gaga आयोग ने सरकार से आरोप-पत्र दायर करमे कौ अनुमति 

मांगी है; 

(घ) क्या सरकार ने एेसे मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग 

को निर्धारिते समय-सीमा के भीतर अनुमति प्रदान करने का नियमन 

करने की कोई नीति बनाई है; ओर
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी sho क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) सीबीआई द्वारा मुहैया करवाई गर्ह सूचना 
के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कै 75 मामलों में 

अभियोजन हेतु मंजूरी के लिए 145 अनुरोध विभिन केन्द्रीय 

मंत्रालयों विभागो एवं राज्यों के पास लंबित है। 

(ख) मंत्रालयवार/विभागवार एवं राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिए गए है। 

यद्यपि अभियोजन के लिए मंजूरी के मामलों का निर्णय करने 

के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, फिर भीं 
केन्द्रीय मंत्रालयो(संबंधित विभागों के लिए इस समय सीमा का पालन 

करना कभी-कभी संभव नहीं होता है। विलंब अक्सर उपलब्ध साक्ष 

के विस्तृत विश्लेषण, सीवीसी एवं राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों 

के साथ परामर्शं तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की 

अनुपलब्धता के कारण होता है। 
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(ग) अभियोजन हेतु मंजूरी के लिए अनुमति, जांच एजेसी 

अर्थात सीबीआई gr मांगी जाती है न कि सीवीसी gra 

(घ) ओर (ङ) उपरोक्त उल्लिखित अनुसार, सीबीआई ही 

अभियोजन हेतु मंजूरी कौ अनुमति मांगती है। भारत के माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले 

में निदेश दिया था कि ‘atta हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए 

तीन माह की समय सीमा का कडाई से अनुपालन अवश्य किया 
जाना चाहिए। तथापि, एक माह के अतिरिक्त समय कौ अनुमति 

वहां दी जाती है जहां ए.जी. कार्यालय में Heri जनरल (एजी) 

या किसी विधि अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता होती हे। 

अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने मेँ विलंब को रोकने के लिए, 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 

399/33/2006-ए.वी.डी.-ा , दिनांक 06.11.2006 के जरिए, इसके 

पश्चात 20.12.2006 के अन्य कार्यक्रम ज्ञापन के द्वारा दिशा-निर्देश 

जारी किए गए है, जिनमें प्रत्येक चरण मे निश्चत समय सीमा 

एवं जानवूङ्लकर विलंब करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने कौ 

व्यवस्था कौ We Zl 

विवरण 

फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, अभियोजन मजरी हेतु भ्रष्टाचार fara अधिनियम के लित 
मामलों के यत्रालय वार मामलों की we एव किए गए अनुरोध 

मंत्रालय कूल मामले कूल अनुरोध 

1 2 3 

मत्रिमंडल सचिवालय 1 1 

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 1 3 

नागर विमानन मंत्रालय 2 2 

कोयला एवं खान मंत्रालय 3 8 

संचार मन्रालय 2 2 

संचार मंत्रालय (डाक विभाग) 2 3 

रक्षा मत्रालय 1 1 

विदेश मंत्रालय 1 2 

वित्त Harta (व्यय विभाग) 2 2 

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) 15 22 

वित्त मंत्रालय (उत्पादन शुल्क एवं केन्द्रीय सीमा शुल्क) 6 22 

वित्त मन्रालय (आयकर) 6 7 
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1 2 3 

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 4 13 

गृह मत्रालय 1 2 

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय 4 4 

श्रम मंत्रालय 2 2 

कार्मिक, लोक शिकायत wa पेंशन मंत्रालय 2 2 

रेल मंत्रालय 7 7 

पोत Waser मंत्रालय 2 2 

इस्पात मंत्रालय 2 3 

met विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 1 I 

संघ राज्य क्षेत्र 1 I 

आध्र प्रदेश सरकार 3 6 

असम सरकार 2 14 

दिल्ली सरकार I 1 

मिजोरम सरकार 1 1 

पंजाब सरकार 1 7 

राजस्थान सरकार 3 8 

उत्तर प्रदेश सरकार 1 I 

कुल 80* 145 

भ्तथापि, अभियोजन at मंजूरी के लिए कुल मात्र 75 मामले लंबित है, क्योकि 5 मामले एक मंत्रालय/राज्य सरकार आदि से अधिक के लिए समान ZI 

आई.आई.एस.एस.टी. की स्थापना 

2459. श्री जगदानन्द सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ea भारतीय अतरिक्ष fag एवं 

प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना कौ गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त संस्थान से एक वर्षं में उत्तीर्णं होने वाले 

प्रोद्योगिकी-स्नातकों का Si क्या है ओर क्या उम सबको रोजगार 

प्राप्त हुआ हे; 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस संस्थान के आरम्भ से तेकर आज तक इस पर 

हुए व्यय का ब्योरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य wat (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) जी, atl 

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम को गुणवत्ता मानव संसाधन 

प्रदान करने के उदेश्य से वर्ष 2007-08 के दौरान अन्तरिक्ष विभाग 
के तहत, वैमानिकी, वांतरिक्ष इंजीनियरी व भौतिक विज्ञान at 

विशेषत्ाओं के तीन शाखाओं सहित बी.टेक कार्यक्रम के लिए
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तिरूवनतपुरम मेँ भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान 
नामक एक शैक्षणिक संस्थान की शुरूआत कौ ml वर्तमान में 

इन स्नातक पाटूयक्रमों के लिए 584 छात्रों नै अपना नामांकन 
करवाया है। वर्ष 2010 के दौरान, इसरो द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों 
के लिए, विशिष्ट रूप से रसायनिक एवं साफटवेयर कम्प्यूटिग तथा 
यात्निकौ अध्ययन शाखाओं में स्नातकोत्तर पादूयक्रमों को शुरू किया 
गया। वर्तमान में इसरों प्रायोजित कर्मचारियों के 29 छात्र इन 
eae मे अध्ययनरत हें। वर्ष 2010 के दौरान वार्षिक 12 से 
15 तक के छात्रं के Aad के साथ teas. पादुयक्रमों की 
भी शुरुआत कौ गई। वर्तमान मे विभिन शाखाओं मे अनुसंधान 
पाद्यक्रमों के लिए 49 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है। 

(ग) ओर (घ) वैमानिकौ, वातरिक्ष इंजीनियरी तथा भौतिक 
विज्ञान जैसी विशेषताओं के तीन शाखाओं के कुल 126 विद्यार्थियों 
मेँ से 117 विद्यार्थियों के प्रथम वेच (2011), fre 6.5 सी. 
जी.पी.ए. (पहले ही विद्यार्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक कौ 
जानकारी दे दौ गर थी) के साथ उत्तीर्णं किया है उन्हे उन्हे 
अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि.) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान सगंठन 

(इसरो) में आमेलन कर लिया गया है। 

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष faa एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, 
तिरूवनेतपुरम ने निम्नलिखित विवरण कै अनुसार रु. 25.303.11 
लाख का संचयी व्यय किया है; 

क्र.सं ay व्यय 

(रु. में लाख) 

1. 2007-08 969.24 

2. 2008-09 4092.84 

3. 2009-10 5528.89 

4, 2010-11 7904.38 

5. 2011-12 (29.02.2012 6807.76 

तक अलेखापरीक्षित) 

फरवरी 2012 के अंत 

तक कुल 

25 303.11 

(अनृकाद। 

मोबाइल. ^टै बलेट के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल 

2460. श्री एम.के. राघवनः 
श्री आर. थामराईसेलवनः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 
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(क) देश में इस समय स्मार्ट-फोनों ओर रैबलेट्स aed 

के जरिए इंटरनेट के उपयोग का राज्य-वार व्यौरा क्या हैः; 

(ख) क्या भारत के नए इंटरनेट उपभोक्ता अब ज्यादातर अपने 

मोबाइल फोनों के जरिए ही इंटरनेट का उपयोग करेगे; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा बारहवीं पचवर्षीय योजना के दौरान उक्त 

दोनों प्रणालियोँ से sede उपयोग का दावा लक्ष्य निर्धारित किया 

गया है2 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) ae (टीभरएआई) हारा मुहैया कराई गई 
सूचना के अनुसार पिले 5 ad मँ इंटरनेट तक पहुंच बनाने वाले 
पंजीकृत मोबाइल डेटा ग्राहकों कौ संख्या निम्नानुसार हैः 

क्र.सं वर्ष डेटा ग्राहक 

(31 दिसम्बर तक) (aust मे) 

1. 2007 57.83 

2. 2008 101.10 

3. 2009 149.03 

4. 2010 332.43 

5. 2011 431.37 

(डेय के राज्य विवरण उपलब्ध नहीं है) 

(ख) ओर (ग) वर्तमान में ज्यादातर इस्तेमालकर्ता इंटरनेर तक 

पहुंच बनाने के लिए मोबाहल ओर पीसी^रेबलेर दोनों का इस्तेमाल 
कर रहे है। हालाकि, अंतनिर्हित इंटरनेट विशेषताओं के साथ कम 
कौमत के मोबाइल फोन की बढती उपलब्धता से यह संभव है 
कि ज्यादातर इन्टरनेट इस्तेमालकर्ता मोबाइल द्वारा इंटरनेट तक अपनी 
पहुंच बनाएगे। 

(ध) राष्टरीय ब्रोंडबैड योजना पर टेलीकोंम/टरई (रीआरणएआई) 
की सस्तुतियों के तहत ब्रोंडवैड के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित 
किए हैः 

राष्ट्रीय sede योजना के अतर्गत वर्ष 2012 तक 75 मिलियन 
ब्रोडवेैड कनेक्शन (17 मिलियन डीएसएल, 30 मिलियन केबल तथा 
28 करोड वायरतैस ब्रोंडबेंड) तथा वर्ष 2014 तक 160 मिलियन 
aisds कनैक्शन (22 मिलियन डीएसएल, 78 मिलियन केबल तथा 
60 मिलियन areca sists) के प्रावधान की परिकल्पना की 
गर्ह है। 
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विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 

2461. Bt. संजय जायसवालः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत कौ सतत 

वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु वर्ष 2006 मे प्रधान मत्री कौ अध्यक्षता 

मं उच्चस्तरीय समिति गरित की थीः; 

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति को सिफारिश पूर्णतया 

frost सिद्ध हुई हैँ चूकि वर्ष 2011-12 कौ तीसरी तिमाही के 

दौरान देश के विनिर्माण क्षेत्र कौ वृद्धि द्र तेजी से गिरकर मात्र 

0.4 प्रतिशत रह mE रहै; 

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र को 
बदावा देकर 12 प्रतिशत कौ लक्षित वृद्धि दर को प्राप्ते करने हेतु 
इस उच्चस्तरीय समिति ने क्या कदम sam हैँ ओर वर्ष 2011-12 

मे अब इसकी कितनी dah es ठै? 

योजना मत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, al 

(ख) ओर (ग) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे उच्चस्तरीय 
विनिर्माणन समिति (एचएलसीएम) ने घरेलू विनिर्माण eae के 

विकास को तीव्र करने के लिए अनेक निर्णय लिए हँ। इनमें अन्य 
के साथ-साथ, विनिर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यमीति (एनएसएम-2006) 

को अपनाना, राष्ट्रीयं विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, एमएसएमई की 

प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढाने के लिए विशेष कार्यक्रम, विनिर्माण 
प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, एमएसएमई कौ प्रतिस्पर्धा क्षमता को बदाने 

के लिए विशेष कार्यक्रम, विनिर्माण के लिए दरदं नायको के 

विकास हेतु कार्यक्रम आस्भ करना आदि शामिल 21 विनिर्माण हेतु 

राष्टीय कार्यनीति के तहत अग्रता कारवाई के छह sat कौ 
पहचान की गई है। ये है- कपड़ा एवं वस्त्र, खाद्य ओर कृषि 
ग्रसंस्करण, AAS ओर जूते, आरईपी adden ओर इलेक्टनिक्स, 
कौशल विकासं तथा क्लस्टर विकास सहित एसएमई क्षेत्रक कौ 
समस्याए। इन क्षेत्रकों को aera देने के लिए, 1 1वीं योजना के 

दौरान कुछ प्रमुख स्कोमे, जैसे कि भारतीय चमडा विकास कार्यक्रम, 
एकीकृत रेक्सरारईल पाकां हेतु स्कीम, मेगा फूड पार्क, राष्ट्रीय 
कौशल विकास मिशन, एमएसएमई केत्रक के लिए क्लस्टर विकास 

पहल आदि आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, एचएलसीएम की 

सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सोलर मिशन आदि जैसी महत्वाकांक्षी 

पहल आस्म कौ me ZI 

उच्चस्तरीय विनिर्माण समिति (एचएलसीएम) कौ बैठक मेँ 

समय-समय पर आई सिफारिशों/विचारों के आधार पर, सरकार ने 
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नवम्बर 2011 में राष्प्रीय विनिर्माणन नीति (एनएमपी) अनुमोदित 

की है। नीति मेँ विनिर्माण क्षेत्रक के 12 से 14 प्रतिशत कर दर 

से विकास करने की परिकल्पना कौ गई है जिससे कि जीडीपी 

मे इसके शेयर को वर्तमान के लगभग 16 प्रतिशत से बदाकर् 2022 

तक लगभग 25 प्रतिशत तक किया जा सके। एनएमपी के उद्देश्यों 

कौ प्राप्ति के लिए विभिन veal व उपायों को अतिम रूप दिया 

TH Tl BI 

[fest] 

सेवानिवृत्ति पश्चात् भी कारवाई का प्रावधान 

2462, डं. संजय सिंहः 

श्री इज्यराज सिंह 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन सरकारी संगठनों ओर सरकारी उपक्रमो में 

कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत दोषी अधिकारियों के सेवामिवृत्त 

होने के पश्चात भी उनके विरुद्ध कारवाई कौ जा सके; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Fay मे सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए 

गए है ओर इनका क्या परिणाम रहा? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय W राज्य मत्री ( श्री बी. नारायणसामी ): 

(क) से (ग) जहां तक he सरकार के कर्मचारियों का aay 

है, वे संगत अनुशासनिक नियमों द्वारा अभिशासित होते हैँ, जिन 

मामलों में सेवानिवृत्ति से पूर्वं अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कौ गई 

हो तो यह सेवानिवृत्त के बाद बनी रह सकती है ओर यदि उसे 

गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है संगत पेंशन नियमावली के 

अंतर्गत पेंशन में क्यैती भी al जा सकती है। 

सार्वजनिक क्षेत्र कै dat में भी, उसी तहत के प्रावधान होते 

है जैसे केन्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों मे सेवा विनिमयमावली 

ओर पेंशन विनियमावली में उपबंधित किए गए 2 

जहां तक सार्वजनिक Ba के उपक्रमो के कर्मचारियों का संब॑ध 

है, अनुशासनिक arial, संबंधित संगठन कौ आचरण, अनुशासन 
ओर अपील नियमावली (सीडीए नियमावली )/सेवा विनियमावली 4 

समाहित प्रावधानों के अनुसार आरंभ कौ जाती है केन्द्रीय सतक॑ता 
आयोग ने रिप्पणी की थी कि ag सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमं 

के पास अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक 
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कार्यवाही, आरंभ करने के कोई प्रावधान नहीं है ओर इसीलिए 

आयोग ने अपने परिपत्र संख्या 44/12/07, दिनांक 28.12.2007 द्वारा 

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को सलाह दी कि वे इस प्रावधान 

को समाविष्ट करने हेतु अपने सीडीए नियमावली मेँ संशोधन करें 

कि अनुशासनिक कार्यवाही, सेवानिवृक्ति के उपरांत बनी रह सकती 

है। लोक उद्यम विभाग ने भी सभी प्रशासनिक मत्रालयों(विभागो से 
अनुरोध करते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे कि वे अपने अधीन 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दे fe वे सेवानिवृत्ति के 

पश्चात अनुशासनिक कार्यवाहियों के बने रहने ओर कपनी को धन 

संबधी नुकसान होने कौ स्थिति में, उपदान रोकने, उपदान से पूरी 

अथवा आंशिक रूप से वसूली किए जाने का आदेशं देने के लिए 

वे अपनी-अपनी सी.डी.ए. नियमावली में उपयुक्त प्रावधान समाविष्ट 

whe | 

(अनुकाद] 

स्कूली पाठयक्रम में पर्यावरण अध्ययन ओर 
कानून विषय को शामिल किया जाना 

2463. श्रीमती shoe मैकलोडः 

डो. बलीरामः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का स्कूली पाटूय्रकम में पर्यावरण अध्ययन 

ओर कानून विषय को एक पृथक विषय के रूप मै शामिल करने 

का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो इस day मे व्यौरा क्या दहै; ओर 

(ग) इस बारे मे अंतिम निर्णय कब कि लिए जाने कौ 

संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) से (ग) स्कूल पाठ्यक्रम में विधि को 

एक पृथक विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं 

है। पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाजाा से ५ तक एक पृथक विषय है 

ओर पर्यावरणीय सरोकार^मुद्दे कक्षा-ण से श्या के लिए सभी 

विषयों मे उपयुक्त स्थानों पर डाले गए ZI 

असम विश्वविद्यालय मे चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल 

2464. श्री wate पुरकायस्थः क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने असम विश्वविद्यालय, 

सिल्चर को विश्वविद्यालय परिसर में एक चिकित्सा कोँलेज एवं 

अस्पताल की स्थापना के बारे मेँ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार 
करने का निदेश दिया है; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार को उक्त विस्तृत परियोजना 
रिपोर्ट मिल me है; 

(ग) यदि a, तो क्या उक्त विश्वविद्यालय की कार्यकारी 

परिषद् ने इस संबंध में एक संकल्प स्वीकृत किया है ओर इस 
aay में प्रयोजनार्थं करीब 59 wags भूमि देना निर्धारित निर्धारित 
कियाद; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अतिम 

रूप देते हुए विश्वविद्यालय को धनराशि आब॑रित करने का निर्णय 
किया 2; 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(3) उक्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल कब तक स्थापित 

किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य पत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी हां, महोदया। 

(ख) जी हां, महोदया। 

(ग) ओर (घ) असम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान कौ गई 
सूचना के अनुसार, इसकी कार्यकारी परिषद ने प्रस्तावित चिकित्सा 
कोलेज तथा अस्पताल के लिए लगभग 59 एकड़ भूमि के सीमांकन 
(डिमकिशन) को अनुमोदित कर दिया है। 

(ङ) ओर (च) de असम विश्वविद्यालय सहित चार 
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावं के लिए 145 करोड रुपए 

की आवश्यकता थी, जो योजनागत आबंटन के अतिरिक्त धी, 

इसलिए वीं योजना के दौरान इनका निधियन किया जाना संभव 
नहीं el 

(छ) जब तक कि योजनागत परिव्यय का अनुमोदन न हो 

जाए तब तक इन चिकित्सा कँलेजों कौ स्थापना हेतु को 

समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं 21 

अंतरिक्ष अनुसंधान 

2465, श्री के. नारायण रावः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

को कृपा करेगे किः
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(क) विगतं तीन ast के दौरान भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान 
के aa मेँ क्या प्रगति कौ है; - 

(ख) क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु स्वदेश में अपने 

उपग्रह का स्वयं निर्माण करने कौ स्थिति मेँ है; ओर 

(ग) यदि हां, तो एेसी परियोजनाओं का व्यौरा क्या ओर इसके 
परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ हुए Bett? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत ने 

अन्तरिक्ष अनुसंधान से संब॑धित क्रियाकलापं जैसे उपग्रहों का 
विकास, प्रमोचक राकेट तथा अन्तरिक्ष प्रोद्योगिकौ आधारित उपयोगो 

में महत्वपूर्णं प्रगति की है। जिस पर नीचे प्रकश डाला गया हैः 

* पी-एस.एल.बी.-सी14 द्वारा ओशनसैट-2 का प्रमोचन 

तथा समुद्र राज्य पूर्वानुमान तथा महत्वपूर्णं मत्स्य क्षेत्र 

मानीररन के लिए उपग्रह का प्रचालनीकरण। 

* पी.एस.एल.वी.-सी15 वारय कार्टोसैट-2 बी का प्रमोचन 

तथा कौर्टोग्रफिक उपयोग के लिए 1 मीरर से बेहतर 

प्रतिविंवन क्षमता सहित एक उच्च विभेदन प्रतिबिंब 

उपग्रह प्रचालनीकरण। 

° पी.एस.एल.वी.-सी16 द्वारा रिसोससिर-2 का प्रमोचन 

तथा भूमि जल संसाधन प्रबंधन उपयोग के लिए 

प्रचालनीकरण। 

° जीसैट-8 द्वारा गगन नीतभार की प्राप्ति तथा नगर 

विमानन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं को उपलब्ध 

कराने के लिए जी.पी.एस. अनुदानित तथा भू संवर्धित 

नौवहन (गगन) के प्रणाली कौ स्थापना। 

° क्रय प्रमोचन द्वारा जीसैट-8 उपग्रह तथा पी-एस.एल. 

वी.-सी17 द्वारा जीसैट-12 उपग्रह का प्रमोचन तथा 

देश में उपग्रह संचार अवसंरचना के संवर्धन के लिए 

प्रचालनीकरण। 

° जलवायु तथा ahaa मानीटरन के लिए पी.एस.एल. 

वी.-सी18 द्वारा मेषा-टोक्सि उपग्रह का प्रमोचन। 

* सपर्ण मौसम प्रतिविंबन क्षमता के लिए ten प्रतिविंबन 
उपग्रह (रिसैर-1) का विकास। 

° जी.एस.एल.बी. प्रमोचक wae कार्यक्रम के लिए 

स्वदेशी क्रायोजनिक उपरीचरण के उड़ान यूनिर कौ 
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प्राप्ति तथा स्वदेशी क्रायांजनिक इजिन का सफलतापूर्वक 

भू-परीक्षण। 

* उन्नत भारी उत्तापक प्रमोचक जी.एस.एल.वी. मार्क 

I के लिए एस 200 स्पैप-ओंन मोटर तथा एल110 

द्रव कोढ चरण का विकास तथा सफलतापूर्वक 

परीक्षण। 

° प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना योजना, शिक्षा, 

स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि सहित संचार तथा 

सामाजिक उपयोग के लिए अन्तरिक्ष आधारित उपयोग 

की मेजबानी। 

(ख) जी हां, संचार (इन्यैट/जीसैट), नौवहन, ye 
(आई.आर.एस.) तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान उद्देश्यों कौ पूर्ति 

के लिए अपने उपग्रहों के निर्माण हेतु भारत में स्वदेशी क्षमता कौ 

स्थापना कौ गई ZI 

(ग) भारत ने संचार के लिए sternite तथा yy 
उद्देश्यों के आई.आर.एस. नामक दो प्रचलनात्मक अन्तरिक्ष प्रणालियों 

कौ स्थापना की है। वर्तमान मेँ अन्तरिक्ष मे 20 प्रचलनात्मक उपग्रह 

कार्यरत है, जो प्राकृतिक संसाधन, प्रबधन, अवसंरचना योजना, 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास सहित संचार तथा सामाजिक 

उपयोग के क्षत्र मेँ देश कौ विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति 

करते है! 

नए कोयला भण्डार 

2466. श्री किसनभाई वी. ude: 

श्री प्रदीप ari: 

क्य कोयला Wat यहं बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार दारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए 

कोयला AER के अन्वेषण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया 

हैः 

(ख) इस संबध मेँ भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा तैयार 
किए गए wane ओर तालिका का ai क्या है ओर विगत 

तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान आकलित कोयला भण्डार का 

राज्य-वार A क्या है; 

(ग) देश के कोयला संसाधनों को सरकारीकरण कौ कोरि 

मे लाने हेतु oc खान आयोजना एवं अभिकल्प संस्थान ओर 

इसके अभिकरणों ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेधन की 

क्या रूपरेखा बनाई हे; ओर
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(घ) बारहवीं योजनावधि के लक्ष्यो कौ off हेतु सरकार ने सृजन के लिए लक्ष्य 29.90 बिलियन टन (वि.ट.) निर्धारित किया 
क्या कदम उठाए है? गया धा। 

कोयला मत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कोयला संसाधनों के 

(ख) पिले तीन at मे राज्य-वार भारतीय भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण द्वारा तैयार माल-सूची तथा आकलित कोयला संसाधन नीचे 
दिए गए हैः 

(क ) (01.04.2009 की स्थिति के अनुसार ) ( संसाधन मिट. मे) 

राज्य प्रमाणित निर्दिष्ट अनुमानित अनुमानित कुल 
(अन्वेषण) (मानचित्र) 

1 2 3 4 5 6 

पश्चिम बंगाल 11652.84 11603.25 5070.70 28326.79 

्ारखंड 39479.33 30894.31 6338.32 76711.96 

बिहार 0.00 0.00 160.00 160.00 

मध्य प्रदेश 8041.18 10294.58 2645.25 20981.01 

छत्तीसगद 10910.64 29191.79 4380.67 44483.10 

उत्तर प्रदेश 866.05 195.75 0.00 1061.80 

महाराष्ट 5255.36 2907.21 19 92.17 10154.74 

ओडिशा 19943.63 31484.05 13799.18 65226.86 

आध्र प्रदेश 9193.61 6748.04 2985.27 18926.92 

असम 348.65 35.85 0.50 2.52 387.52 

सिक्किम 0.00 58.25 42.98 101.23 

अरुणाचल प्रदेश 31.23 40.11 12.89 6.00 90.23 

मेघालय 89.04 16.51 27.58 443,35 576.48 

नागालैण्ड 8.76 0.00 8.60 4.58 21.94 

कुल 105820.32 123469.70 37464.11 456.45 267210.58 

(खे ) ( 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार ) 

पश्चिम बंगाल 11752.54 13029.61 5070.69 29852.84 

्ारखंड 39633.05 30992.38 6338.26 76963.69 

बिहार 0.00 0.00 160.00 160.00 

मध्य प्रदेश 8504.85 11266.70 2216.07 21987.62 

छत्तीसगद 12441.01 30230.12 4010.88 46682.01 
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1 2 3 4 5 6 

उत्तर प्रदेश 866.05 195.75 0.00 1061.80 

महाराष्ट 5359.82 2983.76 1964.51 10308.09 

ओडिशा 21506.66 32074.29 12726.30 66307.25 

आध्र प्रदेश 9256.51 9730.37 3029.36 22016.24 

अस्म 348.65 35.85 0.50 2.52 387.52 

सिक्किम 0.00 58.25 42.98 101.23 

अरुणाचल प्रदेश 31.23 40.11 12.89 6.00 90.23 

मेघालय 89.04 16.51 27.58 443.35 576.48 

नागालैण्ड 8.76 0.00 8.60 298.05 315.41 

कुल 109798.17 130653.70 35608.62 749.92 276810.41 

(ग) (01.04.2011 की स्थिति के अनुसार ) 

पश्चिम बंगाल 11752.54 13131.69 5070.69 29954.92 

्ञारखण्ड 39760.73 32591.56 6583.69 78935.98 

बिहार 0.00 0.00 160.00 160.00 

मध्य प्रदेश 8871.31 12191.72 2062.70 23125.73 

@छत्तीसगदं 12878.99 32390.38 4010.88 49280.25 

उत्तर प्रदेश 866.05 195.75 0.00 1061.80 

महाराष्ट 5489.61 3094.29 1949.51 10533.41 

ओडिशा 24491.71 33986.96 10680.21 69158.88 

अरुणाचल प्रदेश 9296.85 9728.37 3029.36 22054.58 

असम 464.78 45.51 0.50 513.31 

सिक्किम 0.00 58.25 42.98 101.23 

अरुणाचल प्रदेश 31.23 40.11 12.89 6.00 90.23 

मेघालय 89.04 16.51 27.58 443.35 576.48 

नागालैण्ड 8.76 0.00 8.60 298.05 315.41 

कुल 114001.60 137471.10 33639.59 749.92 285862.21 
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(ग) 12वीं योजना के दौरान सीआईएल तथा गैर-सीआईएल 
aat मे 49.55 लाख मी. दिलिग के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया 
गया है। आशा है कि 74.75 faz. कोयला भण्डार Sea माइन 

प्लानिंग एंड डिजायन siege लि. (सीएमपीडीओआई) एवं इसकी 
एजेंसियों द्वार विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से "प्रमाणित" किये 
जायेगे। 

(घ) सीएमपीडीआई कौ इडिलिंग क्षमता बढाने के अलावा, 

लक्ष्य आरउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाने की भी योजना 

zl 

(हिन्दी) 

विदे में रह रदे भारतीय 

2467. श्री गणेश सिंहः 

श्री एम. वेणुगोपाल रेडडीः 
डो. रतन सिंह अजनालाः 

श्री पीके. बिजुः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षों से आज तक विदेश मे रह रहे/कार्य 

रहे भारतीयों की देश-वार सख्या क्या है; 

(ख) क्या विदेशवासी भारतीयों कौ समस्याओं से ae मामले 
सरकार की जानकारी में आए है; 

(ग) af a, तो विगत तीन वर्षो का तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(घ) विदेशस्य भारतीयों तथा भारतीयों द्वारा क्या विशेष कदम 

उठाए गए टै; 

(ङ) क्या सरकार ने एेसे भारतीयों की नागरिकता-पहचान, 
विवाह, भरण-पोषण, तलाक, दत्तकौकरण ओर उत्तराधिकार कानून 

इत्यादि से जुडे जरूरी मस्लो पर॒ जानकारी देने/उपयोग/सहायता करने 

के उदेश्य से कोई पुस्तिका प्रकाशित कौ a करने का विचार है; 

(च) यदि a, तो aaa व्योरा क्या है; ओर 

(छ) विदेश में रह रहे भारतीयो/प्रवासी भारतीयों द्वारा विगत 

तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान राष्टरीय राजकौष में किए् गए 
योगदान का वर्ष-वार, देश-वार व्यौरा क्या है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

110 से अधिक देशों मँ फले हुए भारतीय डायस्पोरा कौ अनुमानित 
संख्या लगभग 25 मिलियन है। 
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भारतीय कामगार निम्न कौशल से लेकर उच्च कौशल तक 
की व्यावसायिक नौकरियों के काम की सभी श्रेणियों मे रोजगार 

प्राप्त करने के लिए soar करते 21 विदेश जाने वाले arm 

कौ केवल ईसीञआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी के ही आंकडे 
उपलब्ध Zt इस श्रेणी मेँ वे कामगार शामिल है जिन्होने दसवीं 

स्तर कौ स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कौ है ओर 17 ईसीञर 
अधिसूचित देशों को sara कर रहे है। ईसीआर श्रेणी के 
कामगार, fret? वर्षं 2008, 2009 ओरं 2010 में 17 अधिसूचिते 
देशों मे saa किया है, के व्यौरे संलग्न विवरण में दिए 
गए है। 

(ख) ओर (ग) जी atl सरकार विदेशों मे बसै अथवा रहने 
वाले भारतीय नागरिकों ओर उनके परिवारों द्वारा सामना की जा 

रही समस्याओं से अवगत है ओर जैसे ही ये इसके नोरिस में आती 

@ इनका निपटान करती है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्यों द्वारा 

दी गई गई रिपोर के अनुसार, इस मामले में उनके नोरिस मेँ ला 

गई समस्याएं निम्न प्रकार हैः 

श्रमिकों की शिकायतें कर्मचारी-नियोक्ता विवाद, वेतन ओर 
अन्य कानूनी देयं को अदाएगी न करना अथवा विलम्ब से करना, 

असंतोषजनक कार्य ओर आवास स्थितियां, सेवा पूरी करने पर weet 
देने से मना करना, वापसी हवाई टिकट देने से मना करना, संविदा 

का उल्लंघन ओर उनके नियोक्ताओं द्वारा घरेलू कार्मिकों का 

दुरूपयोग ओर उत्पीडन। वर्षं 2010-12 को अवधि के दौरान (मार्च, 

2012 तक), पंजीकृत भरतीं wel, अपंजीकृत भर्ती एजेटो, ओर 
विदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों कौ कुल संख्या नीचे 

दिए गए अनुसार 2: 

वर्ष पंजीकृत अपंजीकृत विदेशी 

भर्ती एजेंट भर्ती एजेन्ट नियोक्ता 

2010 25 6 6 

2011 9 11 6 

2012 (मार्च तक) 1 0 2 

प्रजातीय हमलेः भारतीयो/भारतीय छात्रों के विरुद्ध ape 
प्रजातीय हिसा मामले कुर मामले कुछ भारतीय मिशन /पोस्टों के 

नोरिस में लाए गए Zz 

वैवाहिकं विवादः भारतीय महिलाओं द्वारा सामना कौ जा रही 

प्रवासी भारतीय/^अनिवासी भारतीय विवाहो से संबंधित समस्याएं जैसे 

उनके प्रवासी प्रति द्वारा पत्नी का परित्याग, अनिवासी भारतीय पति 

का पहले से विवाहित होना, बच्चे के अभिरक्षा, आदि है। प्रवासी 

भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओईए) ओर इस प्रकार की शिकायतों
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को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी, राष्ट्रीय 

महिला आयोग में प्राप्त शिकायतें नीचे दिए गए अनुसार हैः 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग 

ay 2009 से फरवरी, वर्षं 2009 से फरवरी, 

2012 Th 104 2012 तक 878 

विदेश्ञी जेलों मे भारतीयों का कारावासः विदेशों में उनके 
द्वारा किए गए विभिन अपराधो८आरोपों कौ वजह से विदेशी stot 

में दुःख में दिन कार रहे भारतीय, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के 

साथ उनको कानूनी समस्याए्। 

लूटमार, चोरी, व्यवसायिक प्रतिद्रन्दरिताः पिछले कुछ at 

के दौरान Wed, असामाजिक तत्वों ह्वार भारतीयों पर हमलों कौ 
Heh घटनाए, व्यवसायिक प्रतिद्रन्दिता से प्रित कारण, आदि रिपोर 

किए गए ZI 

मेजबान देश में अशांत नागरिक स्थितिः water, 

20011 & दौरान मध्यपूर्व मे चल रदी आन्तरिक अशांति कौ वजह 
से भारत सरकार ने क्षेत्र से 18000 से अधिक भारतीयों को 

निष्क्रमित किया है ओर भारत में उनके अपने-अपने गृह राज्य में 

उनकी सुनिश्चित किया 21 

(घ) सरकार ने विदेशों मेँ रह रहे भारतीयों ओर भारत में 

रह रहे परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों से निपटने 

के लिए कई कदम som है। उने से ae नीचे दिए गए अनुसार 

हैः 

1. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, भारतीय महिलाओं, जो 

या तो उनके प्रवासी पतियो द्वारा छोड दी गर्ह दहे या तलाक दे 
दी गई हैँ की सहायता करने कौ कोशिश में इस प्रकार कौ भारतीय 

महिलाओं को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से कानूनी/वित्तीय 

सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी, 2007 में एक योजना प्रारभ 

कौ ttt 

2. सरकार ने भारतीय उत््रवासियों के मामलों को हल करन 

फ लिए कदम उठाए रै, जिसमे निम्नलिखित शामिल हैः 

0) भावी उत्प्रवासियों को वैध उत््रवास प्रक्रिया, अवैध 

soar के जोखिम ओर sara के दौरान बरती 

जाने कवाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने 

हेतु मीडिया के माध्यम से राष्टृव्यापी जागरूकता 

अभियान। 

8 चैत्र, 1934 (शक) 

(il) 

(iii) 

(iv) 

(५) 

(vi) 

(vii) 
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सरकार ने एक प्रवासी कामगार स्त्रोत केन्द्र 

(ओडन्ल्यूआरसी) कौ स्थापना की है जो उत्प्रवासियां 
के साथ-साथ भावी उत्प्रवास के सभी पहलुओं के 

बारे में प्रमाणिक सूचना प्रदान करने के लिए आठ 

भाषाओं मे एक 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन ZI 

सरकार ने, प्रभावित उत्प्रवासियों को यथास्था सहायता 

प्रदान करने के लिए सभी भारतीय fat में 

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसी उन्ल्यूएफ ) 

स्थापित किए है 

सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में, एक भारतीय 

कामगार स्त्रोत केन्द्र (आईडन्ल्यूआरसी) स्थापित 

किया हे। 

सरकार ने बडी संख्या में श्रमिक wa करने वाले 

सात देशों नामतः, wed, कतर, संयुक्त॒ अरब 

अमीरात (युए), Had, ओमान, मलेशिया, ओर 
बहरीन के साथ कामगारों कौ सुरक्षा एवं कल्याण 

के लिए द्विपक्षीय सहयोग का Haas तैयार करने 

हेतु समञ्मौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए 21 

इन Taga ज्ञापनों के अन्तर्गत संयुक्त कार्य दलों ` 

(जेडन्ल्यूजीस) का गठन किया गया है जो द्विपक्षीय 
श्रम मामलों को Gast के उदेश्य से नियमितं रूप 

से मिलते Zi. इन संयुक्त कार्य दलों में उचित 
आवास, कार्य ओर रहने कौ स्थितियों के संबध में 

विदेशी नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार 

के संविदात्मक प्रावधानों के अनुपालन ओर कामगारो 

के संरक्षण ओर कल्याण पर बल दिया जाता zi 

उत्प्रवासी कामगारों के हितों कौ रक्षा करने ओर यह 

सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय 

पार्टियां ही भर्ती wie के रूप में पंजीकृत हो, 

मंत्रालय ने भती एजे (आरएज) के लिए पात्रता 

मानदण्ड को संशोधित करते हुए 9 जुलाई, 2009 

से soa (संशोधन) नियम, 2009 में संशोधन 

किया है। अबे se अपने कारोबार का संचालन 

करने के लिए विभिन बुनियादी सुविधाओं को बनाए 

रखना होगा। 

यदि, एक भरतीं wie soa अधिनियम, 1983 

ओर उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी 

प्रावधान का उल्लंघन करता है तो, सख्त कारवाई 

की जाती है। रोजगार संविदा के किसी प्रावधान का
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उल्लंघन करने के लिए उद्दण्ड विदेशी नियोक्ताओं को 
काली सूची में डालने का सहारा भी लिया जाता 2 

(viii) उत्प्रवासी कामगारों कौ सुरक्षा & लिए प्रवासी 
भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य 
बीमा योजना हे। 

(ix) संसद् सदस्यों से, विदेश मे भारतीयों sr सामना की 
जाने वाली समस्याओं से wafer शिकायतें प्राप्त 

करने के लिए विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में 

एक विशेष सेल भी स्थापित किया 21 

(x) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओभईए) प्रवासी 
भारतीय कामगारों जिनके सास ईसीआर पासपोर्टं 2, 
के लिए एक विशेष पशन wa जीवन बीमा निधि 
(पीएलईएफ) शुरू कर रहा है, पीएलआईएफ 
कामगार को वृद्धावस्था, भारत वापसी पर पुनः 
स्थापन हेतु कक बचत संचित करने के लिए 
सहायता करेगा ओर विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान 
प्राकृतिक मृत्युं के विरुद्ध एक जीवन बीमा कवर 
भी करेगी। 

(ङ) ओर (च) अनिवासी भारतीय ओर भारतीय मूल के 
व्यक्तियों के प्रयोग/कौ सहायता के लिए सूचना हेतु निकाले गए 
मैनुअल fever हैः 

(क) प्रवासी भारतीय कार्य मत्रालय (एमओआईए) ने “प्रवासी 
भारतीयों से विवाहों ” पर अग्रेजी, dem, हिन्दी ओर पंजाबी मे एक 
मार्गदर्शन पुस्तिका निकाली है। इस पुस्तिका में निम्नलिखित सूचना 
समाविष्ट 2: 

(0) अनिवासी भारतीय विवाहो में समस्याओं का प्रकार 

Gi) विवाह के लिए तैयारी: किसी अलग देश में जाने 

पर क्या अपेक्षा करे 

(177) निरन्तर सतकता 

(1५) पूर्ववृत्त/कागजातों का सत्यापन 

(५) दुल्हन के लिए सावधानियां 

(vi) कानूनी जागरूकता-विवाहों के पंजीकरण के संबंध 

q भारतीय कानून 

(vii) अनिवासी भारतीय पति पत्नि के कानूनी अधिकार 

(viii) महिलाओं के कानूनी अधिकार 

(ix) महिलाओं का वैवाहिक ओर भरण-पोषण का अधिकार 

ओर बच्चों a अभिरक्षा का अधिकार 
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(x) अन्य सुसंगत कानूनी 

(xi) अनिवासी भारतीय वैवाहिक विवाद ओर ada 
महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय 

(xii) पासपोर्ट/वीजा के बारे में उपयोगी सूचना 

(xiii) भारत में महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में विदेशों 

मे कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनो/के नाम ओर 
पते 

(xiv) महिलाभों के अधिकारों के क्षेत्रों मे कार्य कर रहे 

गैर सरकारी संगठनों के पते के साथ, विदेश स्थित 

कुछ भारतीय दूतावास के साथ विषय पर डील करने 
वाले अधिकारी। 

(ख) अनिवासी भारतीय विवाहो से संबंधित मामलों से डील 

करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की समन्वय एजेंसी 

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडन्ल्यू) ने “द " नोवेयर ब्राइडस” 
शीर्षक से अनिवासी भारतीय विवाहो से संबंधित समस्याओं पर एक 

रिपोर रिलीज कौ हे। इसमें कानूनी हस्तक्षेपो-अन्तरष्टरय एवं घरेलू 
ओर अन्य सरकार, आदि सहित सभी सूचना समाविष्ट है। 

(ग) प्रवासी भारतीय कार्य मत्रालय ने भारत मे निवेश अवसरों 

ओर उद्यमी कार्यकलापों की एक पिक्चर पेश करने के लिए 

^ प्रवासी भारतीयों के लिए एक पुस्तिका" रिलीज की। 

(घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ओर denen का 
सार्वजनिक निजी भागीदार, प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओओआईएफसी) 
द्वारा “प्रवासी भारतीयों के लिए रेडी tear” 

(ङः) ओआईएफसी द्वारा “प्रवासी भारतीयों के लिए एक 
विनियामक ओर निवेश पुस्तिका "। 

(च) ओआईएफसी द्वारा ग्लोबल इडियंस के लिए ओ आई 
एफ सी निवेश ca fret 

(छ) ओओआईएफसी द्वारा होम कालिंग-रिरर्निग इंडियंस-्ओंल 
देर यू नीड z नो। 

(ज) ओआईएफसी द्वारा कराधान ओर अन्य महत्वपूर्ण मामलों 
पर प्रवासी भारतीयों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका 

नागरिकता wear: भारतीय मूल के व्यक्ति (पीञईओ) 
als जारी करने का विषय गृह मंत्रालय (एमएचए) (विदेशी 
WIR) से संबंधित V1 मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार विदेशों 
मेँ भारतीय मूल के व्यक्तियों कौ पहचान करने के लिए ईस प्रकार 
कौ कोई पहले नहीं की गई 21
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रख-रखाव, तलाक, गोद-लेना ओर उत्तराधिकार कानूनः 

प्रवासी भारतीय विवाहो कौ समस्याएं जटिल है, चूकिं ये अक्सर 

निजी अन्तर्सष्टीय कानून कौ सीमा मेँ आती है! जो अनिवासी 
भारतीयों पर लागू होता है जब वे, विदेशी न्यायालयं मेँ विवाह 
संबंधी we या बच्चे कौ अभिरक्षा, चल/अचल संपत्ति ओर 

उत्तराधिकार, तलाक लागू होना ओर रख-रखाव डिक्रीज से संबधी 

मामले लाते है। इन नियमों का लागू होना ठोस परिस्थत्तियों या 
भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों A या एक भारतीय 

नागरिक या विदेशी नागरिक के बीच मेँ उठने वाली समस्याओं पर 
आश्रित होता है। शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, इन 

अनिवार्य मामलों पर अनिवासी भारतीयो/भारतीय मूल के व्यक्तियों 

के लिए सूचना,प्रयोग/ सहायता हेतु कोई Aare निकालना 

व्यवहार्य(संभव नहीं हे। 

(छ) wa विदेश मुद्रा के a, निम्नलिखितं तालिका के 

अनुसार हैः 
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अमरीकी डालर (बिलियन मे) 

वर्ष कुल निजी हस्तांतरण 

2007-08 43.5 

2008-09 46.9 

2009-10 (आ.स.) 53.9 

2010-11 (प्रा.) 55.9 

aa. आंशिक रूप से संशोधित 

प्राः URS 

निजी हस्तांतरण के बारे में (प्रतिवर्ष) सैंपल सर्वे के माध्यम 

से एकत्रिते की जाती है। पिछले सर्वे के अनुसार जी नवंबर, 2009 

मे किया गया था, वर्षं 2009-10 के पहले 6 महीनों के दौरान, 
कूल प्रेषणं मे 27 प्रतिशत हिस्सा खादी देशों का था। 

विवरण 

ay 2008-11 4 भारत से देश्ल-वारे श्रगिकरौ के बहिर्गमन का वार्षिक वितरण 

क्र.सं देश 2008 2009 2010 2011 

1. अफगानिस्तान 405 395 256 487 

2. बहरीन 31924 17541 15101 14323 

3. as 607 2 1 ईसीएनआर 

4. इंडोनेशिया 33 9 3 22 

5. ईराक 390 1177 

6. asa 1377 847 2562 1413 

7. कुवैत 25562 42091 37667 45149 

8. लेबनान 75 250 765 534 

9. लीनिया 5040 3991 5221 477 

10. मलेशिया 21123 11345 20577 17947 

11. ओमान 89659 74963 105807 73819 

12. कतर 82937 46292 45752 41710 

13. दक्षिण अरब 228406 281110 275172 289297 

14. सुडान 1045 208 57 1175 

15. सीरिया 74 0 2 118 

16. थाईलैंड 15 5 05 27 

17. यूएई, 349827 130302 130910 138861 

18. यमन 492 421 208 29 

कूल 848601 610272 641356 626565 
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( अनुवाद 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु पैकेज 

2468. श्री मोहम्मद असरारुल हकः क्या प्रधानमंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै देश के नक्सल प्रभावित saat के लिए 

एक विकास एवं विकास एवं पुनर्वास पैकेज कौ संकल्पना 
कीरै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है; 

(ग) क्या योजना आयोग का बिहार ओर अन्य नक्सल 

प्रभावित क्षेत्रों म आर्थिक एवं आधार पर संरचनात्मक विकास हेतु 

एक व्यापक योजना बनाने का विचार है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों ने क्षत्रं के विकास हेतु 
वित्तीय मांगों का प्राक्कलन किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी or क्या है? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) सरकार ने 60 
चुनिंदा जनजातीय ओर fase जिलों के लिए 25.11.2010 को 
एकीकृत कार्य योजना (आर्ईएपी) अनुमोदित कौ थी, जिसके तहत 

2010-11 के लिए प्रत्येक जिले के लिए क्रमशः 25 करोद् रु. 

ओर 30 SUS रु. का ब्लाक अनुदान संस्वीकृत किया गया था। 

हाल ही मे, आरईएपी के तहत 18 ओर जिलों को शामिल किया 
गया है जिससे जिलों कौ कुल संख्या बढ़कर 78 हो गई हे। निधियों 
को जिलाधिकारी कौ अध्यक्षता वाली समिति, जिसमे जिले के 

पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी शामिल है, के जिम्मे 
रखा गया है। जिला स्तरीय समिति अपनी जरूरत के आकलन के 
अनुसार राशि खर्च कर सकती है। राज्य सरकारों तथा जिलाधिकारियाों 

को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे एककृत 
कार्य योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली eer पर स्थानीय 
संसद् सदस्य के साथ उचितं परामर्श ti आर्ईएपी के दिशानिर्दशां 

के अनुसार, जिला स्तरीय समिति को सार्वजनिक अवसंरचना तथा 
सेवाओं के लिए टोस प्रस्तावों वाली योजना तैयार करनी होती 21 
इस प्रकार चयनित स्कीमों को अल्पाकवधि मे परिणाम दशना 

अपेक्षित है। जिलों के वित्तीय ओर भौतिक निष्पादन को प्रब॑धन 

सूचना प्रणाली (एमएस) http//peserver.nic.infiapmis पर् 

देखा जा सकता है। 
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(ग) ओर (घ) जी, नही। आर्एपी के तहत शुरू किए जाने 

वाले कायां का निर्णय जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा 

किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों 

मे विशेष अवसंरचना हेतु स्कौम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मेँ 500 
करोड रु. के परिव्यय के साथ अनुमोदित कौ गई थी, ताकि 

अवसंरचना कौ उन मुख्य कमि्योँ को पूरा किया जा सके जिन्हें 
मौजूदा स्कीमों के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है। ओर इनमें 
अगम्य क्षेत्रो मे मौजूदा cecal को क्रमोनत करके पुलिस/सुरक्षा 

बलो कौ गतिशीलता संबंधी जरूरत, दूरस्थ ओर अंदरूनी क्षेत्रों मेँ 
रणनीतिक महत्व के स्थलों पर सुरक्षित कैम्पिग ग्राउंड ओर Seite, 
पुलिस स्टेशनो^आउटपोस्टौ के संबंध में सुरक्षा बहाने के उपाय आदि 
शामिल 21 इस स्कौम के तहत राज्यों को अब तक 374.57 करोड 
रु. कौ राशि कौ गर्ह है जिसमें 57.10 करोड रु. की राशि बिहार 
सरकार को जारी कौ गईं 21 

(ङ) छत्तीसगदं सरकार 4 अनुरोध किया है कि adit के 

तहत आवंटन कौ राशि को ब्द्वाकर प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 

50 करोड रु. कर दिया aI 

( हिन्दी) 

कल्याण योजनाओं का सामाजिकः मूल्यांकन 

2469. श्री कामेश्वर dor: क्या प्रधानमत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश के सामाजिक as में कार्यान्वित 

विभिन्न कल्याण योजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन BA का 

विचार कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कमार): (क) से (ग) सरकार अपने 
कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मेँ सामाजिक मूल्यांकन तत्र के माध्यम 

से पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना आयोग ने यह 
प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू की थी ओर यह Gera दिया था कि 
भारत सरकार के anf कार्यक्रमो के arte के दिशानिर्देशों 
में सामाजिक मूल्यांकन तंत्र को शामिल किया जा सकता है। इसके 
अलावा, वर्षं 2009 A मनरेगा के तहत सामाजिक मूल्यांकन के 
प्रवर्तन के बारे मं सभी Weal के मुख्य. सचिवों को सम्बोधित ग्रामीण 
विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के पत्र तथा सभी सीएसएस ओर 
एसीए के कार्यकलाप मानचित्रण हेतु पंचायती राजे मंत्रालय द्वारा 
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जारी निदेश को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया 

गया था। मनरेगा (महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ANT 

अधिनियम) के कार्यान्वयन मे अनियमितताओं को रोकने के लिए 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम dared द्वारा सामाजिक मूल्यांकन 

के आयोजन को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है ओर इस प्रयोजनार्थ 
आवश्यक प्रबंध करने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए है 
सामाजिक मूल्यांकन करने संबंधी पद्धतियों के लिए प्रावधान करने 

हेतु इस अधिनियम कौ अनुसूची-प के पैरा 13 मेँ संशोधन किए 

गए है। एमओआरडी ने मनरेगा के तहत नए सामाजिक मूल्याकनं 
उपबधों के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकारों को निदेश भी जारी किए 

rf 

(अनुवाद) 

सर्वोत्तम योजना का का्यन्वियन 

2470. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार की शिकायत निवारण संबधी सर्वोत्तम 

योजना विभिन राज्यों मे कार्यान्विति की गई हे; 

(ख) यदि हां, तो asset राज्य-वार aia क्या है; 

(ग) विगतं दो asl के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार 

ओर वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; 

(घ) क्या इस योजना के अतिर्गत दर्ज शिकायतों पर कोई 

कार्यवाही कौ गई है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान तत्संब॑धी राज्य-वार ओर 

वर्ष-वार व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर ter मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य wat (श्री वी. 
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नारायणसामी ): (क) जी, a 

(ख) ‘wales’ लोक सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु एक 
सेवा उत्कृष्टता मोडल है जिसमे तीन माद्यूल अर्थात् नागरकि 
चार्टर, सेवा प्रदायगी क्षमता ओर शिकायत निवारण तत्र है। sates 

अनुपालनकर्ता लोक सेवा प्रदायगी संगठन आईएस 15700 के 

अंतर्गत प्रमाणन हेतु पात्र होते है। प्रशासनिक सुधार ओर लोक 

शिकायत विभाग द्वारा एक नागरिक-केद्रित शिकायत निवारण तंत्र 

का सृजन करने के लिए wats अनुपालकर्तां साधन के रूपमे 

केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण ओर मानीटरिग प्रणाली 
(सीपीजीआरएमएस) का विकास किया गया था। सीपीजीआरएएमएस 

एक वेब आधारित पोर्टल है जो नागरिको को किसी भी भौगोलिक 
अवस्थिति से शिकायत दर्ज कराने ओर शिकायत के निवारण की 

स्थिति का अवलोकन करने के लिए भी सक्षम बनाता है। लोक 
शिकायत पोर्टल को htt://pgportal.gov.in पर् देखी जा सकती 

है। पांच राज्यों ओर एक संघ शासित क्षेत्र में सीपीजीआरणएएमएस 
का विशिष्ट राभ्य मँड्यूल कार्यान्वित किया गया है सीपीजीआरएएमएस 
का राज्य मोदयूल हरियाणा राज्य A 18.6.2010 को हर समाधान 
के नाम से, ओडिशा राज्य में 31.07.2010 को ई अभिजोग के नाम 

से, राजस्थान राज्य F 11.0.2011 को सुगम आपीजी के नाम से, 

मिजोरम राज्य में 29.02.2012 को fags अव (alae ओंफ द 

पीपुल) के नाम से ओर मेघालय राज्य F 01.03.2012 को 
एमर्ईजीपीआरएएमएस के नाम से तथा पुडुचेरी संघ शासित क्षत्र 
मे 05.03.2012 को पुडुवरईकुरल के नाम से शुरू किया गया aM 

(ग) पिछले दो वषो के दौरान प्रशासनिक सुधार ओर लोक 

शिकायत विभाग के लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) 

के जरिए प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा संलग्न 

विवरण A दिया गया zt 

(घ) ओर (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सीपीजीआरएएमएस के 

जरिए राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों पर कौ गई कारवाई संब॑धी 

रिपोर्ट का रख-रखाव नहीं किया जाता है। 

विवरण 

26 मार्च, 2012 की स्थिति & अनुखार लोक शिकायत wea (सीपीआरएएमएस) मेँ प्राप्त शिकायत का 
ay-aR ओर रान्य-वार न्यौरा 

क्र.स, राज्य 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 37 36 4 

2. आंध्र प्रदेश ˆ 1309 1716 455 
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1 2 3 4 5 

3. अरुणाचल प्रदेश 35 30 7 

4. असम 111 226 54 

5. बिहार 314 635 173 

6. छत्तीसगद् 129 149 34 

7. गोवा 58 118 21 

8. गुजरात 527 1025 220 

9. हरियाणा 731 1084 248 

10. हिमाचल प्रदेश 92 163 47 

11. जम्मू ओर कश्मीर 177 299 82 

12. anaes 201 347 79 

13. कर्नाटक 798 1252 283 

14. केरलं 278 1439 158 

15. मध्य प्रदेश 718 950 225 

16. महाराष्ट 2057 2791 633 

17. मणिपुर 23 42 5 

18. मेघालय 27 32 13 

19. मिजोरम 11 6 9 

20. नागालैंड 16 18 8 

21. THA राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1655 2495 433 

22. ओडिशा 233 574 168 

23. पुदुचेरी 98 118 33 

24, पंजाबं 507 866 336 

25. राजस्थान 587 1065 254 

26. सिक्किम 14 21 2 

27. तमिलनाडु 1689 4976 921 

28. त्रिपुरा 31 48 13 

29, dere संघ शासित प्रदेश 83 130 21 

30. दादरा ओर नगर हवेली il 10 शून्य 
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1 2 3 4 5 

संघ शासित प्रदेश 

31. दमन एवं दीव संघ शासित 22 12 3 

प्रदेश 

32, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश 29 16 1 

33. उत्तर प्रदेश 1659 2788 640 

34. उत्तराखंड 218 381 106 

35. पश्चिम बंगाल 743 1414 353 

योग 15228 27272 6042 

[feet] यत्र^रिवर्सं ओंस्मोसिस तथा अन्य संबंधित तकनीक वाले यंत्र उपलब्ध 

बच्चों के लिए सुरक्षितं पेयजल सुविधा 

2471. श्री देवजी एम. पटेलः 
श्री पूर्णमासी रामः 
श्री सुशील कुमार सिंहः 
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या जल की कमी वाले ग्रामीण विद्यालयों मे अध्ययनरत 

बच्चों को सुरक्षित ओर साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 14 
नवम्बर, 2008 को ‘wef’ योजना शुरू कौ गई थी; 

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने विद्यालयों 

मे यह सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था ओर 2008-09, 2009-10, 
2010-11 ओर 2011-12 के दौरान राज्य-वार कुल कितने विद्यालयों 
मे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई; 

(ग) क्या सरकार ने ae न होने के कारणों का पता 

लगाया है; 

(3) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने विद्यालयों में लगे जल शोधक यत्रो के 

कार्यकरण के बारे मे कोई अध्ययन कराया @ ओर यदि हां, तो 

तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हँ 
कि विद्यालयों मेँ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जलशोधक 

कराए जाए? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जल कौ कमी वाले एक लाख स्कूलों 

मे पद रहे aed को सुरक्षित ओर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने 

के उदेश्य से पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय ने 14 नवम्बर, 2008 
को जलमणि योजना aka कौ थी। 

(ख) af 2008-09, 2009-10, 2010-11 ओर 2010-12 
(22.3.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान इस योजना के तहत 
शामिल किए जाने स्कूलों कौ संख्या ओर वास्तव शामिल किए गए 
स्कूलों कौ संख्या के संबंध मे राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण में 
दिया गया हे। 

(ग) ओर (घ) जीवाणु सम्मिश्रित, लोह या गदलापनं युक्त 
संदूषित जल वाले स्कूलों को अभिचिन्हित करने मे facia, राज्य 
सरकासँ के पेयजल कौ अूर्तिं ओर स्कूल शिक्षा से संबंधित 
विभागों के बीच सामंजस्य कौ कमी, प्रौद्योगिकी का चयन करने, 
निविदा/पुनः निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया में विलंब आदि के कारण 
योजना के अंतर्गत लक्ष्यां को पूर्णतः प्राप्त महीं किया जा सका। 

(ङ) ओर (च) पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 
2011-12 म जलमणि कार्यक्रम का स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा 

मूल्यांकन कराया था जिसने कवरेज, स्थापना में विलंब, तकनीको 
दोष, घटिया सेवा आदि से संबधित कुछ कमियों का उल्लेख किया 
mt पाई गई कमियों से सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया 

था ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सके। पेयजल ओर 
स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गदित उच्चस्तरीय तकनीकौ समिति ने 

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकिया/उत्पादन उपलब्ध कराए हँ जिनके बारे 4 

जलमणि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा 

सकता zi
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विवरण 

22.03.2012 कौ स्थिति के अनुसार जलमणि योजना के sete लक्षित^णमिल स्कूलों कौ सख्या 

क्र.सं, राज्य लक्ष्य (शामिल किए जाने उपलब्ध (शामिल किए गए स्कूलों कौ संख्या) 

वाले स्कलों की संख्या) 

2008-09 2009-10 कुल 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कूल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आंध्र प्रदेश 3449 6169 9618 449 3000 एनआर एनआर 3449 

2. बिहार् 3831 0 3831 50 3281 TR एनआर 3331 

3. wiles 964 0 ०64 एनआर 60 310 एन 370 

4. गोवा 44 0 44 एनआर एनआर एनआर 60 60 

5. गुजरात 2148 6681 8829 23 3932 5480 892 10327 

6. हरियाणा 873 0 873 एनआर एनआर एनआर 451 451 

7. हिमाचल प्रदेश 785 2960 3745 1 917 1905 एनआर 2823 

8, जम्मू ओर कश्मीर 2180 0 2180 एनआर एनआर एनआर 100 100 

9, meas 1253 0 1253 एनआर 896 474 एनआर 1370 

10. कर्नाटक 2600 3543 6143 एनआर 4457 6412 एनआर 10869 

11. केरल 1282 0 1282 एनआर एनआर एनआर एनआर एनआर 

12. मध्य प्रदेश 2734 0 2734 एनआर 570 2164 एनआर 2734 

13. महाराष्ट 4174 4174 8348 एनआर 882 2526 3899 7307 

14, ओडिशा 1730 1730 3460 एनआर 1639 1898 एनआर 3531 

15. पंजाब 817 1905 2722 19 697 1232 783 2731 

16. राजस्थान 3443 0 3443 एनआर 34 एनआर एनान 8589 

17. तमिलनादु 2074 6426 8500 105 7847 637 एनआर 8589 

18. उत्तर प्रदेश 6892 6892 13784 WSR 8288 2388 एनआर 10676 

19. उत्तराखंड 711 0 711 एनआर 50 661 WNT 828 

20. पश्चिम बंगाल 3016 3016 6032 एनआर 804 एनआर 1034 1838 

21. अरूणाचल प्रदेश 132 132 264 एनआर 132 135 162 429 

22. असम 3524 3524 7048 एनार 746 534 एनआर 1280 

23. मणिपुर 276 276 552 एन आन 92 176 एनार 268 

24. मेघालय 278 641 919 एनआर 245 67 143 455 
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1 2 3 4 5 

25. मिजोरम 68 915 983 एनआर 168 815 एनआर 983 

26. मागालेड 248 248 496 एनआर 115 248 एनआर 363 

27. सिक्किम 73 367 440 19 40 114 15 191 

28. त्रिपुरा 401 401 802 एनआर 300 841 85 1226 

कुल 50000 50000  100000 666 39192 29020 7741 76619 

एनआर-कोई सूचना नहीं। 

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त we की पहल में हिस्सेदारी ( अनुवाद 

2472. श्रीमती रमा देवीः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या प्रधानपत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या संयुक्त We संघ ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहल कौ 

है ओर ae देशों से इस पहल मेँ भाग लेने का अनुरोध किया 
है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने इस पहल मेँ भाग लेने हेतु अब तक 

संसद की अनुमति नहीं ली है; 

(घ) af a, तो इस बरे मेँ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

ओर 

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम saw 

है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी, a ‘wer के विरुद्ध 
संयुक्त we कन्वशन' (यएनसीएसी) को संयुक्त TS कौ महासभा 

द्वारा 31 अक्टूबर 2003 को अगीकार किया गया था। इस कन्वेशन 
मे अभी तक भारत सहित 159 स्टेट पार्टियां Zt भारत ने दिसम्बर, 

2005 मे wae पर हस्ताक्षर किए ओर मई, 2011 में इसका 

अनुसमर्थन किया। 

(ग) से (ङ) यूएनसीएसी के अधीन बाध्यता को पूरा करने 
के लिए 'विदेशी लोक पदाधिकारी रिश्वत निवारण तथा लोक 

SM संगठन पदाधिकारी विधेयक, 2011, को पहले ही लोक 

सभा में 25 मार्च, 2011 पुनःस्थापित किया जा चुका ZI 

भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति 

2473. श्री बलीराम जाधवः 

डां. पदम सिंह बाजीराव पारीलः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या प्रारूप भ्रष्टाचारं विरोधी रणनीति, 2010 को पारित 

किए जाने की संभावना है; 

(ख) यदि a, तो asad व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति काले धन के प्रवाह 

ओर बनामी संपत्ति इत्यादि पर रोक लगाने A सहायक होगी; 

ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा ओर उक्त रणनीति की 

कार्यप्रणाली क्या है? 

कार्मिक, लोक शिक्छायत ओर पेंशन मंत्रालय यें राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) देश मेँ सुशासन को aera देने 
के लिए dia सतर्कता आयोग ने “राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी 
रणनीति" का मसौदा तैयार किया है ओर इसे आयोग की वेबवाइट 

पर रखा है। आयोग ने जनता/पणधारियों से इसके बरे में 

रिप्पणियां/सुञ्ञाव भी मागे 2 

प्रस्तावित रणनीति देश कौ राष्ट्रीय एकता प्रणाली को प्रणालीबद्ध 

ओर सचेतन रूप में व्यवस्थित feu जाने पर केद्रित है। इस 

रणनीति के मसौदे में सरकार द्वारा कौ जाने वाली aaa ओर 

राजनीतिका संगठनों, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिको, गैर-सरकारी 

aa ओर सिविल सोसाइरी संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्वार्यों 

की सिफारिश की गई है।
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(ग) राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी रणनीति विदेशी dat मे जमा 
विना लेखे के रूपये के मुद्दे को सुलञ्ाती है ओर बेनामी लेन-देन 
का रोकना सुकर बनाती है। 

(घ) इस रणनीति मे he सरकार द्वार काले धन के लेन-देन 

ओर बेनामी संपत्ति आदि को रोकने के बारे मे सरकार द्वारा पहले 

से ही की गई कारवाई कौ सामान्य तौर पर रूपरेखा तैयार की 

a 

जैसाकि IR उल्लेख किया गया है ‘uty भ्रष्टाचार निरोधी 
नीति' मसौदा स्तर पर है ओर केद्रीय सतर्कता आयोग ने जनता/पणधारि्यो 
से इसके बारे में रिप्पणियां/सुञ्ञाव मागे है। 

एमटीएनएल ओर बीएसएनएल का अंश 

2474. श्री सी. शिवासामीः 

श्री अघलराव पाटील शिवाजीः 

श्री आनंदराव अडसुलः 
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः 
श्री तूफानी सरोजः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करगे किः 

(क) क्या व्यापके अवसंरचना होने के gage, पिछले तीन 
वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान विशेषकर पोरटेबिलिटी योजना शुरू 
होने के बाद से, एम.टी.एन.एल ओर बी.एस.एन.एल. की उपभोक्ता 
वृद्धि दर 4 गिरावट का रुख दिखा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या एमरीएनएल ओर बीएसएनएल कनेक्शन रखने वाले 
उपभोक्ताओं ने इनको सेवाओं कौ अकुशलता के कारण कनेक्छन 
तौरा दिये है; 

(घ) यदि a, तो उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर महाराष्ट 
म ओर राज्य-वार कितने उपभोक्ताओं ने एमटीएनएल ओर बीएसएनएल 
के कनेक्शन cle दिए है; ओर 

(ट) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) fred तीन at में भारत 
संचार निगम लिमिरेड (बीएसएनएल) के मोबाइल कनेक्शनों की 

निवल संवर्धन कौ बढ़ोत्तरी का रुख है जबकि महानगर टेलीफोन 

निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के मामले में गिराव का रुख है। 
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पिछले तीन at एवं चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल एवं 
एमटीएनएल द्वार शामिल किए गए निवल मोबाइल कनेर्व्शनों का 

ब्योरा नीचे दिया गया हैः- 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(31.12.2011 

तक) 

बीएसएनएल 10.50 16.59 22.96 7.02 

एमरीएनएल 0.95 0.61 0.38 0.27 

जनवरी, 2011 मेँ मोबाइल नम्बर पोरटबिलिरी (एमएनपी) के 

लागू हो जाने के बाद, बीएसएनएल में प्रारभिक अवधि a 

पोर्ट-आउर से पोर्ट-इन के मध्य अनुपात पूरी तरह उन्नत था। 
तथापि, बाद मेँ अगस्त, 2011 से दिसंबर 2011 तक सकारात्मक 

रूख रहा ओर मासिक आधार पर पोर्ट-आउर उपभोक्ताओं कौ 
अपेक्षा पोर्ट-इन उपभोक्ता ज्यादा 21 एमटीएनएल के मामले मे, 

मासिक आधार पर॒ पोर्ट-इन उपभोक्ताओं की अपेक्षा पोर्द-इन 

उपभोक्ता ज्यादा है। 

(ग) से (ङ) बीएसएनएल ओर एमरीएनएल के मोबाइल 
उपभोक्ता कभी-कभी सेवा कौ गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबधित 

समस्याओं का सामना करते है। तथापि, बीएसएनएल ओर एमरीएनएल 

दवारा उपलब्ध कराई गई मोबाइन दूरसंचार सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक 
रूप से कार्य कर रही है। मोबाइल खंड मे कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं 
मोबाइल नम्बर पोरटेबिलिरी (एमएनपी) के माध्यम से एक प्रचालक 

से किसी अन्य प्रचालक को अपनाने कौ सुविधा कौ उपलब्धता 
के कारण मोबाइल कनेक्शन का लेना ओर उन्हे जमा करना एक 

सतत प्रक्रिया है। मोबाइल खंड में कदी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 
बीएसएनएल ओर एमटीएनएल मे मोबाइल उपभोक्ताओं का सकल 

संवर्धन पिछले तीन वर्षो के दौरान सकारात्मक है। 

seeing डिलीवरी सर्विसेज 

2475. श्री संजय भोईः 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 
श्री आर. थामराईसेलवनः 

डो. पी. वेणुगोपालः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने at 
कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार नै कुछ सेवाओं, यथाः जन्म एवं मृत्यु 

पंजीकरण, भू-अभिलेख इत्यादि को चिन्हित करते हुए इन्हें नागरिको 

को इलैक्टकि स्वरूप में उपलब्ध कराने का विचार किया है;



459 प्रश्नो के 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है ओर इस प्रयोजनार्थं 

कितनी धनराशि आबंटित कौ गई है; 

(ग) इसे कब तक कार्यान्वितं किए जाने कौ संभावना है; 

(घ) क्या आम नागरिको को उक्त सेवाएं इलैक्टोनिक स्वरूप 

में उपलब्ध कराने मे चुनौतिया(समस्याएं पेश आ रही हैँ ओर यदि 
हां, तो तत्संबधी ai क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इन चुनौतियों का मुकाबला करने ओर इस 

योजना के तहत अन्य ओर सेवाओं को लाने के लिए क्या कदम 

उठाए गए रै? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
( श्री सचिन पायलट );: (क) से (ग) जी, हां महोदया। जन्म 
ओर मृत्यु का पंजीकरण तथा भू-अभिलेख जैसी सेवाएं ई-जिला 
एमएमपी तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 

(एनएलआरएमपी) का भाग है। सरकार नै ई-जिला मिशन मोड 

परियोजना (एमएमपी) को अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य 
जिला ओर उप जिला स्तर पर अधिक मात्रा में नागरिक केन्द्रित 

सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्टोनिक डिलीवरी करना हे। ई-जिला 

एमएमपी का परिव्यय 1663.08 करोड रु. है। ई-जिला एमएमपी 
के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन की समय-सीमा वर्ष 2010-11 

से 2014-15 ZI 

(घ) आम नागरिकों को इलेक्टोनिक रूप से सेवाओं कौ 

प्रदायगी मे सामने आ रही चुनौतियों में व्यवसाय प्रक्रिया पुनः 
इंजीनियरी, क्षमता निर्माण तथा राज्यों में आईसीरी मूलसंरचना कौ 

स्थापना शामिल है। 

(ङ) राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत राजव्यापी क्षेत्र 

नेटवर्क (स्वान), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी) तथा सामान्य सेवा 

केन्द्र (सीएससी) के रूप मे मुख्य आईसीरी मूलसंरचना राज्यों मे 

स्थापित की गई हे। 

एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया है 
जिसके अंतर्गत आम नागरिकों को इलेक्टोनिक रूप से सेवाओं कौ 

प्रदायगी करने के लिए प्रशिक्षित एवं विशिष्ट जनशक्ति अवधारणा 

तैयार करने तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 

उपलब्ध कराई जाती 21 इसके अतिरिक्त, क्षेत्र स्तर के सरकारी 
अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान feu जाते हे। 

ई-जिला एमएमपी मै सरकारी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण 

आवश्यक है ताकि वे नागरिको को इलेक्टरोनिक रूप मेँ सेवाओं 

की प्रदायगी करने मे समर्थं हो सके। 
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इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिसम्बर, 2011 मेँ लोक सभा मं 

इलेटनिक सेवा प्रदायगी विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया है जिसमे 
विधेयक के अधिनियमित होने के 5 वर्षो के अंदर सभी सार्वजनिक 

सेवाओं कौ इलेक्टँनिक रूप से प्रदायगी अनिवार्य करने का प्रस्ताव 

है। 

एयर इंडिया के पायलटों की हडताल 

2476. श्री अजय कुमारः 
श्री भास्करराव ara पाटील खतगांवकरः 

श्री आनंद प्रकार परंजपेः 

श्री संजय भोः 
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 
श्री सी. शिवासामीः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयर इंडिया के कुक पायलट ने 1 अप्रैल, 2012 
से हडताल पर जाने की धमकी दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oh क्या है; 

(ग) इन पायलयों की मुख्य मागें क्या हँ; ओर 

(घ) इस Waa मे सरकार द्वार क्या कारवाई कौ गर्ह tat 

जा रही है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

जी, a एअर इंडिया के विभिन्न संगठनो(एशोसिएशनो/गिल्डों के 

संयुक्त फोरम ने अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक, एअर इंडिया को एक 
नोरिस दिया था, जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि वे 2 अप्रैल, 
2012 को कार्य पर मौजुदा नहीं Wt aed कि उनके 21.3.2012 
तक के बकाया का भुगतान 31.03.2012 तक नहीं हौ जाता है। 
एअर इंडिया का प्रधन उनकी शिकायतों के निवारण के क्रममें 

विभिन संगठनो/एशोसिएशनी/गिल्डों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर 

बातचीत कर रहा है। 

[feat] 

Bas steel पर सुरक्षा उपकरण 

2477. श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीमती ऊषा ant: 

श्री राधा मोहन सिंहः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः
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(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डा सहित देश के विभिनं 

हवाईअटडों पर प्रचालकों द्वारा “ पेरीमीटर goo डिटेक्शन सिस्टम 

(पीआईडीएस) ओर एक्स-रे-मशीन" जैसे सुरक्षा उपकरण लगाए 

जाने के day में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा अन्य आसूचना 

अभिकरणों के निदेशो का पालन किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर दस day में 

लापरवाही बरतने वाले संगठनं/अधिकारि्यो के विरुद्ध क्या कारवाई 

कौ गई है; ओर 

(घ) देश के विभिन हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण लगाए 

जाने के जिले सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए teen जामे 

का प्रस्ताव है तथा इन्हे कब तक लगाये जाने की संभावना 2? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, a 

(ख) उपकरणों मे पीञईडीएस विभिन प्रकार की एक्सरे 

मशीनें, सुरक्षा कैमरा आदि शामिल है! 

(ग) प्रश्न नहीं sea 

Ca) नागर विमानन सुरक्षा व्यूरो ने विमान प्रचालन को सुरक्षित 

बनाने के लिए सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण८यंत्र लगाने 

के लिए विभिन्न विमानन सुरक्षा आदेश परिपत्र जारी किए है। इनका 
दुढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा 

ब्यूरो द्वारा नियमित निगरानी तथा निरीक्षण किए जाते Zi 

अध्यापकों की कमी 

2478. श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री प्रदीप कुमार सिंहः 

श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्री राम सिंह कस्वांः 

क्या पानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ओर 

माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों मे अध्यापकों की कमी की ओर 

गया है; 

(ख) यदि हां, तो fred तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान 
प्राथमिक, उच्य प्राथमिक ओर माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में 
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आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य-वार कितने अध्यापकों की आवश्यकता, 

कमी है; 

(ग) क्या केवलं केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास 

करने वालो को अध्यापक नियुक्त किया जाएगा ओर यदि हां, तो 

तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या उक्तं शर्तं से अध्यापकों को रिक्तियों को भरने में 

बाधा उत्पन होने कौ संभावना है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या टै; ओर 

(ङ) इस स्थिति मेँ सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई कौ 

गर्ह हे? 

मानव संसाधन विकास मरत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 
2010-11, जो शिक्षा के प्रारभिक स्तर पर वार्षिक आंकद संग्रहित 

करती हे, के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर राज्यवार शिष्य-शिक्षक का 

(2010-11) ओर स्कूल शिक्षा के 2009-10 के अनंतिम आंकडां 
के अनुसार माध्यमिक स्तर पर अनुपात संलग्न विवरण I मेँ दिया 

गया है। 

निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 

2009 के प्रवर्तन के अनुसरण मे प्रारंभिक शिक्षा A सर्वशिक्षा 
अभियान के तहत अध्यापकों कौ अतिरिक्त आवश्यकता 5.08 लाख 

अनुमानित कौ गर्हं et) शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल 

करने के लिए 2001-02 से 2009-10 तक कूल 12.82 419 

अध्यापक मंजूर किए गए थे जिनके AHA 31.03.2010 कौ 

स्थिति के अनुसार 10.30 लाख अध्यापक नियुक्त किए गए थ। 

आरटीईं अधिनियम के परिचालन मेंआ जाने के बाद वर्ष 2010-11 
ओर 2011-12 मे सर्वं शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों के 

6 82,788 पर मंजूर किए गए थे भर्ती मेँ संचयी प्रगति 12,26 441 

a) माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना 

q अन्य बातों के साथ-साथ शिष्य-शिक्षक अनुपात बदाने के लिए 

वर्तमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों कौ भर्ती 
का प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 

अतिरिक्त अध्यापकों कौ अनुमानित आवश्यकता 1.79 लाख हे। 

asta माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत राज्य सरकारों 

ओर स्थानीय निकायो द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान माध्यमिक स्कूलों 

के लिए 54.352 अतिरिक्त अध्यापक मंजूर किए गए zi 

(ग) से (ङ) and अधिनियम कौ धारा 23 की उपधारा 

(1) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 4 

23 अगस्त, 2010 कौ अधिसूचना में कक्षा-] से णा में अध्यापक 
के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति at
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न्यूनतम अर्हता निर्धारित कौ atl इसमें अन्य बातों के साथ यह 

उपवबंधित किया गया धा कि आरटीर् अधिनियम at धारा (2) के 

खंड (ढ) मेँ निर्दिष्ट किसी स्कूल में किसी अध्यापक शिक्षा परिषद् 

BRI निर्मित दिशा- निर्दशो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित 

कौ जाएगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीईरी) आयोजित करने के 

लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् कौ ओर से जारी दिशा- निर्देशों 

के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक जो समुचित 

सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के अपने संपूर्ण व्यय अथवा व्यय 

के किसी भाग को पूरा करने के लिए सहायता अथवा अनुदान 

प्राप्त कर रहा है, कौ ओर से स्थापित उसके स्वामित्वाधीन अथवा 

उसके द्वारा नियंत्रित है, के लिए लागू होगा! 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह भी उपबंधित करती है कि 

यदि कोई राज्य सरकार विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र कोई 

अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का निश्चय करती 

है, तब उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्कूल केन्द्र सरकार द्वारा 

आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पर विचार ait तथापि, कोई 

Ua स्कूल, जो अपनी खर्चे पूरे करने के लिए समुचित सरकार 

अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता 

अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है या तो केन्द्र सरकार द्वारा 
आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा किसी राज्य सरकार 

विवरण 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रारभिक स्तर पर माध्यमिक स्तर् 

रिष्य-शिक्षक पर् शिष्य-शिक्षक 

अनुपात अनुपात 

(डीआईएसई (एसएसई 
2010-11 2009-10 

के अनुसार) के अनुसार) 

1 2 3 

अंडमान ओर निकोबार 10 16 

दरीपसमूह 

आन्ध प्रदेश 20 29 

अरुणाचल प्रदेश 18 21 

असम 21 22 

बिहार् 58 59 

चण्डीगढ 24 38 
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1 2 3 

छत्तीसगद 24 39 

दादरा ओर नगर हवेली 40 19 

दमन ओर दीव 30 18 

दिल्ली 36 33 

गोवा 24 18 

गुजरात 31 29 

हरियाणा 26 26 

हिमाचल प्रदेश 16 23 

जम्मू ओर कश्मीर 13 14 

्ारखंड 41 60 

कर्नाटक 26 24 

केरल 21 27 

लक्षद्रीप 14 12 

मध्य प्रदेश 35 32 

महाराष्ट 30 | 34 

मणिपुर 19 27 

मेघालय 16 26 

मिजोरम 14 13 

नागालैण्ड 20 24 

ओडिशा 26 22 

पुदुचेरी 16 23 

पंजाब 19 29 

राजस्थान 26 22 

सिक्किम 12 8 
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1 2 3 

तमिलनाडु 29 38 

त्रिपुरा 19 25 

उत्तर प्रदेश 44 57 

उत्तराखंड 23 18 

पश्चिम बंगाल 30 51 

कूल 30 30 # 

विधानमंडल।संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा 

पर विचार करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है। अध्यापक 

के रूप मे नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की 

न्यूनतम अर्हता के रूप में अध्यापक पात्रता परीक्षा को शामिल 

करने का मूलाधार निग्न प्रकार हैः 

(1) यह भर्ती प्रक्रिया में अध्यापक गुणता का राष्ट्रीय स्तर 

ओर daa स्थापित करेगी) 

(2) यह अध्यापक शिक्षा संस्थानों ओर इन संस्थानों के 

विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर में ओर सुधार करेगी। 

(3) यह सभी पणधारियों कौ एक सकारात्मक संकेत देगी 

कि सरकार अध्यापक कौ गुणवत्ता पर विशेष बल 

देती है। 

(अनुकाद)] 

Tat W डाकघर 

2479. श्री संजय निरुपमः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

श्री अम्बिका asi: 

श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री कोडिकुननील सुरेशः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wit यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश में राज्य-वार कितने डाकघर कार्यरत है; 

(ख) राज्य-वार ओर परिमंडल-वार कितने गांवों मे डाकघर 

खोले जा चुके है; 
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(ग) क्या अभी भी अनेक गांवों विशेषकर मध्य प्रदेश, बिहार् 

ओर पश्चिम बगाल में डाकधर/उप-डाकघर ue जाने बाकी है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार कौ एसे mat को डाकघर सुविधाएं प्रदान 

किए जाने की योजना है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा an 2 ओर देश के सभी 

गावो मे डाकधर सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना 

2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
( श्री सचिन पायलट ): (क) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार 

देश में कार्यरत डाकघर कौ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में 

दी गई है 

(ख) डाकघर वाले गांवों कौ रान्य-वार एवं सर्किल-वार संख्या 

संलग्न विवरण-मे दी गर्ह है। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार 

मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल मे डाकघर रहित गांवों की 

संख्या निम्नानुसार 2: 

क्र.सं सर्किलौ के नाम डाकघर रहित 

गांवों कौ संख्या 

1. मध्य प्रदेश 44975 

2. बिहार 30681 

3. पश्चिम बगाल 30271 

3.1 अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 414 

3.2 सिक्किम 266 

कुल 106607 

(ङ) ओर (च) डाकघर खोलना एक निरंतर चलने वाला 

कार्यकलाप दै निर्धारित मानदंडोँ के पुरा होने, योजना सहायता तथा 
कार्यबल कौ उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते है। 

तथापि, देश के सभी गांवों मे डाक सेवाएं उपलब्ध हैँ, क्योकि डाक 

विभाग पत्र पेटियों कौ नियमित निकासी एवं डाके के वित्तरण को 

सुनिश्चित करता है। विभाग डाक आउटलेयों के माध्यम से होने 
वाली विक्री के अतिरिक्त डाकियों/विवरण एय के माध्यम से 

डाक-रिकयो एवं लेखन सामग्री कौ fact भी सुनिश्चित करता 21
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विवरण 7 

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देश मे कार्यत srr? (श्रेणी-वार) की राज्यवार सख्या 

wy a. सर्किल की नाम प्रधान डाकघर उप डाकघर yeaa ईडीबीओं कुल उाकघरों कौ 

कुल सख्या 

शहरी ग्रामीण शहरी mm wt ग्रामीण शहरी ग्रामीण शहरी ग्रामीण 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. आध्र प्रदेश 91 4 977 1366 0 0 278 13425 1346 14795 16141 

2. असम 19 0 218 3 0 0 65 3315 302 302 4004 

3. विहार 30 | 308 616 1 0 45 7964 474 8581 9055 

4. छत्तीसगद् 10 0 213 117 0 0 12 2773 295 2890 3125 

5. दिल्ली 12 0 408 4 0 0 13 7 493 82 575 

6. गुजरात 34 0 63 651 0 0 86 7512 76 863 8926 

61 दाद ओर नगर हवेली 0 0 ] 3 0 0 0 34 | 37 38 

62 दमन ओर दीव 0 0 4 3 0 0 0 12 4 15 19 

1. हरियाणा 16 0 294 180 0 0 0 24 340 222 266 

8. हिमाचल प्रदेश 15 3 98 346 0 0 6 2309 119 2658 277 

9, जम्मू ओर कश्मीर 9 0 18 90 0 0 43 1389 24 14799 169 

10. ञ्ञारखंड 13 0 224 215 0 0 30 2613 267 2828 3095 

11. कर्नाटक 59 0 88 809 0 0 244 7772 1191 8581 9772 

12. केरल 45 6 486 9 0 0 435 3123 966 4091 5057 

12.1 agra 0 0 0 7 0 2 0 1 0 10 10 

13. मध्य प्रदेश 43 0 693 320 0 0 17 7137 853 7457 8310 

14. महाराष्ट 59 0 1103 % 0 0 106 10376 126 11334 1260 

14.1 गोवा 2 0 45 57 0 0 7 147 54 204 258 

15. पूर्वत्र 

1.1 अरुणाचल प्रदेश 1 0 17 31 0 0 0 250 18 281 299 

15.2 मणिपुर 1 0 25 28 0 0 18 62; 44 653 697 

15.3 मेघालय 2 0 27 35 0 0 2 424 31 459 490 

15.4 मिजोरम 1 0 15 23 0 0 2 330 41 353 394 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

15.5 नागालैंड 0 16 24 0 10 2 2 311 338 

156 त्रिपुर 3 0 28 53 0 25 605 56 658 714 

16. ओडिशा 35 0 497 66 1 46 6922 S78 7588 8161 

17. पंजाब ॥ 0 378 323 0 {2 300 411 3393 3804 

17.1 चंदीगद् 1 0 38 2 0 2 6 4] 8 49 

18. राजस्थान 46 1 5 70 0 36 8944 669 9652 10321 

19. तमिलनाडु 93 0 1323 13 0 345 8899 1761 10210 भ 

19.1 पूदुचेरी 1 0 22 9 0 13 49 36 58 94 

20. उत्तराखंड 13 0 176 196 0 15 2315 204 251] 7; 

21. उत्तर प्रदेश 71 0 1595 854 0 243 14877 1909 1573 17640 

22. पश्चिम बगाल 45 0 923 738 0 119 6926 1087 7664 8751 

22.1 अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 1 0 10 16 0 1 13 12 99 101 

22.2 सिक्किम ] 0 10 12 0 0 186 11 198 209 

794 15 12542 12113 3 2489 {26909 15826 1349040 15466 

कुल 809 24655 4 12939 1454866 

विवरण IT 
1 2 3 

डाकषर वाले Wal की सरकिल-वार^राज्य-कार सख्या 

(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार) 6.1 दादरा ओर नगर हवेली 38 

क्र.सं सर्किलो डाकघर वालं 6.2 दमन एवं दीव 14 

के नाम गावं कौ संख्या 7. हरियाणा 2321 

1 2 3 8. हिमाचल प्रदेश 2660 

1 आंध्र प्रदेश 15010 9 जम्मू ओर कर्मौर 2316 

2. असम 3702 10. = - ARES 2828 

3. बिहार 8942 11. कर्नाटक 8686 

4.  छन्तीसगढ 2906 12. केरल 1457 

5 दिल्ली 76 12.1  लक्षद्रीप 10 

13. मध्य प्रदेश 7396 6. गुजरात 8044 



8 चैत्र, 1934 (शक) 471 प्रश्नं के 

1 2 3 

14. महाराष्ट 11508 

14.1 गोवा 215 

15. पूरवात्तर 

15.1 अरुणाचल प्रदेश 252 

15.2 मणिपुर 653 

15.3 मेघालय 460 

15.4 मिजोरम 355 

15.5 नागालैंड 292 

15.6 त्रिपुरा 731 

16. ओडिशा 7595 

17. पंजाब 3391 

171 «AEM 10 

18. राजस्थान 9683 

19. तमिलनाडु 11150 

i9.1 पुदुचेरी 64 

20. उत्तराखंड 2511 

21. उत्तर प्रदेश 15632 

22. पश्चिम बगल 7639 

22.1 अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 87 

22.2 सिक्किम 186 

कुलं 138820 

[feet] 

वार्बिक विकास दर 

2480. श्री हर्षं वर्धनः 
श्री अजुन रायः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या प्रधानमंत्री कौ वित्तीय सलाहकार परिषद के अनुमान 

के अनुसार वार्षिक विकास दर प्राप्त किए जाने की संभावना है; 
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(ख) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 कौ अनुमानित वार्षिक 

विकास दर ओर मुद्रास्फौति द्र सहित तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या भारी विदेशी निवेश से अनुमानित विकास द्र में 

तेजी आने की संभावना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान wares में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार); (क) ओर (ख) प्रधानमंत्री कौ 
आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी आधिक समीक्षा 2011-12 में 

अनुमान लगाया है कि वर्षं 2012-13 के दौरान अर्थव्यवस्था का 
विकास 7.5 से 8.0 प्रतिशत तक होने की संभावना है! परिषद ने 
यह भी अनुमान लगाया है कि वर्षं 2012-13 मेँ मुद्रास्फीति दर 
ओसतन लगभग 6 प्रतिशत रहेगी। 

(ग) ओर (घ) परिषद ने निवेश तथा विकास हेतु उन्नत -घरेलू 
स्थितियों के साथ पूंजी प्रवाह को बढावा देने कौ आवश्यकता पर 
बल दिया है। इस वर्ष 2012-13 के लिए 34.0 बिलियन अमेरीकौ 
डोलर के विदेशी निवेश के लक्ष्य का अनुमान लगाया है। इसमे 

निवल अनुपातिक निवेश तथा संविभाग पूजी शामिल है। 

[अनुवाद] 

अवैध खनन 

2481. श्री WIT कुमार मजुमदारः 

श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः 

श्री पी.आर. नटराजनः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्री मनोहर facet: 

राजकुमारी रतना सिंहः 

श्री एस. Waar: 
प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

श्री ayaa लागुरीः 
श्री कामेश्वर dar: 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

श्री राम सिंह राठवाः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अवैध खनन ओर कोयले कौ चोरी के 

कारण होने वाली वित्तीय हानि के साथ-साथ जान की हानि का 

मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;
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(ख) यदि a, तो देश मेँ अवैध खनन के कारणों सहित 
तत्सबरधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बगाल ओर unas सहित 
विभिन राज्यों में हो रहे अधाधुंध अवैध खनन को रोकने के लिए 
पुलिस, सीआईएसएफ ओर आसूचना विभागों को शामिल करके 
एक उच्चस्तरीय निगरानी स्कंध का गठन किया है; 

(घ) यदि a, तो aad} व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस निगरानी cee द्वारा किस सीमा तक अवैध कोयला 

खनन को रोके जाने की संभावना 2? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) इस संबंध में, ores सरकार ने, अन्य बातों 

के साथ-साथ इस गतिविधि में शामिल मुख्य तत्वों की सामाजिक 

आर्थिक स्थितियो/जनसांखि्यिकौय रूपरेखाओं ओर अवैध खनन के 

बीच आपूर्ति पर इन्टर लिंकेजों कौ जाच करने, विभिन क्षेत्रो में 
अवैध रूप से खनित कोयले की मांग डायनामिक्स को समञ्जन तथा 
सामाजिक स्वीकार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय दीर्घकालिकता 

ओर व्यवहारिक क्रियान्वयन, समस्या की विद्यमानता, फैलाव तथा 
गभीरता आदि मेँ स्थित उपशमन उपायों का पता लगाने तथा सुञ्चाव 

देने के लिए इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद तथा जेवियर Gaz 

रिसर्च इस्टीच्यूर, जमशेदपुर के माध्यम से अध्ययन आरंभ किया 
था। रिपोर्ट मेँ जो व्यक्तियों को अवैध कोयले कौ आपूर्ति कौ 
Jan कार्यकलापों मे आगे ser अथवा उनमें शामिल करने बाले 
निम्नलिखित मुख्य कारकों को सुञ्ाव दिया गया हैः- 

1. भूमिहीनता/मार्जिनल लैँडहोल्डिग 

2. आजीविका के लिए अवैध कोयला आपूर्ति चेन पर 
निर्भरता 

3. वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी 

4. निरक्षसता तथा निम्न साक्षरता स्तर 

5. ऋण का WH, बिचौलियो^कोयला माफिया द्वारा 

दबाव, कोयले को आसान उपल ब्धता। 

6. अवैध कोयले की बाजार मेँ मांग 

7. अवैध कोयले से बेहतर आर्थिक लाभ 

8. सरकारी ओर कोयला कंपनियों की असफलता 

TRUSS के अनंतिम अनुमान के अनुसार 2006 तक 

कोल इंडिया लि. को अवैध कोयले के कारण 106 करोड स की 
हानि हई ओर आारखंड सरकार को प्रति वर्ष 34 करोड रु. की 
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अनुमानित हानि Sei तथापि, इस अध्ययन में कोयले के अवैध 

खनन ओर चोरी के कारण जान की हानि का आकलन नहीं किया 
गया। 

(ग) से (ङ) जी, हां महोदया। पश्चिम बंगाल सरकार ओर 
ज्ञारखण्ड सरकार ने अधाधुध अवैध कोयला खननं को नियत्रित 
करने के लिए राज्य ओर जिला स्तर पर कार्यबल समूह का गठन 
किया है जिसमे पुलिस, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के 
पदाधिकारी ओर आसूचना विभाग शामिल di उम्मीद है कि उपर्युक्त 

प्रयास इन गतिविधियों को रोकने में सहायक होगे। 

[fe] 

पोस्ट वैक 

2482. श्री दत्ता Te: 

श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः 

श्री प्रताप सिंह बाजवाः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) डाकघर मे, विशेषरूप से गैर-मेटौ शहरों ओर ग्रामीण 
क्षेत्रों मे आरम्भ किए जाने वाले एटीएम सहित afm 
कार्यकलापो/कारोबार का विवरण क्या है; 

(ख) क्या वित्त मत्रालय ने डाक बैक सहित उक्त परियोजना 

को अनुमोदित किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) वर्तमान में उक्त परियोजना कौ स्थिति क्या 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) डाक विभाग 100 वर्षो से भी अधिक 

समय से वित्त मंत्रालय कौ तरफ से लघु बचत योजनाओं का 
प्रचालन कर रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित स्कौम लागू हैः 

(i) बचत खाता Gi) Aad जमा () सावधि जमा 

(iv) मासिक आय स्कौम (*) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 

(vi) लोक भविष्य निधि स्कौम (शी) US बचत पत्र 

(Vial एवं श्रवां निर्गम) 

सभी विभागीय seen मेँ कोर dfn समाधान (सीबीएस) 
प्लैटफार्म शुरू करने कौ योजना है जिसमे देश भर के मेटो एवं 
गैर मेटो शहरों मे चुनिंदा डाकघरो मे एटीएम प्रदान करना शामिल 

है। फिलहाल, ग्रामीण क्षेत्रो मे एटीएम शुरू करने का कोई प्रस्ताव 
नहीं है।
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(ख) ओर (ग) वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं मे 

कोर af समाधान (सीबीएस) प्लेरफार्म शुरू करने के लिए 

सेद्धातिक अनुमोदन दे दिया है लेकिन अभी तक डाक बैक पर 

कोई जवाब नहीं दिया zi 

(घ) एटीएम सहित कोर बेरकिंग समाधान (सीबीएस) शुरू 

करने हेतु विक्रेता को चयन प्रक्रियाधीन है ओर विभाग ने डाक 

मैक पर विस्तृत परियोजना रिपोर (डीपीआर) तैयार करने हेतु एक 

परामर्शदाता को तैनात करने का निर्णय लिया है। 

( अनुवाद] 

नवोन्मेषण विश्वविद्यालय 

2483. श्री सोमेन पित्रा 

श्री हरिन पाठकः 

श्रीमती दर्शना जरवोशः 

क्या प्रानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या शिक्षण ओर अनुसंधान 4 विश्वस्तरीय मानक प्राप्त 

करने के लिए नवोन्मेषण विश्वविद्यालयों कौ स्थापना के प्रस्ताव को 

अतिम रूप दे दिया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर एसे विश्वविद्यालयों 

की स्थापना के क्या उद्देश्य है; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों कौ स्थापना कौ 

रूपरेखा तैयार कर ली 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) कब तक एसे विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जाने कौ 

संभावना रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 

-ॐी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) शोध एवं नवाचार विश्वविद्यालय 

की स्थापना हेतु एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 

इस प्रस्ताव का उद्देश्य शिक्षण एवं शोध के बीच सहक्रियता को 

प्रोनत करने तथा वैश्विक स्तर पर शिक्षण, अधिग्रम एवं शोधन 

के लिए मान्यता प्रदत्त शोध एवं नवचारी विश्वविद्यालयों कौ स्थापना 

करना तथा se निगमित करना है। ये विश्वविद्यालय भारत को एक 
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वैश्विक ज्ञान हब के रूप में स्थापित करने तथा अन्य उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं के लिए उत्कृष्टता हेतु बेचमार्क स्थापित करने के 

स्रोत के रूप में कार्य ath 

(ग) से (ङ) प्रस्तावित विधान में शोध एवं नवाचारी 

विश्वविद्यालयों कौ स्थापना हेतु waa प्रदान किया जाएगा, 

जिनकी स्थापना सार्वजनिक निधियन, पूर्णतः प्राइवेट निधियन तथा 

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से कौ 

जाएगी। 11 वीं एवं 12 वीं योजना अवधि में 14 एसे सार्बजनिक रूप 

से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों कौ स्थापना किए जाने का प्रस्ताव 

21 एेसे विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना संसद् द्वारा विधान 

परित किए जाने पर समाश्रित होगा। | 

[fet] 

सामान की चोरी 

2484. श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः 

श्री Wet नाना पाटीलः 

श्री प्रदीप ane सिंहः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर सामान कौ 

चोरी कौ घटनाओं का पता चला है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वषो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं में विमानपत्तन-वार सामान कौ चोरी के कितने मामलों(शिकायतों 

का पता चला है; 

(ग) कितने मामले निपराए गए तथा कितने मामले लंबित 

है; | 

(घ) क्या aoe उक्त मामलों मे विमानपत्तन के स्टाफ को 

लिप्त पाया गया है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है ओर 

उनके विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई 2; ओर 

(ङ) विमानपत्तनों पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए 

सरकार ने क्या कदम saw है? 

नागर विमानन मत्री ( sft अजित सिंह): (क) से (ङ) 

सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रेख दी 

जाएगी!
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( अनुकाद्। 

मंगलोर gag दुर्घटना 

2485. श्री कोडिकुनील सुरेशः 

श्री अब्दुल रहमानः 

डां. सुचारू रजन हल्दरः 

श्री shat. चन्द्रे गौडाः 
श्रीमती ज्योति ad: 

डो. विनय कुमार पाण्डयः 

श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 
श्री नारनभाई कछाडियाः 
श्री ई.जी. सुगावनमः 

क्या नागर विप्ानन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) मंगलौर हवाई दुर्घटना कौ जांच करने वाली समिति कौ 

सिफारिशों के कार्यान्वयन में क्या प्रणति हुई है; 

(ख) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के निदेशानुसार 

अंतर्राष्ट्रीय HAT के अनुरूप उक्त दुर्घटना में मारे गए सभी 
यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान कर 
दिया है ओर यदि दहा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्क कारण हैँ ओर उक्त मुआवजे 
की वित्तरण प्रक्रिया मै तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा saw 

गएप्रस्तावित कदम क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार एयर vaca से यात्रा सहित 

हवाई यात्रा के दोरान es किसी भी दुर्घटना के लिए घरेलू ओर 
ante यात्रियों के मुआवजे मेँ समानता लाने का है ओर यदि 

हां, तो await at क्या है; ओर 

(ङ) क्या न्यायालय से बाहर समद्मौता किए जानै कौ बात 

सामने आई है ओर यदि a, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया 
सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जाच 

न्यायालय की रिपोर्ट मे कौ गई 45 सिफारिश मे से 31 को 

क्रियाम्वित किया जा चुका है ओर 14 सिफारिशों का क्रियान्वयन 
किया जा रहा है) 

(ख) ओर (ग) wr इंडिया नै 121 मामले सुलञ्ञा लिए 
है, जिनमें से 97 मामले पूर्ण एवं अंतिम आधार पर, 17 मामले 
केरल उच्च न्यायालय द्वारा feu गए निर्णय के अनुसार ओर 7 
मामले आंशिक आधार पर Yee गए Zi मुआवजे के वितरण 
की प्रक्रिया में तेजी लाने के fe मुंबई ओर मगलौर में नियमित 

aah की जाती है। 
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(घ) मामला विचायाधीन है। 

(ङ) एअर इंडिया एक्सप्रेस ने न्यायालय से बहार किसी भी 

समाधान हेतु मंगलौर विमान हादसे के किसी भी पीडित से संपर्क 

नहीं किया 2 

ऊर्जा Gat को कोयले की आपूर्ति 

2486. श्री छिव कुमार sar: 

श्री पी.आर. नटराजनः 

श्री रमेश विश्वनाथ काटूटीः 
श्रीमती दीपा दासमुशीः 
श्री इन्दर सिंह amen: 

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 
श्री रामसिंह कस्वाः 
श्री के. नारायण रावः 

श्री yes नाथ रायः 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः 

श्री fara सिंह aden: 

श्री नरहरि महतोः 

श्री मुकेश भैरवदानजी veal: 
श्री पोननम प्रभाकरः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) कोयले कौ की गई मांग ओर कोल इंडिया लिमिटेड 

(सीआईएल) ओर उसकौ सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्य 
सरकारों को उनके विद्युत asl के लिए कोयलै कौ विगतं तीन 
asl के दौरान वर्ष-वार, मात्रा- वार, राज्य-वार ओर ग्रेड-वार आपूर्ति 

का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या Manu ओर इसकी सहायक कंपनियों नै विभिन 

राज्यो को ई-नीलामी के माध्यम सरे भी कोयले कौ आपूर्ति कौ 

है; ओर 

(ग) यदि a, तो ई-नीलामी के ames सहित विगत तीन 

वर्षो के दौरान ई नीलामी के माध्यम से राज्य-वार, मात्रा-वार ओर 

वर्ष-वार कौ गईं आपूर्ति का व्यौरा क्या 2? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) वार्षिक योजना के प्रतिपादन कौ प्रक्रिया के दौरान कोयला 

म॑त्रालय/योजना आयोग कोयला खपत क्षत्र-वार देश कौ समग्र माग 

का आकलन करता 21 तथापि, fred तीन वर्षो का विद्युत 
उपयोगिताओं को कोयले ओर कोयला उत्पादों के प्रेषण का 

राज्य-वार AN निम्नानुसार हैः- 
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(मिलियन टन में) 

राज्य का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 

दिल्ली 5.85 5.12 3.79 

हरियाणा 9.51 10.5 1 3.36 

पंजाब 5.94 5.47 4.47 

राजस्थान 13.81 13.64 14.51 

उत्तर प्रदेश 52.39 52.4 54.99 

गुजरात 18.89 18.19 18.46 

छत्तीसगद 25.48 30.48 ` 33.42 

मध्य प्रदेश  31.8 32.03 30.79 

महाराष्ट 35.44 35.09 32.94 

आध्र प्रदेश 13.55 10.35 10.95 

कर्नारकं 4.52 3.34 3.27 

तमिलनाडु 13.53 12.97 12.64 

बिहार 7.41 9.44 10.54 

anes 6.92 7.58 7.33 

ओडिशा 22.32 23.47 21.16 

पश्चिम बंगाल 28.47 27.97 31.53 

कुल 295.83 298.04 304.14 

ग्रेड-वार ओर रान्य-वार प्रेषण का व्यौरा नहीं रखा जाता है। ara ई नीलामी लंबी अवधि अर्थात एक वर्ष के लिए कोयला 

(ख) ओर (ग) ई-नीलामी में सभी उपयोगिताओं को उनके 
द्वारा निर्धारित मूल्य पर कोयला खरीदने का अवसर प्रदान किया 

प्राप्त करने के प्रावधान के साथ वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए 

ही है। ई-नीलामी कोयले कौ आपूर्ति उपभोक्ता-वार की जाती है 
न कि रज्य-वार। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 

जाता हे। मौके पर ईनिलामी के अंतर्गत कोई क्रेता कोयला खरीदने fsa तीन वषो के दौरान विभिन राज्यो मे स्थित बोलीकर्ताओं 
के लिए भाग ले सकता है। ओर बोली लगा सकता है! तथापि, को आपूर्तित कोयले की मात्रा निम्नानुसार हैः- 

(ओकड मि.ट. में) 

उपभोक्ताओं के राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 

1 2 3 4 

बिहार 0.61 0.71 1.01 

पश्चिम बंगाल 3.37 2.58 1.27 
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॥ 2 3 4 

उत्तर प्रदेश 3.66 3.89 3.57 

ओडिशा 9.47 15.52 21.70 

मध्य प्रदेश 4.44 4.1] 2.94 

महाराष्ट 3.92 3.81 4.32 

गुजरात 0.12 0.01 0.04 

राजस्थान | 0.96 0.42 0.18 

दिल्ली 1.45 0.10 0.13 

पजाब 0.70 0.50 0.36 

हरियाणा 0.06 0.06 0.11 

तमिलनाडु 0.04 0.00 0.02 

आंध्र प्रदेश 0.08 0.07 0.07 

कर्नाटक 0.02 0.00 0.01 

केरल 0.01 0.00 0.00 

जम्मू ओर कश्मीर 0.00 0.02 0.02 

हिमाचल प्रदेश 0.02 0.00 0.03 

असम 0.09 0.12 0.10 

छत्तीसगद 6.38 7.18 7.41 

ज्यारखण्ड 4.91 5.55 4.72 

उत्तरांचल 0.15 0.30 0.22 

अरुणाचल प्रदेश 0 0.00003 0.00003 

अन्य 0.00 0.05 0.09 

सीआईएल 40.46 45.02 48.34 

(क) क्या विमानपत्तनोँं को var शुरू करने के लिए 

डीजीसीए द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होता है तथा 

2487. श्री शिवराम गौडाः यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
श्रीमती भावना पाटील गवलीः मे विमानपलनो 
श्री गणेशराव नागोराव वूधगांवकरः (ख) क्या देश में कार्य कर रहे बहुत से विमानपत्तनों के 

श्री संजय सिंह चौहान; पास एेसे asda नहीं 2; 

Thoda प्राप्त विमानपत्तन 

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तन- वार, राज्य-वार तथा लाइसंस-वार 
क्या नागर विमानन मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 5 

? तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;
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(घ) गैर-लाइसेस प्राप्त विमानपत्तनों को कार्य करने से रोकने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई है/किए जाने का प्रस्ताव 

है; ओर 

(ङ) क्या उक्त विमानपत्तन सभी संरक्षा उपायों का क्रियान्वयन 

कर रहे है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2? 

नागर विमानन मंत्री श्री अजित सिंह); (क) इकाओं द्वारा 

अंगीकृत प्रमाणीकरण कौ अपेक्षा का क्रियान्वित करने के उद्देश्य 

से 2004 मे संशोधित वायुयान नियम 1937 के नियम, 78 के 

अनुसार, किसी भी एयरोडोम का उपयोग किसी अनुसूचित हवाई 

परिवहन सेवा द्वारा अवतरण ओर प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप 

मे या हायर अथवा far के लिए यात्रियों अथवा art का वहन 

करने वाले किसी भी विमान द्वारा अनेक अवतरणों ओर प्रस्थानां 

के उद्देश्य से तब तक नदीं किया जाएगा जब तक कि इसे इस 

wiser लाइसेंस प्रदान न किया जा चुका हो, ओर यह इस 

लाइसेंस में निर्धारित wal के अनुसार न हो। 

(ख) अब तक 67 हवाईअड्डे जहां अनुसूचित उड़ान प्रचालन 

हो रहे रै, को ada दिया जा चुका 21 हवाई अड्ढ को लाइसेंस 

देना एक अनवरत प्रक्रिया है। 

(ग) ओर (घ) हवाईअड्डे जिन्हे आवश्यकतानुसार लाइसेंस 

दिया जाना बाकी है उनका व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया eI 

ada दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है तथा शेष हवाईअड्डे 

जहां अनुसूचित उडान प्रचालन हो रहा है, Se 30 जून, 2012 
तक लादसेस प्राप्त कर लेना होगा। 

(ड) ये हवाईअड्डे प्रचालनिक हँ तथा इनका प्रब॑धन भारतीय 

विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार तथा रक्षा मत्रालय द्वारा संरक्षा 

अपेक्षाओं के अनुसरण में किया जाता हे। 

विवरण 

अनुसूचित उडान प्रचालन वाले हवाई अड्डों कौ सूची 

1 2 3 4 

1. पटना बिहार ए आई 

2. दीव दमन एवं दीव राज्य सरकार 

3. इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एम at डी 

4. बागडोगरा पश्चिम बंगाल एम ओ डी 

5. भुज गुजरातं एम ओ डी 

6. चण्डीगद् यूटी एम ओ डी 

7. गोरखपुर उत्तर प्रदेश एम ओ डी 

8. ग्वालियर मध्य प्रदेश एम ओ डी 

9. जम्मू जम्मू ओर कश्मीर एम ओ डी 

10. जाममगर गुजसत एम at डी 

11. जोधपुर राजस्थान एम ओ डी 

12. जोरहार असम एम ओ डी 

13. कानपुर उत्तर प्रदेश एम ओ डी 

14. लेह जम्मू ओर कश्मीर एम ओ डी 

15. पठानकोर पंजाब एम ओ डी 
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16 पुणे महाराष्ट एम ओ डी 

17 श्रीनगर जम्मू ओर कश्मीर एम ओ डी 

18 सिलचर् असम एम ओ डी 

19 तेजपुर असम एम ओ डी 

20 थ्वाइसे जम्मू ओर कश्मीर एम ओ डी 

21 गोवा गोवा एम ओ डी 

22 पोर्टब्लेयर् अंडमान एम ओ डी 

23 विशाखापत्तनम आध्र प्रदेश एम ओ डी 

24 नासिक महाराष्ट एम ओ डी एचएएल 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन में वृद्धि 

2488. श्री agra सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या मानव संसाधन विकास wat यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) वर्षं 2011-12 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
सहित wy विश्वविद्यालयों द्वार उपयोग नहीं की गई निधियों का 

विश्वविद्यालय-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन विश्वविद्यालयों को 

किए गए आबंटन।प्रस्तावित आबंटन का विश्वविद्यालय-वार व्योरा 

क्या हे; 

(ग) क्या 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छात्रं के अनुपात 
के अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय कौ अपेक्षा कम बजर आबंटन किया गया था; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी oh ओर इसके कारण क्या हे; 
ak 

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वास बनारस हिदू 
विश्वविद्यालय ओर अन्य विश्वविद्यालयों को प्रति छात्र बजट आवंटन 
मे वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गपप्रस्तावित कदम क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती डी. 
पुरन्देशवरी ): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित 
किया है कि af 2011-12 के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
( बीएचयू) सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की शीर्ष “ सामान्य विकास 
अनुदान" के seria 107211.62 लाख रु. विनिर्मुक्त किए गर् हैँ 
जिसके विरुद्ध इन विश्वविद्यालयों 4 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार 
की 76697.97 लाख रु. कौ सीमा तक निधियों कौ उपयोगिता का व्यौर 

भेजा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानं ओर उनकी उपयोगिता 
का व्यौ संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 12 वीं योजना के लिए 

आवंटन कौ अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) जी, a तथापि, केवल छात्रों के अनुपात 
मे बजट के आबंटन कौ तुलना समुचित नहीं है क्योकि यह 
विश्वविद्यालयां द्वार प्रस्तावित कार्यक्रमों कौ प्रकृति सहित विभिन 
tied पर निर्भर करता है। जेएनयू ओर बीएचयू को 11वीं योजना 

के दौरान आबटित निधियां निम्नानुसार हेः 
(लाख रुपये मेँ) 

क्र.सं विश्वविद्यालय 11 वीं योजना आबंटन wal को संख्या 

का नाम सामान्य विलयित अध्येतावृत्ति कुल (31.3.2011 कौ 

विकास अनुदान योजना योजना स्थिति के अनुसार) 

1. बीएचयू 23799.45 677.50 4500.00 28976.95 27986 

2. जेएनयू 14781.25 617.50 5000.00 20398.75 6665 
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(ड) विश्वविद्यालयों को यूजीसी से वित्तीय सहायता, उनको मांग, यूजीसी द्वारा उनकौ मांगों कौ जांच करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ 

समिति कौ सिफारिश तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर हे। 

विवरण 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को af 2011-12 के दौरान विनिर्मुक्त सामान्य विकास अगुदान 

(रु. लाख मं) 

क्र.सं विश्वविद्यालय का नाम 11 वीं योजना 2011-12 के दौरान सीयू के लिए 
आवंटन विनिर्मुक्त अनुदान वर्ष 2011-12 के 

लिए सूचित व्यय 

(दिनांक 31.1.2012 

कौ स्थिति के अनुसार) 

1 2 3 4 5 

1. अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 15337.13 2900.00 2253.47 

2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 23799.45 4700.00 2163.76 

3. दिल्ली विश्वविद्यालय 17000.00 3300.00 2372.59 

यूसीएमसी 2061.22 400.00 964.22 

4, हैदराबाद विश्वविद्यालय 13937.50 1243.75 3332.06 

5. जामिया मिलिया इस्लामिया 18500.00 1000.00 1515.71 

6. जवाहर लाल नेहरू 14781.25 2757.05 2102.17 

विश्वविद्यालय 

7. पुदुचेरी विश्वविद्यालय 12350.00 1234.48 1405.27 

8. विश्व-भारती 15257.00 2900.00 3780.12 

9. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर् 14591.00 5900.00 2635.56 

विश्वविद्यालय 

10. महात्मा गांधी stata 6605.00 0.00 930.57 

हिन्दी विश्वविद्यालय 

11. मोलाना आजाद् 12455.00 0.00 1425.78 
राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 

12. इग्लिश एण्ड wha ada 15000.00 2300.00 988.83 ` 

यूनिवर्सिटी ` 

13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 10444.75 1100.00 479.03 

14. इंदिरा गांधी 2750000 5400.00 4560.72 

राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय 
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1 2 3 4 5 

15. पूर्वोत्तर पर्वतीय 12380.00 760.00 24.49 
विश्वविद्यालय 

16. असम विश्वविध्यालय 7000.00 700.00 856.23 

17. तेजपुर विश्वविद्यालय 10225.00 430.53 1.65 

18. नागालैण्ड विश्वविद्यालय 8250.00 1650.00 777.96 

19. मिजोरम विश्वविद्यालय 17032.50 2025.37 2261.20 

20. मणिपुर विश्वविद्यालय 9478.60 879.62 1266.74 

21. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 5114.75 1000.00 729.79 

22. त्रिपुरा विश्वविद्यालय 10000.00 0.00 2666.53 

23. सिक्किम विश्वविद्यालय 10000.00 2000.00 1551.79 

24. विहार केन्द्रीय 0.00 548.20 

विश्वविद्यालय" 

25. गुजराते केन्द्रीय 1500.00 1599.43 
विश्वविद्यालय #* 

26. हरियाणा केन्द्रीय 4400.00 1553.42 

विश्वविद्यालय * 

27. हिमाचल प्रदेश केद्रीय 1000.00 356.59 

विश्वविद्यालय * 

28. जम्मू केन्द्रीय 1150.00 145.21 
विश्वविद्यालय” 

29. ्ारखंड केन्द्रीय 4900.00 3227.28 

विश्वविद्यालय ^ 

30. कर्नारक केन्द्रीय 5000.00 6634.10 

विश्वविद्यालय * 

31. कश्मीर केन्द्रीय 0.00 267.85 

विश्वविद्यालय * 

32. केरल केन्द्रीय 2500.00 879.93 

विश्वविद्यालय 

33. ओडिशा केन्द्रीय 3500.00 825.99 

विश्वविद्यालय * 

34. पंजाब केन्द्रीय 2500.00 774.29 

विश्वविद्यालय 
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35. राजस्थान केद्रीय 9800.00 5836.54 

विश्वविद्यालय * 

36. तमिलनाडु केन्द्रीय 9800.00 3412.33 

विश्वविद्यालय" 

37. डा. हरिसिंह गौड 12500.00 4900.00 1409.87 

विश्वविद्यालय 

38. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय 12500.00 2500.00 2570.86 

39. हेमवती नंदन बहुगुणा गदवाल 1700000 9180.82 5609.84 

विश्वविद्यालय 

सकल योग 351100.15 107211.62 76697.97 

“Wat योजना के andes को नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, योजना अनुदान वार्षिक आधार पर जारी किया 

at Tt ZI 

सरकारी विभागों पर नकाया 

2489. डो. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः 
श्री नीरज शेखरः 

श्री बलीरामं जाधवः 
श्री asta सिंहः 

श्री हमदुल्लाह सईदः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) आज कौ तारीख के अनुसार अति-विशिष्ट व्यक्तियों 

ओर अधिकारियों द्वारा कौ गई यात्राओं के लिए विभिन केन्द्र 
सरकार Arafat पर एयर इंडिया की कुल कितनी राशि 

बकाया हे; 

(ख) क्या ta मत्रालय/विभागों पर एयर इंडिया कौ कुल राशि 

का भुगतान करने में असमर्थ रही है ओर यदि हां, तो इसके क्या 
कारण हे; 

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी विभागों को आलोचना 

से बचाने के लिए सभी विभागों द्वारा बिल प्राप्त होने कै तारीख 

से पंद्रह दिनों & भीतर या कुक विशेष परिस्थितियों मै एक महीने 

वे भीतर बिल का भुगतान किया जाना अनिवार्य बनाने का है ओर 

यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) एसे बकाया राशियों का यत्रालय-वार/एजेसी-वार कुल 

कितनी राशि वसूल कौ गईं है; ओर 

(च) बकाया रशि कौ शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम 

उठाए गए है तथा बकाया राशि कब तक प्राप्त होने कौ संभावना 

है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित fae): (क) दिनांक 15. 

03.2012 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया द्वारा विभिन केन्द्रीय 

मत्रालयो८विभागों से एकत्रित की जामे वाली बकाया धनराशि लगभग 

574.67 करोड रुपये ZI 

(ख) ओर (ग) एर इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों पर 

संबंधित म॑त्रालयो/कार्यालयों द्वारा कारवाई कौ जाती है। एर इंडिया 

कौ प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के दुष्टिगत मंत्रालय नै इनसे शीघ्र 

भुगतान करने हेतु अनुरोध किया है। 

(a) व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया Zi 

(ङ) fred तीन asi के दौरान, एअर इंडिया को क्रमशः 

रक्षा म॑त्रालय से 114.35 करोड रुपये, प्रधानमंत्री कार्यालय से 212. 

00 करोड रुपये ओर विदेश मंत्रालय से 112.98 करोड रुपये प्राप्त 

हए है! | 

(च) सरकार एअर इंडिया के विलो का सत्यापन करने के 

बाद ओर संबंधित मत्रालयों/कार्यालयों के उपयुक्त बजट शीर्षा में 

निधियां उपलब्ध हो जाने पर एअर इंडिया को भुगतान कर देती 

है ओर बकाया राशियों कौ वसूली के लिए मामले पर अनुसरण 
कर रही ZI
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विवरण 

सरकार कौ ओर से एअर इंडिया को बकाया धनराशि 

aa धनराशि (ats रुपये मे) 

उत्तरी क्षेत्र 160.27 

दक्षिणी क्षेत्र 13.16 

पूर्वी क्षत्र 29.55 

पश्चिमी ata 8.24 

रक्षा म॑त्रालय 13.56 

मत्रिमंडल सचिवालय, पीएमओ 200.40 

विदेश मंत्रालय 71.64 

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों८विभागों 77.85 

कुल 574.67 

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं 

2490. श्री नित्यानंद प्रधानः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री asada पौडाः 
श्री रामसिंह कस्वांः 

श्री देवजी एम. पटेलः 
श्री agra सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे 

किः 
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(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंत्रालय को 31 

दिसंबर, 2011 तक केन्द्र ओर राज्य We द्वारा चलाए जा रहे 

सभी विद्यालयों मे लङ्कां ओर astral के लिए अलग-अलग 

शौचालय बनाए जाने का निदेश दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या दै; 

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा dere जा रहे कितने विद्यालयों में 

राज्य-वार आज कौ तारीख कौ स्थिति के अनुसार ageat ओर 

लडकियोँ के लिए अभी भी अलग-अलग शौचालय कौ सुविधा नहीं 

है; ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कितने विद्यालयों में 

राज्य-वार 31 दिसंबर, 2011 तक शौचालय सुविधा उपलब्ध करा 

दी गई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) एनवायरमेटल एंड कज्यूमर 
Wer फाउंडेशन बनाम दिल्ली प्रशासन तथा अन्य के मामले 

H 2004 कौ रिर याचिका (सिविल) संख्या 631 मे माननीय 

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13 जनवरी, 2012के अपने आदेश 

मे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया है कि 
वे 31 मार्च, 2012 तक अथवा उससे पहले सभी स्कूलों में स्थाई 

शोचालय सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा यदि स्थाई शोचालयों का 
निर्माण संभव नहीं है, तो 28 फरवरी, 2012 तक अथवा उससे 

पहले स्कूलों मे कम से कम अस्थाई शौचालय सुविधाएं उपलब्ध 

कराई जाए। 

(ग) ओर (घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आईएस.ई ) 
2010-11 के अनुसार बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय सुविधाओं 
वाले तथा Gen शौचालयों वाले प्रारभ्थिक स्कूलों कौ कुल संख्या 
का राज्य-वार व्यौरा संलग्नं विवरण के रूपमे दिया गया Zz 

विवरण 

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अनुसार बालकों तथा बलिकाओं हेतु पृथक शौचालय वाले प्रारम्भिक स्कूलों की सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र कुल प्रारम्भिक बालिकाओं हेतु बालकों हेतु/शौचालय 
स्कूल शौचालय वाले स्कूल वाले स्कूल 

1 2 4 5 

1. अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समूह 324 246 256 

2. आंध्र प्रदेश 79358 40447 56818 

3. अरुणाचल प्रदेश 4099 1120 1733 
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1 2 3 4 5 

4. असम 44371 21909 28246 

5. विहार 67920 25408 42998 

6. चंडीगद् 114 107 110 

7. छत्तीसगद् 46394 15579 25096 

8. दादरा ओर नगर हवेली 273 146 187 

-9, दमन ओर दीव 86 69 82 

10. दिल्ली 2772 2021 2129 

11. गोवा 1055 649 882 

12. गुजराते 33550 23880 26469 

13. हरियाणा 13520 11351 11288 

14. हिमाचल प्रदेश 15126 9787 11364 

15. जम्मू ओर कश्मीर 22180 3854 8582 

16. ange 40526 24829 28375 

17. alen 46550 34627 42722 

18. केरल 4950 4249 4617 

19. लक्षद्रीप 46 29 40 

20. मध्य प्रदेश 112012 37785 75857 

21. महाराष्ट 68972 45689 61422 

22. मणिपुर ` 2402 322 1256 

23. मेघालय 7596 1735 4052 

24. मिजोरम 2335 1562 1966 

25. नागालैड 2100 1382 1779 

26. ओडिशा 57177 21308 45128 

27. पुदुचेरी 440 394 404 

28. पजाब 20234 19367 19918 

29. राजस्थान 77513 72048 50839 

30. सिक्किम 895 657 885 

31. तमिलनाडु 36122 23345 29873 
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1 2 3 4 5 

32. त्रिपुरा 4216 1788 3179 

33. उत्तर प्रदेश 151455 114247 132288 

34, उत्तराखड 17344 8806 15414 

35. पश्चिम बंगाल 79119 38717 68627 

कुल 1063146 609459 804881 

उच्च शिक्षा के aa मे अनुसंधान एवं विकास 

2491. श्री केसी. सिंह ‘am’: क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र मेँ अनुसंधान एवं विकास को 
बदावा देने के लिए चलाई गई योजनाओं का व्योरा क्या है ओर 

इस प्रयोजनार्थं किन-किन प्रमुख dat को fated किया गया है; 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान उच्चतर शिक्षा 
मे अनुसंधान एवं विकास के लिए उपब्ध कराई गई धनराशि तथा 

उसके व्यय का SI क्या है; 

(ग) अब तक इस क्षत्र में क्या उपलब्धियां हासिल हुई है; 
ओर 

(घ) इस संबंध मँ आगे विकास के लिए क्या रूपरेखा बनाई 
गई हे? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्वेश्वरी ): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 
ने सूचित किया है कि यह उच्चतर शिक्षा मे शोध एवं विकास 
का संवर्धन करने के लिए, उक्कृष्टता कौ संभावना वाले विश्वविद्यालय 
(quate), किसी विशिष्ट क्षेत्र मे उत्कृष्टता कौ संभावना वाले केन्द्र 
ओर उत्कृष्टता को संभावना वाले कोलेन (सीपीई) नामक स्कीमों 
को कार्यान्वितं करता 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्ययन 
q “उत्कृष्टता के नए केन्द्रोसंस्थाओं कौ स्थापना" नामक ag 
स्कीम को शुरू किया है। विश्वविद्लय अनुदान आयोग विज्ञान 
शोध परियोजनाओं एवं अध्येतावृत्तियों को सहायता करने के अलावा 
विश्वविद्यालय विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विशेष 
सहायता कार्यक्रमों को भी चलाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
नए कौशल प्राप्त करने, क्रसि-विषयक क्षत्रं मे पारगमन हेतु मंच 
प्रदान करने के लिए डो डी.एस. कोठारी पोस्ट-टोक्योरल अध्येतावृत्तियां 

भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों मे वैज्ञानिक शोध एवं प्रशिक्षण 
कौ स्थिति का मूल्यांकन करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करने 
तथा इस aa मेँ विश्वविद्यालय कौ उत्कृष्टता बद्धान एवं उनके 

पुनरुद्धार हेतु रणनीतियां बनाने तथा उनके समाधान के Ya देने 

के लिए वर्षं 2005 FW. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक 

कार्यबल कां गठन किया गया धा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

द्वारा अधिकार प्राप्ते समिति के निरीक्षण में कार्यबल की सिफारिशों 

का कार्यान्वयन किया जारा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित चार शोध 

परिषदं नामतः भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) , 

भारतीय समाज fas अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), भारतीय 

दर्शन-शास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) एवं भारतीय उच्च 

अध्ययन संस्थान (आई आईएएस) विशेष तौर पर मानविकी एवं 

समाज विज्ञान में शोध एवं विकास के प्रौनयन के लिए समर्पित 
है। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि वैज्ञानिक 

एवं ओंद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसओआर्ईआर) द्वारा जीव- विज्ञान, 

रसायन-विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, इंजीनियरिग, गणित, चिकित्सा 

एवं भोतिक विज्ञान मे किए जाने वाले असाधारण एवं उल्लेखनीय 

शोध कार्यों, अनुप्रयुक्त ए मूलभूत, के लिए वार्षिक तौर पर शांति 
स्वरूप भरनागर अवाई प्रदान किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
विभाग (डीएसरी) द्वारा विश्वविद्यालय एवं शिक्षा क aa मे विज्ञान 

एवं प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना हेतु निधियन (एफआरईएसरी) , 

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रं में शोध कार्यो के तीत्रीकरण 

(आई आरपीएचए) , विश्वविद्यालय शोध एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता क 
संवर्धन (पीयुआरएसई) नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु शोध का 
समेकन (सीयूआरआईई) अभिप्ररित शोध हेतु विज्ञान अनुसंधान मेँ 
नवाचार के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां (आईएनएसपीआईआरई) तथा 

विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध बोड के तहत स्कीमों को चलाता है। 

जैव-प्रोद्योगिकी विभाग (डीबीटी) नै सूचित किया है कि यह 
ओद्योगिकौ प्रशिक्षण कार्यक्रम, कनिष्ठ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम एवं 

शोध एसोसिएटशिप कार्यक्रम जैसी योजनाओं को कार्यान्वितं करता है। 

चिन्हित feu गए महत्वपूर्ण क्षेत्रं मे द्यूमस जीनोँम, 

वायो मेडिकल मेगनेटिक feria, wares हयुमस tafe, अन्तरराष्ट्रीय 

सुरक्षा एवं रक्षा विश्लेषण जैसे क्षेत्र शामिल है। अन्य ध्यान दिए 
जाने वाले at मेँ मेडिकल एप्रीकल्चर्, Ah, बायोरेक्नोलोजी, 

मालीक्यूलर एंड हयूमस जेनेरिक्स, न्यूरोसाइंसिज, प्लाज्मा फिजिक्स, 
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न्युक्लीयर फिजिक्स, स्टक्वरल sates, न्यूरोसाईंसिज, आरगेनिक 
सिन्थेसिस, रोबोदिक्स, नैनो-रेकनोर्लोजी, नैनो-साईंस इत्यादि शामिल 
él | 

(ख) विश्वविद्यालय अनुदानं आयोग ने सूचित किया है कि 
वर्षं 2008-09 से 2011-12 तक इन योजनाओं पर 976.34 करोड 

रु खर्च किए md) इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों तक इन 
योजनाओं पर 976.34 करोड रु. खर्च किए गए gi इसी प्रकार 
से, विश्वविद्यालयों मे मूलभूत sate शोध गठित कार्यबल कौ 
सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा 
500 करोड रु. खर्च किए गए हैँ वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक 
समाज विज्ञान एवं मानविकी कौ चारों शोध परिषदो द्वार कुल 274. 
83 करोड रु. खर्च किए गए है। डीएसरी ने सूचित किया है कि 
वर्ष 200-09 से 2010-11 तक इसका कुल व्यय 1581 करोड रु. 
रहा है जबकि वर्षं 2008-09 से 2011-12 तक डीबीरी का कुल 
खर्च 143.58 करोड रु. रहा Zl 

(ग) ओर (घ) ये स्कीमे विशिष्ट क्षेत्रों मँ शोध एवं विकास 
को wea करने में सफल रही हैँ तथा सरकार का यह प्रयास 
रहेगा कि 12वीं योजना अवधि में इन स्कोमोँं को सतत् रूप से 
जारी रखा जाएगा तथा इनको सुदृढ करने के प्रयास किए जाएंगे! 

विश्वविद्यालयों मे मूलभूत वैज्ञानिक शोध हेतु गठित कार्यबल कौ 
सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रो. एम.एम. शर्मा कौ अध्यक्षता में 
अधिकार प्राप्त समिति कौ नियमित तौर पर बैठक आयोजित होती 

है ताकि कालेज एवं विश्वविद्यालयों मे वैज्ञानिक शोध के प्रौननयन 
हेतु कार्यक्रमों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। 
इसी प्रकार से, सभी शोध परिषदं समाज विज्ञान तथा मानविकौ 

के क्षेत्र मे शोध एवं विकास को vie करना जारी wat 

[fest] 

विभागीय कारवाई के लिए अनुमति 

24952. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विभागीय कारवाई हेतु 
माननीय राज्यपाल की अनुमति लेने को अनावश्यक बताया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) उक्त निर्णय & पूर्वं विभागीय कारवाई हेतु लंबित मामला 
की राज्य-वार संख्या क्या है; 

(घ) उक्त निर्णयों के बाद विभागीय कारवाई प्रारभ किए गए 

मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है; ओर 
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(ङ) इस aay मेँ परिणाम का at क्या है? 

कार्भिक लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) ओर (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने, शमशेर सिंह एवं 

अन्य बनाम पंजाब राज्य (1974 एआईआर 2192) के मामले A 

अपने दिनांक 23.8.1974 के निर्णय मे, यह निर्णय दिया हे कि 
wend के साथ-साथ राज्यपाल अपनी Aaa कौ सहायता एवं 

सलाह पर, संविधान के तहत se प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यं का 

प्रयोग करते हैँ, केवल te क्षेत्रं को छोडकर जहां राज्यपाल को, 
संविधान के द्वारा या तहत, अपने विवेक से अपने कार्यो को करना 

अपेक्षित होता 2) उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया हे 
कि न तो राष्ट्रपति ओर नही राज्यपाल वैयक्तिक रूप से 
कार्यपालक कायो को कर सकते C1 उच्चतम न्यायालय ने मध्य 

प्रदेश राज्य एवं संगठन बनाम Si. यशवंतं त्रिम्बक (1996 एआरईआर 

765) के मामले में दिनांक 4.12.1995 के अपने निर्णय मेँ यह 
निर्णय दिया है कि, ta मामले, जहां राज्यपाल को संविधान द्वार 

या उसके तहत विवेक से कार्य करना अपेक्षित होता है. को 
छोडकर राज्यपाल के निजी सन्तोष कौ अपेक्षा नहीं होती है तथा 
किसी भी कार्य को म॑त्रियों को आबंटित किया जा सकता है। 

(ग) से (ङ) एेसे मामलों के oh केद्रीयकृत रूप से नहीं 
रखे जाते Zi 

विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण 

2493. श्री उदय प्रताप सिंहः 

श्री लालचंद कटारियाः 

श्रीमती विजया चक्रवर्तीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य-वार कितने प्राथमिक, उच्च 

प्राथमिक ओर माध्यमिक विद्यालय भवनों को स्वीकृति प्रदान की 

गई हे; 

(ख) एेसे कितने भवनों का निर्माण राज्य-वार उक्त अवधि 

के दौरान किया गया है; 

(ग) इस उदेश्य के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक 
राज्य/संघ राज्य aa को उपलब्ध कराई गई निधि का व्यौरा क्या 

2 ; ओर 

(घ) वर्ष 2012-13 के दोरन राज्य-वार एेसे कितने भवनों का 
निर्माण प्रस्तावित दै ओर इसके लिए आकब॑टन प्रस्तावित 

2? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री ( श्रीपती 

डी. पुरम्देशुवरी ): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष 

ओर चालू वर्षं के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत 

एवं निर्माण किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों कौ 

संख्या तथा निर्माण कार्यकलापों हेतु उपलब्ध करायी गई निधियां 

का राज्य वार विवरण संलग्नक-1 मेँ दिया गया है। उपर्युक्त अवधि 

के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की 

शुरूआत से इसके तहत संस्वीकृत नए माध्यमिक स्कूल तथा 
निर्मित/निर्माणाधीन स्कूलोः को संख्या, साथ ही सिविल कार्य जिसमें 

नए माध्यमिक स्कूलों के भवनों का निर्माण, मौजुदा माध्यमिक 

स्कूलों कौ अवसंरचना का सुदृद्ीकरण आदि शामिल है, के लिए 

उपलब्ध करायी गयी निधियों का राज्य वार ब्योरा संलग्न विवरण-7ा 

में दिया गया है। 

28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 502 

(घ) सर्वं शिक्षा अभियान के तहत राज्यों८संघ राज्य क्षत्रं द्वारा 

स्कूल/गांव/व्लोक तथा जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर 

इन सुविधाओं कौ जरूरतों का आकलन किया जाता है तथा इसे 
अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजर (एडन्ल्यूपी एण्ड बी) में 

दर्शाया जाता है। सभी रान्यो/संघ रान्य क्षेत्रो के संबंध में 2012-13 
हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजर पर विचार करने के लिए 
परियोजना अनुमोदन até की बैठके इस मत्रालय a al जा रही 

है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्षं 2011-12 के 
दौरान अनुमोदित 3956 नए माध्यमिक स्कूल 2012-13 के दौरान 
निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिसका व्यौरा संलग्न faa में 

दिया गया है। 

विवरण J 

1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर, 2011 तक सस्वीकृत तथा falta प्राथविक eRe तथा उच्च प्राथमिक 
स्कूल के भवनों की सख्या कौ दशति वाला विवरण 

( वर्ष-वार राज्य-वार) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (31.12.11 तक) 

प्राथमिक स्कूत उच्च Tere कुत सिविल प्राथमिक स्कूल उच्छ प्राथमिक कूल सिविल प्राथमिक स्कुलउच्च प्राथमिक स्कूलकुल सिविल प्राथमिक स्कूल उच wef कलत सिविल 

स्कल स्वल स्कल स्वत 
क्रम्, ग्न्य का नाप संस्वीकृत fafa स्वीकृत निर्मित कार्थ के एस्वौकृत तिर्ित संस्वीकृते निमित कार्यो के स्वीकृत तरित cepa निर्मित कायो के प्तीकृत निर्मित cates fin कायां के लिए 

लिए लिए लिप उपलब्ध fafa 

उपलब्ध उपलब्धं TIM aa 4 

निधियां Patra गिधियां 

लों पर तषो में लाघ प्र 

I 2 3 4 5 6 7 9 0 I 12 1 14 $ 6 7 18 19 20 2 22 

1. आधर प्रदेश 0 704 0 11] 36457.19 37 285 0 9१ 2015600 42 63 -3 2 47945.71 13 3 0 0 133574.829 

2. अरुणाचल WA 2३ 285 95 39 6234.18 14 120 «1639s 2405.60 194 34 0 -144 7407.76 124 19 0 0 8094.35 

3. अस्म 0 15 0 0 26663.00 152] 0 0 0 2008735 1200 1483 0 0 3736883 2296 667 0 0  74180.94 

4. विहा 4906 1341 0 224 94869.32 0 3272 0 28 101766.02 0 2233 0 8 193924.32 0 870 0 18 395686424 

$. छत्तीगद 131; 949 444 1264 28845.63 i 921404 444 33910.18 359 536 12 45; 68035.64 19 322 140 305 63971.55 

6. गोवा 0 0 0 0 94.00 0 0 0 0 250.80 0 0 0 0 286.39 0 0 0 0 307 

7. गुजरात 0 1 0 0 12357.12 0 0 0 0 14348.99 0 0 0 0 42074.14 0 40 0 0 £2112.9] 

8. हरियाणा 0 20 0 78 1033.48 0 ३ 0 49 9577.28 4 50 17 250 24081.2 9 18 49 23 33006.02 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 25659 40 0 0 09 4494.89 0 0 0 0 738483 40 2 20 0 8916.232 

10. जम्मू ओर् wiz 1938 2335 454 372 42679 472 27 0 2 1492990 1248 9) 0 6 25004 4 289 0 13 14830.73 

11. Aas 2595 9390 6891 2310 5652460 442 1227918 2295 46694.70 995 18221017 3236 84097.78 42 631 32 98३ 59467.86 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 14 16 17 18 19 20 21 2 

12. कर्नाटक 313 9१4 0 0 3023944 37 23 0 0 67.15 132 3 0 0 4864663 0 4 0 0 3121726 

13. केरल 0 -0 0 0 236216 0 10 0 0 39574 6 0 0 0 1097433 0 0 0 0 19109 

14, मध्य प्रदेश 0 611 1483 2407 5787747 0 82671 1265 5552058 386 0 954 1734 129649.59 0 16 9 100 48638.388 

15, पहा 100 520 50 90 3445813 175; 2602 0 -12 31992 1057 1680 335 9 5498405 12 52 0 6 14988.67 

16. मणिपुरं 0 0 0 0 000 0 0 0 9 12750 180 0 0 0 681645 0 0 0 0 1174६24 

17. मेघालय 497 150 891 26 572646 208 240 0 159 662248 574 201 0 107 671866 506 207 960 6 1928468 

18. मिजोरम 136 1 0 0 24540 12 4 5 5 22124 0 0 0 0 408934 21 0 6 0 4128.75 

19. नागालैड 5 0 0 3 179787 0 75 0 23 218030 98 0 327 0 1023569 141 117 36 8 43850 

20. ओडिशा 1466 1674 66 1297 3182091 1558 1262928 754 43609.87 177 1348 379 717 6112948 01138 374 364 64344 

21. Tag 31 139 «134129605610 6 80590 19 10843.13 36 30 112 418 2167165 0 2 0 7 326;3.81 

22. राजस्थान 0 0 0 0 2332019 0 0 0 0 1913617 0 0 0 0 5480370 0 0 0 0 44060015 

23. सिक्किम 1 1 0 0 2479 4 6 0 0 67010 0 - 40 3 15636 1 1 2 । 950.3 

24. तमिलनाडु 0 422 1005 -577 2986820 5 -210831 2065 1525980 228 14 279 674 4461245 0 118° 0 216 32034247 

25. त्रिपुरा 253 162 0 4 28674 170 150 70 28 32490 9 14 16 £ 62130 0 6 0 100 6845446 

26. उततर प्रदेश 3093 3662 498 9641 7409456 86३ 868 162 1198 3428932 26 129 1152 1207 13294848 10494 0 1173 7 = 163679.57 

21. उत्तराखंड 217 24 254 16 657982 5 18129 161 56501; 7 4 14 19 35865 18 1६ 2 -2 1011851 

28. पश्चिम काल 0 2780 3300 0 3684525 360 9776 3 39797 5409 207 323 138123097722 0 ॐ 0 186 109565.179 

29. अंडमान ak निकोबार 0 0 0 0 440 0 00 0 12000 0 1 0 0 12570 5 2 0 0 1064.6 

्रीपमूह 

30, Farle 0 6 0 0 000 0 2 0 0 4600 6 - 6 9 13188 4 0 2 1 12592 

31. दाद ओर नगर हवेली 18 0 -86 0 1279 3 4 0 0 2406 0 2 0 9 33440 0 2 0 ॥ 305 

32. दमन ओर दीव 0 1 0 3 199 0 0 9 0 12800 1 0 0 0 1330 0 0 0 0 56.3 

33. दिल्ली 4 4 0 0 1050 0 3 0 0 6600 2 0 0 0 30005 0 1 0 0 3823.81 

34. लक्षद्वीप 1 0 9 0 8142 0 0 0 0 180 2 0 0 0 14932 0 0 oO 0 45 

35. Feat 0 0 0 0 43530 -2 0 2 0 6960 09 0 0 0 417 0 0 0 ¢ 596.21 

कूत 6 2 ऋ 56 लाका KHIM 86 5606; क LIB ७ SHY 1246920 1) ॐ वआ ॐ 15019 
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विकरण 7 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरभ होने से उसके तहत अनुमोदित नए माध्यमिक स्कूलों तथा 
वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई निधियो कौ दशन वाला विवरण 

(र. करोड मे) 

क्रसं एन्यसंध WI क्षत्र नए मध्यमिक स्कूल निमितनिर्माणधीन स्कूल जरौ कौ गई निधियं 

2009-10 210-11 2011-0 2009-10 2010-10 2011-12 (2332012 तक) 

2 3 4 5 6 ॥ 8 9 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 0 0 0 0 0.09 

2. आध्र प्रदेश 0 0 102 0 0 257.00 185.50 

3. अरूणाचल प्रदेश 0 11 22 11 0 25.95 17.31 

4. असम 0 0 0 0 1.64 0 54.41 

5. बिहार 350 447 169 0 13.00 64.42 0 

6. Baas 218 500 633 628 48.23 0 282.83 

7. चंडीगद 0 4 0 0 0 0 1.54 

8. दमन ओर दीव 0 2 1 0 0 0 1.10 

9. दिल्ली 0 0 0 0 0 0.38 0 

10. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 1.01 

11. गोवा 0 0 0 0 0.21 0.21 2.31 

12. गुजरात 0 72 256 0 0 9,82 0 

13. हरियाणा 0 32 5 19 0 0 141.10 

14. हिमाचल प्रदेश 69 45 22 50 0 25.04 36.65 

15. जम्मू ओर कश्मीर 69 182 279 0 6.34 18.31 70.86 

16. ज्ञारखंड 300 297 297 0 6.28 63.45 0 

17. कर्नाटक 80 249 0 0 65.91 0 0 

18. केरल 60 36 16 60 6.63 9.29 0 

19. लक्षद्रीव 4 0 0 0 1.08 0 0 

20. मध्य प्रदेश 34.1 0 603 333 86.70 158.09 134.57 

21. महाराष्ट 0 0 0 0 0 0.68 52.95 

22. मणिपुर 44 23 49 67 17.24 24.13 21.24 

23. मेघालय 0 25 0 0 1.03 0 10.61 

24. मिजोरम 23 32 26 23 15.79 17.61 18.80 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. नागालैड 35 67 45 100 10.72 5.24 15.00 

26. ओडिशा 300 400 9 160 0 66.36 66.37 

27. पुडुचेरी 0 9 2 0 1.34 1.87 0 

28. पंजाब 70 79 73 194 15.48 178.26 50.00 

29. राजस्थान 0 0 0 0 0 0 94.51 

30. सिक्किम 0 0 0 0 2.06 3.23 6.13 

31. तमिलनाडु 200 344 710 200 44.24 44.24 0 

32. त्रिपुरा | 0 42 41 29 8.56 22.85 0 

33. उत्तराखंड 23 5 147 50 0 67.75 0 

34, उत्तर प्रदेश 254 318 449 254 28.05 39.33 146.08 

कुल 2440 3274 3956 2178 389.95 1103.51 = 1410.97 

{ अनुवाद] एक sim कर्मचारी था ओर उप महाप्रबंधक (एरीसी) द्वारा 

तिरूपति हवाईअड्डे पर विमानों का 

खतरनाक दंग से उतरना 

2494. श्री अनन्त वेकटरामी रेडडीः 

श्री नामा नागेश्वर रावः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को तिरूपति हवाईअड्डे पर हाल ही में 

घरित उस घटना कौ जानकारी है जिसमें एक विमान को बिना 

किसी एटीसी ओफिसर के उतारा गया जिससे विमानं यात्रियों कौ 

जान को गंभीर खतरा था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके कारण 

क्या ठै; 

(ग) क्या सरकार का विचार कर्त्तव्यहीनता के दोषी व्यक्तियों 

ऊ खिलाफ कारवाई करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ata क्या है ओर यदि न्दी, तो 

इसके कारण क्या है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित fae): (क) ओर (ख) 
जी, att दिनांक 09.01.2012 को, रेडियो टेलीफोनी (आरी) पर 

दूरभाष पर उसे feu गए मार्गदर्शन के अनुसार उसने जेट एयरवेज 

SEM को अनुदेश संप्रेषित किए क्योकि एटीसी अधिकारी टावर पर 

समय से नहीं पहुचा था। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। दो विमान यातायात नियत्रक 

(एरीसी) कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है ओर बडी 

शास्ति लगाए जाने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई 

al 

अप्रवासी भारतीयों को कानूनी सहायता 

2495, श्री सी. राजेन्द्रनः 
श्री जोसेफ टोप्पो 

श्री भीष्प शंकर उर्फ कुल तिवारीः 

श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने विदेशी del में बंद्/वहां मुकदमे का 

सामना कर रहे कामगारों समेत कई अन्य भारतीयों के मामले मँ 

कोई अध्ययन कराया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी देश-वार व्यौरा क्या है ओर यदि 

नही, तो इसके क्या कारण हैँ;
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(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश्च भारतीयों को 

न्याय नहीं मिल रहा हे क्योकि वे भाषाई कठिनाइयों, धन की कमी, 
आदि के कारण सुनवाई के दौरान अपने आप को निर्दष साबित 

नहीं कर पाते हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ड) उन्हें विधिक सेवा, वित्तीय सहायता आदि मुहैया कराकर 
राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रवि): (क) 

ओर (ख) इस संबंध मे मंत्रालय द्वार संबंधित मिशनों से प्राप्त 

सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। 

(ग) ओर (घ) दोषी व्यक्तियों पर मुकदमे मेजबान देश के 

कानून के अनुसार चलाए जाते है! 

(ङ) अब कभी भारतीय नागरिकीं की गिरफ्तारी के मामले 

मिशनों के नोरिस मे लाएं जते है, तो कान्सुलर मैनुअल में 
यथानिर्धारित ओर यदि आवश्यक हो, तो इस मंत्रालय के परामर्शं 

से, कारवाई कौ जाती है। मिशन, अवध रूप से कार्य करने के 

लिए गिरफ्तार किए गए, Set मँ बंद भारतीयों कै तत्काल frat 

के लिए आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करके सहायता प्रदान करते 

@ संबंधित मिशन,पोस्ट उनके नोरिस मेँ लाये गए अन्याय के मामलों 

की स्थिति मे, न्याय प्राप्त करने के लिए समय।'समय पर विदेशों 

के संबधित मंत्रालय के माध्यम से जेलों मेँ बंद भारतीय नागरिको 

के मामलों को उठता है। भारत सरकार ने एक भारतीय समुदाय 

कल्याण कोष (आईसीडन्ल्यएफ) कौ स्थापना कौ है ओर अन्य 
बातों के साथ-साथ कामगार सहित, प्रवासी भारतीयों को जांचे 

Ra आधार पर, प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, 

इसे विदेश स्थित सभी fase मेँ विस्तारित किया है। भारतीय मिना 
को भी, जब कभी आवश्यक हो, राहत ओर सहायता प्रदान करने 

के लिए प्राधिकृत किया गया 21 

विवरण 

faest जेल म ae भारतीयों की सख्या 

क्र.सं दश॒ (ईओओई/ जलो मे लोगों 

एचसीआई/ को संख्या 

सीजीआई) 

1 2 3 

1. अफगानिस्तान 1 

2. अरमेनिया ओर जार्जिया 24 
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1 2 3 

3. SAT शून्य 

4. अजरबेजान 01 

5. बेलारूस 01 

6. बेल्जियम 47 

7. afr शून्य 

8. भूटान 68 

9. ag 1 

10. बुल्गारिया न्य 

11. बकिना ret शून्य 

12.  केमरून शून्य 

13. कनाडा उपलब्ध नहीं 

14. केप वड शून्य 

15. संन्टृल अफ़़रौकन रिपल्लिक शून्य 

16.  सीजीआई, हो ची free सिरी ya 

17. सीजीआई, हस्टन, Fa 112 

18. सीजीआई, पर्थ शून्य 

19. सीजीआई, साओ पोलो शून्य 

20 सीजीआई, सेंट पिरर्सबगं शून्य 

21. चाड शून्य 

22. चैक रिपब्लिक 02 

23. चीन 25 

24.  कोलम्बिया शून्य 

25. PM शून्य 

26.  कोस्टा रिका शून्य 

27.  इक्वेडर शून्य 

28. मिस्र 3 

29.  ईओआई, ताशकत शून्य 

30.  इस्टोनिया शून्य 
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1 2 3 1 2 3 

31. fads 01 %9. नाइजीरिया शून्य 

32. प्रास 40 60. उत्तर कोरिया शून्य 

33. Tar शून्य 61. नार्वे शून्य 

34. जाम्बिया शून्य 62. पाकिस्तान शून्य 

35. घाना शून्य 63. Wag शून्य 

36. UI 20 64.  रिपल्लिक site कोरिया शून्य 

37. म्वाटेमाला शून्य 65. रोमानिया 3 

38. गुनिया Ae 66. सर्बिया शून्य 
39. एचसीआई, अक्रा शून्य 67 सेशल्स 1 

, एचसीआई, जार्जयाउन 
^ आई, जार्जयञन ॥ 68. सीरा ल्योन एंड टोगो शून्य 

41. एचसी आई, विंधोक शून्य 
२ ई i. 69. स्लोवेनिया शून्य 

42. इंडोनेशिया - 
70. स्पेन 26 

43. ईरान 25 मालका 
71. श्रीलंका 08 

44. ईराक 4 
72. Fra शून्य 

45. ` इजराइल 10 
73. Yr शून्य 

46. इटली 127 
74.  स्विरजरलैड शुन्य 

47.  आइवरीकोस्ट शून्य I 
75. तजाकिस्तान शून्य 

48. कजाकिस्तान शून्य 
76. त्रिनिडाड ओर रोबेगो शून्य 

49. केएसए 1400 

50  किगीस्तान शून्य 77. तुर्कमेनिस्तान शून्य 

51. लेबनान g 18. TR 1096 

52. लाइबीरिया शून्य 9 युगा सूल्य 

53. मेसडोनिया शून्य 80. यूक्रेन 01 

54.  मालावी 02 81. वेनजुएला शून्य 

55. मंगोलिया शून्य 82.  वियतनाम शून्य 

56.  मोजाम्बिक शून्य 83. wa शून्य 

57. नामीविया शून्य 84. जाम्बिया 01 

5&.  नीदरलैड शून्य 85. wits शून्य 
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गुजरात को कोयले का आब॑टन 

2496. श्री नारनभाईं कछाडियाः 

श्रीमती दर्शना जरदोशः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात ओर देश के पश्चिमी wal को कोयले 
का आवंटन पूर्वी कोयला aa से किया जा रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी eto क्या है ओर इसके कारण 

क्या हैँ ओर इस संब॑ध में क्या मानदंड/नियम अपनाए जा रहे है; 

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य को वेस्टर्न कोलफौल्दस 

लिमिटेड (उब्लयूसीएल) ओर राज्य के नजदीक स्थित अन्य कोयला 
खदानों से कोयले का आबटन करने संबंधी कोई अनुरोध भेजा है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौ क्या है ओर इस पर क्या 
कार्यवाही की गई है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन के लिए 

अतिरिक्त कोयले के आयात के कारण Ved वाले अतिरिक्त वित्तीय 

भार क afagid के लिए राज्यों को ईधन संब॑धी राजसहायता प्रदान 

करने काहे; 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(छ) क्या कोयला आवंटन संबंधी कृतक बल ने गुजरात को 
डब्लयूसीएल से ही कोयला का आवंटन बने कौ सिफारिश कौ 
हे; ओर 

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी sir क्या है? 

कोयला मत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) गुजरात स्थित विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को 
मुख्यतः मध्य ओर पूर्व-मध्य भारत में छत्तीसगद् राज्य मेँ स्थित 

साउथ इस्ट्न कोलफौल्द्स लि. (एसईसीएल) के कोलफील्दस से 
कोयले कौ आपूर्ति कौ जाती di कोयले की कुछ मात्रा का आवंटन 

मध्य भारत स्थित महाराष्ट राज्य में स्थित aed कोलफील्ड्स लि. 

(उन्ल्यूसीएल) के कोलफौल्द्स से भी कौ जाती है। महाराष्ट कौ 

विद्युत उपभोक्ता कपनियों को ओडिशा तरथा छत्तीसगढ़ राज्यँ में 

स्थित कोलफौल्डों से लगभग 35% कोयला तथा शेष वेस्टर्न 
कोलफौल्द्स लि. से आपूर्ति कौ जा रही है। aad के स्रोत 
आवंटन पर निर्णय स्रोत मेँ कोयले को दीर्घावधि उपलब्धता, वृद्धिगत 
उत्पादन के लिए संभावना, परिवहन संभार da आदि के आधार 
पर लिया जाता हेै। 
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(ग) ओर (घ) गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (जीएसईसीएल) 

ने एसईसीएल/कोरिया रेवा फौल्ड से सी/डी ग्रेड कौ 1-2 मिलियन 
टन की कोरबा कोलफोल्डों के साथ अनुपातिक मात्रा मे स्वापिग 

के संबंध मे अतर्म॑त्रालयी कार्यबल कौ सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन 
के लिए अनुरोध किया है। जीएसईसीएल ने यह भी अनुरोध किया 
है कि कोरिया रेवा कोयला की शेष मात्रा, एसईसीएल से उन्लयूसीएल 
खानों में gate प्रभारों को कम करने के उद्देश्य से स्थानांतरित 

किया जाए्। उब्लयूसीएल जहां विकास कौ कोई संभावना नहीं हे, 
मं उपलब्ध कोयला पहले से ही विभिन विद्युत स्टेशनों तथा अन्य 
उद्योगो से संबद्ध है यहां तक कि महाराष्ट के विद्युत dat को 
भी ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से कोयले कौ अपनी आवश्यकताओं 

का एक बडे भाग कौ अपूर्तिं की जा रही है। 

(ङ) जी, नहीं। 

(च) इस प्रश्न के भाग (ङ) कै लिए दिए गए उत्तर को 
देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

(छ) जी, नही। 

(ज) इस प्रष्न के भाग (कछ) & लिए दिए गए उत्तर को 

देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

एटीक्स-देवास डील पर विवाद 

2497. श्री पी. लिंगमः 

श्री गुरुदास दासगुप्तः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसयो) के भूतपूर्वं चेयरमैन के द्वारा व्यक्त उस विचार कौ 
ओर आकृष्ट किया गया है जिसमे यह कहा गया है किं वे राष्ट 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को लक्ष्य करते हुए एएटरेक्स-देवास डील पर 

विवादे खडा करने में अन्तर्ाष्टरीय षद्ुयंत्र कौ संभावना से इन्कार 
नहीं करेगे; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 
की क्या प्रतिक्रिया है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसापी ): 

(क) एन्टिक्स देवास de कौ जाच के लिए केन्द्र सरकार द्वार गठित 

दो समितिर्यो (1) उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति (एचपीञरसी) 

ओर Gi) उच्च स्तरीय दलं (एचएलटी) ने किसी भी प्रकार के 

anita षडयंत्र को इंगित नहीं किया 3
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(ख) प्रश्न नहीं som 

( हिन्दी] 

एनपीपी की स्थापना के लिए अनुमति 

2498. ड. भोला सिंहः 
श्री भूदेव चौधरीः 
श्री रूद्रमाधव रायः 

डो. पी. वेणुगोपालः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा Waal कौ स्थापना से पहले 

राज्य सरकारों कौ अनुमति ओर क्षेत्र के लोगों के fed पर विचार 
किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर विभिन परमाणु 
ऊर्जा सयत्र कौ सामान्य रूप से ओर विशेषकर कूडनकूलम ओर 
जैतापुर में इनकी स्थापना से पहले किए गए सुरक्षा उपायों का 

ब्योरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या सरकार का विचार कडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 

सहित अगली पीदी के विभिन परमाणु ऊर्जा संयत्रों के लिए 
स्थानीय विरोध को देखते हुए वैकल्पिकं स्थान मुहैया कराने का 
है कराने का है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; ओर 

(S) उन सेक्टरों का व्यौरा क्या है जिनमे कुडनकुलम परमाणु 
ऊर्जा संयंत्र से विजली की आपूर्ति किए जाने कौ संभावना है ओर 
इसके लिए मानदंड क्या है? 

कार्मिक, लोकं शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री. वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी a नाभिकीय विद्युत संयंत्र 
की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा पेशकश किए गए स्थला 
का मूल्यांकन, सरकार कौ स्थल चयनं समिति (एसएससी) द्वारा, 
परमाणु ऊर्जा नियामक ats (एई आरवी) के ea निर्धारण संबधी 

कोड में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है। सरकार, 

स्थल चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए ओर सिफारिश किए 

गए स्थलों के लिए ' सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान करती है। किसी 
नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौ स्थापना के लिए प्रत्येक चरण पर उस 

aa मे रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान मेँ रखा जाता है किसी 
नाभिकौय विद्युत संयंत्र का काम शुरू करने से पहले राज्य ओर 
केन्द्रीय प्राधिकारियों से विधिक अनुमतियां प्राप्त कौ जाती है। इन 
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विधिक अनुमतियों के दौरान कौ गई समीक्षा में अनिवार्यं तौर पर 
यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय 

मौजूद zl 

कूडनकुलम स्थित स्थल का पता, तमिलनाडु राज्य सरकार 

ओर सरकार कौ स्थल चयन समिति द्वारा संयुक्त रूप से लगाया 

गया Ml स्थल चयन समिति द्वारा स्थल के ad में विस्तृत 

मूल्यांकन ओर स्थल के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के 
आधार पर, इस स्थल के आधार पर इस स्थल को सरकार द्वार 

अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य ओर केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों 

से सभी विधिक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई है। 

जेतापुर स्थिति स्थल कौ पेशकश महाराष्ट राज्य सरकार द्वारा 

की गर्ह थी, ओर इसका मूल्यांकन तथा सिफारिश स्थल चयन 

समिति द्वारा की गई थी। दस आधार पर, सरकार ने इस स्थल 

को नाभिकौय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान 
कर दिया है। बाद मे, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय 
अनुमति, ओर तरीय विनियमन aa अनुमति, निर्धारित, प्रक्रियाओं 
के अनुरूप प्राप्त कर ली गर्ह है। 

(ग) ओर (घ) ऊपर (क) तथा (ख) के मदेनजरं ये Te 

ही नहीं उठते। 

(ङः) astern नाभिकौय विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत 

का आवंटन, विद्युत मंत्रालय द्वारा दक्षिणी विद्युत aa मेँ लाभभोगी 
राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को किया जायेगा। संयंत्र से प्राप्त 

विद्युत को दक्षिण fos में डाला जाएगा, जहां से लाभभोगी राज्यों 

विद्युत बो/वितरण कम्पनियों द्वारा आपूर्ति विभिन aie को 

कौ जाएगी। 

बीपीएल लोगों के लिए प्रावधान 

2499. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

श्री रतन सिंहः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 

किन उदेश्यों से प्रावधान बनाए गए हैः; 

(ख) क्या सरकार द्वारा इन उदैश्यों को हासिल किया जा रहा 

है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(घ) इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास 

किए गए है।
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योजना dara A राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ग्रामीण ओर दोनों 
क्ष्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने लोगो के लाभ के लिए विभिन 

स्कीम कार्यान्वित करती है। प्रमुख स्कीमों का नीचे उल्लेख किया 

गया है; 

1. महात्मा गाधी राष्टीय रोजगार ae अधिनियम 

(एमजीएनआरर्दजीए) प्रत्येक एसे ग्रामीण परिवार को 100 दिन के 

दिहाडी रोजगार की ut देता है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा 

से अकुशल शारीरिक-श्रम कार्य करने के लिए तैयार हो। 

2. ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहं (Taras) मे संगठन 

करके, प्रशिक्षण ओर उनके क्षमता निर्माण, बैक ऋण ओर सब्सिडी 

के जरिए वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से स्वरोजगार कै अवसर 

प्रदान करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) 

जिसकी अब राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (एनारएलएम) के 

रूप में wade कौ गई है। 

3. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों कौ घर निर्माण अथवा 

क्रमोनननयन करने में मदद हेतु इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)। 

4. राष्टरीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के 

अंतर्गत पांच स्कोमें शामिल है नामतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था 

पेंशन स्कोम (आईजीएन ओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 

पेंशन स्कौम (आईजीएनडन्ल्यूपीएस) , इंदिरा गांधी wets अशक्तता 

पशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस), रष्टय परिवार स्कीम 

(एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा ओर यह समाज के कमजोर 

वर्गो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए करने के लिए लागू 

हे। 

5. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए 

स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 

योजना(आरएसबीवाई) शुरू कौ गई हे। इसका उदेश्य बीपीएल 

परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आघातोँ से उत्पन होने वाली वित्तीय 

देयताओं से सुरक्षा प्रदान करना है जिसमे एेसी अधिकांश बीमारियों 

जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना अपेक्षित है, के लिए 

30.000/-रु. तक का अस्पताल भरतीं व्यय शामिल a 

6. स्वर्ण wadt शहरी रोजगार योजना (एसजेएसञआरवाई) का 

उदेश्य स्वरोजगार Saat कौ स्थापना को प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण 

ओर दिहाडी रोजगार आदि प्रदान करने के माध्यम से गरीबी रेखा 
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से रहने वाले शहरी बेरोजगार ओर अल्पनियोजित गरीबों को 

लाभकारी रोजगार प्रदान करना दै। 

(ख) से (घ) विगत दो ast के दौरान, जैसा कि इन स्कीमों 

के तहत कवरेज ओर व्यय से इगित होता है, अभीष्ट उदेश्य के 

निम्नानुसार हासिल किया जा रहा हैः 

(i) एमजीएनआरर्ईजीए के तहत, 2009-10 A 5.26 

करोड परिवारों कौ तुलना में 2010-11 मँ 5.49 

करोड परिवारों को दिहाडी रोजगार प्रदान किया गया। 

2009-10 मे किए गए 37905.23 करोड रु. के व्यय 

कौ तुलना मे 2010-11 ¥ 39377.27 करो रू. का 

व्यय किया गया। 

(11) एसजीएसवाई के तहत, 2009-10 में 32.59 लाख 

घरों कौ तुलना में 2010-11 मे आईएवाई के तहत 

26.72 लाख नए घरों का निर्माण किया wa इन 

पर 2009-10 में 12,178.05 करोड रु. के व्यय कौ 

तुलना में 2010-11 में 13408.45 करोड रु. का 

व्यय किया गया। 

(Gi) एसजीएसवाई के तहत, 2009-10 मेँ 20.85 लाख 

स्वरोजगारियों को तुलना मं 2010-11 में कुल 21. 

10 लाख स्वरोजगारियों कौ सहायता कौ Ts! इस 

स्कोम के तहत 2009-10 में किए गए 2779.19 

करोड रु. के व्यय की तुलना मँ 2010-11 में 2804. 

04 करोड रु. का व्यय किया गया। 

(iii) 2010-11 में एनएसपी के विभिन weal के तहत 

5341.52 करोड रु. के व्यय के साथ 225.06 लाख 

लाभार्थियों को कवर किया गया जबकि 2009-10 

मे 4718.83 रु. के व्यय से 207.73 लाख लाभार्थियों 

को कवर किया गया धा। 

(iv) एसजेएसआरवाई के तहत 2010-11 मेँ 77.06 लाख 

मानव दिवस कार्य सृजिन किया था। 2009-10 में 

किए गए 421.60 करोड रु. के व्यय को तुलना मं 

2010-11 में 376.53 करोड रु. का व्यय किया गया। 

(४) आरएसबीवाई के तहत, 2010-11 में 511.61 करोड 

र. के व्यय से 233.62 लाख Se काड जारी किए 

गए जबकि 2009-10 मे 264.51 करोड़ रु. के व्यय 

से 138.65 लाख स्मार्ट wre जारी किए गए ay
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[ अनुवाद] 

कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण 

2500. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 
श्री भास्करराव बापुराव पाटील खतगांवकरः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री जगदम्बिका पालः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री संजय wis: 

श्री agra सिंहः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयर इंडिया ओर इंडियन एयर aga के विलय के 

पश्चात् कर्मचारियों के संबध मे कोई ठोस नीति तैयार कौ गई 2; 

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हँ ओर एयर इंडिया 

ओर इंडियन एयर oa के विलय कौ क्या स्थिति है; 

(ग) क्या एयर इंडिया के विभिन वगो के कर्मचारी, नियमित 

आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किए जाने सहित अपनी 

शिकायतों के निवारण हेतु आंदोलन कर रहे है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों के 

वेतन संबधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नियुक्त धर्माधिकारी 

समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इस समिति 

काके निष्करष॑/सिफारिशे क्या है ओर सरकार ने इस संबध में क्या 

कार्यवाही की eal जा रही है; ओर 

(3) एयर इंडिया के कर्मचारियों कौ बकाया धनराशि का 

भुगतान करने के संबध मे किसी स्पष्ट नीति को अंतिम रूप देने 

के लिए क्या कदम उठाए गए geen जा रहे है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री afta सिंह): (क) ओर (ख) 

डीपीई के दिशानिर्देशो के अनुसार करयिर प्रगति ओर सामान्य 
वेतनमान सहित विलय से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 
सरकार द्वारा न्यायधीश (सेवानिवृत्त) डीएन धर्माधिकारी कौ अध्यक्षता 

में बाहरी विशेषज्ञो कौ एक समिति गठित कौ गई है। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। अनेक यूनियने/एशोसिएशन ने अपनी 
शिकायतों जिनमे समय पर वेतन ओर संबंधित भत्तो का समय पर 
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भुगतान भी शामिल है, के निवारण के लिए प्रबंधन को अभ्यावेदन 

देती रही है। एअर इंडिया का प्रब॑धन इनको शिकायतों के समाधान 
के लिए अपनी यूनियनों/एसोशिएसनों के साथ निरन्तर सम्पर्क में 

है। 

(ङ) ओर (च) समिति अपनी रिपोर्ट 31.01.2012 को 

मत्रालय को प्रस्तुत कर BHT है। मंत्रालय ने न्यायाधीश धर्माधिकारी 

समिति की सिफारिशों at जांच करने ओर इनके क्रियान्वयन के 

लिए समय सीमा तैयार करने के उद्देश्य से एक 3-सदस्यीय समिति 
गठित की है, जिसमें उद्यम विभाग, नागर विमानन मंत्रालय के 

अधिकारी ओर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल ZI 

(छ) एक व्यापक वित्तीय पुनर्खरचना योजना/कायाकल्प योजना 

तैयार कौ गर्ह है। इसके अनुमोदित होने पर एअर इंडिया को अपने 

प्रचालनिक ओर वित्तीय दायित्वौ को पुरा करने में मदद मिलेगी। 

-विमानपत्तनों पर प्रभार 

2501. श्री रघुवीर सिंह मीणाः 

श्री जे.एम. आरन Wit: 
श्री ताराचन्द भगोराः 

श्री अवतार सिंह wert: 

क्या नागर विपानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में ward टैक्स, 
पार्किग चार्ज ओर 'नेवीगेशनल' प्रभार काफी अधिक 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ग) इन want को विदेशों मे लागू प्रभारों के समतुल्य लाने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम saw जाने का प्रस्ताव है? 

ame विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, ae 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

आईएलडी प्रशुल्कं 

2502. श्री अवतार सिंह wert: 

श्री जे.एम. आस्न Wile: 
श्री रघुवीर सिंह मीणाः 
श्री ताराचम्द भगोराः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा करगे किः
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(क) क्या भारती एयरटेल समेत कुछ दूरसंचार कपनियों ने 

अन्तररष्टरय दूरी के लिए अपने प्रशुल्क मे बदोत्तरी की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर अन्तरराष्ट्रीय 
लम्बी दूरी (आईएलडी) के प्रशुल्क में इतनी वृद्धि के क्या कारण 

हैः 

(ग) क्या रीआरएआई ने आईएलडी के प्रशुल्क मेँ वृद्धि के 

लिए अपनी अनुमति दी 2: 

(घ) af a, तो तत्सबधी aia क्या है; ओर 

(ड) यदि नही, तो चूककर्ता कम्पनियों के खिलाफ क्या 
कार्यवाही की गई हे? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) जी, al भारती एयरटेल सहित कुक 

दूरसंचार प्रचालकां ने कतिपय अंतरराष्टरीय ग॑तव्य स्थानों के लिए 

कोलो में उर्ध्वगामी संशोधन के बारे में सूचित किया है। 

(ख) एयरटेल ने संशोधन दिनांक 13.11.2011 से लागू किया 

है। रिलायंस ने आईएलडी प्रशुल्क दिनांक 01.12.2011 से पुनः 
निर्धारित किए #1 इस मामले में कुछ अंतरराष्ट्रीय ग॑तव्यस्थानों की 
कोल द्रं बढ़ गई हैँ जबकि कुछ अन्य गंतव्य स्थानों की द्रे घर 

गई है। वोडाफोन ने दिनांक 01.02.2012 को पोस्ट पेड मोबाइल 
सेवा के लिए ओर दिनाक 14.12.2011 को प्रीपेड के लिए अपनी 
आईएलडी प्रशुल्क मं संशोधन किया है। संशोधित प्रशुल्क संरचना 
के अनुसार एक ही देश मेँ विभिन कोडों के लिए भी हो, चाहे 
कोल का समापन फिक्सड अथवा मोबाइल नेटवर्क में हुआ हो, 
आईएलडी दरं भिनन भिनन होती हैँ आईडिया ने दिनांक 14.01.2012 
से कुछ अंतरराष्टीय गंतव्य स्थानों के लिए आईएलडी प्रशुल्क मं 

संशोधन किया है। लुप मोबाहल,देलीकोम ने भी दिनांक 31.12.2011 
से विभिन अंतरराष्ट्रीय ग॑तव्य स्थानों के लिए आरईएलडी दरों में 
वृद्धि कौ है। 

महानगर टेलीफोन निगम लिमिरेड (एमरीएनएल) ओर भारत 

संचार निगम लिमिरेड (बीएसएनएल) ने भी आईएलडी प्रशुल्क मेँ 
संशोधन किया है। जबकि एमरीएनएल द्वारा दिनांके 13.05.2011 को 

ओर पुनः दिनांक 13.09.2011 को संशोधन को लागू किया गया, 
बीएसएनएल के प्रशुल्क संशोधन दिनांक 30.12.2011 को लागू हुए्। 

यह उल्लेखनीय है कि संशोधित दरे भी सभी देशों FY ara हो, 
कर कुछ चिन्हित किए me अंतरराष्ट्रीय गंतव्यं स्थानों तक सीमित 

हे। कुक मामलों मे गिरावट संबंधी संशोधन भी है। 

आरईएलडी प्रशुल्क में संशोधन करने को प्रशुल्क को उचित 
एवं तार्किक बनाने में उत्तरदायी माना गया है जो कि एक सतत 
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प्रक्रिया है ओर बाजार डायनामिकं एवं इन्युट लागत की विभिन्नता 

का कार्यं है। प्रचालकों ने बताया था कि कुछ देशों के संबंध में 
कतिपय विशेष नम्बरों (चैर सादट, गेमिंग इत्यादि) से संबधित 

प्रशुल्क मेँ कई बार वृद्धि कौ गई है। इस प्रकार के विशेष wad 
से संबधित समापन प्रभार वास्तवं में अधिक है fe अंतिम 
प्रयोक्ता प्रशुल्क मेँ प्रदर्शित करने कौ आवश्यकता है। 

(ग) ओर (घ) प्रचलित प्रशुल्कं ढांचा के अनुसार दूरसंचार 

प्रचालक माकंट डायनामिक एवं अन्य वाणिज्यिक महत्व के अनुसार 

sues! प्रशुल्क का निर्णय करने एवं लागू करने के लिए स्वतंत्र 
el विनियामक अधिदेश यद्यपि, कतिपय परिस्थितियां में प्रशुल्क मै 
वृद्धि किए जाने के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता 

है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (4३वां संशोधन) के अनुसार योजना 
मं किसी भी प्रशुल्कं मद कौ वृद्धि नहीं कौ जाएगी 

(1) छह माह से ज्यादा वैधता की निर्धारित अवधि जिसमें 
लाइफराइम प्रशुल्क योजना अथवा सीमित वैधता एवं प्रशुल्क 
योजना मेँ विनिर्दिष्टं कौ गई वैधता को सम्पूर्णं अवधि के दौरान, 
एेसी dun अवधि के ade मे उपभोक्ता द्वारा अप fee किया 
गया भुगतान भी शामिल है, के संबध में प्रशुल्कं योजना। 

(2) उपभोक्ता के नामांकन की तारीख से छह माह के अंदर 

अन्य प्रशुल्कं योजनाओं के संबंध में, ओर 

(3) एसे रिचार्ज कूपन कौ वैधता कौ संपूर्ण अवधि के दौरान, 
किसी प्रशुल्क योजना वु तहत छह माह से ज्यादा dum सहित 
रिचार्ज pul के मामले Fi 

प्रशुल्क मे संशोधन के लागू करते समय यह सुनिश्चित किया 
गया है कि टाई द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क आदेशो के उपर्युक्त 

प्रावधान के अनुसार मौजुदा उपभोक्ता जो प्रशुल्क सरक्षण का लाभ 
ले रहे है, के संबंध में प्रशुल्कं वृद्धि लागू नहीं होती है। 

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर को देखते हए 
प्रश्न नहीं उठता। । 

एयरपो्टो पर पारकिंग शुल्क 

2503. श्री इज्यराज सिंहः 

श्री एस. अलागिरीः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 2009-10 के दौरान देश के विभिन wal 
पर पाकिंग शुल्क के माध्यम से जमा की गई धनराशि कम 

हुई;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा अधिकारियों, यदि जिम्मेदार हो, के विरुद्ध 

क्या कार्यवाही कौ गई है ओर इस संबंध में क्या सुधारामक कदम 
उठाए गए है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं) 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) के दुष्टिगत लागू नही। 

(हिन्दी 

अनुसंधान कार्य का विकास 

2504. श्री जफर अली नकवीः 

श्री वीरेन्द्र कश्यपः 
श्री अनुराग सिंह ora: 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या मानव संसाधन विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या देश के विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oo क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या विश्वविद्यालयों को अनुसंधान केन्द्रं के रूपमे 
विकसित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; 

(घ) af a, तौ तत्सबंधी ब्योरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार विज्ञान ओर अनुसंधान संस्थानों कौ बढाने, 
पाठ्यक्रम को अद्यतन करने ओर उन्हे आकर्षक बनाने पर विचार 
कर रही है जिससे कि छात्रों का ध्यान इस as की ओर आकृष्ट 

किया जा सके; ओर 

(च) afe a, तो, कब तक इन aed की स्थापना किए 

जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास wares में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी,. नही। तथापि देश के 
विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान ओर विकास कार्यक्रमों मेँ सुधार करमे 
के लिए अभी भी ap गुजादृश है। विभिन क्षेत्रों A अनुसंधान 
को बढावा देने हेतु सरकार का सतत प्रयास रहता Zl प्रत्येक वर्ष 
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विभिन विषयों मे लगभग 8525 छात्रौ को एम fra डिग्रियां ओर 
10.781 oat को पी.एच.डी, डिग्रियां प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयं 

अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यह विश्वविद्यालयों में 
अनुसंधान ओर विकास को बद्वा देने के लिए विभिन्न स्कीमे 
कार्यान्वित कर रहा है जिनमे बडी ओर लघु अनुसंधान परियोजनाए, 
मानद (दमेरिटस) फलोशिप, कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप (जे.आर. 

एफ.), वरिष्ठ अनुसंधान फलोशिप (एसआरएफ), अनुसंधान 
एसोसिएटशिप, अनुसंधान वेज्ञानिक योजना, इंजीनियरी मे स्नातक 
योग्यता परीक्षा मे आर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों कै लिए 

स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, डा. डी.एस.कोठारी the डाक्टरल weiter, 
डा. राधाकृष्णन पोस्टडाक्टरल फलोशिप आदि शामिल रहैँ। विज्ञान 

ओर प्रौद्योगिकी विभाग, बायोरेक्नो्लोजी विभाग, वेज्ञानिक ओर 

ओद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 

परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारतीय दर्शनशास्त्र 

अनुसंधान परिषद्, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान विभिन कषत्रं ओर 

विषयों मेँ अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहे Zi 

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया 

है कि विश्वविद्यालयों ओर कालेजों मे फोकस का मुख्य क्षत्र मूल 
वैज्ञानिक अनुसंधान को बढावा देना है। विश्वविद्यालयों मे मूल 
वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यबल की सिफारिश कार्यान्वितं कौ जा रही 

है। उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय, किसी विशेष aa 
में उत्कृष्टता को संभाव्यता वाले केन्द्र, उत्कृष्टता कौ संभाव्यता वाले 

कालेज कौ योजनाओं को अनुसंधान ओर विकास को बढावा देने 
के लिए कार्यान्वितं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने एक नर्द योजना जिसे “ अध्ययन मेँ उत्कृष्टता के नए केन्द्र/संस्थान 

की स्थापना” कहा जाता है, शुरू कौ है। विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं ओर फलोशिप कार्यक्रमों मे 
सहायता करने के अलावा विश्वविद्यालय विभागों को वित्तीय सहायता 

उपलब्ध करके विशेष सहायता कार्यक्रम भी wera है। विज्ञान ओर 
प्ोद्योगिकी के लिए अवसंस्वना को ase बनाने के लिए सहायता 

की योजना मेँ उच्चतर शिक्षा मै विज्ञान तथा प्रद्योगिकौ अवसंरचना 

के सृजन के लिए विस्तार भी किया जएगा। 

वैत्ञानिक अनुसंधान को ager देने at दृष्टि से अनुसंधान के 

क्षेत्र मे लगातार विस्तार किया जा रहा है। इनमें से ade हयूमैन 
ain, बाय मेडिकल मेगनेरिक रेसोनेन्स, एप्लाइड हुमैन जेनैरिक्स 
अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा ओर रक्षा विष्लेषण आदि gi अन्य महत्वपूर्ण 
aat में, मेडिकल, कृषि, मेराईन बायरेक्नंलाजी, पशुचिकित्सा 
विज्ञान, खाद्य ओर भेषजीय बायटेक्नार्लोजी, आणविक ओर मानव 

जेनेरिक्स, तत्रिका विज्ञान, प्लैन्मा भौतिक, acter भौतिकी, 
संरचनात्क बायोलाजी, तत्रिका विज्ञान आर्गेनिक सिंथेसिस, रोबोरिक्स, 

नैनो टेक्नालांजी नैनो विज्ञान आदि है। पाठ्यचर्या संशोधन ओर उसे 
अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया zi
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नै सूचित किया है कि वैज्ञानिक 

तथा ओद्योगिक अनुसंधान परिषद ge जीव विज्ञान, रसायन शस्त्र, 

पर्यावरणीय विज्ञान, इजीनियरी, गणित, चिकित्सा तथा भौतिक में 

प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अथवा मौलिक, के लिए 

प्रतिवर्ष faa ओर प्रौद्योगिकी के लिए शाति स्वरूप भटनागर 

पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान ओर प्रोद्योगिकौ विभाग विश्वविद्यालय 

तथा अकादमिक aa मेँ विज्ञान ओर प्रौद्योगिकौ कौ अवसंरचना के 

लिए निधियां, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मँ अनुसंधान कौ गहनता, 

विश्वविधालय अनुसंधान तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टता का संवर्धन, 

नवाचार ओर उत्कृष्टत्न के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का 

समेकन, इनोवेशन इन HSA परस्यूट फर इंस्पायरड रिसर्च के तहत 

फलोशिप तथा विज्ञान ओर इंजीनियरी अनुसंधान ated के तहत 
योजनाओं जेसी योजनाएं संचालित करता 21 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग 

नै सुचित किया है किया वह 72 विश्वविद्यालयों मे स्नातकोत्तर 

शिक्षण कार्यक्रमो, जैव-्रद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जूनियर फोलोशिप 
कार्यक्रम तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप कार्यक्रम जैसी योजनाएं 

कार्यान्वित करता है। 

प्रीमियर vif संस्थानों में दलित छात्रों द्वारा आत्महत्या 

2505. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

श्री वीरेन्द्र mya: 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 
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(क) क्या गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान भारतीय 

प्रोद्योगिकौ संस्थान (आर्हआर्ईटी) सहित देश के प्रीमियर संस्थानों में 
अनुसूचित जाति संवर्गं के छात्रं कौ आत्महत्या के कई मामले 

सरकार कौ जानकारी में आए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ओर संस्थान-वार 

an क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने एेसे मामलोँ(घटनाओं पर अकश लगाने 

के लिए ats विशेष समिति गठित कौ है; 

(घ) यदि a, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 

aig a 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी इस रिपोरं कौ मुख्य सिफारिश 

का व्यौरा क्या है; ओर 

(च) भविष्य में एसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति पर रोक लगाने 

के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम saw गर् हे 

या उठाए जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश में विभिन प्रीमियर 
संस्थानों मे छात्रों Et कौ गई आत्महत्याओं का व्यौरा केन्द्रीय स्तर 

पर इस मंत्रालय मे नहीं रखा जाता है। तथापि, भारतीय सूचना 

प्रौद्योगिकी संस्थानों मे दलित छात्रों द्वारा आत्पहत्याओं के निम्नलिखित 

मामले सरकार की जानकारी मँ आए हैः 

संस्थान राज्य 2010 2011 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश 1 (अनुसूचित जाति) 1 (अनुसूचित जाति) 

भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान खडगपुर पश्चिम बगाल 2 (अनुसूचित जाति) - 1 (अनुसूचित जाति) 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तमिलनाडु - 1 (अनुसूचित जाति) 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुडकौ उत्तराखंड - 1 (अनुसूचित जाति) 

(ग) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद की 

42वीं बैठक मै लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रो एम. 

आनंदकृष्ण, अध्यक्ष, शासी बो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 
al अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है जिसका 
उदेश्य छात्रों, माता पिता, शिक्षकों तथा एलुमिनी के साथ बातचीत 

से भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थानों तथा अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित 
तकनीकौ संस्थाओं में आत्महत्याओं के कारणों का अध्ययन करना 

तथा उपचारी उपायों का Gea देना है। कार्य बल अपनी पहली 
बैठक 9 अप्रैल, 2012 को आयोजित कर रहा ZI 

(च) भारतीय wettest संस्थानों वारा अभी तक के आत्महत्याओं 
के मामलों मे जांच करने हेतु नियुक्त तथ्यान्वेषी खमितियों ने किसी 

भी रूप मेँ जाति आधारित उत्पीडन अथवा भेदभाव के घटक नहीं 
पाए है, तथापि संस्थानों ने इस बात के लिए विभिन तत्रं की 

व्यवस्था की है कि कमजोर at के छात्रों के हितों को किसी 

भी कारण नुकसान न ved! संस्थानों मे अ.जा./अ-ज.जा. छत्रं के 
लिए संकाय सलाहकार टै जो उनकी समस्याओं को देखते ह तथा 

तदनुसार सलाह देते है। छात्रों कौ व्यक्तिगत, अकादमिक, मनोवैज्ञानिक 

त्था परिवार संबंधी समस्याओं को हलं करने के लिए छात्र 
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काउन्सलर हेँ। इसके अलावा, विभिन विभागों में छात्र मार्गदर्शक 
है जो उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराके उनकौ अकादमिक तथा 
अन्य समस्याओं मे मदद करते हैँ तथा उनकौ समस्याओं को समय 
पर समाधान करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों कौ जानकारी A भी 
लाते है। इसके अलावा, ager भी हँ जो उनकौ अकादमिक 
समस्याओं का निपरान करने मेँ उनकौ मदद करते Zl 

( अनवाद ] 

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता ओर स्तर 

2506. Bi. रला 2: 

श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री राधा मोहन सिंहः 

क्या पानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) गत तीन वर्षा के दौरान देश में उच्च शिक्षा कौ गुणवत्ता 
ओर स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौ गई पहल।(उटाए ` 
गए कदमों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) अक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थं आबंरित प्रयुक्त 

ओर अनुप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे उच्चतर 

शैक्षिक संस्थाओं मे मानकों के समन्वयन तथा निर्धारण का अधिदेश 
प्राप्त है, कई योजनाएं कार्यान्विति कर रहा है जिनका उद्देश्य 

भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेज A उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता 

में सुधार करना है। इसने शैक्षिक सुधारों हेतु विभिन्न उपाय किए 
है, जैसे सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना, पादूयचर्या को नियमित रूप 
से अद्यतन बनाना तथा विकल्प आधारित केद्धित प्रणालियां आदि, 
fre अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा 
रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में 

शिक्षण के मानकं के सुधार हेतु “ विश्वविद्यालय तथा कालेज में 

शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक wip की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 

अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकं के रख-रखाव हेतु, 2010” 
के संबंध में विनियम जारी किए है। शिक्षकों तथां शिक्षण कौ 
गुणवत्ता A सुधार के लिए राष्टरीय पात्रता परीक्षा तथा राज्य स्तरीय 

पात्रता परीक्षा को अनिवार्य अपेक्षा बनाया गया है, तथा केवल उन्ही 
को ge दी जा रही है जिन्होने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. 
फिल/पी.-एच.डी.) डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा 

प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुरूप पी.एच.डी. पूरी कौ है। राष्ट्रीय 
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मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद जो कि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है, गुणवत्ता के विभिन 

पैरामीटरों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को प्रत्यायित 

करती है। राष्टीय प्रत्यापन बोड तकनीकी संस्थाओं द्वारा संचालित 

कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों मे शिक्षा के मानकं के सुधार हेतु 
कई योजनाएं शुरू की 2) इन प्रयोजनाओं & तहत, पुस्तकालयों, 
प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के 
सृजन तथा स्तरोनयन ओर शिक्षण तथा अनुसंधान के सुददीकरण 
हेतु पात्रे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराई जाती है। शिक्षण पेशे मे सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित 
करने के लिए सरकार ने 1.1.2006 से विश्वविद्यालय शिक्षकों के 

लिए नया वेतन ढांचा अधिसूचित किया है। 

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक 
प्राधिकरण विधेयक, 2010, जो कि देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं 

हेतु स्वतंत्र विश्वसनीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को सुनिश्चित करने 
के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाने की व्यवस्थाएं करता है, को 

दिनांक 3 मई, 2010 को संसद् में पेश किया गया ZI 

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कौ धारा 12 

ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने कौ पात्र संस्थाओं को विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग द्वारा सीधे अनुदान जारी किए जाते gi पिछले तीन 
क्षो के दौरान संस्था वार St विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 

प्रकाशित वार्षिक रिपोर्यो में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 

वेबसाइट www.uge.ac.in पर भी उपलब्ध हे। 

[ हिन्दी) 

हिंदी सलाहकार समिति की aca 

2507. श्री कौशलेन्द्र कमारः 
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः 

श्रीमती अश्वमेध देवीः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक हाल ही 

मे बंगलौर में हुई थी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ai क्या है; 

(ग) उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था ओर उसमे लिए 

गए निर्णय का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया थाः;
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(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(च) क्या उनके सुञ्ञावो/विचार को लागू किया tery किया 
जाएगा; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी at क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर Wm मंत्रालय पमे राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी, 
नारायणसामी): (क) जी, et 

(ख) दिनांक 21.02.2012 को अन्तरिक्ष विभाग, ange मे, 
अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि.) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि,.) 
को संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक gi 

(ग) बैठक कौ कार्यसूची मे () राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; 

Gi) केन्द्रीय अधिनियम(नियम का हिन्दी अनुदान; (7) द्विभाषी 

इलेक्टोनिक उपकरणों का प्रयोग; (iv) विभागीय सेवा तथा प्राथमिक 

परीक्षाओं में हिंदी के प्रयोग का विकल्प; (४) समाचार पत्रों तथा 

पत्रिकाओं में लेख; (vi) कार्यशाला/सगोष्ठी; (अपप) हिन्दी F 

प्रशिक्षण; (viii) हिन्दी में अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना; 
(>) कर्मचारियों द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रकाशन; (x) अन्तरिक्ष 

विभाग तथा परमाणु ऊर्जां विभाग के कार्यक्रमों का आम जनता 
तक ves, इत्यादि शामिल थे। 

समिति नै, अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों 
को, सभी क्षेत्रो में हिन्दी से संबधित क्रियाकलापों को बढाने का 
gare दिया। 

(ध) जी, हा। 

(ङः) छः माननीय संसद सदस्य जो अन्तरिक्ष विभाग तथा 

परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त हिदी सलाहकार समिति के सदस्य 
है को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। 

(च) जी a 

(छ) समिति के सुद्ञावो/विचारों का क्रियान्वयन एक निरंतर 
प्रक्रिया है तथा इसे सुनिश्चित किया जाएगा। 

(अनृकवाद्] 

दाखिला संबधी दिशानिर्दे्ों का संशोधन 

2508. श्री के. सुधाकरणः 

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 

क्या मानव संसाधन विकासं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 
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(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वंचित समूहों ओर 
निर्बल ant के बच्चों के लिए विशेषरूप सै 25 प्रतिशत आरक्षित 

श्रेणी मेँ वर्षं 2012-13 के लिए दाखिला संबंधी fates में 

संशोधन के लिए कहा गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त femmes शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 

प्रावधानों के अनुरूप है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है, ओर यदि नही, 
तो इसके क्या कारण है 

(ङ) क्या के.वि.सं. ने उक्त मांग के दुष्टिगत अपने दाखिला 

संबंधी दिशानिर्देशो को समीक्षा करने का निर्णय लिया है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री 

( श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) वर्षं 2012-13 के लिए 
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिला संबंधी दिशा निर्देशों को निःशुल्क 

एवं अनिवार्य बाल का शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के 

अधिकार अधिनियम, 2009 कौ धारा 2 (त) के तहत केन्द्रीय 

विद्यालयों को “विशिष्ट श्रेणी के स्कूल" के अंतर्गत रखा गया है। 
केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम at धारा 12 (1) 

(ग) के अनुसार कक्षा-1 के geal कौ कुल संख्या के 25% बच्चों 

को दाखिला प्रदान करते हँ तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक 

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते है। 25% बच्चों 

कौ इस श्रेणी मे अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति तथा 

आर्थिक रूप से कमजोर वगों/गरीबी रेखा से नीचे के लोगो/अन्य 

frag ant (art लेयर को छोडकर), निःशक्त बच्चों के आवेदन 

तथा आरक्षण संबधी संवैधानिक उपवंधों के अनुपालन मे सभी 

आवेदन शामिल है। 

एयर इंडिया को घाटा 

2509. श्री gama बिसवालः 

श्री प्रहलाद जोशीः 

श्री एम.के. राघवनः 

श्री संजय frau: 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एर इंडिया कर्मचारियों की sett पर विचार कर 

रहा है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या अतिरिक्त राजस्व सृजन करने के लिए एयर इंडिया 

के कतिपय वायुमागों की नीलामी करने का कोई प्रस्ताव है; 

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव कौ स्थिति क्या है तथा इय 

योजना के अंतर्गत किन वायुमा्गो को fared किया गया है; ओर 

(ङ) राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को प्रतिदिन कुलं कितना 

प्रचालनगत घाटा होता है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नी। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) जी, नही। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) एयर इंडिया को प्रचालनों से प्रतिदिन लगभग 10.00 

करोड रुपये का घारा हो रहा zi 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ara शिक्षा केन्द्र 

2510. श्री एस. Aue: 
श्री गणेश सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) देश मेँ कार्यरत मानित विश्वविद्यालयों कौ संख्या कितनी 

है ओर इनमें राज्य-वार कितने छात्र अध्ययन कर रहे है; 

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा 

ast का st क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केन्र 
द्वारा प्रस्तुत पाटूयक्रमों कौ गुणवत्ता को विनियमित करने का कोई 

प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरम्देश्वरी ): (क) देश मेँ इस समय 129 सम विश्वविद्यालय 
है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सुचना के अनुसार 

वर्षं 2010-11 के दौरान इन सम विश्वविद्यालयों मेँ अध्ययन कर 

रहे छात्रों की संख्या का राज्य वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया 
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गया है। 

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 

इस समय 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चला रहे 

2 व्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। तथापि, मौलाना आजाद् 
राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों 

को समन्वित करमे हेतु मौलाना आजाद राष्टीय उर्दू विश्वविद्यालय 

(एमएएलयुयू) के दिल्ली, मंगलौर, पटना, भोपाल, दरभंगा, श्रीनगर, 

मुम्बई, कोलकाता ओर रांची मे क्षेत्रीय केन्द्र है ओर जम्मू. 

लखनऊ, अमरावती, हैदराबाद, संभल तथा नुह (मेवात) मेँ उप 

क्षेत्रीय केन्द्र zi 

(ग) ओर (घ) दूरस्थ पद्धति मे चला जाने वाले विश्वविद्यालयों 

के शैक्षिक कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 कौ संविधि 28 के अतर्गत गठित 

एक स्वायत्त निकाय, द्वारा विनियमित किए जाते oi सरकार द्वारा 

दूरस्थ पद्धति में प्रदान किए जा रहे पादूयक्रमों कौ गुणवत्ता को 

सीधे ही विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओर दूरस्थ शिक्षा परिषद एसे Tears 

ओर कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सतत आधार पर विनियमित करते 

है। 

विवरण I 

an विश्वविद्यालयों मे अध्ययन-रत छत्रो का राज्य-वार व्यौरा 

क्र.सं राज्य्/संघ सम विश्वविद्यालयों नामांकित 

राज्य क्षेत्र कौ संख्या छात्रों कौ 

सख्या 

1 2 3 4 

1. आन्ध्र प्रदेश 7 20985 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 1441 

3. बिहार 2 350 

4. dene 1 1996 

5. दिल्ली 11 12312 

6. गुजरात 2 3163 

7. हरियाणा 5 18430 

8. ्ारखंड 2 7603 

9. कर्नारक 15 44136 
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1 2 3 4 

10. केरल 2 524 

11. मध्य प्रदेश 3 2043 

12. महाराष्ट 21 55613 

13. ओडिशा 2 13554 

14. पंजाब 2 8013 

15. ygad 1 674 

16. राजस्थान 8 33113 

17. तमिलनाडु 29 1 68 947 

18. उत्तर प्रदेश 10 24952 

19. उत्तराखंड 4 11298 

20. पश्चिम बंगाल 1 934 

कुल 129 430,081 

विकरण Il 

दूरस्थ शिक्षा ast को चलाने art date विश्वविद्यालयों 
की सूची 

करसं विश्वविद्यालय का नाम 

1. अलीगद् मुस्लिम विश्वविद्यालय 

2. दिल्ली विश्वविद्यालय 

3. हैदराबाद् विश्वविद्यालय 

4. जामिया मिलिया इस्लामिया 

5. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय 

6. पांडिचेरी विश्वविद्यालय 

7. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 

8. महात्मा गाधी aaa हिन्दी विश्वविद्यालय 

9. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

10. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 

11. त्रिपुरा विश्वविद्यालय 

12. अंग्रेजी ओर विदेशी भाषा विश्वविद्यालय 

13. डा. हरीसिंह गौड विश्वविद्यालय 
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Mage eat स्थापित करने के लिए नीति 

2511. श्रीमती अन्त् ZEA: 

कुमारी मीनाक्षी नटराजनः 

श्री अशोक अर्गलः 
श्री अर्जुन राम Aare: 
श्री पी. कुमारः 

श्रीमती जे. शांताः 
श्री एम. श्रीनिवासुलु tect: 

श्री हमदुल्लाह सईदः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wat यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार कौ निजी स्थानों, आवासां, वाणिज्यिक केन्द्र 

ओर स्कूलों के समीप तथा अत्यन्त ही घनी आबादी वाले कतरो 
में नैरवर्क टावर स्थापित करने कौ नीति क्या है तथा इस संबधी 
मे किन सुरक्षा aes! का पालन किया गया हे; 

(ख) क्या उक्त tat के कारण देश मेँ दुर्घटनाओं के मामले 
प्रकाश में आए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या 2; 

(घ) क्या भारत में मोबाइल यवर ओर मोबाइल फोन की 

रेडियोधर्मिता सीमा अन्य देशौ के अतरराष्टरीय मानकं से अधिक 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(च) मोबाइल cad ओर मोबाइल दैण्डसेटों की रेडियोधर्मिता 
सीमा कौ जांच के लिए मौजूद तत्र का व्योरा क्या है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा उपर्युक्त पहलुओं पर क्या कारवाई कौ गई 

है ओर स्थापित मानदंडँ के उल्लंघन के लिए दूरसंचार कपनियो^मोबाइल 
फोन विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या करवाई कौ गई हे? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) deat को स्थापित करने कौ मौजूदा नीति के 
अनुसार दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना, तथा समन्वय स्कध 
(उन्लयुपीसी) मोबाइल dort कौ स्थापना के लिए प्रत्येक स्थल कौ, 

अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के साथ व्यतिकरण, विमानन बाधाओं ओर किसी 
अन्य USE! मादुक्रोवेव संपको कौ दृष्टि से स्थल संबधी स्वीकृति प्रदान 
करता है। इस प्रकार, निजी स्थानों, आवासो, वाणिन्यिक केन्र, विद्यालयों 
के निकट ओर सघन जनसंख्या वाले क्षत्र मे dati की संस्थापना के 
लिए कोई पृथक दिशा-नि्दश नहीं है।
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तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा स्थल संबंधी स्वीकृति, स्थानीय 

निकायो जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि के अन्य लागू उप 
विधियो, नियमों ओर विनियमो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 

जारी की जाती है। तदनुसार, dat की संस्थापना से पूर्वं दूरसंचार 
सेवा प्रदाताओं को संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों जैसे नगर निगम, 
ग्राम पंचायत आदि से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करनी होती हैँ 
विभिन्न स्थानीय निकायो/राज्य सरकारों ने मोबाइल cat को 

संस्थापित करने के लिए tet अनुमति प्रदान करने के day में 

सुरक्षा मानकों सहित अपनी नीतियां स्वयं तैयार कौ 2 

(ख) ओर (ग) जैसा कि दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं 
अनुश्रवण प्रकोष्ठ (टर्म) द्वारा सूचित किया गया है, एसे किसी भी 

प्रकरण की रिपोर्ट नहीं मिली है। 

(घ) ओर (ङ) दूरसंचार विभाग ने मोबाइल वरं से होने 
वाले वैद्युत चुम्बकीय aa (ईएमएफ) विकिरण ओर मोबाइल फोनों 
के लिए विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) के Ady में 

अतर्राष्टीय गैर-आयनीकवृरत विकिरण सरक्षण आयोग 

(आईसीएनभाईआरपी) द्वार निर्धारित अतर्रष्टरीय मानदंडों को अपनाया 

हे। 

(च) दूरसंचार विभाग के दिनांक 8 अप्रैल, 2010 के पत्र द्वार 
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमरीएस/एकीकृत अभिगम सेवा 
(यूएएस) लाईसेसधारकों को वैद्युत चुम्बकीय aa (ईएमएफ) 
विकिरण संबंधी मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपने बेस 
टांसमिरिग स्टेशनों (बीटीएस) के स्वप्रमाणन पत्र के जरिए निर्धारित 

संदर्भ सीमाओं/स्तरो का अनुपालन करने के निर्देश fag गए है) 

दिनांक 08 अप्रैल, 2010 के निर्देशों के अनुसार विकिरण 
मानदंडों को पूर करने के लिए सभी बीरीएस स्व-प्रमाणित होने 

चाहिए ओर स्व-प्रमाणन पत्र geen विभाग के संबंधित र्म 

प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाता है। सभी नए बीटीएस स्थल संगत 
टर्म प्रकोष्ठ को स्व-प्रमाणन पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही विकिरण 

ana करते है। र्म प्रकोष्ठ अपने विवेकानुसार यादच्छिक रूप से 
10% तक बीरीएस स्थलों का परीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त 
ट्म प्रकोष्ठ उन बीरीएस स्थलों का भी परीक्षण करता है जिनके 
विरुद्ध जनता की शिकायत होती 2 

मोबाइल हैडसेयो के लिए, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 01.09. 
2008 के अपने पत्र द्वारा भारत मे निर्मित किए जा रहे मोबाइल 

हैंडसेय के लिए आरईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित कौ गई 10 

मेगाहटर्ज से 10 गीगाहट्र्ज की फ्रौक्वेसी रेज 2 वोर प्रति किग्रा 
की विशिष्ट अवशोषण द्र (एसएआर) सीमा का अनुपालन करना 

अधिसूचित किया है ओर मोबाइल फोनों के लिए एस.ए.आरके. 

अनुपालन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः 
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¢) मोबाइल दहैडसेटो के देशी निर्माताओं को 
आईसीएनआईआरपी दिशा- निर्देशों का अनुपालन करने 
ओर स्व-पमाणन पत्र प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए 
गए है। 

(ii) मोबाइल हैडसेटों के निर्माताओं को स्वयं अपने 
उत्पाद पर विकिरण का स्तर दशनि ओर मोबाइल 

फोन के विकिरण से होने वाले aa ओर उसके 
प्रभाव के बरे मेँ स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान करने 

के अनुदेश दिए गए Zz 

(ii) देशी ओर आयातित मोबाइल फोनों को नियमित 
करने की दृष्टि से भारतीय मानका ब्यूरो (बीआरईएस) 
से भारतीय मानका ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत 
सभी मोबाइल फोनों के लिए मानक तैयार करने का 
अनुरोध किया गया zt 

(छ) दिनांक 31.12.2011 को स्थिति के अनुसार, Gea 
सेवा प्रदाताओं ने 680,630 बीटीएस के लिए यह प्रमाणित करते 
हए कि विकिरण स्तर, निर्धारित मानदंडों के अनुसार है, स्व-प्रमाणन 

पत्र प्रस्तुत किए है। रर्म प्रकोष्ठ ने मोबाइल cial के वैद्युत-चुम्बकोय 
विकिरण स्तर का परीक्षण करना आस्भ कर दिया है ओर दिनांक 
31.12.2011 कौ स्थिति के अनुसार कुल 14610 बीरीएस का 
परीक्षण कर लिया गया है ओर सभी निर्धारित विकिरण मानदंडं 
के अनुरूप पाए गए Zz 

इसके अतिरिक्त, बेस स्टेशनों ओर मोबाइल फोनों से होने वाले 

विकिरण प्रभाव (ईएमएफ) कौ जांच करने के लिए दूरसंचार 
विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, स्वास्थ्य मंत्रालय, 
बायो-गप्रौदयोगिकी विभाग तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधिकारियों 
को शामिल करके दिनांक 2408 2010 को एक अंतर-मंत्रालयी 

समिति का गठन किया गया हे। 

अंतर मत्रालयी समिति sro कौ गई सिफारिशों को स्वीकार कर 

लिय गया है ओर दिनांक 17.11.2011 के पत्र द्वारा जारी कर दी 
गई है। अतर मंतरालयी समिति कौ सिफारिश के क्रियान्वयन के 
लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित कारवाई कौ गई टैः 

(i) रेडियो ied फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) के 

लिए प्रभाव-सीमा (एक्सपोजर) के मानकं को 

आईएनआईआरपी द्वारा निर्धारित मौजूदा सीमा 1/10 
भाग तक कम कर दिया गया है। इस संबध में 
दूरसंचार विभाग के दिनांक 31.12.2011 के पत्र सं 
800-15/2010-वीएएस (खंड) ERI मोबाहल प्रचालकां 

को निर्देश जारी किए ae है। ये निर्देश दिनक 01. 
04.2012 से लागू at 

(ii) मोबाइल रैडसेटों के लिए विशिष्ट अवशोषण दर 
(TENS) स्तर को 2 ale प्रति feo से संशोधित 

करके 1.6 वार प्रति कि.ग्रा. कर दिया गया है। इस
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संबंध मेँ मोबाइल हैडसेर निर्माताओं को दूरसंचार 
विभाग के दिनांक 25.01.2012 के पत्र सं 18-10/2008 

आई.पी. द्वारा मोबाइल हैडसेये से संबंधित अन्य 
सिफारिशों सहित निर्देश जारी किए गए है। ये fee 
दिनांक 01.09.2012 से लागू होगे। 

[fee] 

महिलाओं को संपत्ति का अधिकार 

2512. श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती सुशील सरोजः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग महिलाओं की सामाजिक आर्थिक 
परिस्थिति मं परिवर्तन लाने के दृष्टिगत “qda एजेसी एंड एम्पोवरमेर " 
नामक कार्यदल द्वारा “ महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार" के 

संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव & अनुसार पति ओर पत्नी को संपत्ति 
मे समान मै अधिकार होगा; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गें राज्य 
मंत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा 
महिला एजेंसी एवं सशक्तिकरण कौ संकल्पना करना ओर यह 
परिभाषित करना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना मे क्या प्राप्त करने 
का प्रयास किया गया है तथा महिलाओं के लिए मौजूदा 
प्रातधानों(कार्यक्रमों कौ समीक्षा, विश्लेषण ओर मूल्यांकन करना ओर 

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए सिफारिश करना। 

महिला एजेंसी एवं सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह ने अन्य 
बातों साथ-साथ महिला को अपने पति के साथ समान भागीदारी 
के रूप में मान्यता देने के लिए अपनी रिपोर्ट के पैरा 3.3.5 मं 
परिवार कानून मे सुधार करने कौ आवश्यकता के बारे में कहा 
है ओर सिफारिश कौ है कि सभी समुदायो पर लागू वैवाहिक 
सम्पत्ति अधिनियम अधिकार को कार्यान्विति किया जाए। यह 

सिफारिश कौ गई है कि प्रस्तावित कानून विवाहित जोड द्वारा प्राप्त 
सभी चल ओर अचल परिसम्पत्तियों को संयुक्त सम्पत्ति माना जाए, 
जिसको अलग होने/खोडने के समय पर कांटा जा सके, चाहे सम्पत्ति 
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किसी ने भी खरीदी हो। 

( अनृवाद् ] 

उदु डिग्री धारक व्याख्याता भौर प्राध्यापक 

2513. श्री असावूददीन ओवेसीः क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) मौलाना आजाद राष्टरीय उर्दू विश्वविद्यालय मे वर्तमान में 
34 डिग्री धारक व्याख्याताओं ओर प्राध्यापकों की संख्या क्या है; 

(ख) वर्तमान में विश्वविद्यालय मे व्याख्याताओं ओर प्राध्यापक 

के रिक्त पदों कौ संख्या क्या है; 

(ग) क्या विश्वविद्यालय में अनैक UA व्याख्याता ओर प्राध्यापक 

शिक्षण कार्य मे संलग्न हैँ जिनके पास उर्दू के अलावा अन्य विषयों 
की डिग्री 2: 

(घ) यदि हां, तो इसका ओचित्य क्या है; ओर 

(ङ) उक्त रिक्त पदों को भरने ओर यह सुनिश्चित करने 

के लिए कि केवल उर्दू डिग्री धारक व्यक्तियों को ही उर्दू पाने 

के लिए नियुक्त किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है या उठाए जां रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) मौलाना आजाद we उर्दू विश्वविद्यालय 
(HUA) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यू.जी.सी. विनियमो 
के अतर्गत सभी विषयों मे संकाय सदस्यों के लिए ad मे डिग्री 
का होना अनिवार्य नहीं है। तथापि, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उदू 
विश्वविद्यालय में संकाय के पद् पर नियुक्ति के लिए उदू का ज्ञान 

होना अनिवार्य है, क्योकि यहां पर शिक्षा का माध्यम उदू है। 
विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए 179 संकाय सदस्यों मे से 141 
संकाय सदस्य उर्दू प्रमाणपत्र धारी ZI 

(ख) 31 

(ग) ओर (घ) 179 संकाय सदस्यो मे से 3g संकाय सदस्य 
उर्दू प्रमाणपत्र नहीं रखते टै। ta संकाय सदस्यों मे अनुसूचित 
जाति^अनुसूचित जनजाति के संकाय सदस्य ओर हिन्दी, अंग्रेजी, 
कम्प्यूटर विज्ञान ओर इंजीनियरी आदि के संकाय सदस्य शामिल है 
परन्तु वे उर्दू में अध्यापन कराने योग्य है। इसके लिए तर्काघार् यह 
है कि विश्वविद्यालय विषय में सर्वाधिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों 
को नियोजित करना चाहता है ओर उन्हे परिवीक्षा अवधि के दौरान 
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उदू प्रमाणपत्र प्राप्त करने की
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अवधि के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उर्दू प्रमाणपत्र 

प्राप्त करने कौ अनुमति प्रदान करता है ताकि उन्हं उर्दू में अध्यापन 
कार्य करने में as असुविधा न a 

(ङ) विश्वविद्यालय ने 13.2.2012 के रोजगार अधिसूचना सं. 

27/2012 मे विश्वविद्यालय द्वारा 31 अध्यापकों के रिक्त पदों को 

अधिसूचित किया है जिनमें सभी अध्यापकों के पदों के fee उर्दू 

को अनिवार्य किया गया है। 

सी पलेन 

2514 श्री हमदुल्लाह सईदः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समूह के लिए सी प्लेन 

आरम्भ करने कौ वर्तमान स्थिति क्या 2; 

(ख) क्या इसी तरह अन्य स्थानों विशेष रूप से लक्षद्वीप संघ 

राज्यकषेत्र के लिए सी प्लेन आरम्भ किए जाने कौ योजना है; ओर 

(ग) यदि हां, तो पहचान किए गए स्थानों का ब्योरा क्या 

है ओर कब तक उक्त सेवा को आरम्भ किए जने कौ संभावना 

है? 

नागरं विमानन dat (श्री अजित सिंह): (क) पवन हस 

हैलीकोप्टसं लिमिटेड ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन कौ 

सहभागिता के साथ, प्रारंभ मे 6 महीने के लिए जनवरी 2011 में 

पोर्ट व्लेयर-हैवलोंक सेक्टर में संपर्कं स्थापित करने वाले प्रथम सी 

प्लेन सेसना 208 ए कौ शुरुआत क| 

ओंफ-सीजन के कारण परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 

सी-प्लेन उपलब्ध कराने वाली पार्ट के साथ किए गए अनुबंध को 

13 FE, 2011 से समाप्त कर दिया गया। आज कौ तारीख मे, 

पवन हंस हैलीकप्टससं लिमिटेड अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 
सी-प्लेन का प्रचालन नहीं कर रही हे। 

वर्तमान 4, अनुमति धारक गैर-अनुसूचित प्रचालक Fad 
Shed ast हेली एयर सर्विसीज wéde अंडमान तथा निकोबार 
द्वीप समूह मेँ एक सी-प्लेन का प्रचालन कर रही है। 

(ख) ओर (ग) वर्षं 2008 मे लक्षद्रीप समूह मे पायलर 
प्रोजेक्ट के रूप मे सी-सप्लेन सेवाएं जारी करने के लिए इंडो-कनाडा 

टीम द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट को 

विचारार्थं लक्षद्वीप प्रशासन को aia दिया गया हेै। 

रिपोर्ट ने लक्षद्वीप A कावाराती, मिनीकोंय, बगाराप, verte 

द्रीपसमूह प्रशासन द्वारा आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने 
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की स्थिति मे सी-प्लेन सेवा कौ शुरुआत करने व्यबहार्यता कौ 

अनुशंसा कौ है। 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता 

2515. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने तीन में से किसी स्तर पर शिक्षाविदों 

को शामिल करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता 

प्रदान करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या 2; 

(ग) इस संबध में छात्रो, शिक्षाविदों ओर विशेषो कौ क्या 

राय है; 

(घ) क्या oe विश्वविद्यालयों ने स्वायत्तता हेतु आवेदन दिया 

है/की मांग कौ है; 

(ड) यदि a, तो saat राज्य-वार ओर विश्वविद्यालय-वार 

ब्योरा क्या है; ओर 

(च) उन विश्वविद्यालयों का व्यौरा क्या है जिन्हें स्वायत्तता 

प्रदान की गई रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के 
अधिनियमों द्वारा स्थापित पहले ही स्वायत्त निकाय है ओर वे अपने 

संबधित अधिनियमो/संविधियों ओर उनके अंतर्गत जारी किए गए 

अध्यादेशों के द्वारा शासित होते है। तदनुसार ये विश्वविद्यालय तीन 
मे किसी भी स्तर अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ओर 
प्रोफेसर के स्तर पर शिक्षाविदों को अपने अधिनियम, संविधियों ओर 
अध्यादेशों तथा इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 

दिशा- निर्देशों के अनुसार भरती करने के लिए स्वतंत्र है। 

विमानपत्तन विस्तारण परियोजना 

2516. श्री पी. कुमारः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तमिलनाडु सहित 

विभिन्न राज्यों से विमानपत्तन विस्तारण परियोजना के लिए भूमि 

प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो & प्रत्येक at का 

स्थान-वार व्यौरा क्या है;
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(ग) इस पर राज्य सरकार का क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के त्रिची विमानपत्तन 

सहित देश के विभिन विमानपत्तनों स हवाई सेवाओं मेँ वृद्धि करमे 
काटे; 

(ङ्) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वार इस संब॑ध में क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हा 
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(ख) ओर (ग) व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के अन्य 

क्षेत्रों मं विमान परिवहन सेवाओं कौ आवश्यकता को ध्यान मे रखते 

हुए विमान परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग 

संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए é तथापि, ae एयरलाइनों पर 

निर्भर करता है, वे यातायात की मांग तथा वाणिन्यिक व्यवहार्यता 
के आधार पर पंतनगर सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं 

उपलब्ध करवाए। इस प्रकार एयरलाहनँ सरकार द्वार जारी मार्ग 

सवितरण दिशा-निदंशोँ के अनुपालन के आधार पर देश मे कहीं 
भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र है। 

विवरण 

राज्य सरकार के साथ cad भूमि के मामले 

राज्य ARISES संभावित भूमि (एकड् में) राज्य सरकार कौ प्रतिक्रिया 

1 2 3 4 

आश्र प्रदेश विजयवादा 465 सकारात्मक 

तिरुपति 424.95 सकारात्मक 

राजामुदरी 966 सकारात्मक 

कडप्पा 37.01 सकारात्मक 

वारागलं 435 विचाराधीनं 

अंडमान ओर निकोबार gage पोर्टब्लेयर 15.50 आंशिक सकारात्मक 

असम गुवाहाटी 215.25 विचाराधीन 

डिन्रूगद 227.2 नकारात्मक 

were (सीई) 77+9 77 एकड़ नकारात्मक+आंशिक 

सकारामक 

लीलाबाडी (उत्तरी लखीमपुर ) 25 सकारात्मक 

अरुणाचल प्रदेश दपारिजो 34.3 कोई प्रतिक्रिया नहीं 

बिहार गया 200 सकारात्मक 

परना 227 ओर रेलवे दैक का स्थानातरण विचाराधीन ओर रेलवे ta का 

स्थानांतरण व्यवहार्य नहीं 

छत्तीसगद् रायपुर 2206 विचाशधीन 

गुजरातं अहमदाबाद 67.289 विचाराधीन 

भावनगर 490.36 विचाराधीन 
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1 2 3 4 

पोरबंदर 275.9 विचाराधीन 

राजकोट 51.9 कोई प्रतिक्रिया नहीं 

सूरत 2631.6 सकारात्मक 

जामनगर 17.38 03.09.2010 

कांडला 282 विचाराधीने 

गोवा गोवा 20 सकारात्मक 

हिमाचल प्रदेश कांगदा 26 कोई प्रतिक्रिया नहीं 

जम्मू ओर कश्मीर जम्मू 138 सकारात्मक 

was रांची 582 सकारात्मक 

देवघर 53.41 सकारात्मक 

675 

कर्नाटक मैसूर संतुलित 122+एनएच Sea विचाराधीन 

हुनली संतुलित 27 सकारात्मक 

बेलगांव 370 सकारात्मक 

मंगलौर 55.19 सकारात्मक 

केरल कालीकट 137 सकारात्मक 

Fras 169.5 सकारात्मक 

लक्ष्यद्रीप अगाती 9+1 10 सकारात्मक 

महाराष्ट अकोला 174.67 विचाराधीन 

ओरंगानाद 244.98 विचाराधीन 

मध्य प्रदेश इंदौर 2541.8 विचाराधीन 

जबलपुर 469 सकारात्मक 

मेघालय तुरा 1.56.5 2. प्रचालनिक लागत ag प्रतिक्रिया नहीं 

नागालैंड दीमापुर 278.78 नकारात्मक 

ओडिशा भुवनेश्वर 132 कोई प्रतिक्रिया नहीं 

BRATS 412.5 सकारात्मक 

राजस्थान जयपुर 60 विचाराधीन 

बीकानेर 50 विचाराधीन 
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1 2 3 4 

उदयपुर 145 विचाराधीन 

किंशनघार 442 विचाराधीन 

कोटा 14 प्रतिक्रिया प्रतीक्षित 

तमिलनाडु कोयम्बतूर 594 सकारात्मक 

तिरुचिरापल्ली 439 सकारात्मक 

मद्रे 610 सकारात्मक 

सलेम 563 विचारांधीन 

तूतीकोरीन 586 सकारात्मक 

वेल्लोर 1046 विचाराधीन 

चेन्नई 15.60 4.81 सकारात्मक 

त्रिपुरा अगरतला 303 आशिक 

कमालपुर 50.5 कोई प्रतिक्रिया नहीं 

उत्तराखंड देहरादून 167 विचाराधीन 

पंतनगर 176 सकारात्मक 

संघशासित प्रदेश पोर्टन्लेयर 71 नकारात्मक 

पांडीचेरी सतुलित 386 सकारात्मक 

पश्चिम बंगाल बागडोगरा 118+23 118 एकड कै लिए नकारात्मक 

+23 एक् के लिए आशिक 

सकारात्मक 

बेहाला 38.35 कोट प्रतिक्रिया नहीं 

माल्दा 61 को प्रतिक्रिया नहीं 

घटते ब्रोंडबेड प्रभार 

2517. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या संचार ओर सूचना 
प्रोद्योगिकी wit यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या देश के He टेलीर्कोम सेवा प्रदाताओं ने इंटरनेट 

प्रयोक्ताओं के लिए ards yard में अत्यधिक कमी की है; 

(ख) यदि हां, तो aati व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या एमरीएनपएल/बीएसएनएल का भी अपने ग्राहकों के 

लिए इस प्रकार कौ सेवा प्रदान करमे का विचार 2: 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी eto क्या है; ओर 

(ड) उक्त दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो हारा इस day 

मे क्या कारवाई की गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
( श्री पिलिन्द देवरा): (क) बीएसएनएल/एमटीएनएल सहित 

सेवाप्रदाता एक या अधिकं प्रशुल्क घटकं में परिवर्तन करते हुए 
विभिन प्रशुल्कं योजनाओं को संशोधित ओ पुनःनिर्धारित करते रहे 
@l सामान्यतः उपभोक्ताओं के लिए मासिकं किराये मेँ कमी या 

अंतरेण गति मे वृद्धि या दोनों wat मेँ समग्र वित्तीय निहितार्थ में 
कमी आई है।
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(ख) सभी प्रमुख प्रचालक असीमित प्रयोगं योजनाओं कौ 

पेशकश (ad कि निष्पक्ष प्रयोग नीति हो जहां कतिपय पूर्व 

परिभाषित प्रयोग सीमाओं के बाद स्पीड कम कौ जा सके) करते 
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है कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा असीमित प्रयोग sisds 

योजनाओं के लिए पेश किए गए प्रशुल्क में परिचायक रूञ्ञान नीचे 

दिए गए a 

सितंबर, 2009 मार्च, 2012 अभ्युक्तियां 

सेवा प्रदाता मासिक प्रभार गति मासिक प्रभार गतिं 

बीएसएनएल 750 256 केबीपीएस 499 4 गीगाबिर तके 512 मासिक प्रभारों में कमी 

केबीपीएस, 4 गीगाविर ओर डाटा अंतरण गति मे वृद्धि 
से अधिक 256 केबीपीएस 

एमरीएनएल-दिल्ली 599 256 केबीपीएस 599 512 केबीपीएस मासिक wart मे कोई परिवर्तन किए 

बिना डाटा अंतरण गतिं मेँ वृद्धि 

भारती-दिल्ली 649 256केबीपीएसं 899 6 गीगाबिर तक प्रशुल्कों का पुनःनिर्धारण। 

4 एमबीपीएस, डाटा अंतरण गति में महत्वपूर्ण 

6 गीगाबिर से अधिक वृद्धि के साथ मासिक 
256 केबीपीएस wan में वृद्धि 

सिफी-दिल्ली 899 384 केबीपीएस 499 384 केबीपीएस मासिक प्रभारों मे कमी 

(ग) बीएसएनएल ओर एमरीएनएल दोनों बाजार A प्रतिस्पर्धा 

ओर अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवधिक रूप से 

प्रशुल्क योजनाओं कौ समीक्षा करते हँ ओर इन्दे संशोधित/आरंभ 
करते हे! 

(घ) ओर (ङ) हालांकि एमरीएनणएल ने sisds & लिए 
अपने प्रशुल्कं मे oat कमी नहीं at है, परंतु इसने अपनी 
असीमित योजना के लिए डाय अंतरण गति में वृद्धि कौ है। इस 

संबध मे बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैः 

1. वायरलाइन sisds के संबंध में परिवर्तित प्रशुल्कों 
का व्यौरा संलग्न विवरण A दिया गया है। 

2. वाई-मैक्स सीमित योजनाओं के तहत, fret 
प्रयोग से अधिक अतिरिक्त प्रयोगो प्रभारों को 

प्रोत्साहनात्मक उपाय के रूप मेँ दिनांक 16.08.2011 

से 31.03.2012 तक र. 0.80/एमबी से घराकर रु. 

0.20/एमनी (5ऽजीबी तक0 ओर र. 0.80/एमबी से 
घटाकर र. 0.10/एमबी (5 जीबी से अधिक) कर 

दिया है। 

3. sat afsdte के मामले मँ पोस्टपेड के लिए 50% 
अतिरिक्त डाय प्रयोग ओर 1जीबी ओर इससे अधिक 
के निःशुल्क प्रयोग के साथ प्री-पेड डाय योजनापए(डारा 
रिचार्ज aad (आरसीवी) ओर 31.03.2012 तक 
1250 ₹., 1800 रु. ओर 2250 रु. के उजी डारा 
आरसीवी के अधिकतम खुदरा मूलय पर 40% तक 

की Be जैसी प्रोत्साहनात्मक cols पेश कौ गई थी। 

विवरण 

निःशुल्क डाउनलोड^अपलोड के बाद अतिरिक्त प्रयोग ya मे सशोधन 

योजना का नाम निःशुल्क डाउनलोड/अपलोड के नाद अतिरिक्त प्रयोग प्रभार^ 

पहले ` मौजुदा (01.02.2011 से प्रभावी) 

1 2 3 

सीबीजी ग्रामीण यूएसओएफ 99 रु. 0.40/-प्रति एमबी जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-रु. 

इसके बाद प्रति Wat 0.10/-रु. 



549 Wea के 28 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 550 

1 2 3 

बीबीजी 125 

बीबीजी ग्रामीण यूएसओएफ 150 

बीवीजी ग्रामीण atat 250 

बीबीजी 250 

बरीबीजी stat 299 

बीबी सीएससी 400 

बीबीजी एफएन 500 

बीनीजी एफएन cat 500 

बीबीजी ग्रामीण carat 550 

बीबीजी slat 650 

बीबीजी कोँबो 600 

बीनीजी 650 

बीबीजी 700 

ब्रीबीज कोंबो 749 

बीबीज slat 850 

बीबीजी ग्रामीण वोँबो 999 

बीबी सीएससी 1000 

रु. 0.60+-प्रति Wat 

रु. 0.40८- प्रति एमबी 

रु. 0.40८-प्रति एमबी 

र. 0.40८-प्रति wat 

रु. 0.60८- प्रति एमबी 

रु. 0.60/-प्रति wat 

0.60/-प्रति एमबी 

0.60/-प्रति Wat 

0.30/- प्रति Tat 

0.20/- प्रति एमनी (02.00 से 

08.00 बजे तक) ओर 

रु. 0.50/एमबी शेष समय के लिए 

0.20/-प्रति एमबी 

₹.0.50८-प्रति Wat 

रु. 0.20/- प्रति एमबी (02.00 

से 08.00 बजे तक) ओर 

रु. 0.50/एमबी शेष सपय के लिए 

0.30/८- प्रति wat 

0.30/-प्रति एमबी 

0.40/-प्रति एमबी 

ऽजीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-रु. 

इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु. 

3जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-ु. 

इसके बाद ग्रति एमबी 0.10/-%. 

जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. 

इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु. 

Salat तक के प्रयोगं के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. 

इसके ae प्रति wat 0.10/-रु. 

Saal तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. 

इसके बाद प्रति wal 0.10/-रु. 

प्रति एमनी 0.15/-रु. 

प्रति wat 0.20/-रु. 

प्रति Wat 0.20/-रु. 

जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.15/- र. 

इसके बाद प्रति wal 0.20/-%. 

प्रति एमबी 0.20/- रु. 

ऽजीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.15/-रु. 

इसके बाद प्रति Wet 0.20/-रु. 

प्रतिएमबी 0.20/-%. 

0.50/-प्रति Waal 5जीबी तक के प्रयोग & लिए 

प्रतिएमबी 0.20/-रु. इसके बाद प्रति wat 0. 

00/-%. 

प्रति एमबी 0.20/-रु. 

प्रतिएमबी 0.20/-रु. 

प्रतिएमबी 0.10/-%. 

प्रतिएमबी 0.10/-%. 
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Stats कोंबो 1111 0.30/-प्रति एमबी ग्रतिएमबी 0.10/-रु. 

बीबीजी कोंबो 1500 0.30/-प्रति wat प्रतिएमबी 0.10/-रु. 

बीबीजी स्पीड carat 2799 0.30/-प्रति एमबी प्रतिएमबी 0.10/-र. 

बीनीजी कोंबो 3500 0.20/-प्रति Wat प्रतिएमबी 0.10/-रु. 

बीनीजी स्पीड slat 4500 

बीनीजी सुपर् स्पीड कोँबो 4999 

बीनीजी सुपर स्पीड Hal 9999 

0.20/- प्रति एमबी 

0.20/-प्रति wat 

0.20/-प्रति एमबी 

प्रतिएमबी 0.10/-रु. 

प्रतिएमबी 0.10/-रु. 

प्रतिएमबी 0.10/-रु. 

ख. एडीएसएल aisds योजनाओं की बैडविडथ में उन्नयनः 

योजना का नाम पहले बैँडविड्थ Tiga defer 

बीबीजी Brat 299 256केबीपीएस 512 parti 

बीबी होम quer 499 256केबीपीएस 4जीबी तक 512 केबीपीएस, 4जीबी से अधिक 
256 केबीपीएस 

बीबी होम यृएल 625 256केबीपीएस 4जीबी तक 512 केबीपीएस, 4जीबी से अधिक 
256 केबीपीएस 

बीबी होम यूएल 750 512केबीपीएस 6जीबी तक 1 केबीपीएस, 6जीबी से अधिक 512 
केबीपीएस 

बीबी कोंबों युएल 750 512 केबीपीएस 6जीबी तक 1 केबीपीएस, 6जीबी से अधिक 512 

बीबी कांबो यूएलडी 850 

बीबी होम कोंबो यूएलडी 900 

बीबी सीएससी युएलडी 999 

बीबी सीएलसी 1500 

बीबी होम stat युएलडी-1000 

बीबी होम कोंबो यूएलडी-1350 

बीबीजी यूएल-2150 

जीबी तक 1 एमबीपीएस, 

$जीनी से अधिक 256 केबीपीएस 

8जीबी तक 4 एमनीपीएस, 8जीबी 

से अधिक 256 केबीपीएस 

6जीबी तक 512 केबीपीएस, 

से अधिक 256 केबीपीएस 

512 केबीपीएस 

15जीबी तक 1 एमबीपीएस, 

15जीबी से अक 256 केबीपीएस 

20 जीबी तक 2 एमबीपीएस, 

20 जीबी से अधिक 512 

256 केबीपीएस 

केबीपीएस 

8जीबी तक 2 एमनीपीएस, 8 जीबी से अधिक 

512 केवीपीएस 

जीबी तक 4 एमबीपीएस, 8 जीबी से अधिक 

512 केबीपीएस 

20 जीबी तक 2 एमबीपीएस, से अधिक 256 

केबीपीएस 

30 जीबी तक 2 एमबीपीएस, से अधिकं 512 

केबीपीएस 

15जीबी तक 2 एमवीपीएस, 15 जीबी से अधिक 

256 केबीपीएस 

20 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 20जीबी से अधिक 

512 केबीपीएस 

100जीबी तक 1 एमबीपीएस, 100जीबी से अधिक 

256 केबीपीएस 
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बीबीजी slat यूएल-2150 256 केबीपीएस 

बीबीजी slat यूएलडी-3300 

बीबीजी कोबो यएलडी-3300 

बीबीजी यूएलडी -6000 

बीबीजी यूएलडी-6000 

बीबीज युएलडी-9000 

150 जीबी तक 512 केवीपीएस, 

150 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस 

150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 

150 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस 

150 जीबी तक 512 Hagia, 

150 जीनी से अधिक 1 केबीपीएस 

150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 

150 जीबी से अधिक 1 केबीपीएस 

300 जीबी तक 2 केबीपीएस, 

100जीबी तक 1 एमबीपीएस, 100जीबी से अधिक 

256 केबीपीएस 

150 जीबी तक 2 एमनीपीएस, 150 जीबी से 

अधिक 512 केबीपीएस 

200 जीबी तक 2 एमबीपीएस, 150 जीबी से 

अधिक 512 केबीपीएस 

200 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 200 जीबी से 

अधिकं 1 पमबीपीएस 

200 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 200 जीनी से 

अधिक 1 एमबीपीएस 

300 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस 

बीबीजी pirat यूएलड़ी-900 300जीबी तक 4 एमबीपीएस, 4एमबीपीएस असीमित 

500 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस 

बीबीजी युएलडी- 150000 500 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 4एमबीपीएस असीमित 

500 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस 

बीबीजी कोबो यूएलडी-1500 500 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 4एमबीपीएस असीमित 

500 जीबी से अधिक 2 एमबीपीएस 

ग. बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 9999 योजना के लिए ब्रोडबेड “एफएमसी ” ओर “वार्षिक भुगतान विकल्प” पे संशोधन 

योजना का नाम पहले प्रभार रु. मेँ मौजुदा प्रभार र. में 

मासिक प्रभार वार्षिक भुगतान मासिक प्रभार वार्षिक भुगतान 

विकल्प YAR विकल्प प्रभार 

बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 9999 ०१००/-रु. 99990/-%. 6999/- रु. 69990/-%. 

जंक फूड की चिक्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री 

2518. श्री एस.एस. WIAs: क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है fH देश 
के कुछ पन्लिक स्कूल Ge कूपन प्रदान कर छात्रौ को जंक HS 
खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संद्धी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

छात्रों को जंक ES खाने से निरूत्साहित करने के लिए क्या 
कार्रवाई की गई है? 

( श्रीमती डी. पुरम्देश्वरी ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक 
शिक्षा até ने अपने सभी सम्बद्ध स्कृलोँ को स्कूल कैन्रीनों तथा 
स्कूलों के आस-पास जंक He की विक्री को हतोत्साहित करने 
हेतु परामर्शं जारी किया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बो ने जंक 
फूड, Hares ओर एरेठेड बेवरिज के के स्थान पर स्वास्थ्यकर 
स्मैकरन, जूस तथा डेरी उत्पादों का gaa भी दिया 21 

wea निर्मम विकास 

2519. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या कोयला मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या कोयला क्षेत्र द्वारा चालू वर्षं में शून्य निर्गम दर्ज 

किया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; ओर 

(ग) भविष्य मे इस स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए 

जा रहे है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) अप्रैल से जनवरी 2011-12 तथा fred वर्ष की 

इसी अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया हैः 

2011-12 से 2010-11 से विकास दर 

अनर्वरी, जनवरी, 

2012 तक 2011 तक 

उत्पादन 413.914 424.508 (-) 2.5% 

(faz. में) 

चालू af के दौरान कोयला उत्पादन मेँ गिरावट के प्रमुखे 

कारणों में प्रमुख कोलफौल्डों मे असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा, 

प्रमुख परियोजनाओं कौ पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियों मे विलंब 
के साथ-साथ व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सेपी) लगाना, 
आएंडञर मुद्दे रेलवे वैगनों कौ अपर्याप्त उपलब्धता, कुक wal 

मे कानून एवं व्यवस्था से जुडी समस्याएं शामिल 2 

(ग) सरकार ने पर्यावरणीय एवं वानिकौ मंजूरियां शीघ्रता से 

प्राप्त करने, रेल tal की उपलब्धता sen के लिए रेलवे मत्रालय 

के साथ संपर्क करने ओर भूमि अधिग्रहण तथा कानून एवं व्यवस्था 
से संबंधित समस्याओं मेँ आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार 

से संपर्क करने के लिए कदम उठाए है। इसके अलावा कोयले 
का उत्पादन ae के लिए कोल इंडिया लि. ओर इसकी सहायक 

कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए दै जिनमें ये शामिल हैः- 
6) उपकरणों कौ कार्यक्षमता बढाना, नियमित मँनीररिग निर्धारित 

कार्यक्रम के अनुसार यात्रिकीकरण ओर मौजूदा खानों तथा चल रही 
परियोजनाओं का Gall से पर्यवेक्षणं करना Gi) नई एवं भावी 

परियोजनाओं से कोकिग कोयले के लिए क्षमता संवर्धन करना 

Gi) पर्यावरणीय एवं वानिकी waft, भूमि अधिग्रहण के 

मुद्दों ओर कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान 
करना। 

सीवीसी द्वारा दर्ज मामले 

2520. श्री अधीर चौधरीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

8 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 556 

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कुछ सार्वजनिक 

प्राधिकरणों अर्थात दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 

दिल्ली सरकार का उत्पाद कर विभाग ओर भारतीय gure सर्वेक्षण 

के विरुद्ध शिकायत दर्ज कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस संबध मे सभी संबंधित सतर्कता अधिकारियों 

ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुते कर दिया ae; ओर 

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मुद्दे पर सीवीसी कौ क्या राय है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (घ) यह आसेप लगाने वाली एक 

शिकायत सीवीसी मे प्राप्त हुई थी किं सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली 

मे सर्वप्रिय क्लब का भवन अनधिकृत है ओर स्वास्थ्य व्यापार 

ase विना दखल प्रमाण पत्र प्राप्त किए क्लब को जारी किया 

गया Ml तत्पश्चात, आयोग द्वारा शिकायत को अन्वेषण रिपोर्ट 

दाखिल किए जाने हेतु दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकासं प्राधिकरण 

ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारियों 
को अग्रेषित किया गया था। 

यह आरोप लगाने वाली अगली शिकायत कि भवन पर नोरिस 

लगा दिए जाने sage भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भवन 

पर कोई कारवाई नहीं कौ गर्ह है, आयोग द्वारा संस्वीकृति मंत्रालय 

के मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिप्पणियों हेतु भेजी गई etl 

डीडीए ने यह सूचित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 
यह क्षेत्र एमसीडी को अंतरित कर दिया गया है ओर डीडीए को 

इस मामले मे कोई भूमिका अदा नहीं करना Zz 

एमसीडी ने यह सूचित करते हुए एक रिपोर प्रस्तुत की कि 
स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस भवन विभाग से बिना एनओसी प्राप्त किए 

प्राप्त किया जा सकता है ओर इसलिए, आरोप सिद्ध नहीं होता 

Zl 

जीएनसीरीडी ओर संस्कृति मंत्रालय से उत्तर आयोग में 
प्रतीक्षित ZI 

सकल घरेलू उत्पाद में विमानन उद्योग का योगदान 

2521. श्री राजस्या सिरियिल्लाः 

श्री रायापति सांलासिवा रावः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः
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(क) क्या अगले पांच ast मँ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 
मे विमानन उद्योग का योगदान दोगुना हो जाएगा क्योकि आर्थिक 
विकास ओर बढती उपभोग्य आय के कारण भारतीय यात्रा पर ज्यादा 

व्यय करने के लिए प्रोत्साहित होगे; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 
यह वास्तविकता है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मेँ 
विमानन उद्योग का योगदान fied कुछ वर्षो से ag रहा है। तथापि, 
जीडीपी में इखके योगदान मेँ वृद्धि कौ दर का कोई आकलन नहीं 
किया जा सका क्योकि इसमें अर्थव्यवस्था के अन्य dat के सापेक्ष 
निष्पादन सहित कुक tS कारण शामिल हैँ जो नागर विमानन क्षेत्र 
के विकास को प्रभावित करते है! 

( हिन्दी] 

एआईसीरीईं W भ्रष्टाचार 

2522. श्री अंजनकुमार एम. यादवः 
श्रीमती रमा देवीः 

क्या मानव संसाधन विकाय मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार को अखिल भास्तीय तकनीको शिक्षा परिषद् 

मे तीन वर्षो के दौरान किसी घोराले की जानकारी मिली है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त घोटाले A शामिल व्यक्तियों/^अधिकारियों के क्या 

नाम है; ओर 

(घ) इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कारवाई की गई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन 
पूर्वं अधिकारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर थे या अनुबन्ध आधार पर 
कार्य कर रहे थे सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदं 
के अधिकारियों के विरुद्ध एक बडे दण्ड ओर अभियोजन के लिए 
आर.डी.ए. आरंभ करने हेतु 59 मामलों को निर्दिष्टि किया है 
जिसका ai संलग्न विवरणं मेँ दिया गया है। 

विवरण 

क्र.सं सीबीआई संदर्भ संख्या 

1 2 

1. (i) श्री आर.ए. यादव, अध्यक्ष, एआईसीरीई, नई दिल्ली 

लिखित उत्तर 558 
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(i) प्रो. एच.सी. रोय, सलाहकार (steel), wea, 

नई दिल्ली 

(ii) श्री रोकिंदर रंधावा, उप निदेशक, एआईसीरीई, नई 

दिल्ली 

(iv) श्री श्री ओम दलाल, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, 

एआईसीरीई, dette के faeg दिनांक 16.07. 

2009 कौ सी बी आई संदर्भ संख्या आर सी-0722009 

(ई) 0006 

डा. एन के कोल, तत्कालीन निदेशक (यूजीरएंडएल)., 

एआईसीरीई, नई दिल्ली के विरुद्ध सीबीआई शिकायत 

आर सी-एम ए आई-0045-ए सी बी/सीएचर्ईएन (एसपी 

रिपोर) 

दिनांक 31.08.2009 का सीबीआई मामला। एफआईआर 

सं. सीपीई/सीबीआई/एसीबी/20.10.2009 का सीबीआई 2009 

ए 0046 

दिनांक 20.10.2009 का सीबीआई मामला सं, 6587 

सीआर-13३ (यू) 2009/ईओयू-11 डीएलआओई 

श्री आनन्द मोहन अग्रवाल, प्रः बिरला प्रोद्योगिको 

संस्थान मेसरा, रांची, ARGS, तत्कालीन सलाहकार 

ईएडरी, एआईसीटीई, नई दिल्ली के विषरूद्ध शिकायत 

आर सी-एम ए आई 2009-ए 0048-ए सी बी/सीएचर्एन 

(एसपी रिपोर्ट) 

मुम्बई से वर्षं 2009-10 के लिए नए पाठ्यक्रम आरभ 
करने के लिए (स्वयं निहित एसपीज रिपोर) केडीके 

इंजीनियरी कोलेज नागपुर के विरूद्ध सीबीआई रिपोर सं 

607/एसञईआर-15/09/एनीजीपी/जेडी-एमयूएम 

दिनांक 6.10.2009 कौ सीबीआई संदर्भ सं. 7022/आरसी 

0082009 ए 0018 सीबीआई^बीपीएल/2009 

सीबीआई विशाखापर्टनम द्वारा दिनांक 8.10.2010 को 

फाईसीटीई सं 03 (ए) 0१/सीबीआई-वीएसपी 

दाखिले मे डोनेशन लेने के लिए उच्चतम न्यायालय ओर 

एआईसीरीई के दिशा- निर्देशों के उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय 

राजधानी मं संस्थाओं कै विरूद्ध शिकायत-दिनांक 

27.10.2009 कौ सीबीआई रिपौ सं. डीपी 0612009, 

2322/सीए/ ईओयू-1/2009/0003 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

एआईसीरीई द्वारा मान्यता Wa करने के aaa मं 

सीबीआई से सं. सीऽ/सीई/408 ए409/2009/विभिन्न 

शिकायत/सीबी्ज/एच/3271 

एआईसीरीई के कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 8.10.2009 

की सीबीआई संदर्भ सं. डीपीवीआईएस 2009/6682/सी2./पीई 

036 20009 ए 0003 

दिनांक 30.10.09 कौ सीबीआई रिपोर्ट एसञईभर स. एस 

10082009 ए 007/सीबीआई/बीपीएल/2009 

दिनांक 30.10.2009 का सीबीआई संदर्भ सं. 1031/1 

00082009 ए 0017/सीबीआई/बीपीएल/2009 

दिनांक 6.11.2009 कौ सीबीआई संदर्भ आरसी सं 

7812/आरसी 00082009 ए 009ए/0019 सीबीआई तथा 

दिनांक 6.11.2009 की सीबीआई रिपों सं. आरसी 0082009 

ए 0019 

दिनांक 10.11.09 की सीबीआई संदर्भ सं. 627/एसए 

010/2009/ ए 2009/कोल। एआर्ईसीरीई के प्रो.आर.ए. 

यादव तथा प्रो. नारायण राव (निलम्बन के तहत) के 

विरूद्ध किग्सटन इंजीनियरिग asics, पश्चिम बंगाल at 

अनुमोदन प्रदान करने के लिए सीबीआई द्वारा नियमित 
मामले का पंजीकरण 

दिनाक 10.11.09 की सीबीआई संदर्भ सं 11000/ 

एसआई/एसीबी^2009/6-8 

दिनांक 23.10.10 की सीबीआई सदर्भं षं gue 

एसएएस/2009/016/सीजेड/663/सीबीआई/सीएचईएन 

एआईसीरीई के कर्मचारियों के faeg शिकायत दिनांक 

14.12.2009 al सीबीआई संदर्भ स. एसआईआर, 

4/2009-ईओडन्ल्यू-।/डीएलअई/7509 

दिनांक 10.11.2009 को सीबीआई को सीबीआई संदर्भ 

उगररसी सं 0082009 ए 00020 सीबीआई^“बीपीएल। 7934/2009 

दिनांक 5.7.2010 को सीबीआई रिपोर 

डीपी 124/पीई 1242009 ए 0001/सीबीआई/एसीनी, 

भिलाई/17173 

श्री ALU यादव अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एआईसीरीई 

तथा अन्यो के विरुद्ध आरसीबीआई संदर्भ आरसी एमएआरई 

0056 

8 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्त 560 
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21. 

22. 

23, 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

श्री एस.के. भद्र, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री तडी सूर्या भारस्कर 

रेड्डी, अध्यक्ष विजाग सोशल प्रोफाईलस तथा अज्ञात 
अन्योः के विरुद्ध सीबीआई सदर्भं आरसी 

02(ए)2010/सीबीआई बीएसपी 

दिनांक 8.1.2010 का सीबीआई डीबीआई डीपी विज 

2010/0248/सीजेड/आरसी 036 2010 ए 00031 

एसआईसीरीईं के अज्ञात कर्मचारी श्री आई.एच.फारूकी, 

सचिव तथा aed a वजीरूद्दीन शिक्षा सोसायरी 

विशाखापट्टनम के संवाददाता तथा अज्ञात अन्य के 

विरूद्ध आरसी 

के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 19.1.2010 का सीबीआई 

संदर्भ डीपी/रीवीएमपी/(सीबीआई/सीए/रीवीएम/09/188 

अध्यक्ष वलीयाकुनमपारईकुलाथमा इंजीनियरी picts] तथा 

एआईसीरीई कर्मचारी के विरुद्ध दिनांक 25.1.2010 का 

सीबीआई संदर्भ पी/रीवीएमपी/सीबीआई/सीए/टीवीपीएम, 

09/148 

एञईसीरीईके कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 17.2.2010 

का सीबीआई संदर्भ सी-5/सीई^67/2010/विवध शिकायते। 

सीबीआई/एच/513 

प्रो. आर प्. यादव & विरूद्ध शिकायत दिनांक 8.3.2010 

का सीबीआई संदर्भ सीआर-16 (यू) 2010/ईओयू-11, 

डीएल ओआई/1191 । 

गुरू प्रेमसुख मेमोरियल इंजीनियर कोलेज, करनाल रोड, 

नई दिल्ली को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में 

सीबीआदुं सदर्भं 356/एसओइई आर -5, 
2009/ईओयू-3/दीएल आई 

गोपाल tes इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालिज, पतनचेरू, 
जिला मेडक, आध्र प्रदेश में कौ गई संयुक्त आकस्मिक 
जांच के संबंध में सीबीआई रिपोर्ट, दिनांक 28.1.2010 
कौ सीबीआई संदर्भ सं. डीपीडीएचवाई 2010/02591 

हितकारिणी sits ain आकिटक चर एंड टाउन प्लानिंग 

को एआईसीरीई कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 

31.3.2010 कौ सीबीआई संदर्भ 213/एस 1009/2009 ए 

0016 

दिनांक 23.3.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. दीवीपीईएस 

2010/1411 ava 1 से ३/सीबीआई/वीएसपी 
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

45. 

दिनाक 10.2.2010 को सीबीआई सदर्भं सं सी8/शिकायते। 

2009/सीबीआई केईआर/ए023 

दिनाक 9.12.2009 की TS सं. 0082009 ए 0004/ 

सीबीआई^बीपीएल/2009 तथा दिनांक 4.3.201} कौ सीनीआई 

रिपोर्ट 

दिनांक 21.5.2010 की सीबीआई सदर्भं सं. 3833/आरसी 

015010/९0010 

दिनांक 5.5.2010 की सीबीआई संदर्भ सं 191०सी£/ 

शिकायते/2010/एअओ061/सीबीआई/केई आर 

दिनांक 10.3.2010 की सीबीआई सदर्भं सं. 600/सी8/ 

शिकायते/2009/सीबीआई केईआर 

दिनांक 11.3.2010 कौ सीबीआई संदर्भ सं 0184/ 

एस100820090016/सीबीआई/बीपीएल/2010 

दिनांक 19.3.2010 कौ सीबीआई सदर्भं स. सी-5/सीर्ई- 

116/2010/तिविध शिकायते/सीबीआई/एच/983 

दिनांक 12.4.2010 कौ सीबीआई सदर्भं स. सीआर-26 

(यू)/2010/ईओयू-॥/डीएलआई/1767 

दिनांक 15.6.2010 का सीबीआई सदर्भं पीई-0722010(ई) 

0001/3032 

दिनाक 14.6.2010 का सी-4/आरएससीएचएन + 20097 

0035/सीबीआई/केईआर/2463 

दिनाक 12.4.2010 कौ सीबीआई सं. सीआर27(यू) 

2010/ईओयू-॥/दीएलआई/1765 

दिनांक 4.6.2010 कौ सीबीआई संदर्भ संसी-5/सीई,/ 

12/2010-विविध शिकायते/सीबीआई/एच/1862 

चेतना एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई तथा अन्य के विरूद्ध 

शिकायत-दिनांक 18.6.2010 कौ सीबीआई रिपोर्ट aad 

सं. सी आई 068/2009/द0062 एंड 63/1966 

दिनांक 22.6.2010 कौ सीबीआई सदर्भं सं सी-5/ 

सीआई-196/2010/विविध शिकायतें सीबीआई/एच/2035 

दिनांक 19.5.2010 कौ सीबीआई संदर्भ सं. सी-5/ 

196/2010/विविध शिकायतें /सीबीआई/एवच/1727 
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49. 
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51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

डा. (श्रीमती) मंजू सिंह, क्षेत्रीय निर्देशक, ए आई सी 

टी ई दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बगलौर के विरुद्ध 
दिनाक 19.7.2010 कौ सीबीआई रिपोर्ट संदर्भ 

3134/3/13(@)/ 2009/एसपीई८केरहंजआर तथा 

आरसी-13(ए)/2009केई आर 

डा. मंजू सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, ए आईसीटीई तथा अन्य 
विरुद्ध आरसी सं. 16(ए)/2009-केईआर 

डा. (श्रीमती) मंजू सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, ए आईसीरीई 

दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय कगलौर के विरुद्ध सीबीआई 

सदर्भं आरसी 18 ए/2009 केईआर (सीबीआई रिपोर्ट) 

श्री डी.एस. बघरी, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, ए आई सी 

री ई कानपुर तथा श्री दिलीप सिंह, सचिव, जवाहर 
विद्यालय सोसायरी, अलीगद् तथा अन्य के विरुद्ध सीबीआई 

संदर्भ सं. आरसी-0712009(ई)/0061 (सीबीआई रिपार्ट ) 

डा. एन.के. कोले, पूर्वं निदेशक (यूजीसीएल) , एआइसीरीई 

तथा अन्य के विरुद्ध सीकाआई सदर्भं सं. आरसी 5 

(ए)/2009 (सीबीआई रिपोर्ट ) 

दिनांक 6.9.2010 कौ सीबीआई रिपो सं आरसी 0082009ए 

0011 

श्री सी. हरीश सी. राय, तत्कालीन सलाहकार, waa, 

दिल्ली के विरुद्ध दिनाक 12.11.2010 कौ सीआरवबी संदर्भ 
स. आरसी 47 (ए)/2009 /सीबीआई/एसी/^एचवाईडी 

श्री जी. श्रीनिवास राज्. wee व्यक्ति तथा अन्य के 
विरूद्ध सीबीआई संदर्भ आरसी-15 (ए)/2009 एचवाईडी 

के.एल इंजीनियरी कोलेज, Tet मे अनियमितताओं के 
आरोप कौ शिकायत के 6-1/अपराध,/ईओयू-।।/दीएलओई/ 
4242 

डा. के नारायण राव, तत्कालीन सदस्य सचिव, एआईसीरीई, 

नई दिल्ली के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ tt 0722010 

(ई)/0001 

दिनांक 30.12.2010 कौ सीबीआई संदर्भ सं. डीपीवीआरईएस 

2010/5776/द्टैनों८सीआर/15/2010 सीबीआई/वीएसपी 

राम अवतार यादव, पूर्व उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, एञईसीटीई, 
नई दिल्ली तथा अन्य के विरुद्ध सीबाआई रिपोर संदर्भ 

स. आरसी-56 (ए)/2009 
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57. दिनांक 25.1.2011 की सीबीआई आरसी सं. 46 

(ए)/2009/सीबीआई/एसीबी/सीएचई/063 

58. दिनांक 20.8.2010 कौ सीबीआई संदर्भ स. एआईसीटीई 

मामलेसीबीआई/इओयू-।\/पीए/2010/4054 

59. दिनांक 23.7.2010 कौ सीबीआई संदर्भ सं 3655ए सीआर-81 

(यू)/2010/ईओयू-।(दीएल आई 

(अनुवाद ] 

राज्यों को रोंयल्टी 

2523. श्रीमती जे. शांताः क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विभिन कोयला उत्पादनक राज्यो/कपनियों 

से कोयला पर रायल्टी अर्जित,प्राप्त हुई ठै; 

(ख) यदि हां, तो तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्षं के दौरान 
राज्य-वार ओरं वर्ष-वार तत्संबंधी व्योरा क्या हे; 

(ग) कुल रायल्री में प्रत्येक कोयला उत्पादक राज्य को दी 
गईं निधियों का =r क्या है; ओर 

(घ) कोयला उत्पादक Sat के विकास ओर पर्यावरण संरक्षण 
के लिये weal को भुगतान की गई कुल रायल्टी प्रतिशतता का 

ब्योरा क्या 2? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 

की धारा 9 के अंतर्गत यथा निर्धारित खनिज कोयले पर कोयला 

कंपनियों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोयल्री 

वसूली जाती है। 

(ख) ओर (ग) पिले तीन वर्षो के दौरान कोल इंडिया लि. 

(सीआर्ईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) 

द्वारा कोयला उत्पादक राज्य सरकारों को भुगतान किए गए रोयल्टी 

का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(घ) कोयला कंपनियों से राज्यो को रोँयल्टी से प्राप्त राजस्वे 

संबोधित राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा हो जाता है तथा 

यह राज्य सरकार को विशेषाधिकार है किं वह अपनी प्राथमिकताओं 

के अनुरूप रोयल्टी कौ प्राप्ति का उपयोग atl 
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विवरण 

विभिन राज्यों को रंयल्टी सं आय 

पिछले तीन ast के दौरान कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी 

कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा राज्य-वार तथा वर्ष-वार् राज्यों को 

भुगतान किए गए रँयल्टी नीचे दी गई हैः- 

(करोड रु. मे) 

क्र.सं कोयला 2008-09 2009-10 2010-11 

उत्पादक राज्य 

1. पश्चिम बंगाल 9.44 9.60 9.68 

2. was 1067.22 1142.34 1284.51 

3. ओडिशा 773.07 859.63 936.66 

4. Terre 501.80 514.08 499.82 

5. मध्य प्रदेश 950.16 981.24 961.14 

6. छत्तीसगद् 894.19 943.07 1011.35 

7. | उत्तर प्रदेश 114.95 149.29 168.83 

8. असम 20.62 28.26 29.25 

9 आंध्र प्रदेश 560.69 637.13 708.00 

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का आकलन 

2524. श्री रवनीत सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) योजना आयोग, विश्व da अत्यादि द्वारा स्थापित विभिन 

विशेषन्ञ समितियों के अनुसार रष्टय ओर राज्य स्तर पर ग्रामीण 

ओर शहरी क्षेत्रों मे निर्धनता का वर्तमान आकलन क्या है; 

(ख) उनके द्वारा स्वीकृत विभिन मानदण्ड क्या है; 

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों मे गरीनी 
रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, जनसंख्या का प्रतिशत ओर परिवारो 

की संख्या के अन्तिम aad क्या है; 

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों कौ संख्या 

मे वुद्धि हुई है;
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(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(च) क्या शहरी ओर ग्रामीण निर्धनता के बीच काफी बडा 

अन्तर है; ओर 

(र) यदि हां, तो इसका wean तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग 

द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 

(एमपीसीई) के रूप मे मानदंड के आधार पर कौ गई है। योजना 

आयोग द्वारा गरीबी अनुमान कौ कार्य प्रणाली कौ समीक्षा समय-समय 
पर कौ गई है। तदनुसार, प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता 
मे दिसम्बर, 2005 मे एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया 

था। तैदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 मेँ प्रस्तुत कर 

दी थी, जिसमें वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर गरीबी रेखा के रूप 
मे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 579 
रुपये की मासिक प्रतिव्यकिति उपभोग व्यय (एमपीसीई) कौ सिफारिश 

को गई थी, जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया aT 

तेंदुलकर समिति कौ रिपोर्ट के अनुसार वर्षं 2004-05 मे अखिल 
भारत स्वीकार कर लिया गया धा। तेंदुलकर समिति कौ रिपोर्ट के 

अनुसार वर्ष 2004-05 4 अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात 
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37.2% है जहां यह ग्रामीण क्षेत्र मे 41.8% तथा शहरी क्षेत्रो में 

25.7% है। सरकार ने अब गरीबी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली पर 

पुनः विचार करनं कें लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय 

लिया है। वर्षं 2004-05 के दौरान बीपीएल व्यक्तियों कौ राज्यवार 
संख्या ओर प्रतिशत का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है! विश्व 

बैक द्वारा 2004-05 में varie विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के 
अनुसार 41.6% भारतीय $1.25 अमरीको डालर प्रतिदिन के अंतर्राष्ट्रीय 

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। विश्व बैक की कार्य प्रणाली के 

ant कौ जानकारी हमे नहीं है ओर ना ही इसमें ग्रामीण व शहरी 

aat तथा राज्यवार गरीबी कौ अलग से गणना कौ गई ZI 

(घ) से (छ) तेंदुलकर समिति द्वार संगणित गरीबी अनुमान 

दशति है कि अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात वर्ष 1993-94 

में 45.3% से at 2004-05 मेँ 37.2% तक घटा है। ग्रामीण asi 
मं गरीबी अनुपात वर्ष 1993-94 A 50.1% से 2004-05 मेँ 41. 
8% तकं तथा शहरी क्षेत्रों मे गरीबी अनुपात 1993-94 A 31.4% 

से 2004-05 तक गरीबी रेखा से नीचे wa वाले व्यक्तियों के 
प्रतिशत मेँ राज्यवार कमी के oh संलग्न विवरण-प् F दिए गए 

हं। पिछले अनेक वषो मे देश ने dia आर्थिक विकास कौ है तथा 
गरीबों को सशक्त बनाने हेतु सरकार कौ विभिन नीतियों ओर 

Taal के परिणाम स्वरूप गरीबी की मार को कफौ हद तक कुद 

कर दिया गया है। 

विवरण J 

राज्यों कै गरीनी रेखा सं नीचे कौ आबादी का प्रतिशत (तेदुलकर समिति) 

2004-05 

क्र.सं राज्य/सं.राक्षे. ` ग्रामीण शहरी कुल 

1 2 3 4 5 

1. आश्र प्रदेश 32.3 23.4 29.9 

2. अरुणाचल प्रदेश 33.6 23.5 31.1 

3. असम 36.4 21.8 34.4 

4. बिहार 55.7 43.7 54.4 

5, छत्तीसगद 55.1 28.4 49.4 

6. दिल्ली 15.6 12.9 13.1 

7. गोवा 28.1 22.2 25.0 
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1 2 3 4 5 

8. गुजरात 39.1 20.1 31.8 

9. हरियाणा 24.8 22.4 24.1 

10. हिमाचल प्रदेश 25.0 4.6 22.9 

11. जम्मू ओर कश्मीर 14.1 10.4 13.2 

12. ्ारखंड 51.6 23.8 45.3 

13. कर्नाटक 37.5 25.9 33.4 

14. केरल 20.2 18.4 19.7 

15. मध्य प्रदेश 53.6 35.1 48.6 

16. महाराष्ट 47.9 256 38.1 

17. मणिपुर 39.3 34.5 38.0 

18. ` मेघालय 14.0 24.7 161 

19, . मिजोरम 23.0 7.9 15.3 

20. नागालैंड 10.0 4.3 9.0 

21. ओडिशा 60.8 ` 37.6 57.2 

22. पुदुचेरी 22.9 9.9 | 14.1 

23. पजाब 22.1 18.7 20.9 

24. राजस्थान 35.8 ` 29.7 34.4 

25. सिविकिम 31.8 25.9 31.1 

26. तमिलनाडु 37.5 19.7 28.9 

27. त्रिपुरा 44.5 22.5 40.6 

28. उत्तर प्रदेश 42.7 34.1 40.9 

29. उत्तराखंड 35.1 26.2 32.7 

30. पश्चिम बगाल | 38.2 24.4 34.3 

अखिल भारत 41.8 25.7 37.2 
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विवरण त 

ay 1993-94 ओर 2004-05 के दौरान राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी at प्रतिशतता मे कमी 

(तैदुलकर समिति) 

2004-05 

क्र.सं राज्य/स.राक्ष. ग्रामीण शहरी कुल 

॥ 2 3 4 5 

1. SY प्रदेश 15.8 11.8 14.7 

2. अरुणाचल प्रदेश 26.4 | -0.9 23.4 

3. असम 18.5 5.9 17.4 

4. | बिहार 6.6 1.0 6.1 

5. SARS 0.8 -0.3 1.5 

6. दिल्ली 0.6 2.8 2.6 

7. गोवा -2.6 -7.6 -4.2 

8. गुजरात 4.0 7.9 6.0 

9. हरियाणा 15.2 1.8 11.8 

10. हिमाचल प्रदेश 11.7 9.0 11.7 

11. जम्मू ओर कश्मीर 18.4 -3.5 13.1 

12. ans 14.3 18.0 15.4 

13. कर्नाटक 19.1 8.3 16.1 

14. केरल 13.7 5.5 11.6 

15. मथ्य प्रदे -4.6 -3.3 -4.0 

16. महाराष्ट 11.4 4.7 9.7 

17. मणिपुर 25.1 32.7 27.1 

18. मेघालय 24.0 -1.7 19.1 

19. मिजोरम -6.4 -1.6 -3.5 

20. areas 10.1 17.5 11.4 

21. ओडिशा 2.2 -3.1 1.9 

22. पुदुचेरी 5.2 22.5 16.8 

23. पंजाब -1.8 8.5 1.5 
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1 2 3 4 5 

24. राजस्थान 5.0 0.2 3.9 

25. सिक्किम 1.2 -5.5 0.7 

26. तमिलनाडु 13.5 14.0 15.7 

27. त्रिपुरा -10.2 2.9 -7.7 

28. उत्तर प्रदेश 8.2 4.2 7.5 

29, उत्तराखंड 1.6 ` -7.5 -0.7 

30. पश्चिम बंगाल 4.3 6.8 5.1 

अखिल भारत 8.3 6.1 8.1 

(हिन्दी) fase क्षेत्रो के लिए विशिष्ट स्कौम पिडा क्षेत्र अनुदान निधि 

पिष्ठडे ओर ग्रामीण क्षेत्र के लिए परियोजनाएं 

2525. श्री हरिश्चंद्र Wem: क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) fred ओर ग्रामीण aa की उन परियोजनाओं का व्यौरा 

क्या है जो आज at तिथि के अनुसार केन्द्र के अनुसार केन्द्र 
सरकार के पास लम्बित हैः; 

(ख) कब से उक्त परियोजनाएं लम्बित रहै; 

(ग) उक्त परियोजनाओं के अनुमोदित नहीं किए जाने के क्या 
कारण है ओर कब तक se अनुमोदित कर दिए जाने की 

सम्भावना है; 

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त परियोजनाओं 

को तेजी से अनुमोदित किए जाने कौ माग की है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस Way A क्या कार्रवाई कौ गई है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, fast ओर प्रौद्योगिकी 
area में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) किसी क्षेत्र के लिए योजना 
बनाना ओर उसका विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार 
का दायित्व है। केन्द्र सरकार, अपनी ओर से, विभिन विशिष्ट क्षत्र 
कार्यक्रमों, पलैगशिप कार्यक्रमों ओर केन्द्र प्रायोजित स्कौमों 

के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों मे सहायता प्रदान करती 

है। 

(बीआरजीएफ) है जिसे पहचाने गए fase जिलों में विकास में 

प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए 2006-07 मे शुरू किया गया 
था। फिलहाल, बीआरजीएफ के दो घटक है अर्थात, (1) 7 राज्यों 
में 250 जिलों को कवर करने वाला जिला घरक ओर (2) राज्य 

घटक जिसमे बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के केबीके 

जिलों के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष 

योजना, बुंदेलखंड पैकेज ओर 78 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड 
जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना शामिल है। बीआरजीएफ के 

जिला घटक के तहत निधियां कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार 
की जाती है। विशेष योजनाओंपिकेज के तहत निधियां अधिकारः प्राप्त 

समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं तथा परियोजनाओं/वार्षिक कार्य 

योजनाओं के निष्पादन के आधार पर जारी की जाती zi 

ग्रामीण कषेत्रं के लिए प्रमुख स्कौमों मे महात्मा गधी राष्ट्रीय 

रोजगार गारटी अधिनियम (एमजीएनआरर्दजीए,) प्रधान मत्री ग्राम 

सडक योजना (पीएमजीएसवाई) , स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 

(एसजीएसवाई) ओर इंदिरा आवास योजना ( आरईवार्ई) शामिल 21 

इन स्कीमों के तहत निधियां स्कीम-विशिष्ट दिशानिदेशों के अनुसार 
जारी की जाती है। free ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई 

परियोजना आयोग मे अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है। 

(ख) से (च) प्रश्न नहीं som 

[ अनुवाद] 

दोहरी डिग्री कार्यक्रम 

2526, श्री एम. श्रीनिवासुलु test: क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आईएमएस) ज्यादा 
अन्तररष्टीय सहयोग ओर दोहरी डिग्री कार्यक्रम के साथ अनुसंधान 
ओर प्रशिक्ष म किसी संयुक्त कार्यक्रम की तैयारी कर रहे है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी wie क्या है ओर इस संबंध में 

प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रतिक्रिया क्या हे; 

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित ओर व्यय कौ गई राशि 
का वर्ष-वार, राज्य-वार wig क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी al कुछ भारतीय प्रबधन 
संस्थानों के पास इस प्रकार के कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद 
के स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) के aah यूरोप के तीन 

बिजनेस स्कूलों के साथ दोहरी fet कार्यक्रम है। भारतीय प्रबधन 
संस्थान लखनऊ का विश्व के 28 बिजनेस स्कूलों के साथ 
अतररष्टीय सहयोग है जिसमे एक बिजनेस स्कूल के साथ दोहरी 
दिग्री कार्यक्रम शामिल है। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर का सहयोग 
अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव स्नातकोत्तर 
कार्यक्रम (ईपीजीपी) तक सीमित et भारतीय प्रबंधन मे एक्जीक्यूरिव 
स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईपीजीपी) तक सीमित है। भारतीय प्रबधन 

संस्थान कोड्ीकोड का शोध तथा अन्य उपयोगी लिंकेज हेतु 18 
अन्तरष्टरय विश्वविद्यालयों के साथ शोध एवं प्रशिक्षण में संयुक्त 
कार्यकम् भी है। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योकि ये कार्यक्रम स्वतः सहायता प्राप्तं 

हे 

किरायों मे बढ़ोत्तरी 

2527. श्री जी.एम. सिददेश्वरः क्या नागर विमानन मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार् fecal में अत्यधिक बदोत्तरी ओर निजी 
क्षेत्र कौ प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यटन उद्योग पर पडने वाले विपरीत 
प्रभावों से परिचित हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी at क्या है; ak 

(ग) सरकार द्वारा sa संबध मे उठाए जाने वाले कदमो का 

व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 

विमान किरायों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता 2 

इसका fru सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, टैरिफ 

प्रकाशन मेँ पारर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगतं नागर विमानन 

महानिदेशालय 4 निम्नलिखित कदम उठाए हैः 
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- अनुसूचित घरेलू एयरलाइनोँ को मासिक आधार पर निर्धारित 

मार्गवार टैरिफ तथा श्रेणीवार किरायों को अपने वेबसादइों मेँ पदर्शित 

करने तथा इसमें किसी प्रकारं के महत्वपूर्णं व ध्यान feu जाने 

योग्य परिवर्तन कौ सूचना नागर विमानन महानिदेशालय को एसे 

परिवर्तन के 24 घटे के भीतर करने के निदेश किए गए Zi 

- आवधिक ani पर नियमित आधार पर टैरिफ की 

AMR के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक टैरिफ 

विश्लेषण इकाई की स्थापना की गई हे। 

प्राप्ताकों को प्रकाशित करना 

2528. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या प्रधानपंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ Basa. परीक्षा में अभ्यर्थियों के 

प्राप्ताकों को प्रकाशित करने की योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ote क्या है; 

(ग) गत तीन ast के दौरान प्रत्येक वर्षं अ.जा.८अ.ज.जा. के 

अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा पास करने कौ ओसत संख्या क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानपत्री कार्यालय पे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) इस समय अंतिम परिणाम 

घोषित किए जाने के पश्चात् नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए गए ओर 

अनुसंशित नहीं किए गए, दोनों प्रकार के अभ्यथियों द्वारा हासिल 

अक संघ लोक सेवा आयोग कौ वेबसाइट पर अपलोड किए जाते 

है जिसे संबंधित अभ्यर्थी वेबसाइट के लिए अपेक्षित व्यौरे उपलब्ध 

करवा कर देख सकते हैँ 

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबद्ध 

मे सूचना निम्नानुसार ठैः- 

अनुसूचित अनुसूचित 

जाति अभ्यर्थी जनजाति अभ्यर्थी 

2008 कौ परीक्षाएं 431 210 

2009 कौ परीक्षाएं 529 274 

2010 की परीक्षाएं 567 305 



575 प्रश्नों के 

मौलिक विशेषन्नता वाले पाठ्यक्रम 

2529. श्री आर. भ्रुवनारायणः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मोलिक विशेषञ्षता संबंधी पाद्यक्रम 
ay करने के लिए निजी संस्थानों हेतु विशेष प्रोत्साहनों कौ 

अनुशंसा की है; | 

(ख) यदि हां, तो अब तक तैयार तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
ओर 

(ग) इस संबध मेँ समितियों, विशेषज्ञो ओर गैर-सरकारी 

संगठनों के क्या विचार 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी नहीं, महोदया। इस समय एेसा कोई 
प्रस्ताव नहीं 21 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान मेँ रखते हुए प्रश्न 
नहीं उठते। 
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कोयला परियोजनाओं “खानों से लाभ 

2530. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या कोयला मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वषं के दौरान देश मे लाभ अर्जित करने वाली 
कोयला परियोजनाओं/खानों कौ कुल संख्या कितनी 2; 

(ख) इस अवधि के दौरान घाटे मे चलने वाली कंपनियों का 
an ओर संख्या कितनी 2; 

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं में निरंतर घाटा हो रहा 2; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङः) केन्द्र सरकार SR इस संबंध मे क्या उपचारात्मक।/सुधारात्मक 
कदम उठाए गए है/जाने का प्रस्ताव है? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) कोल इंडिया लि. (सीआरईएल) ओर सिंगरेनी 
कोलियरीज कपनी लि. (एससीसीएल) मे fred तीन वर्षो मेँ लाभ 

अर्जित कर रही तथा घाटे में चल रही खान परियोजनाओं का व्यौरा 

निम्नानुसार हैः- | 

करसं खान परियोजनाणएं 2008-09 2009-10 2010-11 

1. लाभ में 161 210 197 

2. घाटे में 392 352 268 

(ग) ओर (घ) जी, a घाटे मेँ चल रही अधिकांश खाने 
भूमिगत खाने हैँ जो लगातार ue मे चल रही हैँ इन भूमिगत खानों 
में घाटे के कारण निम्नानुसार हैः 

1. अधिकांश GH कठिन भू-खनन स्थितियों के साथ 

बहुत पुरानी है जिसके परिणामस्वरूप प्रति श्रमपाली 

कम उत्पादन होता zl 

2. कोयला मूल्यों का संशोधन करते समय इन खानों 

मे वास्तविक दनपुर लागत को नहीं दर्शाया जा रहा 

है। 

3. राष्ट्रीय कोयला वेतन करार के अनुसार अधिक वेतन 

एवं मजदूर 

(ङ) सीआर्दएल ओर एससीसीएल को उपलब्ध कर्मचारियों, 
मशीनों ओर कंपनी की अन्य अवसंरचनाओं का प्रभावी उपयोग 
भूमिगत खानों मे खनन प्रचालकोँ का अर्धमशीनीकरण/मशीनीकरण 
ओर नयी प्रौद्योगिकियों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिषए 

नियमित रूप से सलाह दी जा रही है ताकि इन खानों को लाभकारी 

बनाने के लिए बेहतर सुरक्षा स्थितियों आदि में व्यापक कोयला 
उत्पादन किया जा सके। 

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने 
के लिए स्थगित होती है। | 

पूर्वाहिन 11.05 बजे 

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहून बारह बजे 
त्क के लिए स्थगित हुई 

मध्याटन 12.00 बजे 

लोके सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत Bel 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई] 

,..(न्यतधान)
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अपराह्न 12.01८, जे 

इस समय श्रीमती एम. विजया शाति ओर कुछ अन्य माननीय 
सदस्य आगे भाकर सभा-पटल के निकट wet पर 

खड हो गए 

... (व्यवधान) 

अपराह्न 12.01, तजे 

इस समय, डोः मदा जगन्नाथ ओर कुछ अन्य सदस्य आगे 
आकर सभा-प्टल के fae wet पर खड़े हो गए 

... (व्यवधान) 

अपराह्न 12.02८, बजे 

सभा पटल पर रखे गए पत्र 

[ अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएगे। 

विदेश मत्रालय यें राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
श्री एस.एम. कृष्णा कौ ओर से मै निम्नलिखित पत्र सभा-परल 
पर रखती हूः- 

(1) (एक) इंडियन काउंसिल फर कल्चरल रिलेशन्स, नई 

दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की 
एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

(दो) इंडियन काउंसिल oR कल्वरल रिलेशन्स, नई 

दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन 

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 

मेँ हए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अग्रेजी 
सस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे mm देखिए संख्या wed. 6341/15/12] 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदया 

मे निम्नलिखित पत्रं की एक-एक प्रति (हिन्दी an अग्रेजी 

संस्करण) सभा पटलं पर रखता हूः- 

(2) वर्षं 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य area 

के अनुदानों कौ विस्तृत art 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6343/15/12] 
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(2) वर्षं 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य aes 

का परिणामी बजट। 

[ ग्रभालय A रखे TU देखिए संख्या एल.री. 6344/15/12] 

उत्तर पूवीं aa विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा 
संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री पवन सिंह घाटोवार ): 
महोदया श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ak से मै निम्नलिखित पत्रो 
कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर 
रखता &:- 

(1) वर्षं 2012-2013 के लिए श्रम ओर रोजगार मंत्रालय के 
अनुदानों कौ विस्तृत मागे। 

[era A रखे mW देखिए संख्या एल.री. 6345/15/12] 

(2) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम ओर रोजगार मंत्रालय का 

परिणामी बजर) 

[ग्रंथालय मेँ रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6346/15/12] 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मत्री ( श्री कपिल सिब्बल ): महोदया, मै निम्नलिखित 
पत्रों कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल 
पर रखता हू: 

(1) वर्ष 2012-2013 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
के अनुदानं की विस्तृत arti 

[ ग्रंथालय मे रखे mu देखिए संख्या एल.री. 6347/15/12] 

(2) वर्षं 2012-2013 के लिए विद्यालयी शिक्षा ओर साक्षरता 

विभाग, मानव संसाधन विकास wea का परिणामी 

ae! 

[ ग्र॑भालय मे रखे गए्। देखिए संख्या एल.री. 6348/15/12] 

(3) वर्षं 2012-2013 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग. मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी gael 

[ ग्रंथालय मे रखी wet) देखिए संख्या एल.टी. 6349/15/12] 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमेत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

महोदया, म निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता Ee 

(1) निम्नलिखित पत्रं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 
संस्करण) 

(एक) वर्षं 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग 

के अनुदानों कौ विस्तृत art 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 6350/15/12]
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(दो) वर्षं 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग के अनुदानं 

को विस्तृत Ari 

[ ग्रथालय में रखे गए। thaw संख्या एल.टी. 6351/15/12] 

(तीन) वर्षं 2012-2013 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत 

ओर पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग कौ 

अनुदानं कौ विस्तृत मागें | 

[ ग्रंथालय में रखे wa देखिए संख्या एल.री. 6352/15/12] 

(चार) वर्ष 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का 

परिणामी बजट। 

[ ग्रंथालय मेँ रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6353/15/12] 

(पांच) वर्षं 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग का 

परिणामी asic) 

[vera में रखे mu देखिए संख्या एल.री. 6354/15/12] 

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 कौ धारा 3 कौ 
उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 

दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 2 मार्च, 2012 के भारत 
के राजपत्र मेँ अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में 

प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 
संस्करण)। 

[vera में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6355/15/12] 

(3) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ate स्पेस साइंस एण्ड 

रेक्नोलोजी, तिरुवनंतपुरम के वर्षं 2010-2011 के 

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ओंफ स्पेस साइंस एण्ड 

रेवनोर्लजी, तिरुवनतपुरम के वर्षं 2010-2011 के 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(4) उपर्युक्त (3) मेँ उल्लिखित vat को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण aah वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[genera में रखे गरए। देखिए संख्या एल.री. 6356/15/12] 

(5) (एक) नेशनल एटमस्फिरिक रिसर्च, लेबोरेटरी, गडांकौ 

के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 
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प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च, लेबोरेटरी, गडांकौ 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)। 

(6) उपर्युक्त (5) मेँ उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6357/15/12] 

(7) (एक) फिजिकल रिसर्च cated, अहमदाबाद के वर्षं 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) फिजिकल रिसर्च dated, अहमदाबाद के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(8) उपर्युक्त (7) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखनं 

मे हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[vera में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6358/15/12) 

(9) (एक) सेमी कंडक्टर लैबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) सेमी कंडक्टर cated, एस.ए.एस. नगर के वर्षं 

2010-2011 के कार्यकरण को सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

सस्करण)। 

(10) उपर्युक्त (9) मेँ उल्लिखित vat को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[aera में रखे TU देखिए संख्या wad. 6359/15/12]
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मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): महोदया, मँ निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर 

रखती हूः- 

(1) (एक) यूनियन Shed मिशन अ्थोरिरी दादरा एण्ड नागर 

हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के ag 

2010-2011के वर्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) यूनियन thet मिशन अ्थोरिटी दादरा एण्ड नागर 

हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 

2010-2011के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे मेँ विवरण (हिन्दी तथा sist संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे mu) देखिए संख्या wad. 6360/15/12) 

(3) (एक) इग्लिश we wis लँग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 
के वर्ष 2010-2011के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

(दो) dom एण्ड फोरिन लैग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 
के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण को सरकार 

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)। 

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मं हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे mu देखिए संख्या wast. 6361/15/12) 

(5) (एक )एच.एन.बी. Tear यूनिवर्सिटी, श्रीनगर Weare के वर्ष 

2010-2011के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा seit संस्करण) 

(दो) एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गदवाल 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 
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(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित val को सभा परल पर रखने 
मं हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6362/15/12) 

(7) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 

के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(8) उपर्युक्त (7) मे उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण {हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय में र्खे mu देखिए संख्या wed. 6363/15/12) 

(9) (एक) ओरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के af 2010-2011 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीकित लेखे। 

(दो) ओरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुस्म के at 2010-2011 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे 

में एकं प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(10) उपर्युक्त (9) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

मँ हुए विलंब के कारण दशानि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

(aera यें रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6364/15/12) 

(11) (एक) इंडियन इस्टिटयूर sith रेक्नोलोजी मंडी, मंडी के 
वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) इंडियन steege ath रेक्नौर्लोजी मंडी, मंडी के 

वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

( तीन) इंडियन इस्टिट्यूट site टेक्नो्लोजी मंडी, मंडी के 
वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मेँ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशानि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखे Tm देखिए संख्या एल.री. 6365/15/12)
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(13) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क की उपधारा (1) 

के अतिर्गत निम्नलिखित पत्रों कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिरेड, नोएडा के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा। 

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के ay 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर नि्यत्रक-महालेखापरीक्षक की 

रिपणिया। 

(14) उपर्युक्त (13) मं उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
SUS संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए्। देखिए संख्या एल.री. 6366/15/12) 

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के ad 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी स्स्करण) तथा लेखापरीक्षित 
लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 
2010-2011 के कार्यकेरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 
मँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखे गए्। देखिए संख्या एल.टी. 6367/15/12) 

(17) (एक) नेशनल इरस्टिट्यूटर ain रेविनिकल aad दरनिंग 
एण्ड ftrd, debe के वर्षं 2010-2011 के 
वार्षिक प्रतिकेदन की एक प्रति {हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल shee sin thea ded thin 
एण्ड रिसर्च, चंडीगद के af 2010-2011 के 
कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

एक प्रति (हिन्दी तथा ओग्रेजी संस्करण)। 

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 

H हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6368/15/12] 

8 चैत्र, 1934 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्र 584 

(19) (एक) नेशनल इस्टिट्यूटर ate टेक्निकल टीचर्स दरेनिंग 
wes रिसर्च, चेन्नई के वर्षं 2010-2011 वार्षिक 

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीकषित लेखे। 

(दो) नेशनल इस्टिट्यूटट ate टेक्निकल टीचर्स thin 
एण्ड रिसर्च, चेनई के वर्षं 2010-2011 के 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में 

एक प्रति (हिन्दी तथा ast संस्करण)। 

(20) उपर्युक्त (19) मे उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय मेँ रखे mm देखिए संख्या wrt. 6369/15/12] 

(21) (एक) Oo. एजुकेशन फर ओंल प्रोजेक्ट ale (सर्वं 
शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्षं 2010-2011 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) यूपी. एजुकेशन फोर ata प्रोजेक्ट ad (सर्व 
शिक्षा अभियान), लखनर के वर्षं 2010-2011 

के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे 

मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 
में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
st संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6370/15/12) 

(23) (एक) नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 
2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति 

(हिन्दी तथा satis संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) नवोदयं विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण को सरकार द्वारा 
समीक्षा के बारे मे एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(24) उपर्युक्त (23) मे उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[vera मे रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6371/15/12]
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(25) (एक) इंडियन sheege ate मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) इंडियन इस्टट््यूट ate मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6372/15/12] 

(26) (एक) पश्चिम बंग सर्वं शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) पश्चिम बंग सर्वं शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

GAM) | 

(27) उपर्युक्त (26) मेँ उल्लिखित wal को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[vera मे रखे mu देखिए संख्या एल टी. 6373/15/12] 

(28) इंदिरा गांधी नेशनल रराइबलं यूनिवर्सिटी, अमरकटक के वर्ष 
2010-2011 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखे। 

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित wat को सभा पटल पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 6374/15/12] 

(30) (एक) दमण ओर दीव संघ waa (सर्व शिक्षा 

अभियान), दमण के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) दमण ओर दीव संघ राज्यक्षेत्र (सर्वं शिक्षा 

अभियान), दमण के AY 2010-2011 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 
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(31) उपर्युक्त (30) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6375/15/12] 

(32) (एक) नेशनल इस्टिट्यूट ain cates अगरतला, 

अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीकषित लेखे। 

(दो) नेशनल इर्टिटयूर are टरेक्नोर्लोँजी अगरतला, 

अगरतला के वर्षं 2009-2010 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(33) उपर्युक्त (32) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय मेँ रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6376/15/12] 

(34) (एक) नेशनल काउंसिल sie एजुकेशनल रिसर्च एण्ड 

erin, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक 

लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरिक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल काउंसिल ate एजुकेशनल रिसर्च एण्ड 

ofan, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

GAM) | 

(तीन) नेशनल arf ate एजुकेशनल रिसर्च एण्ड 

ohn, नई दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे au देखिए संख्या wad. 6377/15/12] 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): 

महोदया, मेँ वषं 2012-2013 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानं 

की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा sits संस्करण) 

सभा-पटल पर रखती हूः- 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wed. 6378/15/12]
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कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): श्री प्रतीक 

प्रकाशबापू पाटील कौ ओर से मे निम्नलिखित पत्रों की एक एक 
प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा-परल पर रखता हूः- 

(1) वर्षं 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय कौ अनुदानों कौ 

विस्तृत APTI 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6379/15/12] 

(2) ag 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी 

बजट। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6380/15/12] 

उत्तर पूर्वी aa विकास मंत्रालय के राज्य मत्री तथा 

संसदीय कायं मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पवन सिंह घाटोवार ): 
श्री अश्विनी कुमार कौ ओर से मै निम्नलिखित पत्रों कौ एक प्रति 

सभा-परल पर रखता हूः- 

(1) (एक) इस्टिट्यूट फोर स्टेम सेल बायोर्लोजी एण्ड रिजेनेरेटिव 
मेडिसिन, बगलौर के वर्षं 2010-2011 के 
वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(2) (दो) इस्टिट्यूट ok स्टेम सेल बायो्लोजी we रिजेनेरेटिव 
मेडिसिन, बगलौर के वर्ष (2010-2011) कार्यकरण 

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण( हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे mu देखिए संख्या wad. 6380क/15/12] 

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(3) (एक) eye sie लाइफ GEST, भुवनेश्वर के वर्ष 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

(दो) इस्टीट्यूट ale लाईफ AAT, भुवनेश्वर के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर् 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) इस्टीट्यूट ओंफ लाईफ TEAS, भुवनेश्वर के वर्ष 

2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बरे मेँ विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

8 चैत्र, 1934 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्र 588 

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[vera मेँ रखे गए। देखिए संख्या wed. 6381/15/12] 

(5) (एक) टरांसलेशनल हेल्थ साइंस we cries see, 
गुड्गांब के वर्षं 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन कौ 
एक प्रति (हिन्दी तथा sitet संस्करण) तथा 
लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) टदरंसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोर्लोजी इस्िर्यूर, 
Teta के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण कौ 
सरकार द्वारा समीक्षा के बारे A विवरण (हिन्दी 
तथां अग्रेजी संस्करण)। 

(6) उपर्युक्त (5) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 6382/15/12] 

(7) (एक) नेशनल ब्रेन fed da, मानेसर के वर्षं 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 
(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 
लेखे। 

(दो) नेशनल wa रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्षं 
2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकारे BRI 
समीक्षा के बारे में विवरण (fest तथा sit 
संस्करण)। 

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
उग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6383/15/12] 

(9) (एक) नेशनल सेंटर फोर सेल साइंस पुणे के वर्ष 
2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी 
तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल aa फोर सेल साहस पुणे के वर्ष 
2010-2011 के कार्यकरण की सरकार दारा 
समीक्षा के at मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

(10) उपर्युक्त (9) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6384/15/12]



589 सभा पटल पर रखे गए पत्र 

(11) (एक) रीजनल va GR बायोरेक्नंलाजी, गुडगांव के 

वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) रीजनल सेंटर फोर बायोरेक्नोलाजी, गुडगांव के 
वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे A एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

सस्करण)। 

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मं हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6385/15/12] 

(13) (एक) नेशनल इस्टिर्यूर aie प्लांट जीनोम रिसर्च, नई 

दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा Sas संस्करण) तेथा 

लेखापरीकषित तेखे। 

(दो) नेशनल इस्टिर्यूट ओंफ प्लांर जीनोप रिसर्च, ag 

दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(14) उपर्युक्त (13) मे उल्लिखित wat को सभा परल पर रखने 

मेँ हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखे mu देखिए संख्या एल.टी. 6386/15/12) 

(15) (एक) राजीव गांधी संटर GR बायोरेकनोलोजी, तिरुवनंतपुरम 

के वर्ष् 2010-2011 & वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) राजीव गांधी et OR बायोरेक्नोलोजी, तिरुवनंतपुरम 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन्। 

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6387/15/12] 

28 मार्च, 2012 सभा पटल पर रखे गए पत्र 590 

(17) (एक) नेशनल इस्टट्यूर ath बायोमेडिकल जीनोमिक्स, 
कल्याणी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन 

को एक प्रति (हिन्दी तथा sas संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल इस्टिटयूट ओंफ बायोमेडिकल जीनोपिक्स, 
कल्याणी के AY 2010-2011 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे A विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(18) उपर्युक्त (17) मे उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अगरेजी संस्करण)। 

(ग्रंथालय में रखे देखिए संख्या एल.टी. 6388/15/12] 

(19) (एक) sieeqe ate ॒ बायोरिसोर्सेज we सस्टेनेबल 
Same, इम्फाल के वर्षं 2010-2011 के 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इस्टिट्यूट ate ॒ बायोरिसोरसेज we aaa 
डेवलपमेट, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 
में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 6389/15/12] 

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क कौ उपधारा (1) 

के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के 
वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के at में विवरण। 

(दो) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के 
वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर नियत्रक- महालेखापरीक्षक कौ 

रिपणिया। 

(22) उपर्युक्त (21) मँ उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब कै कारण दशनि वाला विवरणं (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए्। देखिए संख्या एल.टी. 6390/15/12]
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(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) :- 

(एक) वर्षं 2012-2013 के लिए विज्ञान ओर प्रोद्योगिकौ 
मंत्रालय के अनुदानं की विस्तृत मागे। 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 6391/15/12] 

(दो) वर्षं 2012-2013 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 
कौ अनुदानं की विस्तृत मागे। 

[ ग्रंथालय में रखे Ta देखिए संख्या एल.री. 6392/15/12] 

(तीन) ad 2012-13 के लिए age ओर ओद्योगिक 
अनुसंधान विभाग, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
का परिणामी बजट। 

[ग्रंथालय A रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6393/15/12] 

(चार) वर्षं 2012-13 के लिए विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

विभाग, विज्ञान ओर प्रद्योगिकी मत्रालय का परिणामी 

aa! 

[wera A रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 6394/15/12] 

(पांच) वर्षं 2012-13 के feu विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
विभाग अनुसंधान विभाग वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक, 
विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मत्रालय का परिणामी 
बजर। 

[aera A रखे गए। देखिए संख्या wad. 6395/15/12] 

(छह) वर्षं 2012-2013 के लिए योजना आयोग करा 

परिणामी बजर। 

[ ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या wad. 6396/15/12] 

sagt क्षेत्र विकास dara के राज्य मत्री तथा 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य पत्री ( श्री पवन सिंह घाटोवार ): 

महोदया, श्री अजीत सिंह की ओर से 4 निम्नलिखित पत्र 
सभा-परल पर रखता हूः- 

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 कौ धारा 

43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक 
प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (उपदान) संशोधन 
विनियम, 2012 जो 1 फरवरी 2012 के भारत 
के राजयपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/परस, 
ईडीपीए^रग/2002 में प्रकाशित हुए A 

(दो) विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 

2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र 

में अधिसूचना संख्या का.आ. 1859 (अ) में 
प्रकाशित हुए थे। 

8 चैत्र, 1934 (शक) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकं तथा 592 

सकल्पं सकधी समिति (खटी) 

(2) उपर्युक्त (1) कौ मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को 
सभा पटल पर रखने मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wed. 6342/15/12] 

अपराहनं 12.01 बजे 

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा 
संकल्पो संबंधी समिति (खटी ) 

24वां प्रतिवेदन 

[हिन्दी] 

श्री कड्या मुंडा (खुरी): महोदया, मे गैर-सरकारी सदस्यों 
के विधेयकं तथा सकल्पं सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन 
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हु 

अपराह्न 12.011, 

खाद्य, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण 
संधी स्थायी समिति 

16 वां प्रतिवेदन 

( अनुवाद] 

श्री विलास मुत्तेमवारः (नागपुर): महोदया, मै उपभोक्ता 
मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य ओर सार्वजनिक 

वितरण विभाग) से संबंधित “खाद्य सब्सिडी ओर इसका उपयोग " 
विषय पर खाद्य उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण संब॑धी 
स्थायी समिति 2009-2010 के ated प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 

रिप्पणियो/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई- कारवाई संबंधी सोलहवां 

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता ह् 

अपरान 12.02 बजे 

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 
lem ओर 17a प्रतिवेदन 

(अनुवाद) 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदया, म शहरी विकास संबधी 

स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा 

अग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूः 

(1) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय कौ “ अनुदानं 

की मांगों (2011-12) के संबंध में समिति के पद्रहवे
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प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अतर्विष्ट सिफारिशों पर 

सरकार द्वारा कौ गह कार्यवाही के बारे A शहरी विकास 

संबधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक 
सभा) 

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानं को मांगों (2011-12) ' 
के day में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक 
सभा) A अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई 

कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 

का सत्रहवां प्रतिवेदन (15बीं लोक सभा)। 

अपराहन 12.03 बजे 

गृह कार्य संब॑धी स्थायी समिति 
1574 से 160वां प्रतिवेदन 

डो. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): महोदया, भै गृह 
कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा 
AU संस्करण) सभा पटल पर रखती हूः- 

(1) आयुधं (संशोधन) विधेयक, 2011 संबधी 157वां प्रतिवेदन। 

(2) पूवात्तर क्षेत्र (पुनर्गटन) संशोधन विधेयक, 2011 संबंधी 
158वां प्रतिवेदन। 

(3) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 159वां 
प्रतिवेदन। 

(4) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 

2011 संबंधी 160वां प्रतिवेदन। 

अपराहन 12.04 बजे 

उद्योग संबंधी स्थायी समिति 
2304 से 232 वां प्रतिवेदन 

(अनृकाद) 

डो. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : महोदया, मेँ उद्योग 
संब॑धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिदी तथा अग्रेजी 
संस्करण) सभापरल पर रखता दहूः- 

(1) भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग 
विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान मशीन eva लिमिटेड के 
पुनरुज्जीवन ओर इसकौ wee के बारे में 2254 
प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही रिप्पणी संबंधी 230वां 

प्रतिवेदन। 
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(2) उत्तर-पूर्व क्षत्र विकास मंत्रालय से संबधित पूर्वोत्तर 

हस्तशिल्प ओर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के 
पुनरुज्जीवन ओर इसकी wdc के बारे मे 2234 
प्रतिवेदन पर कौ गई कार्यवाही रिप्पणी संबंधी 231वां 

प्रतिवेदन। 

(3) भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग 

विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान फोयो फिल्प्स मेन्युफैक्योगी 
कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरुज्जीवन ओर इसकी पुनर्रचना 
के बारे मेँ 2244 प्रतिवेदन पर कौ गई कार्यवाही टिप्पणी 

संबंधी 232 वां प्रतिवेदन। 

नियम 377 के अधीन मापले* 

[ अनुकवाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, नियम 377 के अधीन 

मामलों को सभापटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 

के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गर्ह है ओर जो oe 
सभा परल पर रखने के इच्छुक हैँ वे पर्चियों को तत्काल सभा 
पटल पर दे सकते है। केवल sel मामलों को सभा पटल पर 

रखा हुआ माना जाएगा जिसकौ पर्चियां निर्धारित समय के भीतर 

सभा पटल पर प्राप्त हो गई हें। शेष को व्ययगत माना जाएगा 

... (व्यवधान) 

(एक ) हिमालय a निकलने वाली नदियों का जल भारत 

के मध्य ओर दक्षिणी भागों में ले जाएं जाने की 

व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल 
गठित किए जाने की आवश्यकता 

श्री एन.एस.वी. चित्तन (festa): हमारे देश में जल से 
संबंधित अति गंभीर समस्या है। देश में जल कौ अत्यंत कमी है। 
नहरों के माध्यम से हिमालय पर्वत माला के बाद के अतिरिक्त 
पानी को दक्षिण में लाना नदियो को जोड़ने वाली परियोजना का 

निश्चित रूप से एक विकल्प है। ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमालयीय 

नदियों से पानी का उपयोग करने ओर हिमाचल प्रदेश मे नाहन 

समुद्र तल से ऊंचाई 820 मीटर स्थित संगम पर लाने तथा 1:20000 
कौ cela वाली ऊचाई बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार उसे 

तटबंधों वाली नहरों मँ लाए ताकि ae गुरूत्वाकर्षण मध्य ओर 
दक्खन पठार को आसानी से पार कर सके जो कि एकमात्र 

व्यवहार्य समाधान है। यह नदी को जोडने का प्रस्ताव नहीं है। बल्कि 

"सभा परल पर ta पाने गए।
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यह मैदानी क्षेत्रों मे पहुंचने से पूर्वं ऊंचाई वाले स्थल प्र मानव 
निर्मित खुली नहरों के माध्यम से हिमालयी नदियों से जल प्राप्त 

करना हे। 

इसके ओर अन्य लाभ के रूप मे बाद नियत्रण, नौवहन, 
जलापूर्ति, मत्स्य पालन, प्रदूषण faa, मनोरंजन सुविधाएं, रोजगार 
सृजन, अवसंरचना ओर सामाजिक आर्थिक विकास से देश कौ 
आर्थिक स्थिति बदलेगी। 

मै सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आगे कारवाई करने 
के लिए तत्काल अध्ययन करने ओर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने 
के लिए तत्काल पैनल गठित wt 

(at) मध्य प्रदेश्ण के देवास स्थित बक नोट प्रेस कर्मचारियों 

को देश प्रोत्साहन की बकाया राशि को जारी किए 

जाने को आवश्यकता 

[feat] 

श्री सज्जन वर्मा (देवास): बैक नोर प्रेस के कर्मचारियों को 
छठे वेतनमान का पूर्णं लाभ अब तक नहीं दिया गया है। सितम्बर 
2008, मिनट एवं Tea कौ 9 इकाइयों को कारपोरेशन के अधीन 
करके एरियर का भुगतान तो कर दिया गया, परन्तु जनवरी 2006 

से अगस्त तक 2008 तक कौ इन्सेन्टिव राशि का भुगतान नहीं 
किया गया। चूकि उक्त समयावधि में बी.एन.पी. देवास के कर्मचारी 
वित्त मंत्रालय के अधीन थे तथा उक्त अवधि में सेवानिवृत्ति एवं 
अन्य वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये भे। 

फरवरी 2010 से एस.पी-एम.सी.आई.एल. F बी.-एन.पी कौ 

यूनियनों के साथ 9 इकाइयां मेँ समान व्यवस्था लागू करने के लिए 
किए गए weed मे 35 प्रतिशत सीलिंग सहित नई इन्सेन्टिव योजना 
लागू की गई, इससे पहले अलग-अलग इन्सेन्टिव योजनाय af 

अतः मै केन्द्र सरकार ओर वित्त मत्री जी से अनुरोध करता 
हँ कि बी.एन.पी. देवास के कर्मचारियों को उक्त अवधि का बकाया 
इन्सेन्टिवि एरिया की राशि का भुगतान शीघ्र कराने के आदेश करे! 

( तीन ) राजस्थान के बाड़मेर ओर जैसलपेर जिलों मे अतिरिक्तं 
मोडल स्कूलों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता 

श्री हरीर चौधरी (बाडेर): मेरे संसदिय क्षेत्र के बाड़मेर 
जैसलमेर जिलों की विशेष भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए 
अतिरिक्त मंडल स्कूल स्वीकृत किये जाने कौ आवश्यकता 21 इन 
जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः 28393 एवं 39313 वर्गं कि.मी. है। वर्ष 
2011 की जनसंख्या के अनुसार बाडमेर जिले कौ जनसंख्या 
2604453 है। इस क्षत्र में सर्वं शिक्षा एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां 
के संचालित होते हुए भी साक्षरता दर 57.49 प्रतिशत है उसमें 
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भी महिला साक्षरता दल मात्र 41.03 प्रतिशत है। बाडमेर जिले F 

आठ पंचायत समिति aa है। मेरी जानकारी के अनुसार जिले के 
लिए मात्र छः मोडल स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है। | 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र at 
भोगोलिक स्थितियां, जनसंख्या एवं कम साक्षरता द्र जेसी विशेष 
परिस्थितियों को देखते हुए sie मुख्यालय के अतिरिक्त मंडल 
विद्यालय खोले जाने कौ स्वीकृति प्रदान कौ जापए्। 

(चार ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों का 
परस्पर वरीयता क्रम नियत किए जाने के लिए 
आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता 

(अनुकद) 

श्री मानिक टैगोर (विरुद्रनगर); भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

(एएआई) पूरे भारत में विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्यरत दँ ओर 
विमानपत्तन परियोजनाएं चला रहा है। तथा भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण अधिकारी संघ (एएञईअओपए) में 1100 से अधिक 

अधिकारियों की समस्या 21 पहले, अर्थात वर्ष 1995 से पूर्वं राष्टरीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण ओर भारतीय अंतररष्टरीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

के नाम से दो अलग-अलग संगठन थे। दिनांक 1.4.1995 को दोनों 

का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर दिया गया था। 

विलय किए गए संगठनं के कर्मचारियों मे वरिष्ठता निर्धारित करने 

के लिए दिनांक 1.4.1995 को न्यायमूर्ति जैन की अध्यक्षता A एक 
समिति गठित की गर्ह थी परन्तु इस समिति कौ सिफारिशों को अब 
तक कार्यान्वित नहीं किया गया हे। 

इसके अतिरिक्त, श्री पी. राजेन्द्रन, श्री पीएम. नागर ओर श्री 
एम. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली विभिन समितियोँं नै अपनी 
रिपोर प्रस्तुत कौ परंतु सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं 
की गई है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ओर प्रबंधन के बीच ओर 
माननीय नागर विमानन मत्री के साथ भी कई dad हुई थीं परंतु 
समस्याओं को हल करने के लिए गत 16 वषँ से कोई कारवाई 
नहीं कौ गई 21 

अतः Fhe सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार परस्पर वरिष्ठता 

को लागू करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उटाए्। 

( पांच ) पोरवब॑दर-कोचुवेलि एक्सप्रेस, दादर-तिरनेत्रेलि 
एक्सप्रेस ओर हापा-मडगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट 
के रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन कषेत्रं में 
कनकवली, कुदाल ओर सावंतवाडी रोड स्थित रेलवे 
Bort पर ठहराव दिए जाने कौ आवश्यकता 

श्री निले नारायण राणे (रत्नागिरि-सिधदुर्ग) : मेँ माननीय 
रेल मंत्री का ध्यान कोंकाण रेलवे के रत्नागिरि ओर feast खंड
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के बीच व्यस्ततम रेल यातायात वाले मार्गो में dat के ठहराव नही 

होने के कारण महाराष्ट, ककण विशेषकर सत्नागिरि-सिंधुदुर्ग कौ 

जनता कौ दुर्दशा कौ ओर आकृष्ट करना चाहुगा। ककण रेलवे 
मेँ केरल, कर्नाटक ओर गोवा से आने-जाने वाली सभी 2a 

(रत्नागिरि सिधुदुर्ग) से होकर गुजरती है परंतु उनका पर्याप्त ठहराव 
नहीं होनै के कारण यह खंड बडी संख्या मे रेल यात्रियों कौ 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता 2 

एक साप्ताहिक टेन पोरबंद्र कोचुवेलि एक्सप्रेस जिसकी सेवाएं 
पश्चिम रेलवे द्वारा जल्द ही आरंभ करने की घोषणा कौ गई थी 

ae रत्नागिरि ओर सिन्धुदुर्गं खंड के बीच नहीं रुकती 31 इसके 
अतिरिक्त, यह आश्चर्य कौ बात है कि इस वर्षं रेल बजट में 

ककण रेलवे के अतर्गत प्रस्तावित दो नई तरनों अर्थात दाद्र-तिरूनेलवेलि 

एक्सप्रेस में ओर हापा-मञ्ञगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट कोकण क्षत्र 

के wait ओर सिधुदुर्गं के बीच कोई ठहराव नहीं दिया गया 

है इससे रत्नागिरि-सिन्धुदर्गं कौ जनता मे भारी निराशा हुई है जिसके 
लिए कोंकण रेलवे वास्तव में उनकी जीवन रेखा है। 

रत्नागिरि-सिधुदुर्ग पर्याप्त पर्यटक स्थल वाला aa है जो बडी 

संख्या मे घरेलू ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके 
अतिरिक्त इस क्षेत्र के लोगो को इस मार्ग से मुह ओर अन्य स्थानों 

पर आना जाना पडता है। ca के hd कौ मौजूदा संख्या मेँ वृद्धि 
आरक्षण कोटे के अतिरिक्त प्रावधान करने कौ अत्यंत आवश्यकता 

है ओर इस मार्ग पर चलने वाली a के ठहराव की संख्या मं 

वृद्धि करने पर अधिक बल देने कौ आवश्यकता 21 

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कृपया जनता 

के अधिकाधिक हित मे ओर साथ ही अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का 
उपयोग करने के लिए कनकवली कुदाल ओर सांवतवाडी रोड पर 

उपर्युक्त तीन cat का रत्नागिरि ओर सावंतवादी स्टेशनों के बीच 
ठहराव सुनिश्चित करे। 

( छह ) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 
रसोई गैस सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने 

तथा नई रसोई गस वितरण एजेंसियों को परमिट 

विए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) 

डो. निर्मल खत्री (फैजाबाद): मेँ पेट्रोलियम मंत्रालय का ध्यान 
घरेलू कुकिग गैस (एल.पी.जी.) कौ कमी की तरफ आकृष्ट कराना 

चाहता ह्। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अतर्गत जनपद Gare व 
जनपद बाराबंकी, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू गैस 

के वितरण व उपलब्धता कौ कमी से आम आदमी परेशान है। 
सुबह से लम्नी-लम्बी लाइन मे लगना व फिर भी गैस न मिलना 
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पिछले एक वर्ष से यही चल रहा है। सरकार इस कमी को दूर 
करने के लिए संबंधित कम्पनियों को आदेश करे कि वे गैस सिलेंडर 
कौ पर्याप्त आपूर्ति करे साथ ही बद गैस उपभोक्ताओं की संख्या 
के आधार पर गैसे सिलेंडर का कोरा भी बदाया जाये। 

इस सिलसिले मे मेरा यह भी अनुरोध है कि मेरे लोक सभा 
aa में विभिन स्थानों पर नये वितरक (एजेंसी) खोले जाने कौ 

भी जरूरत है, जो कि इस प्रकार है। जनपद बाराबंकी में रामसनेही 
घार तहसील मुख्यालय (feel) टाउन एरिया दरियाबाद aa, 

रिकैतनगर टाउन एरिया क्षेत्र, ओर जनपद फैजाबाद मे नगरपालिका 

रूदौली, क्षत्र टाउन एरिया ware क्षत्र, टाउन एरिया बीकापुर क्षेत्र, 
सोहावल तहसील मुख्यालय सुचितागंज बाजार frente तहसील 

मुख्यालय इनायत नगर, कुमारगंज बाजार (ब्लाक अमानीगंज) 

पूराबाजार (व्लोक-पूरा), नगरपालिका अयोध्या aa, शहर फजाबाद 
क्ेत्र। शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त सदर्भं मे की जाये। 

( सात ) पंजाब के होशियारपुर जिले के खेलन गांव मे फल 

ओर सब्जी weer इकाई आरंभ किए जाने की 

आवश्यकता 

( अनुवाद] 

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरा संसदीय निर्वाचन 

aa होशियारपुर (पंजाब) fea फल किन्नू ओर आलू के लिए 
मशहूर हे, पंजाब सरकार ने किसानों की विपणन समस्या को 
Geen हेतु होशियारपुर A जहां खेलन गांव म फलों ओर सब्जियों 
के प्रसंस्करण हेतु बहु प्रसंस्करण एकक स्थापित किया है। इस 

एकक में कुल निवेश लगभग 38 करोड है। लेकिन यह एकक 
कार्य नहीं कर रहा है जिसके बारे मे संबंधित विभाग ही बेहतर 
जानता है। पंजाब सरकार होशियारपुर के किसानों की दयनीय स्थिति 
से अच्छी तरह वाकिफ है लेकिन सयत्र को चलाने में कोई 

दिलचस्पी नहीं ले रही है। मँ माननीय कृषि मत्री जी से राज्य 
सरकार को यह निर्देश देने के लिए विनम्रता से अनुरोध करती हू 
कि पंजाब के होशियारपुर जिले जहां खेलन गांव मेँ प्रसंस्करण एक 
भुज करं ताकि मेरे es जिले के किसान कष्ट न sar! 

(आठ) देश में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी 

कदम उठाए जाने की आवश्यकता 

श्री चाल्सं डिएसर (नाम निर्दिष्ट): भारत में कम वजन वाले 

बच्चों की संख्या विष्व मे सर्वाधिक है जिसके गतिशीलता, 

मृत्यु दर, उत्पादकता ओर आर्थिक विकास पर दुष्परिणाम पड़ सकते 

है। संयुक्त WS का अनुमान है कि 2.1 मिलियन भारतीय बच्चे, 
प्रतिवर्ष पांच वर्षं कौ उग्र तक wat से पहले ही मर जाते है 
अतिसार, canes, मलेरिया छोरी चचक ओर न्युमोनिया जैसी
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प्रायः निवारक बीमारियों से बच्चों की मौत होती है। बच्चों मे 
कुपोषण भारत मे होने वाली 22% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। 
भारत में बीमार बच्चों का एक मुख्य कारण यह है कि celal 
की शादी अठारह वर्षं की आयु प्राप्त होने के पहले जबरन कर 
दी जाती है। कम उम्र की माताएं सामाजिक ओर आर्थिक रूप 
से fase तबके से तालुकात रखती हँ। वे बुनियादी शिक्षा से वंचित 
होती हैँ ओर उन्हें गर्भधारण करने के लिए बाध्य किया जाता है 
जो स्वाभाविक रूप से बीमार पैदा होते Zi आर्थिक रूप से कमजोर 
तबकों की युवतियों को कम उग्र में विवाह करने का ओर उचित 
चिकित्सा सुविधा के बिना गर्भधारण के लिए बाध्य किया जाता है। 
ये अस्वस्थ्य गर्भवती लड़कियां स्वाभाविक रूप से कमजोर ओर 
अल्पपोषित बच्चे को जन्म देती ह। चकि कोई उचित मार्ग- निर्देश 
ओर Fram नहीं है ओर कानून भी एसे दूरस्थ गांवों मेँ लागू नहीं 
किया जा सकता जहां पुरुषों का वर्चस्व ही आम तौर पर कानून 
at इसके कारण विकलांगता वाले कुपोषित बच्चों कौ पीढियां पैदा 
हो रही रै। सरकार को समस्या कौ गभीरता का अध्ययन करना 

चाहिए ओर उसे अठारह af A पहले लद्कियों की शादी at 
रोकने का प्रयास करना चाहिए। लड़कियों कौ अठारह वर्ष से पहले 
शादी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने पर सरकार को 

अविलंबनीय ध्यान देने की आवश्यकता है हम साधनहीन बच्चों को 

योजनाबद्ध तरीके से खाद्य प्रदान कर भविष्य कौ योजना बनाएं ताकि 

भारत आने वाले दिनों में अपने लोगों की प्रगति को गर्व से देख 

सके। 

(नौ ) छत्तीसगढ़ मे रायपुर ओर at के बीच विद्यमान 
राष्टीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक फ्लाई-ओवर का 
निर्माण किए जाने की आवश्यकता 

( हिन्दी] 

कमारी सरोज पाण्डेय (st): छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर ओर 
दर्ग दो महत्वपूर्ण शहर है जो आस पास स्थित हैँ ओर दोनों के 
बीच कौ दूरी लगभग 36 किलोमीटर है, रायपुर राज्य कौ राजधानी 
है ओर ot एक बडा शैक्षणिक ओर ओद्योगिक केन्द्र है इस वजह 
दोनों शहरों के बीच भारी आवाजाही हमेशा बनी रहती है। इसके 
अलावा राज्य गठन के पश्चात दोनों शहरों के आकार में भी वृद्धि 
हुई है तथा दोनों शहर लगभग आपस मेँ जुड गए है। इन दोनों 
शहरों के आकार में भी वृद्धि हुई है तथा दोनों शहर लगभग आपस 
में जुड गए है। इन दोनों शहरों को जोड्ने वाली एकमात्र सडक 
Tata शजमार्गं क्रमांक 6 है जो कि एक सबसे व्यस्ततम राजमार्ग 

है ओर आज कौ परिस्थिति में यह राजमार्गं इस den से गुजरने 
वाले यातायात के लिए नाकाफौ सिद्ध हो रहा है। इस स्क से 
लंबी दूरी कौ गादियां गुजरती हैँ तथा स्थानीय यातायात के बने 
के कारण इस सडक में होने वाली में दुर्घटनाओं मेँ बेतहाशा वृद्धि 
हुई टहै। इसमे अक्सर उन निर्दोष लोगं कौ जाने जाती हँ जो 
रोजीरोटी या अन्य कार्यो से दोनों शहरों के बीच सफर करते है। 
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अतः आज की परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो 
गया है कि लंबी दूरी के यातायात के लिए एक अलग सडक बनायी 

जाये तथा स्थानीय यातायात के लिए अलग चकि एक नयी सडक 

के निर्माण मे भूमि उपलब्धता एक बहुत बडी समस्या है तथा इसमें 
समय भी काफौ ज्यादा लगने की संभावना है। अतः यह उचित 
होगा कि वर्तमान सडक के ऊपर ही एक लंबा फलाई ओवर 

बनकर दोनों यातायात को अलग अलग कर दिया जाये जिससे लंबी 

दूरी का यातायात भी बिना किसी रूकावट के चला जाए ओर 
स्थानीय ओरं स्थानीय यातायात भी सुरक्षापूर्वक चलता रहे। 

(दस) बन क्षेत्रों मे, विशेष रूप से गुजरात के साबरकांठा 
संसदीय निर्वाचन aa मे विकास कायां को अनुमति 
देने के लिए वन कानूनों मे संशोधन किए जाने की 
आवश्यकता 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): गुजरात के मेरे 
साबरकांडा संसदीय क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण आदिवासी इलाकों मे देश 

की आजादी के वक्त कौ बनी हुई सडके जर्जर तथा खस्ताहाल 

है। लेकिन वन विभाग के आदिम कानून के चलते इन सडको 

को दोबारा डामर आदि डालकर बनाने कौ किसी को अनुमति नही 
है। सडको का अच्छी हालत A होना किसी भी aa के विकास 
की पहली शर्तं है। सदियों से जंगलों मे निवास करने काले 
आदिवासियों कं जीवनस्तर में कोई गुणात्मक सुधार नहीं होने का 

एक महत्वपूर्णं कारण वहां कौ सडको का अच्छी हालत में नहीं 

होना है। शायद यही वजह है कि सरकार कौ आदिवासियों के 
कल्याण कौ बहुत सी योजनाएं विफलता कौ शिकार होती है ओर 

आदिवासियों के जीवन आंगन मेँ खुशहाली कौ कोर किरण नहीं 

पहुंच पाती है। सरकार कौ तमाम योजनाओं के बावजूद आदिकासी 
समुदाय कौ सडके दुरूस्त नहीं होने कौ वजह से जंगली जीवन 

जीने के लिए अभिशप्त ह। इन्हीं वम कानून के चलते आदिवासी 
बस्तियों मे इंदिरा आवास बनाने कौ सामग्री, पीने के पानी कौ पाइप 
लाइन तथा बिजली के खम्भे लगाने कौ मनाही है। किसी क्षेत्र के 
विकास के लिहाज से यह मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक है। 

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि पुराने वन कानूनी में 
मानवीय धरातल पर बदलाव करके बनवासी आदिवासियों के जीवन 

को बेहतर बनाने का मार्गं प्रशस्त करने कौ कृपा करे। 

( ग्यारह ) आगरा तथा देश के महानगरों के बीच विमान सेवा 

आरंभ किए जाने की आवश्यकता 

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा मं 
आजकल प्रतिदिन 50 हजार से 70 हजार तक देशी विदेशी पर्यटक 
आते है। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशभर से पटने वाले 
oa, जूता उद्योग से Fe व्यापारी एवं मथुरा मे बडी संख्या में
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दर्शना्थीं आते है, किन्तु आगरा में हवाई यातायात कौ स्थाई 
व्यवस्था के अभाव में उनको बडी कदठिनाईयो का सामना करना 
पडता है। हमारी मांग है कि आगरा जैसे एतिहासिक एवं विश्व 
धरोहर को देश के प्रमुख मेटोसिरी सै हवाई यातायात से जडा 
जाये तथा प्रमुख seri जैसे दिल्ली से आगरा, लखनऊ, वाराणसी 
एवं दिल्ली से आगरा, जयपुर, मुम्बई, गोवा, बगलौर को हवाई 
यातायात हेतु अविलंब आपस में जोड़ा जाये। 

(ane) विवेश स्थित भारतीय उच्चायोगों का नाम बदलकर 
“भारतीय gaara’ तथा उनके प्रमुखों का नाम 
“भारत के Wage’ किए जाने की आवश्यकता 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): विदेशों मे स्थित हमारे राजनयिक 
कार्यालय व राजनयिक प्रमुख नामकरण को दृष्टि से दो श्रेणियों 
q बारे हुए है। कुर देशों में हम उन्हे क्रमशः उच्चायोग तथा 
उच्चायुंक्त कहते हैँ जबकि अन्य देशो मे दूतावास तथा राजदूत। 
इन नामभेद का आखिर क्या कारण है तथा इसका क्या उदेश्य 
है। स्वाभाविक रूप से उच्चायोग व उच्चायुक्त नामकरण हमे यहीं 
याद दिलाता है कि हम अग्रेजों के अधीन रहे है जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
मनोविज्ञान मे हीनभावना का निर्माण करता है। 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस नामभेद को तुरन्त समाप्त 
किया जाये तथा सभी देशों मँ स्थित हमारे राजनयिक कार्यालयं 
को दूतावास तथा अधिकारियों को राजदूत के नाम से जाना जाये। 

(ae) उत्तर प्रदेश मे वाराणसी-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रे 
को शक्तिनिगर तक तथा बापुधाम एक्सप्रेस को 
बरास्ता चुनार ओर चोपण होते हुए शक्तिनगर तक 
ast WA की आवश्यकता 

श्री caret लाल (रोबटर्सगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र 80 
Tass (उ.प्र) एक उद्योग प्रधान aa है जहां एन.टी.पी.सी. कौ 
कई परियोजनाएं, एन.सी.एल. को 14 परियोजनाएं, हिण्डालकं 
wees कौ तीन परियोजनाए, रिलायन्स की दो परियोजनाएं Gat 
कौ परियोजनापएं एवं अनेक छोटी-छोटी परियोजनाएं विद्यमान हैँ जो 
शक्तिनगर रेलवे स्टेशन सेंटर के चारो तरफ स्थापित हैँ! अनेक wai 
के लोग रोजी-राटी के लिए आते रहते है एवं बसे हुए Zl यहां 
आवश्यकता के अनुरूप टेन नहीं चलाई जाती 21 जिससे जनता 
को परेशानियों का सामना करना पडता है। इस क्षेत्र से केन्द्र एवं 
प्रदेश सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। रेलवे संबंधी 
समस्या निम्न zi 

1. वाराणसी-सिगरौली इन्टरसिरी 24 संख्या 13345/13346 
को वाराणसी से शक्तिनिगर चलाया wl इस टेन कौ 
समय सारणी ठीक करते हुए दोनों ओर से 15103/15104 
गोरखपुर वाराणसी 24 में लिंक कर दिया जाये। 

2. देन न. 12537/12538 बापू धाम एक्सप्रेस का मार्ग 
विस्तार चुनार-चोपन होते हुए शक्तिनगर पू.म. रेलवे तक 

चलाया जाए। 
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( चौदह ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम at भावना के 

अनुरूप बालकों की शिक्षण संबधी आवश्यकताओं 

की पूर्तिं के लिए संस्थानों की स्थापना करने हेतु 
राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने की 
आवश्यकता 

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): देश 46 से 
14 वर्ष के बच्ची को अनिवार्य शिक्षा देने मामले में शिक्षा अधिकार 
कानून वर्ष 2010 से लागू है पर बच्चों कौ शिकायतों पर ध्यान 
देने के प्रावधान के Ways इस पर कू wat A अमल नहीं 
हो रहा है। शिकायतों के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 
के गठन पर as wa में बच्चों के शिकायतों की सुनवाई के 
लिए त॑त्र स्थापित नहीं किए Zi 

दूसरी ओर देश में कराए गए एक सर्वेक्षण मेँ यह बात सामने 
आई है कि जो बच्चे Wend स्कूलों मे ued हे, वह पांचवीं कक्षा 
तक 2 से 10 तक का टेबल Haw नहीं कर Udi fate में 
यह भी कहा गया है कि वे बमुङिकल शब्दों को जोड़कर वाक्य 
बना पाते हैँ, जो अत्यंत चिंता कौ बात है। 

मेरी मांग है कि गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने हेतु एवं बच्चो 
कौ शिकायतों को दूर करने के लिए अविलम्ब आवश्यकं सभी 
कदम sod जाये, जिससे अध्ययनरत बच्चों को अच्छी शिच्छा 
प्राप्त हो सके। 

(dae) बिहार पे पुर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सिमरी 
बखितियारपुर, हसनपुर रोड ओर महेशखुंट को आदर्शं 
स्टेशन के रूप से उन्नयन किए जाने की आक्छ्यकता 

श्री दिनेष्य चन्दर यादव (खगडिया): बिहार् राज्य के अन्तर्गत 

पूर्व-मध्य रेलवे के रेल मंडल समस्तीपुर मे सिमरी बख्तियारपुर एवं 
हसनपुर रोड तथा रेल मंडल सोनपुर A महेंशखुंट tad स्टेशन 
महत्वपूर्णं स्टेशन मेँ है। यहां से बडी संख्या में रेल यात्री यात्रा 
करते है। रेल यात्रियों शी सुविधाओं में भारी कमी है। 

आग्रह है कि सिमरी बख्तियारपुर. हसनपुर रोड तथा महंशखुंर 

रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाकर रेल यात्रियों को सुविधा 
दी जाये। 

( सोलह ) एंटीबायोटिक के अवाछनीय प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य 
पर उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे पे जागरूकता 

फैलाए जाने की आवश्यकता 

( अनुवाद] 

डा. रता ड (हुगली): विवादास्पद ओषधियों पर प्रतिबंध 
हाल-फिलहाल आम बात हो गई @ हाल में भारत सरकार के
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 विवादास्पद ओषधियों 

पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रशंसनीय निर्णय लिया है। यह एक 

स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मै एटीबायोरिक पर बल देना चाहती 

हूं जो एक विशेष ओषधि है) 

अस्पतालों ओर चिकित्सालयों मे आम परपरा यह है कि जब 

ज्वर नियंत्रित नहीं होता है तो चिकित्सक एंटीबायोटिक लिखते है 
जो एक गलत प्रक्रिया है। केवल आपदाक्षिक मामलों मेँ एटीबायोरिक 

की शिफारिश कौ जानी चाहिए। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से 

गंभीर परिणाम होगा। 

इन सभी में एक दूसरी परेशान करने वाली प्रवृत्ति यह है कि 
फार्मासिस्ट बिना नुस्खे के एंटीबायोरिक्स देते हैँ ओर कभी-कभी 
मरीज भी स्वयं इन्हें ले लेते है जिसमे कई मामलों मेँ खतरनाक 
स्थिति बन जाती है। ee बार इन ओषधियों का दुष्प्रभाव समञ्च 
बिना चिकित्सक सिफारिश करते है। गलत तरीके से एंटीबायोटिक 
खाने से बचा जाना चाहिए, 

इन परिस्थितियों में मै केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पुरजोर मांग 

करूगी कि वे एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए 
शहरी, ग्रामीण ओर अर्धशहरी क्षेत्रों दोनों मे गंभीरता से ओर निरंतर 

अभियान चलाए; एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के लिए विनिर्माताओं 
फार्मासिस्टों ओर चिकित्सकों पर दंड लगाया जाना चाहिए क्योकि 

इससे बहुत अधिक दुष्प्रभाव सामने आएगे। 

( सबरह ) efit tem नदी पर चेक-डेम के प्रस्तावित निर्माण 

को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी किए 

जाने च्छी आवश्यकता 

श्री ई जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : दक्षिण पेन्नार नदी (थेनपेनेयर) 
जिसका उद्गम स्थान कर्नाटक है, वहं तमिलनाडु में कोडियलम 

Ha पहुंचने के पहले माडीवला, अगाटम, बेलांडुर, वर्थर होते हुए 
बहती 21 यहां से ae aye मे केलेक्क्र्रपल्ली बांध wad Zz 
कृष्णागिरि जिले मे लगभग 36.000 was कृषि योग्य भूमि at 

इससे सिंचाई सुविधा प्राप्ते है। कृष्णागिरि जिले के लोग मुख्य रूप 
से पेय जल ओर ओद्योगिक विकास हेतु भी इस नदी पर निर्भर 
है केलावारापल्ली बांध से लगभग 2,000 ओर 9000 THs कृषि 
भूमि क्रमशः कोडियकम चेक बांध कौ ऊचाई होती है। केआरपी 
ae जो कृष्णागिरि बांध कहलाता है, 19,000 एकड् से अधिक 

कषि योग्य भूमि को भी सिंचाई सुविधा प्रदान करता ZI 

दक्षिण पेन्नार नदी गन्ना, धान, रागी, पत्तागोभी, आलू, बीन्स, 
am, केला, आम ओर विभिन फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल 
आदि जैसे विभिन मौसमी फसलों कौ सिंचाई करती है! जो 
कृष्णागिरि जिले के लोगों के जीवनयापन का साधन zi 
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यद्यपि दक्षिण पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक है ओर 
यह सदियों से तमिलनाडु में संपूर्णं कृष्णागिरि जिले के लिए जल 

का एकमात्र स्रोत ZI 

तथापि, कर्नारक सरकार बंगलौर के निकट दक्षिण पेन्नार नदी 
पर एक चेक Sa का निर्माण करने की योजना बना रही है ओर 
वारा yt ओर सिंडाहल्ली shel के वरास्ते कर्नारक राज्य के लिए 
नदी जल का प्रवाह बदलने का प्रस्ताव किया है। यदि इस प्रस्ताव 
को क्रियान्वितं किया जाता है तो कृष्णागिरि जल्द ही मरुस्थल बन 

जाएगा ओर कृषि भूमि अनुर्वर ओर बंजर बन जाएगी ओर लोगों 
को अपने जीवनयापन ओर पेय जल प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष 

करना पडंगा। 

अतः मै केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हू कि वे इस मामले 

q हस्तक्षेप at ओर कर्नारक सरकार को दक्षिण dan नदी 
(थेनपेनेय्यर) पर चेक बांध के प्रस्तावित निर्माण को रोकने के लिए 
निर्देश दे ओर यह सुनिश्चित ot कि तमिलनाडु मे प्रवाहित होने 

वाले इस नदी जल को कर्नाटक कौ ओर न ले जाया जाए। 

(atone) uaa बंगाल के ्माडग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
मे एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की 

आवश्यकता 

श्री पुलीन बिहारी बासके (arama): मेरे ्ारग्राम संसदीय 

निर्वाचन क्षेत्र मे एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। यह जंगलमहल 
मे है जो सर्वाधिक माओवादी प्रभावित है। ज्ञारग्राम संसदीय निर्वाचन 
aa Was ओर ओडिशा से धिरा हुआ है। यहां रह रहे अधिकांश 

लोग अनु.जा., अनु.ज.जा. ओर afta के है ओर शिक्षा से वंचित 
है। सरकार को इस तथ्य कौ जानकारी है कि पड़ोसी मिदनापुर 
संसदीय निर्वाचन aa में छह केन्द्रीय विद्यालय रहै। लेकिन मेरे 

gram संसदीय निर्वाचन क्षत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं 

है। वहां भूमि ओर बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल 
सरकार ने Brera को एक नया जिला घोषित किया है। दुर्भाग्यवशं” 
इस क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा से वंचित है। इसलिए मै सरकार 

से माग करता हूं कि वे अनुजा. अनु.ज.जा. के लोगों मे बडे पैमाने 

पर शिक्षा के प्रसार के लिए ्ारग्राम मँ केन्द्रीय विद्यालय स्थापित 

करे! 

( उन्नीस ) यमुना नदी के जल में राजस्थान के हिस्से संबंधी 
मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी 

डो. किरोडी लाल मीणा (दौसा); दिनांक 12.5.94 को 

बेसिन राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली संघीय
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राज्यों के मध्य हुए was के अनुरूप राजस्थान को 1.119 
बीसीएम यमुना जल आब॑टित किया गया। अपर यमुना नदी बो 

कौ 22वीं dam जो कि दिनांक 21.12.2001 को आयोजित हुई 

उसमे राजस्थान का मानसून सत्र मेँ ताजेवाला हैडवक्सं से 1917 
क्यूसेक तथा ओखला tear से 1281 क्यूसेक यमुना जल का 

ater किया गया। राज्य ने इस जल को भरतपुर एवं चरू-दु्युनू 

जिलों में उपयोग हेतु दौ प्रस्ताव (कार्यं योजना) तैयार कौ हे। 
केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा से इस पर सहमति लेने कौ शर्त 

पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिनांक 14.2.03 को हरियाणा 

राज्य को सहमति हेतु एमओयू भेजा गया धा। हरियाणा ने ताजेवाला 

हेड से यमुना जल के आबंटन पर इस आधार पर असहमति curt 

कि ताजेवाला हैड पर safer जल, हरियाणा द्वारा ताजेवाला पर 

विद्यमान जल के उपयोग कौ रक्षा नहीं करता है. इसलिए उसने 
यह प्रकरण अपर यमुना रिव्यू कमेरी को प्रेषित कर दिया। 

अपर यमुना रिव्यू कमेटी कौ दिनांक 12.4.06 कौ वेदक मँ 
राजस्थान को ताजेवाला से जल उपलब्धता के बारे मेँ अपर यमुना 

रिव्यू कमेटी के निर्णयं के utes में इस मुद पर ताजा विचार 

करने हेतु राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, राज्यों के 

सिंचाई/जल संसाधन सचिवों कौ एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का 

गठन करने का निर्णय लिया गया। 

हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों & बीच ताजेवाला हैडवक्सख पर 

पानी की उपलब्धता पर कोई मतभेद नहीं om दोनों के विचारों 

मे यह समानता थी किं राजस्थान के चुरू एवं qa जिलों के 

क्षेत्रों को ताजेवाला हैडवक्स॑से पानी उपलब्ध कराया जा सकता 
हे। लेकिन पानी को राजस्थान सीमा तक पहुचाने हेतु नहरी तत्र 
के विषय मे सहमति नहीं बन पाई! हरियाणा का विचार था कि 

राजस्थान वेस्टर्न यमुना केनाल, दिल्ली ब्रांच, जै.एल.एन. फौडर के 

समान्तर एक नई नहर का निर्माण राजस्थान सीमां तक करके पानी 

ले जावे। जबकि राजस्थान का विचार था कि ताजेवाला से aed 

यमुना कनाल एवं इसकी प्रणाली को रिमोडल करके पानी राजस्थान 
सीमा तक पहुचाना तकनीकौ-वित्तीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 

एम्पावड कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनाक 29.12.2007 

को केन्द्रीय जल संसाधन मत्रायल, भारत सरकार को अपर यमुना 

रिव्यू कमेटी के समक्ष विचारार्थं के लिए प्रेषित करं दी) 

दिनांक 19.06.2009 को जयपुर मे हरियाणा राज्य कौ ओर से 
माननीय मुख्यमत्री, सिचांई मत्री, प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई 

विभाग 4 तथा राजस्थान राज्य कौ ओर से माननीय मुख्यमंत्री, जल 
संसाधन मंत्री तथा प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन राजस्थान ने 

दोनों राज्यों के मध्य विभिन्न विषयों पर आपसी विचार विमर्श किया। 
जिसमे राजस्थान मेँ हरियाणा राज्य में से होकर ताजेवाला हैडवक्सं 
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से यमुना जल लाने के विषय पर विचार विमर्शं किया गया एवं 

तय किया गया कि हरियाणा एवं राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव 

मिलकर राजस्थान को यमुना जल दने हेतु विचार करेगे। माननीय 
मुख्यमंत्री, राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 7.4.2010 द्वारा जल 
संसाधन मत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि वे हरियाणा 
से कहे कि केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्रस्वाव के अनुसार 
ताजेवाला एवं ओखला बैराज से ही चुरू, wa व भरतपुर जिलों 
को पानी देने वाली परियोजना रिपोर्ट पर ae अपनी सहमति भेजे। 
इसी दौरान पत्रांक 15.12.09 के द्वारा मुख्यमत्री, हरियाणा ने केन्द्रीय 
जल संसाधन मत्री से आग्रह किया कि वह अध्यक्ष, अपर यमुना 

रीवर ats को निर्देशित करे तथा हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य 

अभियंताओं कौ एक don आयोजित करे, जिसमे राजस्थान को 
ताजेवाला कौ बजाय माबी (जिला पानीपत) पर एक बैराज बनाकर 

यमुना जल देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाये। किन्तु, 
इस Ga मेँ दिनांक 13.4.2010 को अध्यक्ष अपर यमुना रीवर बो 
नै हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय जल आयोग के 
मुख्य अभियताओं कौ एक बैठक आयोजित कौ, जिसमे अध्यक्ष, 
अपर यमुना tat até ने माबी पर बनने वाले प्रस्तावित बैराज 
के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के आकलन का कार्य उत्तर प्रदेश 
तथा हरियाणा को दिया। माबी पर जल उपलन्धतता के आकां 

के आकलन का कार्य केन्द्र जल आयोग को दिया गया। हरियाणा 
से अभी तक ate प्रगति fad प्राप्त नहीं हुई है। 

अपर यमुना रिव्यू कमेटी के बैठक के दिनांक 19.7.2011 को 
नई दिल्ली में आयोजित कौ गई, जिसमे राजस्थान की ओर से 
माननीय जल संसाधन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलं संसाधन 

ने भाग लिया। इस बैठक मेँ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्शं किया 

गया। अपर यमुना रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान 
को ताजेवाला tad से आबंटित जल के प्रकरण को हरियाणा 
तथा राजस्थान आपसी सहमति से quand, यदि जरूरत हो तो 
इस प्रकारण को सुलञ्चाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की मदद 
भी ली सकती है। अतः केन्द्र इस समस्या इस समस्या का निपररा 
शीघ्र करे। 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः अब हम शून्य काल पर चर्चा करेगे। 

... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः प्लीज. आप लोग बैठ wT 

,.. (व्यवधान)
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[ अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदयाः में शून्य काल शुरू करने TW UW | 

... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः बैठ, VIET! 

... (व्यवधान 

(अनुवाद 

अध्यक् महोदयाः जी, प्रतिपक्ष के नेता। 

... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान) 
आप मेरी बात yu, मेँ आपकी ही बात कह रही Zl ... 
(व्यवधान) रूक AM अध्यक्ष जी, पिले एक सप्ताह से हमारे 

तेलंगाना के ये साथी वेल A आकर अपनी वेदना कौ अभिव्यक्ति 

कर रहे है। कल बजर को पारित करने की अपनी संवैधानिक 
जिम्मेदारी समते हए ये सदन से बाहर चले गए ओर बजट भी 
पारित हो गया, लेकिम आज पुनः ये वेल मेँ है। आज प्रधानमंत्री 

जी ओर नेता सदन दोनों सदन में बैठे है, उनकी. उपस्थिति का 
लाभ san Et मँ यह कहना चाहती हूं कि न तो आप तेलंगाना 
का निर्माण कर रहे हैँ ओर न आप आप इन लोगों से बात कर 
रहे है। न इनको पांच मिनर अपनी बात कहने का मौका दे रहे 
है। एक तो मेरी आपसे अनुनय विनय दहै ... (व्यवधान) एक तो 
मेरी आपसे विनती है कि सदन को सही रूप से चलाने के लिए 
आप पांच-पांच मिनट इन्द बोलने का मौका दे दें, जैसे आप पहले 
देती रही है, उसके बाद सदन चल जाता है। दूसरा, मै सरकार 
से कहना चाहती ह्, मेँ wera जी ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः एक भिनर, आपने मुञ्चे कहा, इसलिए मेँ 
कह देना चाहती हूं कि कल भी ओर उससे पहले भी मैने इनसे 
अनुरोध किया था कि हम आपको बोलने का मौका देगे। 

. (व्यवधान) 

श्रीमती सुषमा स्वराजः आज आप कह देगी तो जरूर ये 
अपनी-अपनी बात करेगे, लेकिन A कह रही हू ... (व्यवधान) 
अध्यक्ष जी, तेलंगाना में आत्महत्या पर आत्महत्या हो रही 71 

„.. व्यवधान) दो लोग पहले मरे ... (व्यवधान) आज दो afer 

मरी, आज दौ महिलाओं ने आत्महत्या कौ है। 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः इसे कार्यवाही gaa में सम्मिलित नही 

किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

[sare] 

अध्यक्ष महोदयाः हमें सभा को चलाने दीजिरए। 

... (व्यवधान) 

[fet] 

अध्यक्च महोदयाः प्लीज, आप लोग॒वापस जाइए्। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्लीज, वापस जाईइपए्। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अगर आप लोग बोलना चाह रहे है, तो 

आपको हम बोलने का मौका देगे। 

... (व्यवधान, 

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव 

लेकर आए तो हम साथ देकर पारित करायेगे। ...(व्यवधान 

( अनुकाद् ] 

अध्यक्च महोदयाः अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत 

होने के लिए स्थगित होती है। 

अपराहन 12.10 बजे 

तत्यश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे त्क के 

लिए स्थगित gel 

"कार्यवाही odd में सम्मिलित नहीं किया गया।
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अपराह्न 02.00 बजे 

लोके सभा अपराह्न दो कजे पुन; समवेत हुई 

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हए] 

---( व्यकवक्षान,) 

[ अनुकाद। 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए] 

... (व्यवधान) 

अपराह्न 2.01.८.बजे 

हस समय श्री राजय्या सिरिसिल्ला ओर कुछ अन्य माननीय 

सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट wet 

पर खड हो गए्। 

...( व्यवधान) 

[feet] 

उपाध्यक्ष महोदयः किसी at कोई बात fer मे नहीं 

जाएगी। 

... (व्यवधान) * 

"कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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(अनुवाद 

अपराह्न 2.01.बजे 

इस समय श्री रमेश adie सभा ver कौ त्रिकट आगे आकर 
कर्ण पर खड हौ गष्। 

.--( व्यवधान) 

( हिन्दी) 

उपाध्यश्च महोदयः आप लोग अगर बोलना चाहते है तो 
अपनी सीट पर जाकर बोले। 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः हम आप सभी को बोलने का मौका St 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः हम इस बरे में सरकार को निद नहीं 
दे सकते है। 

...( व्यकक्षान) 

[ अनुवाद 

उपाध्यक्ष महोदयः अन् सभा कल 29 मार्च, 2012 करो पूर्वाह्न 
11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती 21 

अपराहन 2.02 at 

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार दिनाक 29 मार्च, 2012, चैत्र, 
1934 (शक) कं पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक 

के लिए स्थगित ह 
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तारकित प्रश्नौ की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 
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अनुक्ध 7 

तारकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

करसं सदस्य का नाम तारांकित 

| प्रश्न संख्या 

1. श्री पी. विश्वनाथन 201 

2. श्री प्रबोध पाडा 202 

श्री Ua नटराजन 

3. श्री रामकिशुन 
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 203 

4. श्री के.पी. धनपाले 204 

श्री ई.जी. सुगावनम 

5. श्री अधल राव पाटील शिवाजी 205 

श्री बलीराम जाधव 

6. श्री बदरूद्दीन अजमल 206 
श्री जगदीश ठउाकोर 

7 श्री भास्कररावब बापूराव पाटील खतगांवकर 207 
श्री आनद प्रकाश Wey 

8. श्रीमती सुशीला सरोज 208 
श्रीमती ऊषा वर्मा 

9. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 209 
श्री नरहरि महतो 

10. श्री माणिकराव होडल्या गावित 210 

11. श्रीमती सुमित्रा महाजन 211 
राजकुमारी रत्नासिंह 

12. श्री अर्जुन राय 212 
श्री पी. कुमार 

13. श्री अनतत कुमार 213 
श्री प्रदीप कुमार सिंह 

14. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ 214 
श्री Wel. नाना पाटील 

15. श्रीमती मीना सिंह 215 

16. श्रीकालीकेश नारायण सिंह देव 216 

17. श्री असादृद्दीन ओबवेसी 217 
श्री नामा नागेश्वर राव 

18. श्री बंस गोपाल चौधरी 218 
श्री पी. करुणाकरनं 

19. श्री हरिन पाठक 219 

20. श्री अब्दुल रहमान 220 

क्र.सं. सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 

॥ 2 3 

1. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 2398, 2447, 2474 

2. श्री आनंदरावे अडसुल 2398, 2433, 2474 

3. श्री जय प्रकाश अगवाल 2344, 2371, 2506 

4. श्री राजेन्द्र अगवाल 2409, 2484 

5. श्री हंसराज गं. अहीर 2324, 2396, 2408, 

2441, 2444 

6. St रतन सिंह अजनाला 2341, 2467 

7. श्री एम. Fre 2379, 2381 

8. श्री अनंत कुमार हेग 2377 

9. श्री सुरेश अंगी 2322 

10. श्री अशोक अर्गल 2412, 2511 

11. श्री कीर्तिं आजाद 2328 

12. श्री गजानन ध. बाबर 2398, 2433, 2451 

13. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 2408, 2430, 2471 

14. श्री रमेश बैस 2407 

15. श्री कामेश्वर बैठा 2469, 2481 

16. श्री प्रताप सिंह बाजवा 2361, 2482 

17. ड. बलीराम 2463 

18. श्री अम्बिका बनजीं 2420, 2479 

19. श्री मोहम्मद ईटी. ask 2393 

20. श्री अवतार सिंह भडाना 2410, 2501, 2502, 

21. श्री ताराचंद भगोरा 2372, 2501, 2502 

22. श्री संजय भोई 2475, 2476, 2500 

23. श्री समीर भुजबल 2436 

24. श्री पी.के. fay 2362, 2424, 2467 

25. श्री कुलदीप बिश्नोईं 2338, 2349 
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26. श्री हेमानंद बिसवाल 2441, 2509 

27. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 2326, 2486 

28. श्री सी. शिवासामी 2394, 2474, 2476 

29. श्री पी.सी. चाको 2301 

30. श्रीमती विजया चक्रवर्ती 2493 

31. श्री हरीश चौधरी 2438 

32. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 2427 

33. श्री संजय सिंह चौहान 2380, 2425, 2487 

34. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 2348, 2396, 2525 

35. श्री एन.एस.वी. चित्तन 2406 

36. श्री भूदेव चौधरी 2402, 2498 

37. श्रीमती श्रुति चौधरी 2309, 2422, 2515 

38. श्री अधीर चौधरी 2332, 2520 

ॐ9. श्री भक्त चरणं दास 2391 

40. श्री खगेन दास 2370, 2409 

41. श्री राम सुन्दर दास 2435, 2458 

42. श्री गुरुदास दासगुप्त 2401, 2497 

43. श्रीमती दीपा दासमुंशी 2416, 2443, 2486 

44. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 2481 2482 

45. श्रीमती अश्वमेध देवी 2364, 2507 

46. श्रीमती रमा देवी 2335, 2439, 2472, 
2522 

47. श्री आर. YT 2355, 2529 

48. श्रीमती ज्योति धुवं 2404, 2450, 2485 

49. श्री निशिकांत दुबे 2427, 2449 

50. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर् 2389, 2487 

51. श्रीमती प्रिया दत्त 2363, 2398 

52. श्री मुकेश भैरवादानजी गढवी 2486 

अनुकल 614 
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53. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 2476, 2500 

54. श्रीमती मेनका गांधी 2421 

55. श्री वरुण गांधी 2396, 2405 

56. श्री ए. गणेशमूर्तिं 2366 

57. st काकोली घोष दस्तिदार 2433 

58. श्री एल. राजगोपाल 2375 

59. श्री शिवराम गौडा 2319, 2387, 2487 

60. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा 2387, 2485 

61. ड. सुचारू GH हल्द्र 2392, 2485 

62. श्री मोहम्मद असरारुल हक 2468 

63. श्री महेश्वर हजारी 2477, 2478, 2512, 

64. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 2402, 2442 

65. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 2322, 2492 

66. श्री बलीराम जाधव 2473, 2489 

67. ड. संजयं जायसवाल 2402, 2411, 2461 

68. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 2373, 2439, 2472, 
2481, 2492 

69. श्रीमती दर्शना जरदोश 2359, 2483, 2496 

70. श्री eae wat 2315, 2411, 2444, 

2449 

71. श्री कैलाश जोशी 2327 

72. श्री महेशं जोशी 2440 

73. ड. मुरली मनोहर जोशी 2437 

74. श्री प्रहलाद जोशी 2343, 2441, 2509 

75. st ज्योति feat 2422 

76. श्री के. शिवकुमार उर्फ 2453 
जे.के. रितीश 

77. श्री कपिल मुनि करवारिया 2435 

78. श्री वीरेन्द्र कश्यप 2411, 2504, 2505 
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79. श्री राम सिंह कस्वां 2396, 2478, 2486, 105. श्री जोस के. मणि 2441 

2490 
106. श्रीमती shoe मैक्लोड 2463 

80. श्री लालचंद् कटारिया 2395, 2493 सिंह 
107. श्री रघुवीर सिंह मीणा 2410, 2501, 2502 

81. श्री नलिन कुमार कंटील 2408 
क 108. श्री दत्ता मेघे 2482 

82. श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ 2414, 2486 अन 
109. श्री अर्जुन राम मेघवाल 2399, 2456, 2511 

83. श्री कौशलेन्द्र कुमार 2507 . 
a 110 St थोकचोम मैन्या 2454 

84. श्री चद्रकांत wat 2365, 2442 
111. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 2423 

85. डो. Hart किल्ली 2310 
र 112. श्री सोमेन मित्रा 2483 

86. डो. किरोडी लाल मीणा 2311 मड 
। 113. श्री गोपीनाथ मुंडे 2407 

87. श्री कमल किशोर 'कममांडो' 2452 
114. श्री विलास मुत्तेमवार 2401, 2434 

. श्री मारोतराब सैनुजी कोवासे 2340, 2394, 2445, सिह 
88 प 115. श्री ats सिंह नागर 2445, 2486 

2508 

116. डं. संजीवं गणेश नाईक 2400, 2401 
89. श्री एन. कृष्टप्प 2370, 2409 

117. श्री नामा नागेश्वर राव 2494 
9. श्री sid. हर्षं कुमार 2336 

118. श्री इंदर सिंह नामधारी 2378, 2486 
91. श्री विश्व मोहन कुमार 2455 

119. श्री जफर अली नकवी 2346, 2504 
92. श्री अजय कुमार 2476 

120. श्री नारनभाई काद्या 2404, 2450, 2485, 
93. श्री पी. कुमार 2511, 2516 

2496 

94. श्रीमती चन्द्रश कुमारी 2413 
¢ 121. कुमारी मीनाक्षी नटराजन 2470, 2511 

95. श्री एन. पीताम्बर करूप 2325, 2375, 2485, 
122. श्री संजय निरुपम 2479, 2509 

2495 

123. श्री असादृद्दीन ओवेसी 2513 
96. श्री aad लागुरी 2304, 2426, 2481 

लिंग 124. श्री Wan नटसजन 2481, 2486 
97. श्री पी. fem 2401, 2497 

125. श्री जगदम्बिका पाल 2397, 2500 
98. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादम 2360, 2374, 2530 

aad पांडा 
99. श्रीमती सुमित्रा महाजन 2479 126. श्री वेज 2411, 2490 

100. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 2507 127. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 2314, 2443, 2481 

101, श्री नरहरि महतो 2315 2408 2486 128. कुमारी सरोज पाण्डेय 2346, 2383, 2504 

102. श्री भर्तृहरि महताब 2429 129. ड. विनय कुमार पाण्डेय 2392, 2485, 

104. श्री प्रशान्त कुमार AGAR 2408, 2481 131. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 2476, 2500 
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132. श्री देवजी एम. पटेल 2425, 2471, 2490 158. श्री कादिर राणा 2431, 2456 

133. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 2486 159. श्री राजेन्द्र सिंह राणा 2456 

134. श्री बाल कुमार पटेल 2441 160. श्री निलेश नारायण राणे 2329, 2338 

135. श्री किशनभाई वी. पटेल 2384, 2466 161. श्री के. नारायण राव 2465, 2486 

136. श्री हरिन पाठक 2483 162. श्री रायापति सांबासिवा सवं 2333, 2374 

137. श्री संजय दिना पारील 2400, 2401 163. श्री जे.एम. आरुन रशीद 2410, 2501, 2502 

138. श्री एरी. नाना Wate 2484 164. श्री रमेश राठौड़ 2370, 2409 

139. श्रीमती भावना पारील गवली 2394, 2487 165. श्री रामसिंह wear 2457, 2481 

140. श्री Gar पाटिल 2305 166. डो. रत्ना डे 2506 

141. श्री दानवे रावसाहेब पाटील 2396 167. श्री अर्जुन राय 2480 

142. श्री भास्करराव बापूराव पाटील 2475, 2476, 2500 168. श्री विष्णु पद राय 2354 

FATIH 169. श्री रुद्रमाधव राय 2313, 2498 

143. डो. पद्मसिंह बाजीराव पाटील 2473, 2489 170. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 9307, 2304. 2511. 

144. श्रीमती कमला देवी पटले 2339, 2425 2526 

145. श्री पोन्नम प्रभाकर 2350, 2486 171. श्री अनन्त कैकटरामी रेड्डी 2329, 2494 

146. श्री नित्यानंद प्रधान 2417, 2490 172. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 2330, 2467 

147. श्री प्रेमचंद TSS 2390 173. श्री FoR नाथ राय 2316, 2408, 2486 

148. श्री प्रेमदास 2314, 2443 174. श्री एस. अलागिरी 2329, 2503 

149. श्री पनना लाल पुनिया 2382 175. श्री एस. सेम्मलई 2481, 2510 

150. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ 2464 176. श्री एस. पक्कौरप्पा 2302, 2457 

151. श्री एम.के. राघवन 2396, 2460, 2509 177. श्री एस.आर. Wag 2387, 2404 

152. श्री SLA. राघवेन्द्रन 2319, 2408 178. श्री एस.एस. रामासुन्बू 2306, 2518 

153. श्री अब्दुल रहमान 2485 179. श्री ए. Wad 2383 

154. श्री रमाशंकर राजभर 2385, 2426 180. श्री फ़ांसिस्को कोज्मी सारदीना 2371 

155. श्री सी. wise 2425, 2495 181. श्रीमती सुशीला सरोज 2477, 2478, 2512 

156. श्री एम.बी. राजेश 2369, 182. श्री तूफानी सरोज 2439, 2474 

157. श्री पूर्णमासी राम 2303, 2318, 2415, 183. श्री हमदुल्लाह सईद 2302, 2489, 2511, 

2471 2514 
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184. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 2400 208. श्री रेवती रमण सिंह 2403 

185. श्रीमती जे. शांता 2342, 2511, 2523 209. श्री राधे मोहन सिंह 2396, 2424 

186. ड. अरविन्द कुमार शर्मा 2368 210. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 2377 

187. श्री जगदीश शर्मा 2434 ललन सिंह 

188. श्री नीरज शेखर 2379, 2488, 2489, 211, राजकुमाौ सला सिंह 2421, 248! 
2490, 2500 212. श्री उद्य प्रातप सिंह 2395, 2493 

189. श्री सुरेश कुमार ewe 2331, 2396, 2519 213. ड. संजय सिंह 2439, 2462 

190. श्री Tet Tart 2376 214. श्री राजस्या सिरिसिल्ला 2333, 2375, 2383, 

191. श्री जी.-एम. सिददेश्वर 2352, 2474, 2527 aoa 

9 डां भोला सिंह 29 215. डो. किरीट tastes सोलंकी 2334, 2396 

193. श्री भूपेन्द्र सिंह 2312, 2432 216 श्री मकनरसिह सार्लकी 2308 

194. श्री गणेश सिंह 2467, 2510 27 at STH 2508 

195. श्री इन्यराज सिंह 2426, 2438, 2462, 2 श्री Est सुगावनम 2485, 2517 

2503 219. श्री के. सुगुमार 2337, 2409, 2441 

196. श्री जगदानंद सिंह 2459 220. श्री कोडिकुननील सुरेश 2387, 2404, 2425, 

197. श्री के.सी. सिंह "बाबा" 2367, 2491 2479, 2489 

198. श्री मुरारी लाल सिह 2357, 2408 221. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 2353 , 2528 

199. श्री पशुपति नाथ सिंह 2351, 2427 222. श्रौ मानिक erin 2347 

200. at प्रदीप कुमार सिंह 2449, 2478, 2484 223. श्रीमती अन्नु दन्न 2211 

201. श्री राधा मोहन सिंह 2394, 2448, 2477, 224 शरी अशोक तवर 2321, 2383, 2428 

2479, 2506 225. श्री मनीष तिवारी 2409 

202. श्री राकेश सिंह 2358 226. श्री अनुराग सिंह ठाकुर 2411, 2504, 2505 

203. श्री रतन सिंह 2386, 2499 227. श्री आर. भामरार्सेलवन 2385, 2396, 2426, 

204. श्री रवनीत सिंह 2345, 2524 2460, 2475 

205. श्री सुशील कुमार सिंह 2303, 2318, 2409, 28. श्री Wel थामस 24 

2471 229. श्री मनोहर fatal 2408, 2481 

206. श्री उदय सिंह 2419 230. श्री भीष्म शंकर उफ कुशलं 2418, 2495 

207. at यशवीर सिंह 2379, 2488, 2489, Tear 

2490, 2500 231. 2326 श्री नसेनद्र सिंह तोमर 
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232. श्री जोसेफ रोप्पो 2317, 2495 

233. श्री लक्ष्मण zs 2304 

234. श्री शिवकुमारी उदासी 2486 

235. श्रीमती सीमा उपाध्याय 2477, 2478 

236. श्री हर्षं वर्धन 2480 

237. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 2373, 2439, 2481, 

2499 

238. डो. पी. वेणुगोपाल 2320, 2441, 2447, 

2475, 2498 

239. श्री सन्जन वर्मा 2402, 2425 

अनुनध ¢ 622 

1 2 3 

240. श्रीमती ऊषा वर्मा 2477, 2478, 2512 

241. श्री वीरेन्द्र कुमार 2388 

242. श्री भारसाहेव राजाराम वाकचौरे 2323, 2394, 2437 

243. श्री सुभाष बापूराव वानखेडे 2444 

244. श्री अंजनकुमार एम. यादव 2322, 2335, 2439, 

2522 

245. श्री wR यादव 2398, 2433, 2447 

246. श्री दिनेश चन्द्र यादव 2437 

247. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 2432, 2481 

248. श्री हुक्मदेव नारायण यादव 2356 



623 भवुकध IT 

प्रधान मत्री 

परमाणु ऊर्जा 

नागर विमानन 

कोयला 

aan ओर सूचना wells 

विदेश 

मानव संसाधन विकास 

प्रवासी भारतीय कार्य 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन 

योजना 

अतरिक्ष 

प्रधान मत्री 

परमाणु ऊर्जा 

नागर विमानन 

कोयला 

संचार ओर सूचना प्रौचोगिकी 

विदे 

मानव संसाधन विकास 

8 चैत्र, 1934 (शक) अनुकेध 77 624 

अनुक्थ Il 

तारकित प्रश्नों कौ यत्रालय-कवार अनुक्रमणिका 

204, 207, 217, 219 

201, 218 

202, 203, 209, 211, 212, 213, 220 

215 

205, 206, 208 

210, 214 

: 216 

अताराकित Wa Bl मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

2349, 2383, 2392, 2437, 2498 

2320, 2326, 2332, 2333, 2343, 2350, 2353, 2365, 2375, 2384, 

2391, 2412, 2413, 2419, 2428, 2433, 2449, 2456, 2457, 2476, 

2477, 2484, 2485, 2487, 2489, 2494, 2500, 2501, 2503, 2509, 

2514, 2516, 2521, 2527 । 

2316, 2319, 2327, 2335, 2347, 2357, 2408, 2416, 2427, 2434, 

2435, 2450, 2455, 2466, 2481, 2486, 2496, 2519, 2523, 2530 
(+ „~ 

2309, 2317, 2323, 2337, 2346, 2355, 2359, 2361, 2362, 2372, 

2387, 2390, 2394, 2396, 2401, 2402, 2407, 2409, 2411, 2420, 

2431, 2438, 2439, 2441, 2445, 2447, 2460, 2474, 2475, 2479, 

2482, 2502, 2511, 2517 

2331, 2344, 2348, 2397, 2430 

2310, 2311, 2312, 2315, 2324, 2328, 2340, 2341, 2342, 2352, 

2354, 2360, 2363, 2364, 2367, 2368, 2370, 2374, 2378, 2380, 

2382, 2395, 2398, 2399, 2400, 2405, 2417, 2421, 2422, 2424, 

2425, 2426, 2432, 2442, 2443, 2446, 2448, 2451, 2452, 2463, 

2464, 2471, 2478, 2483, 2488, 2490, 2491, 2493, 2504, 2505, 

2506, 2508, 2510, 2513, 2515, 2518, 2522, 2526, 2529
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प्रवासी भारतीय कार्य > 2322, 2329, 2338, 2393, 2404, 2406, 2467, 2495 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन > 2302, 2303, 2304, 2305, 2308, 2313, 2314, 2318, 2321, 2345, 

2351, 2356, 2376, 2377, 2379, 2386, 2388, 2389, 2403, 2410, 

2415, 2418, 2423, 2429, 2436, 2440, 2453, 2458, 2462, 2470, 

2472, 2473, 2492, 2520, 2528 

योजना : 2306, 2307, 2325, 2330, 2334, 2336, 2339, 2358, 2366, 2373, 

2381, 2385, 2414, 2444, 2461, 2468, 2469, 2480, 2499, 2512, 

2524, 2525 

अतरिक् : 2301, 2369, 2371, 2454, 2459, 2465, 2497, 2507. 
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लोक सभा कौ carafe के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण 
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लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 

लोक सभा कौ संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण 
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